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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पुृ०  पर  समबेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन  हुए  )

 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 आम  को  अंजरियों  में  रोग

 [  भ्रमुबाद  ]
 *$5]2.  श्री  आालासाहिब  बिल्े  पाटिल  :  क्‍या  क्ुषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आम  की  मंजरियों  में  रोग  लग  जाने  के  कारण  आम  की  उपज  साठ  प्रतिशत  कम

 होने  का  अनुमान
 यदि  तो  क्या  इस  रोग  के  किसी  उपचार  का  पता  लगाया  गया

 क्‍या  गोवा  तथा  गुजरात  के  वलसाद  जिले  के  आम  उत्पादकों  ने  सरकार  से
 आम  की  उपज  वाले  क्षेत्रों  पर  विमान  से  छिड़काव  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 कृषि  सम्त्रालय  में  कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ह्याललाल  :
 आम  की  मंजरियों  में  रोग  लगने  के  कारण  आम  की  फसल  की  हानि  अनेक  राज्यों  में  होती

 जिनमें  महाराष्ट्र  और  उत्तर  प्रदेश  भी  शामिल  किन्तु  हानि  की  मात्रा  कृमियों/रोगों  के
 गम्भीर  प्रभाव  और  इस  सम्बन्ध  में  किए  गए  पौध  संरक्षण  उपायों  पर  निर्भर  करती  है  |

 हां  ।

 नहीं  ।

 भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भरी  बालासाहिब  जिसे  पाटिल  :  स्पीकर  सरकार  ने  यह  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  मंजरी
 में  रोग  के  कारण  भारी  नुकसान  हो  रहा  है  ।  आप  तो  जानते  ही  हैं  कि  महाराष्ट्र  और  खास  कर  कोंकण
 में  जितना  बढ़िया  आम  का  उत्पादन  होता  है  उतना  बढ़िया  यू०  पी०  और  बिहार  में  भी  नहीं  होता
 है  ।  लेकिन  मंजरी  रोग  और  भूरिया  जैसे  रोग  उसमें  लग  जाने  से  कम  से  कम  40  या  80  प्रतिशत
 तक  का  नुकसान  हो  जाता  इसके  कारण  किसान  रोशा  इसमें  उसे  गव्नमेंट  की  भी
 प्रोटेक्शन  नहीं  मिलती  जैसे  आपने  बाकी  फसलों  के  लिए  इसम्शोरेंस  स्कीम  चलायी  हुई  है  ऐसी
 स्कौम  इसमें  भी  शुरू  की  जानी  चाहिए  |  हमें  मालूम  नहीं  सरकार  इसके  बारे  में  क्या  सोच-विचार
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 कर  रही  है  ?  पाकिस्तान  में  आम  का  उत्पादन  80  मिलियन  टन  तक  हं।ने  लगा  है  और  वह  15

 हजार  टन  से  ज्यादा  का  एक्सपोर्ट  भी  कर  रहे  इस  साल  हमारा  10  हजार  का  टारगेट  है  ।

 जापान  ने  1  इसमें  रोग  लग  जाने  के  लिए  इस  आम  को  लेने  से  मना  कर  दिया  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 रोजगार  उपलब्ध  कराने  का  यह  सबसे  बढ़िया  साधन  बॉयलॉजिकल  कंट्रोल  में  कुछ  संशोधन  हुआ
 है  और  पैस्टीमाइड्स  बा  उपयोग  करने  के  बाद  भी  इस  बीमारी  पर  काबू  नहीं  पाया  जा  सका

 गन्‍ने  जेैसो  दूसरी  फसलों  पर  एरियल  रप्रेथिग  के  लिए  जो  50  परसेंट  सबसिडी  राज्य  सरकारों  को  दी
 जाती  वंसी  ही  सबसिडी  ध्ममें  देने  के  बारे  में  क्या  सरकार  सोच  रही  है  ?  आप  तो  जानते  हैं  कि
 पेड़  के ऊपर  आदमी  जा  नहीं  सकता  है  इस  कारण  नीचे  से  कुछ  दवाइयों  का  छिड़काव  किया  जाता
 है  ।  इस  प्रकार  छिड़काव  न  करने  से  आम  की  फसल  को  बहुत  अधिक  नुकसान  पहुंचता  संशोधन
 केन्द्रों  के  द्वारा  यहां  जो  काम  हो  रहा  है  वह  बहुत  कम  हो  रहा  कया  संशोधन  केन्द्र  और  खोलने
 के  बारे  में  सरकार  कोई  विचार  कर  रहो  है  ?

 थो  इधाम  ल|।ल  यादव  :  माननीय  सदस्य  ने  कई  बातें  उठाई  हैं  और  पहली  बात
 आम  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  आम  का  उत्पादन  विशेष  कर  उत्तर  आंध्र

 महाराष्ट्र  जौर  पश्चिम  बंगाल  में  होता  है  ।

 हम  इसका  अभी  टोटल  एक्सपोर्ट  करते  1987-88  में  आम  का  कुल  उत्पादन  14900  मीट्रिक
 लगभग  15  हजार  मीट्रिक  टन  हुआ  दूसरी  बात  माननीय  सदस्य  ने  कही  कि  जापान  ने

 कोई  पाबंदी  लगा  दी  ऐसी  बात  नहीं  जो  आम  हमारे  यहां  से  पक  क्रर  जाते  जिस  तरह  से

 वह  पकाये  जाते  थे  उसके  पकाने  की  पश्चति  में  उनको  एतराज  था  और  उस  तरह  से  पकाये  हुए  आम
 जापान  नहीं  लेना  चाहता  ।  उन्होंने  सुझाव  दिया  है  कि  इन्क्‌बेशन  से  गर्म  चंम्बर  में  रखकर  आम
 पकाये  जायें  तो  उस  तरह  का  इन्तजाम  किया  जा  रहा  है  और  इस  सम्बन्ध  में  जापान  से  बातचीत  की
 जा  रही  जब  वह्‌  मशीन  आ  जाएगी  तो  उस  तरह  से  आम  को  पकाकर  भेजा  इस  सम्बन्ध
 में  बात  काफी  भागे  बढ़ी  दूसरा  इन्होंने  एरियल  स्प्रे  के लिए  कहा  ।  एरियल  स्प्रे  के  लिए  जेसा
 मैंने  कहा  कि  किसी  राज्य  सरकार  ने  इसकी  मांग  नहीं  की  है  और  आम  के  बाग  में  एरियल  स्प्रे  बहुत
 उपयोगी  नहीं  हो  सकता  उसकी  बहुत-सी  कठिनाइयां  हैं  जो  माननीय  सदस्य  जानते  मैं  उसको
 कहकर  संदन  का  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  आम  की  जो  बीमारियां  उनकी  पहचान  है  और  उन
 बीमारियों  की  क्‍या  दवा  है  ओर  किस  प्रकार  से  उन  पर  निबंत्रण  किया  जा  सकता  इसका  पूरा
 विवरण  थह्ट  कई  बीमारियां  हैं  और  उसके  लिए  जो-जो  दवाएं  नियंत्रण  के  जो  तरीके  वह
 किसानों  को  भी  प्रचार  माध्यमों  से  बताये  जाते  उसमें  दो  बीमारियां  हैं  और  दो  तरह  के  कीड़े
 लगते  इन  सबको  दवाइयां  खोज  ली  गई  हैं  और  वह  हमारे  यहां  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  भी  हैं
 और  किसान  उनका  उपयोग  भी  करते  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  बायोलोजिकल  कण्ट्रोल  का  क्‍या  इन्तजाम  किया  इस  सम्बन्ध
 में  मैं  बताना  चाहूंगा  कि  बायोलोजिकल  कण्ट्रोल  क ेलिए  लखनऊ  में  आई०  सी०  ए०  आर०  का

 कल्चर  इंस्टीट्यूट  उसमें  खोज  की  गई  है  और  मैंगो  मिलि  बग  जो  होता  है  उसको  मारने  के  लिए
 लेडी  बड़े  ब्रिटल  वहां  उसका  प्रयोग  करके  देखा  जा  रहा  है  ।  दूसरे  फलों  पर  इसका  प्रयोग  हुआ
 जैसे  कर्नाटक  में  संतरा  बगेरह  पर  लेकिन  अभी  आम  के  मामले  में  लखनऊ  का  हार्टीकल्चर
 इंस्टीट्यूट  उसको  परीक्षण  के  तोर  पर  देख  रहा  है  ओर  वह  ज्पों  ही  परीक्षण  के  तौर  पर  कामयाब  हो
 जाएगा  तो  बह  किसानों  को  वितरित  किया  जाएगा  ।

 ब्रीय  सदस्य  +े
 सम्बन्ध  में

 .  +  जे  जड़ी  हि माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  इस  सम्बन्ध  में  रिसर्च  कहां-कहां  हो  रही  मैं  बताना  बाहुंगा
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 क्जज+ ््ि  प  नी  तीन  नं  —  —

 कि  सेंट्रल  लेविल  पर  इसके  तीन  रिसर्च  सेंटर  एक  तो  इंडियन  एग्रीकल्बरल  रिसर्च  इंस्टीट्यूट
 दिल्‍ली  में  इण्डियन  इंस्टीट्यूट  ऑफ  हार्टीकल्बर  बेंगलोर  में  है  ओर  सैण्ट्रल  रिसर्च  इंस्टीट्यूट
 आऑफ  हार्टीकल्चर  लखनऊ  में  इसके  अलावा  7  राज्यों  में  राज्य  स्तर  के  7  रीजनल  रिसर्च  स्टेशंस

 हैं  ।  इस  तरह  से  सारे  देश  में  यह्‌  काम  हो  रहा  है  ओर  नए  रिसच  सेन्टर  कायम  करने  की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।

 श्री  यालासाहिब  बिसे  प,टिल  :  मैं  तो  यह  जानना  चाहूंगा  कि  राज्य  सरकारों  ने  एरियल  स्प्रे
 के  लिए  सब्सिडी  मांगी  तो  सरकार  उस  बारे  में  क्या  सोचेगी  ?  आम  की  उपज  बढ़ाने  के  लिए  सरकार

 ने  कोई  खास  स्कीम  बनाई  है  और  उसकी  मार्केटिंग  की  किसान  को  अच्छे  दाम  दिलाने  के

 लिए  और  किसानों  की  कोआपरेटिव  प्रोसेसिंग  यूनिट  लगाने  के  लिए  सरकार  कुछ  सोच्च  रही  है  ?  णो

 नई  टेक्नोलोजी  आ  रही  जेनेटिक  साइंस  और  उसके  साथ  ही  जो  टिश्यू  कल्चर  आई  है  उस  बारे  में
 आपका  कोई  खास  संशोधन  हो  रहा  है  ?  हो  रहा  है  तो  उसका  क्‍या  परिणाम  निकला  है  और  नहीं
 हो  रहा  तो  कालबद्ध  कार्यक्रम  भाप  इस  बारे  में  बनायेंगे  कि किस  तरह  डिसीज  फ्री

 प्लाण्ट्स  किसानों  को  मिल  सकें  ?

 थरो  श्याम  लाल  याद  :  जहां  तक  आम  के  सम्बन्ध  में  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा  प्रोसेसिंग

 यूनिट  वररह  लगाने  का  प्रश्न  कोई  भी  सहकारी  समिति  इस  काम  को  कर  सकती  उसका
 प्रोजेक्ट  बनाकर  यदि  वह  एन०  सी०  डी०  सी०  के  जो  इस  तरह  की  संस्थाओं  की  आर्थिक
 सहायता  करती  है  तो  अवश्य  इस  पर  विचार  किया

 टिश्यू  बल्चर  की  तरफ  तो  अभी  बहुत  प्रगति  नहीं  हुई  है  लेकिन  इस  तरह  के  आम  जैसे
 आम्रपाली  वह  अच्छी  वैरायटी  जिस  पर  रोगों  का  असर  बहुत  कम  पड़ता  है  लेकिन  वह  अभी

 जुम्मा-जुम्मा  12  साल  का  उसमें  कोई  नई  वेरायटी  नहीं  है  लेकिन  जो  रोग  बीमारी  का  जैसे
 मैंने  निवेदन  उसका  प्रा-पूरा  इन्तजाम  है  भौर  उसके  लिए  दवाह्यां  भी  हैं  ।

 [  प्रमुवाव  |

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  अध्यक्ष  पहले  मुझे
 *'

 )
 ः

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  आपका  भी  ख्याल  है  कि  आम  का  एरियल  स्प्रे  नहीं  हो
 सकता  है  ।

 ]
 प्रो  मधु  दंडबते  :  मैं  उस  निर्वाचन-क्षेत्र  से  हूं  जहां  पूरे  देश  में  सबसे  बढ़िया  एल्फेंजों

 आम  का  उत्पादन  होता  है  '  )

 ]
 प्रध्यक्ष  महोदय  :

 इसी  लिए  पूछ  रहा  क्या  सब्सिडी  भी  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 ]
 प्रो०  मधु  इंडबते  :  प्रश्न  के  भाग  गोवा  तथा  गुजरात  के  वलसाद

 जिले  के  आम  उत्पादकों  ने  सरकार  से  आम  की  उपज  वाले  क्षेत्रों  पर  विमान से  छिड़काव  करने  का

 अनुरोध  किया  हैਂ  के  लिखित  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  नहीं  ।”  मेरे  विचार  से  मंत्री
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 महोदय  ने  पर्याप्त  जानकारी  एकत्रित  नहीं  की  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  विशेषकर  महाराष्ट्र  का
 -
 कोकण  क्षेत्र  ऐसा  है  जहां  से  देश  के  सबसे  बढ़िया  अल्फोंसो  आम  का  उत्पादन  होता  है  तथा  वहां  से

 उसका  निर्यात  क्या  जाता  है  और  उससे  आपको  मिलती  है'**  मैं  आपको  अपने
 क्षेत्र  में  आने  के  लिए  आमंत्रित  करता  हूं  ।  मैं  सबसे  बढ़िया  आम  आपको  खिलाऊंगा  ।  इनका  स्वाद

 कालਂ  की  तग्ह  ब.ड़वा  नहीं  होगा  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  कोंकण  प्रदेश  में  ही

 कुछ  ऐसे  आम  उत्पादक  जिन्हें  भाम  उत्पादन के  क्षेत्र  में  अपने  नए  प्रयोग  करने  तथा  आम  के  मौसम
 से  बहुत  पहले  ही  आमों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  विशष  पुरस्कार  दिए  गए  हैं

 किन्तु  उसकी  शिकायत  यह  है  कि  सबसे  बढ़िया  उत्पादन  करने  के  बावजूद  कुछ  रोगों  के  कारण  फसल
 खराब  हो  जाती  है  ओर  उन्होंने  इसके  कुछ  उपाय  भी  बताए  हैं  ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि

 वह  कोंकण  क्षेत्र  के  कुछ  त्रिशेषज्ञों  स ेयह  पता  लगाएं  कि  इस  रोग  से  बचले  तथा  उत्पादन  को  बढ़ाने
 के  लिए  कया  ठोस  उपाय  किए  जा  सकते  तथा  उन्हें  आवश्यक  सहायता  एवं  प्रोत्साहन  भी  दिया

 जाए  ताकि  हमारी  विदेशी  मुद्रा  के  भंडार  में  ओर  भी  वृद्धि  की  जा  सके  ?

 भ्री  श्याम  लाल  याद  :  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिए  गए  सुझाव  से  सह्त  हूं  और  हम  इस
 पर  विन्षार  हम  इस  बात  का  पता  लगायेंगे  कि  किसानों  के  लिए  क्‍या  कुछ  किया  जा
 सकता  है  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  कुछ  किया  जा  सकता  है  |

 हो  ए०  जे०  थो०  थी०  महेश्बर  आजकल  आम  उत्पादकों  को  बहुत-सो
 समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आम  को
 फसल  के  लिए  कोई  फसल  बीमा  योजना  है  ।

 भरौ  श्याम  लाल  यादथ  :  आम  की  फसल  के  लिए  कोई  फसल  बीमा  योजना  नहीं  राज्य
 सरकारें  ऐसा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकती  यदि  वे  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  भेजती  हैं  तो  हम  निश्चय
 ही  उस  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ।

 धरध्यक्ष  महोदय  :  बीमा  प्राकृतिक  आपदा  से  एक  प्रकार  की  राहत  है  ।
 किन्तु  यदि  बीमा

 कीटों  से  होने  बाले  ताश  के  सम्बन्ध  में  किया  जाए  तो  मेरे  विचार  से  अच्छा  होगा  ।  मेरा  केवल  यही
 अनुरोध  है

 सब्सिडी  का  कुछ  यह  आपने  हटवा  दी  यह  सही  काम  नहीं  हुआ  है  ।

 |

 विमान  छिड़काव  सबसे  बढ़िया  इससे  लोगों  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  तथा  इससे  काफी  मात्रा
 में  फल

 आदि  खराब  होते  से
 बच

 जायेंगे  तथा  इनका  बीमा  किया  ही  जाना  चाहिए  ।  पिछले
 बर्ष  मैंने  आपको  लिखा  था  कि  पंजाब  में  यह  बंद  कर  दिया  गया  मेरे  विचार  से  यह  किया  ही
 जाना  चाहिए  |

 थी  श्याप  लाल  यादथ  :  विमान  छिड़काव  के  लिए  राज-सहायता  दी  जाती  प्रश्न  केवल
 यह  हैं'कि  आम  के  लिए  यह  लाभप्रद  नहीं  है  काफी  अध्ययन  के  बाद  यह  पाया  गया  है  कि  यह
 लाभप्रद  नहीं  है  ''
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 अध्यक्ष  महोदप  :  किसके  लिए  लाभप्रद  ?

 झरो  श्याम  लाल  यादव  :  किसानों  के  लिए  या  किसी  अन्य  व्यक्ति  के  लिए  क्‍योंकि  कुछ  पेड़

 बहुत  लम्बे  होते  हैं  ओर  कुछ  बहुत  छोटे  और  छिड़काव  नीचे  तक  पहुंच  नहीं  )
 प्रध्यक्ष  महोवय  :  नहीं  ।  हम  यह  जानते  हैं  ।  हमारे  फलोच्यान  में  छिड़काव  किया  जाता

 मैं  यह  जानता  हूं  ।  उसकी  कोई  समस्या  नहीं  है  और  हम  इसका  समाधान  कर  सकते  हैं  ।

 काकोनाड़ा  पसन  का  विकास

 *5|3.  श्रो  सो०  सस्य  :  क्या  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जहाजों  पर  माल  के  लदान  ओर  उतारने  के  काय॑  में  हुई  वृद्धि  क ेकारण  काकी  ताडा
 पत्तन  विकास  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उठाए  गए  कदमों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 लल-भूतल  मंशालय  के  राज्य  मर्ज  र/जेशा  :  काकीनाडा  पोर्ट  क ेभौर
 आगे  विकास  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  राज्य  ने  एक  बिस्तुत  परियोजना  रिपोर्ट  भारत  सरकार  को

 भेजी

 रिपोर्ट  की  जांच  की  जा  रहो  है  ।

 श्री  सो०  सम्बु  :  हमारे  देश  की  मुख्य  बंदरगाहों  पर  बहुत  भीड़-भाड़  होती  इन  बन्दरगाहों
 पर  माल  उतारने  में  कई  सप्ताह  लग  जाते  पूर्वी  तटों  पर  स्थित  बंदरगाहों  जैसे  मद्रास  और
 कलकत्ता  में  बहुत  भीड़-भाड़  रहतो  है  ।  विशेषकर  मद्रास  बंदरगाह  पर  जहाजों  से  माल  उतारने  और

 लादने  के  काम  भें  असाधारण  विलम्ब  हो  रहा  है  जिससे  निर्याततों  ओर  आयातकर्त्ताओं
 को  बड़ी  असुविधा  हो  रही  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  को  ओर

 से  काकीनाडा  बंदरगाह  को  एक  मुख्य  बंदरगाह  में  बदलने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  रखा  गया  है|

 श्री  राजेश  पायलट  :  मैं  काकीनाडा  बंदरगाह  के  बारे  में  उठाए  गए  प्रश्नों  के  उत्तर  में  प्रायः

 यह  कहता  रहा  हूं  कि  काकीनाड़ा  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बंदरगाह  है  ।  एक  योजना  के  अंतर्गत
 केन्द्र  सरकार  लघ्‌  पत्तनों  के  विकास  में  सहायता  दिया  करती  थी  ।  किन्तु  मधु  दंडवते  जी  के  समय

 जब  जनता  सरकार  सत्ता  में  उन्होंने  यह्‌  निर्णय  लिया  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  लघु  पत्तनों  को

 सहायता  नहीं  देनी  चाहिए  ।  इसी  कारण  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  बाद  कोई  सहायता  नहीं  दी
 गई  ।  किन्तु  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकार  ने  कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किए  जाने  के
 बाद  यह  निर्णय  लिया  कि  100  करोड़  रुपये  लघु  पत्तनों  के  विकास  के  लिए  दिए  सरकार
 100  करोड़  रुपये  नहीं  दे  सकी  किन्तु  हमने  यह  निर्णय  लिया  कि  लघु  पत्तनों  के  विकास  के  लिए

 ,  20  करोड़  रुपये  दिए  जाएं  |  इन  20  करोड़  रुपयों  में  से  10  करोड़  रुपये  काकीनाडा  पत्तन  के  लिए
 निर्धारित  किए  गए  ।  हमने  दो  पत्तनों  का  चयन  किया--महाराष्ट्र  में  राडी  का  तथा  आंध्र  प्रदेश  में
 काकीनाडा  किन्तु  अब  राज्य  सरकार  ने  पत्तन  के  विकास  का  काम  एशियाई  विकास  बैंक  के

 सुपुर्दं  कर  दिया  है  जो  लगभग  120-130  करोड़  रुपये  दे  रहा  वह  रिपोर्ट  आ  गई  केन्द्र
 सरकार  ने  तकनीकी  रूप  से  इसे  स्वीकृति  दे  दी  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  योजना  आयोग  अप्रैल  के  दूसरे
 या  तीसरे  सप्ताह  में  इसे  एशियाई  विकास  बेक  के  समक्ष  रखने  का  निर्णय  लेगा  ।

 श्री  सो०  सम्यु  :  1984  में  भारत  के  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  ने  इस  क्षेत्र  का  तथा  इस
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 वकील  नकल
 पत्तनों  का  भी  दौरा  किया  उस  समय  उन्होंने  काकीनाडा  में  आयोजित  एक  सा्बंजनिक  सभा  में

 आश्वासन  दिया  था  कि  काक्ीताडा  एत्तन  को  अच्छी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराके  एक  मुख्य  पत्तन  बता

 दिया  जाएगा  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कम  से  कम  वह  यह  आश्वासन  तो
 दें  कि  इस

 पत्तन  को  एक  मुख्य  पत्तन  में  बदलने  का  काम  आठवीं  पंचवर्षीय  योजमावधि  में  शुरू  कर  दिया

 क्री  राजेदा  पायलट  :  मझे  इसकी  जानकारी  नहीं  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  प्रधानमंत्री  ने

 काकीनाडा  पत्तन  को  मुख्य  पत्तन  में  बदलने  की  बात  नहीं  कही  होगी  क्‍योंकि  यदि  यही  नीति  थीतो

 हमें  इसकी  जानकारी  सरकार  से  मिल  गई  होती  ।  मैं  भी  विभाग  में  )

 न

 भी  ए०  जे०  थो०  बो०  महेश्वर  राब  :  1984  में  प्रधानमंत्री  जी  ने  एक  सावंजनिक  सभा  में

 यह  घोषणा  की  थी  ।  )

 इध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  बड़े  मत  होइए  ।

 श्री  राजेश  पायलट  :  मैंने  ऐसा  इसलिए  कहा  है  क्‍योंकि  माननीय  मुख्यमंत्री  ओर  प्रधानमंत्री
 जी  के  बीच  इस  बारे  में  पत्र-ब्यवहार  होता  रहता  है  और  किसी  भी  पत्र  में  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  ने

 इसका  जिक्र  नहीं  किया  इसीलिए  मैंने  कहा  कि  हो  सकता  है  प्रधानमंत्री  जी  ने  ऐसा  न  कहा  हो  ।

 जहां  तक  इसे  गुख्य  पत्तन  में  बदलने  का  सम्बन्ध  फिलहाल  हमारी  नीति  किसी  भी  लघु
 पतन  को  बड़े  पत्तन  में  बदलने  की  नहीं  जंसा  कि  मैंने  कहा  हम  यह  काम  एशियाई  विकास
 बैंक  को  सौंप  रहे  इस  पर  120  करोड़  रुपये  खर्च  होने  के  बाद  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्तन  बन
 जाएगा  तथा  उस  क्षेत्र  का  सर्वांगीण  विकास  होगा  |

 ]
 थो  बो०  तुलशधोराभ  :  माननीय  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  अभी  जवाब  में  भी  कहा  है  और

 लिख  कर  भी  उन्होंने  दिया  है  कि  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  रिपोर्ट  के  ओर  डेवलपमेंट  करने  के  लिए
 वहां  से  प्रोपोजल  भेजा  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  किलयरली  कि  उस  प्रोपोजल  पर  आप
 कब  तक  विचार  कव  तक  उसको  किलयर  करेंगे  और  कब  तक  उसको  आगे  बढ़ाने  की  फोशिश
 करेंगे  ।

 एक  बात  और  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  प्रधानमंत्री  जी  से  बात  हुई  या  प्रधानमंत्री
 जी  ने  कहा  या  मैं  उस  बात  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  मैं  आपको  ही  प्रधानमंत्री  मान  कर  आप  से
 कहता  हुं  कि  तेलंगाना  डिस्ट्रिक्ट  को  काकीनाडा  पोर्ट  से  बहुत  फायदा  होगा  ।  क्योंकि

 बारंगल  ऐसे  डिस्ट्रिक्ट  अध्यक्ष  महोदय  बहुत  वूर  जाना  पड़ता  उसमें  रायलसीमा
 ओर  नलगोंडा  कई  ऐसे  डिस्ट्रिक्ट  लाभ  उठा  सकते  आप  नौजवान  और  थोग्य  मंत्री  इसमें  भी
 थोड़ा-सा  नोजवान  की  तरह  जवानी  दिखा  कर  हमारे  इस  पोर्ट  को  आगे  बढ़ायेंगे  ऐसी  मैं  आप  से
 आशा  करता  हूं  ।  आप  इसके  बारे  में  कार्य  वाही  करें  ।

 प्रध्यक्ष  महोदब  :  माननीय  तुलसी  जी  ने  इतना  मक्खन  लगाया  कुछ  तो  कीजए  ।

 भी  राजेश  प।यलट  :  माननीय  सदस्य  से  एक  हो  एक  ही  बात  में  मुझे  थोड़ा  दुःख  है  ।
 जब  वे  दिल्ली  में  आते  हैं  तो  नौजवानों  की  बात  बड़े  प्यार  से  करते  हैं  और  हैदराबाद  जाते  हैं  तो

 :  जहां  नौजवानों  का  साथ  नहीं  देते  ।  आप  संसद्‌  सदस्य  हैं**ਂ
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 झष्पक्ष  महोदय  :  आपने  सुना  नहीं  |  गंगा  गए  तो  जमना  गए  तो  जमनादास  ।

 शो  राजेश  पायलट  :  यह  बहुत  इपपोर्टेट  माईनर  पोर्ट  है  और  इसकी  हेंडलिंग  को  भाप  देखें
 तो  पायेंगे  कि  चार-पांच  साल  से  इसकी  हेंडलिंग  लगातार  बढ़ती  जा  रही  आज  करीबन  12-13
 लाख  टन  साल  भर  में  हम  हेंडलिग  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  दिलाऊंगा  कि  मैंने  खुद  जून  1988  में  मुख्यमंत्री  जी  को  चि  ट्ठी
 लिखी  थी  कि  हम  लोग  सेन्टर  से  कोशिश  कर  रहे  हैं  लेकिन  आप  भी  अपने  वार्थिक  बजट  एनुअल
 बजट  में  काकीनाडा  के  लिए  धनराशि  रखें  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसे  रखवाने  की  कोशिश
 करें  ।  मुझे  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  मुख्यमंत्री  जी  ने  वाषिक  बजट  में  काकीनाडा  का  प्रोग्राम
 नहीं  रखा  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  प्रोजेक्ट  नहीं  दिया  ।

 ]
 श्री  ए०  जे०  थो०  बो०  महेश्बर  राव  :  इसे  वाधिक  बजट  में  रखा  गया  है  ।

 को  राजेश  पायलट  :  मैं  आपको  अपने  रिकार्ड  से  बता  रहा  हूं  ।

 फिर  भी  अपने  टोटल  बजट  में  आंध्र  प्रदेश  के  माइनर  प्रोजेक्ट  के  लिए  एक  करोड़  रुपया  रखा

 है  जबकि  हमने  रिक्वेस्ट  की  थी  आप  अपने  एनुअल  प्रोजक्ट  में  एलोकेशन  आठवें  थ्लेन  में
 प्रोजेक्ट  को  रखें  ।  जहां  तक  हमारा  सवाल  है  हम  इसे  बहुत  महत्वपूर्ण  समझते  हैं  और  हमारी  बहुत
 कोशिश  है  कि  प्लेनिंग  कमीशन  इसे  एशियन  डेवलपमेंट  बेंक  के  लिए  जल्दी  एप्रूव  कर  दे  ।  इसके  लिए
 हमारे  प्रयत्न  लगातार  जारी  हैं  ।

 [  प्रमुधाद  ]  ve
 भो  कादम्शर  जनाइंगन  :  अध्यक्ष  भाज  हमारे  देश  में  जल  परिवहन  महत्वपूर्ण  बनता

 जा  रहा  है  ।  परन्तु  पिछले  कई  वर्षों  से  निकर्षण  में  असामान्य  बिलम्ब  होते  से  भारी  जहाज  तूृतीकोरिन
 जैसे  नये  बन्दरगाह  में  प्रवेश  नहीं  कर  सकते  जिसके  परिणामस्वरूप  भारी  पैमाने  पर  श्रमिकों  की
 छंटनी  हुई  जंसा  कि  आप  जानते  हैं  अब  भी  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  श्रमिकों  की  समस्या
 बरकरार  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  वर्ष  1:89  के  दौरान  तूृतीकोरिन
 बन्दरगाह  का  निकर्थण  किया  जायेगा  क्‍योंकि  मैं  जानता  हूं  कि  इसे  किसी  न  किसी  कारणबश  रोका
 जा  रहा  तूतीकोरिन  के  श्रमोन्मुखी  विकास  के  हित  में  और  विदवम्बरनर  जिले  के  हित  में  जिनका
 टीम  एक  महान  स्वतन्त्रता  सेनानी  के  नाम  पर  रखा  गया  है  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  स्पष्ट  रूप
 से  यह  जानना  चाह  हूं  कि  क्‍या  वर्ष  1989  के  अन्तर्गत  तूृतीकोश्नि  बन्दरगाहु  का  निकर्षण  किया

 ?/

 शो  राजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  महोदय  के  बारे  में  प्रत्येक  बन्दरमाह  की  अपनी  योजना

 होती  है  और  कायंक्रम  के  अनुसार  निकर्षण  निगम  इस  कार्य  को  आरम्भ  करता  इस  बात  पर

 हम  भी  आ!भ्रह  कर  रहे  हैं  ओर  हमें  आशा  है  कि  कुछ  समय  बाद  हम  प्रत्येक  बन्दरगाह  में  ऐसी  निकर्षण
 प्रणाली  विकसित  करने  में  सफल  हो  जायेंगे  जिससे  सभी  बन्दरगाहू  अपने  निकर्षण  के  बारे  में  स्वतत्र

 हो  2
 भी  प्रमुख  बन्दरगाह  के  लिए  निकर्षण  अति  महत्वपूर्ण  मैं  समझता  हूं  कि  जहां  तक

 तूती  कोरिन  बन्दरभाह  का  सम्बन्ध  है  वहां  कुछ  मुकदमेबाजी  चल  रही  उसके  कारण  कुछ  रुकावट

 7



 मौद्धिक्त  6  1989
 —

 परन्तु  मैं  इसका  उत्तरदायित्व  लूंगा  मर  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  वहां  निकर्षण  का!यं  किया

 जाए  ।  निकर्षण  के  बहाने  हम  श्रमिकों  का  नुकसान  नहीं  कर  सकते  ।  यह  हमारी  नीति  नहीं  है  और

 हुम  इस  बात  पर  ध्यान  देंगे  कि  श्रमिकों  की  देखभाल  की  जहां  तक  तूतीकोरिन  बन्दरगाह  का
 सम्बन्ध  है  मैं  इसका  उत्तरदायित्व  लेता  हूं  ।  ??

 डा०  कृपा  भोई  :  माननीय  अध्यक्ष  मुझे  काकीनाडा  बन्दरगाह  के  बारे  में

 गत  अनभव  है  -'  )  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  बन्दरगाहु  के  आन्सरिक  क्षेत्र  में
 बतेमान  जहाज  डुबाव  की  स्थिति  क्‍या  कया  मंत्री  महोदय  इस  बन्दरगाह  का  बाहरी  क्षेत्र  बनाने
 और  सुविधायें  प्रदान  करने  के  बारे  में  विचार  करेंगे  क्यों  कि  काकीनाडा  बन्दरगाहु  ऐसा  सबसे  गहरा
 बन्दरगाह  है  जहां  से  उडीसा  का  पश्चिमी  भाग  बहुत  सी  सामग्री  का  निर्यात  कर  रहा  मेरी
 कारी  यह  है  कि  उसभी  व्यवस्था  लागत  और  निकर्षण  लागत  कम  होगी  ।  मैं  माननीय  मन्त्री

 महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  चाहे  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  अपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करे  अथवा
 क्‍या  आठवीं  योजना  के  अन्त्गंत  काकीनाडा  को  एक  प्रमुख  बन्दरगाह  बनाने  और  इसको  एक  बाहरी
 बन्दरगाह  बनाने  के  बारे  में  विचार  करेंगे  ।

 क्री  राजेश  पायलट  :  काकीनाडा  बन्दरगाह  में  डुबाव  लगभग  दो  मीटर  लम्बा  जहां  तक
 इस  परियोजना  को  आठवीं  योजना  में  सम्मिलित  करने  का  सम्बन्ध  मैं  पहले  ही  सदन  को  यह  सूचना
 दे  चुका  हूं  कि  हम  राज्य  सरकार  के  सहयोग  और  सामंजस्य  से  इस  बारे  में  भरपूर  प्रयास  करेंगे  ताकि

 .  इसे  आठवीं  योजना  में  सम्मिलित  किया  जा  सके  क्योंकि  यह  उस  क्षेत्र  में  एक  ऐसा  महत्वपूर्ण
 गाह  है  जिसका

 ध्यान  रखा  जाना  जैसाकि  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  इस  परियोजना  में
 सहायता  देने  के  लिए  ए०डी०बी०  को  कहा  गया

 कोयले  को  हलाई  हेतु  रक्षित  पत्तमों  का  बिरास

 *514.  श्रोकांत  इत्त  नरसिहराज  बाडियर  ;

 भरी  सी०  मभिव  रेडडो  4

 क्या  अल-भूलल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ...  क्‍या  सरकार  केन्द्रीय  तटवर्ती  ताप  बिजलीघरों  तक  कोयला  पहुंचाने  के  लिए  रक्षित
 पत्तनों  का  विकास  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  आरम्भ  में  विकसित  किये  जाने  वाले  रक्षित  पत्तनों  का  ब्यौरा
 कया

 क्‍या  इसके  लिए  किसी  विदेशी  कम्पनी  को  नियुक्त  किया  गया
 यदि  तो  उन  विदेशी  कम्पनियों  ओर  अध्ययन  आदि  पर  खचं  की  जाने  वाली

 :  राशि  का  ब्योरा  क्‍या  और

 ($)  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यक्रम  तैयार  किए  हैं  ?

 अजल-भूतल  परिवहन  सगञ्ालय  के  राज्य  मन्त्रो  राजेश  पायलट  )  ४  से  ()  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 और
 केरल  में  कयामकुलम ओर  कनांटक  में  नन्‍्दीकुर  में  राष्ट्रीय  थर्मल  पाबर
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 ———  -  जाप  -

 निभम के  प्रस्तावित  थर्मल  पावर  स्टेशनों  के  लिए  कौप्टिव  पत्तन  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  एक
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 उपर्युक्त  कैप्टिव  पत्तनों  के लिए  किसी  विदेशी  कम्पनी  को  नहीं  लगाया  गया

 प्रश्न  नहीं  होता  ।

 (2)  कैप्टिव  पत्तनों  के  विकास  तथा  अन्य  वेकल्पिक  सुविधाओं  के  बारे  में  भारत-डच  द्विपक्षीय
 कार्यक्रम  के  तहत  एक  विस्तृत  ब्यवहायंता  अध्ययन  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 श्री  श्रोकांत  दस  नरसिहराज  बाडियर  :  महोदय  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  वक्‍्तब्य  में

 यह  कहा  है  कि  केरल  में  कयामकुलम  और  कनटटिक  में  नन्‍्दीकुर  में  राष्ट्रीय  ताप  विद्यूत  निगम  के
 प्रस्तावित  ताप  विद्यू,त  केन्द्रों  के  लिए  रक्षित  पत्तन  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  एक  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  संबंधित  राज्य  सरकारों  अथवा  किसी  अन्य  संगठन  ने  इस
 बारे  में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  प्रस्तावित  परियोजनाओं  की  अनुमानित  लागत  कया  है  और  इन
 दोनों  राज्यों  में  बिजली  की  भारी  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  इसे  शीक्र

 पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  रखते  हैं  ?  इन  दोनों  राज्यों  मं बिजली  की  भारी
 कमी  है  और  इन  राज्यों  में  प्रस्तावित  रक्षित  बन्दरगाहों  के  विकास  में  सहायता  करने  के  लिए  माननोय
 मन्त्री  क्या  कायंवाही  करने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 भो  राजेश  पायलट  :  देश  में  कोयले  की  आवश्यकता  भोर  भारी  विद्युत  उत्पादन  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  विद्युत  बोर्ड  प्राधिकरण  ने  देश  में  ताप  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  13
 स्थानों  को  अस्तावित  किया  है  और  इन  दो  स्थानों  केरल  में  कयामकुलम  भोर  कर्नाटक  में  नन्‍्दीकुर
 का  उत्तरदायित्व  एन०टी  ०पी०सी०  ने  लिया  है  और  इन  बारे  में  सरकार  द्वारा  अन्तिम  निर्णय  लिया
 जा  रहा

 थो  भ्रोकांत  वतत  नरसिह  राज  बाडियर  :  मेरा  दूसरा  पूरक  प्रश्न  यह  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री

 महोदय  यह  व्याख्या  करें  कि  भारत-डच  द्विपक्षीय  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  ब्यवहायंता  अध्ययन  के  लिए
 किन-किन  क्षेत्रों  के  बारे  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि

 यह  अध्ययन  कब  किया  जाएगा  और  क्‍या  इसकी  समाप्ति  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई

 है  और  क्‍या  इस  बारे  में  विक्तीय  भागीदारी  के  बारे  में  भी  बियार  किया  गया  क्‍या  कर्नाटक  और
 केरल  की  इन  प्रस्तावित  परियोजनाओं  को  भी  इसमें  सम्मिलित  किया  जाएगा  ?  मंत्री  महोदय  ने  अपने
 वक्तव्य  में  कहा  है  कि  इस  बारे  में  वंकल्पिक  सुविधाओं  के  बारे  में  भी  विचार  किया  जा  रहा  मैं

 यह  जानना  भाहूंगा  कि  ये  वेकल्पिक  सुविधाएं  कौन-कोन  सी  हैं  जिनके  बारे  मं  सरकार  विद्चार  कर

 रही  ॥॒

 श्रो  राजेश  पायलट  :  जेसाकि  मैंने  उल्लेख  किया  है  इस  प्रश्न  के  दो  भाग  जिनमें  से  एक
 भाग  विद्युत  विभाग  से  सम्बन्धित  है  ।  संयंत्रों  के  स्थान  के  बारे  में  उनकी  अपनी  योजना  और  अपना
 अध्ययन  है  ।  हमें  बन्दरगाहों  पर  कोयले  की  दुलाई  और  कोयला  प्राप्त  परने  का  प्रबन्ध  करना  पढ़ता
 है  ।  इस  समय  हमारे  दिमाग  में  ऐसे  दो  स्थान  सातवीं  योजना  के  दोरान  ही  हमारा  तूतीकोरिन
 बन्दरगाह  का  विस्तार  करने  का  कार्यक्रम  है  और  दूसरा  स्थान  मद्गास  में  इननौर  में  एक  रेक्षित

 गाह  बनाने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  पर  का्यंवाह्ी  जारी  है  और
 इन  सभी  स्थानों  पर  रक्षित  बन्द  रगाहों  के  लिए  भारत-डच  द्विपक्षीय  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  बातचोश
 की  जा  रही
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 समा
 ,  भो  सो०  माघ  रेड्डो  :  महोदय  यह  प्रश्त  पूत्ठी  और  पश्चिमी  समुद्रटटों  पर  रहित

 गाहों  के  विबस  से  सम्बन्धित  और  इस  बारे  में..एन०टी ०पी  ०सी०  अथवा  केन्द्रीय  विद्य,त
 करण से  प्रस्ताब  प्राप्त  हो  चूके  महोदय  अभी  तक  एन०टी०पी०सी०  द्वारा  स्थापित  किए  गए

 सुपर  साप  केन्द्र  मुब्यत  उत्तर  भारत  में  ही  केन्द्रित  हैं  ओर  दक्षिण  का  निकटतम  सुपर  ताप  केन्द्र

 रामागंडम  में  स्थापित  और  रामगुंडम  से  तमिलनाडु  अथवा  केरल  में  बिजली  ले  जाने  में  भारी

 संप्रेषण  द्वानियां  होती  हैं  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्र.ताव  ग्रया  था  कि  माल  उतारने

 के  स्थल  पर  ही  नहीं  अपितु  लदान  स्थल  पर  भी  रक्षित  बम्दश्गाह  होना  चाहिए  ताकि  समुद्र  द्वारा  कोयले

 ढुलाई  की  जा  सके  जो  कि  अपेक्षाकृत  सस्ता  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  यह  जानना  चाहूंगा
 भारत  सरकार  इस  कार्य  को  कितनी  जल्दी  आरम्भ  करने  जा  रही  है  और  क्‍या  इस  भारत-डच

 द्विपक्षीय  कार्यक्रम  में  प्राधिकरण  द्वारा  तैयार  की,,ाने  वाली  एक  निश्चित  परियोजना  रिपोर्ट

 सम्मिलित  है  भौर  यदि  ऐसा  है  तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  संभावना  है  |

 क्री  शाजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  जेसाकि  मैंने  उल्लेख  किया  है  ऐसे  13  स्थान  यदि
 माननीय  सदस्य  ऐसा  चाहते  हैं  तो  मैं  उन  स्थानों  को  पढ़कर  सुना  सकता  हूं  ।  वे  स्थान  मुख्यतः  देश  के

 दक्षिणी  भाग  में  हैं  :  गोआ  त्‌ृतीकोरित  उत्तर

 नागपट्टिनम  कयामकुलम  कारथाड़  और  वदीनार  ।

 मुझे  विद्युत  मन्त्रालय  और  विद्युत  क्षेत्र  से  यह  सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि  इन  सभी  स्थानों  का
 चयन  कर  लिया  गया  है  और  जब  भी  सरकार  के  संसाधन  अनुमति  देते  हैं  उन्हें  आठबीं  योजना  अथवा
 नबीं  योजना  में  सम्मिलित  किए  जाने  को  संभावना  एक  ओर  यह  आशण्गेजन  जारी  है  ।  खानों
 से  पत्तनों  तक  शोयला  पहुंचाने  के  लिए  रक्षित  रूप  में  सुविधाएं  उपलब्ध  करने  के  लिए  विद्युत  मंत्रालय
 के  सामंजस्य  से  भी  हमारी  योजना  इस  समय  हमने  उन  दो  स्थानों  का  च्रयन  किया  है  और  वे
 अम्तिम  चरण  में  हैं  भर  उनके  यथासंभव  जल्दी  ही  सम्मिलित  किए  जाने  की  ध्षंभावना

 प्रो०  पी०जे०  कुश्यित  :  केरल  में  बिजली  की  भारी  कमी  के  कारण  भारत  सरकार
 ने  कयामकुलम  में  एक  सुपर  ता  संयंत्र  की  स्वीकृति  दी  थी  और  इसी  सदन  में  ऊर्जा  मंत्री  ने  यह  कहा
 भ्रा  कि  कयासकुलम  ताप  संयंत्र  को  1995  तक  चालू  कर  दिया  जायेगा  और  एक  रक्षित  बन्दरगाह
 कंग्रामकुलम  ताप  संयंत्र  की  सहायता  करेगा  क्‍योंकि  यदि  कोयले  की  दुलाई  रेल  द्वारा  की  जाती  है  तो

 यह  महंगा  पड़ता  है  और  यदि  इसे  समुद्र  द्वारा  ले  जाया  जाता  है  तो  यह  सस्ता  पड़ता  है  यह  व्यवहाप॑ं
 भी  है  यदि  सुपर  ताप  केन्द्र  को  बर्ष  1995  में  आरम्भ  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  और  जब
 आप  एक  रक्षित  बन्दन्गाह  की  स्थापना  करते  आप  अब  भी  इस  बारे  में  विचार  कर  रहे  हैं  और
 किसी  द्विपक्षीय  समझोते  का  इन्तजार  कर  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि  इन  दोनों  परियोगजनाओों  में
 कैसे  सामंजस्य  स्थापित  किया  जायेगा  ।  अतः  मैं  यह  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  आप  सैँद्धान्तिक  रूप  से

 कयामकुलम  रक्षित  बन्दरगाह  को  स्वीकार  कर  चुके  हैं  ओर  यदि  हां  तो  क्‍या  आप  इसे  वर्ष  1995  में

 चालू  जाभे  वाले  संयंत्र  से पहले  चालू  करने  के  लिए  कार्य  आरम्भ  करने  जा  रहे  हैं  ।

 क्रो  राजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  जैसा  भी  मैंने  अपने  पहले  उत्तर  में  कहा  था  कि  दोनों
 सन्त्रालयों  द्वारा  इसमें  सामंजस्य  स्थापित  करना  होगा  ।  स्पष्ट  रूप  से  मैं  यह  कह  कर  उत्तर  नहीं  दे

 मेरा  विभाग  उस  स्थान  पर  एक  रक्षित  बन्दरगाह  का  निर्माण  करेगाਂ  क्योंकि  ऊर्जा
 मंत्रालय  यह  निर्णण  से  सकता  है  कि  यह  स्थान  उचित  नहीं  इसमें  योजना  मम्त्रालय  और
 तीनों  विभागों  को  सामंजस्य  स्थापित  करना  होगा  ।  लेकिन  जैसा  भी  मैंने  कहा  जहां  तक  सरकार
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 का  संबंध  है  रक्षित  कोयला  परिवहन  सुविधाओं  को  अगसे  20  साल  तक  के  लिए  संभालना  होगा  जो

 कि  ऊर्जा  क्षेत्र  में  कोयले  की  आवश्यकता  तथा  देश  में  ऊर्जा  की  आवश्यकता  पर  निर्भर  करता

 तीनों  विभागों  के  कश्ये  का  यही  वास्तविक  परिणाम  होना  चाहिए  ।  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  कि

 कोयले  के  लिए  रक्षित  सुविधाएं  तब  तक  दी  जायेंगी  जब  तक  इसका  स्थान  ऊर्जा  मंत्रालय  द्वारा  इसकी

 पुष्टि  नहीं  की  जाती  और  परियोजना  को  स्वीकृति  नहीं  दी  जाती  जब  तक  परियोजना  को  स्वीकृति

 नहीं  दी  जाती  तब  तक  पहले  यहू  कहना  कठिन  है  कि  इतना  कॉमेला  उपलैंब्ध  होगा  लेकिन  हमारा
 संबंध  विषम  ओर  समन्वय  से  है  नीति  निरूपण  ऊर्जो  क्षेत्र  क ेसाथ  मिलकर  किया  जा  रहा  है  ।

 कवि  झादानों  को  शरोद  के  पग्रत्पवरधि  ऋण

 *515.  डा०  गौरो  हांकर  राजहूंत
 :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कृषि  आदानों  की  खरीद  के  लिए  विभिम्न  राज्यों  को

 वधि  ऋण  मंजूर  किये  जाते  यदि  तो  क्रिस  आधार

 विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  कितने-कितने  ऋण  की  मांग  की  गई  और  राज्यों  को  वर्ष  1988-

 9  के  दौरान  कितना  ऋण  मंजर  किया  गया

 किन-किन  राज्यों  को  उनकी  जरूरत  और  मांग  के  अनुसार  ऋण  मंजूर  नहीं  किए
 और

 घ)इ  सके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  दिमाग  में  राज्य  भरञ्री  श्याम  लाल  :

 से  एक  विदरण-पन्न  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया

 >>  हा

 विवरण

 से  जी हां  ।

 राज्य  सरकारों  को  बीजों  और  कीटनाशी  दवाइयों  जैसे  कृषि  आदानों  की  श्षरीद
 करने  और  उनका  वितरण  करने  में  उन्हें  सहायता  देमे  के  लिए  अल्पाषधि  ऋण  स्वीकृत  किए  जाते

 अल्पावधि  ऋणों  की  स्वीकृति  करते  समय  उबंरकों  की  भांग  और  सूखा/बाढ़  का  प्रभाव
 ओर  उबंरकों  की  सम्भाल  करने  वाली  सहकारी  समितियों  का  पूर्णतया  विकसित  न  होने  जंसी  बातों
 पर  उचित  रूप  से  ध्यान  दिया  जाता  है  ।  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  वर्ष  1988-89  के  दौरान  मांगी  गई

 ओर  उन्हें  स्वीकृत  की  गई  अल्पावधि  ऋण  की  राशि  का  ब्यौरा  अनुबन्ध  में  दिया  गया  बजट
 सम्बन्धी  कठिनाईयों  के  कारण  राज्यों  को  उनकी  मांगों  के  अनुसार  अल्पावधि  ऋण  नहीं  दिए  जा  सके  ।

 अस्‌  बर्थ

 राज्य  द्वारा  मांगी  गई  झौर  स्वीकृत  को  शई  प्रश्पायणि  ऋण

 करोड़  रुपए  में
 कम शिकशि  कक  श  शक  क  नकल  ककककिवीक फीकी  -  ——  करन  जज —

 राज्य  मांगी  गई  मंजर  की  गई

 1  2  3;  ओ

 या
 6.

 1.  आंध्र  प्रदेश  25.00  22.60
 2.  असम  माल०प्र०  3.25
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 1  2  3  4

 3...  बिहार  45.00  2920...

 4...  गुजरात  70.00

 5  हरियाणा  48.32  8.75

 6...  हिमाचल  प्रदेश  2.00

 7  जम्मू  व  कश्मीर  )8.94  2.95

 8...  कर्नाटक  23.00

 9.  केरल  *»..  4.20

 १80...  मध्य  प्रदेश  23.00

 महाराष्ट्र  30.50

 मणिषुर  मान्प्र०  0.70

 03.  मेघालय  2.00  0.30

 उड़ीसा  30.02

 5...  पंजाब  99.50  20.8 5
 राजस्थान  76.64

 तमिलताडु  22.39

 0.60*  0.94९%

 उत्तर  प्रदेश  38.05

 20.  परिचम  बंगाल  50.00

 गो  2.00  0.40

 22...  सिक्किम  085.  0.30
 गण

 गुजरात  बोग
 ||

 260.00
 णण

 तन
 मांग  प्राप्त  नहीं  हुई

 *सिफे  एक  मौसम  के  लिए

 *+*ऋण  दोनों  मौसमों  के  लिए  मंजूर  किया  गया  है  यद्यपि  अनुरोध  एक  ही  मोसम  के  सिए  किया
 गया

 डा०  गौरी  शंहर  राजहूंत  :  उत्तर  में  यह  कहा  गया  है  कि  अल्प-अवधि  ऋण  देते  समय  सूखे
 ओर  बाढ़  ज॑ंसी  शर्तों  का  ध्यान  रखा  जाता  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं
 कि  क्‍या  अल्पाबधि  ऋण  देते  समय  दूसरी  प्राकृतिक  विपदाओं  भूकम्प  इत्यादि  का  भी  ध्यान
 रखा  जाता  है  ?
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 श्री  श्याम  लाल  यावथ  :  बाढ़  ओर  सूछे  जैसी  विपदाओं  के  लिए  अल्पावधि  ऋण  को  स्वीकृति
 राज्य  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  भ्रस्तावों  के  अनुसार  की  जाती  अगर  कुछ  राज्यों  द्वारा  भूकम्प  के
 बारे  में  भी  विचार  करने  को  कहा  जाता  तो  उस  पर  भी  विचार  किया

 ड।०  गोरो  हांकर  राजहंस  :  हम  लोगों  ने  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  भूकम्प  द्वारा  लाई  गई

 तबाही  की  ओर  दिल'या  है  ।  हम  लोगों  को  अभी  तक  इस  आधार  पर  कोई  ऋण  नहीं  प्र/प्त  हुआ
 इस  सम्बन्ध  में  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिला  सकता  हूं  कि  आंध्र  अदेश  जेस  राज्य  को  ऋण  का

 एक  बड़ा  हिस्सा  प्राप्त  हुआ  है  उनके  अपने  राज्य  उत्तर  प्रदेश  तथा  हरियाणा  ओर  पंजाब  की

 उपेक्षा  की  गई

 लो  श्याम  लाल  यादव  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  सूचित  करना  चाहूंगा  को  मैंने  भपने

 उत्तर  में  बताया  है  कि  अल्पावधि  ऋण  किस  आधार  पर  प्रदान  किये  जाते  हैं  ।  ये  ऋण  मुख्य  तौर  पर

 बीज  और  कीटनाशी  फ्रे  लिये  दिया  जाता  है  ।  पंसे  की  कमी  के  कारण  प्रत्येक  राज्यों  द्वारा  की

 गयी  मांग  को  पूर्ण  रूप  से  स्वीकार  नहीं  बिया  जाता  है  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  राज्यों

 द्वारा  की  गयी  मांग  को  पूर्णरूप  से  पूरा  किया  जाये  ।  यहां  कुछ  मतभेद  अगर  माननीय
 सदस्य  चाहते  हैं  तो  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  बिहार  के  लिए  खरीफ  मौसम  में  315  टन  खाद  की
 आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया  गया  था  और  अल्यविकसित  राज्य  को  प्रतिशत  हिस्सा  37.5  प्रतिशत

 है  ।  अब  हमने  उन्हें  6.40  करोड़  रुपये  दिए  पिछड़ेपन  के  आधार  पर  उन्हें  सहकारी  क्षेत्र  के  ेु  लिए
 11.20  करोड़  रुपये  दिये  गये  उनका  कुल  हक  17.60  करोड़  रुपये  बनता  था  ओर  कुल
 आवंटन  15.60  रुपये  किया  गया  ।  पश्चिमी  बंगाल  को  13.05  कशेोड़  रुपये  दिए  इसलिये
 राहकारिता  अल्पयिकसित  के  आधार  पर  उन्हें  सहकारी  विकसित  राज्यों  के  अपेक्षा  ज्यादा  अंश

 मिला

 केन्द्रीय  सरकार  पिछले  कई  सालों  से  प्रति  साल  260  करोड़  रुपये  दे  रही  1980-81
 साल  में  यह  राशि  200  करोड़  रुपये  थी  ।  इसे  1982-83  में  250  करोड़  रुपये  कर  दिया

 1983-84  में  इसे  260  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  और  वहु  राशि  1989-90  में  भी  जारी  उस
 सीमा  के  अन्तग्रंत  हमें  अग्रिम  अल्पावधि  वित्त  व्यवस्था  करनी  होती  है  ।

 डा०  गोरो  हांसर  राजहुंस  :  इस  दृष्टिकोण  से  f  हार  का  कुछ  ज्यादा  ध्यान  रखा  जाना
 चाहिये  ।

 क्रो  घोरेनद्र  सिह  :  किसानों  को  फसल  ऋण  अग्रिम  प्रदान  किया  जाता  है  लेकिन  प्राकृतिकं
 विपदाओं  जैसे  बाढ़  या  सूखे  की  स्थिति  में  यह  फसल  ऋण  को  अल्पावधि  ऋण  में  परिवर्तित  कर  दिया

 जाता  है  और  इसका  भुगतान  भी  स्थगित  कर  दिया  जाता  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  आनना  चः!हता
 हूँ  जब  भुगतान  स्थगित  कर  ठिया  जाता  है  तो  वे  बही  ब्याज  क्‍यों  काटले  हैं  और  कुछ  मामलों  में  तो
 ब्याज  की  दांडिक  दर  भी  लगाते  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  ये  इस  पर  ध्यान
 देंगे  विः  कब  फसल  ऋण  अल्पावधि  ऋण  में  परिवर्तित  किये  जाते  और  स्थमित  समय  में  ब्याज  की
 दर  माफ  होती  है  या  नहीं  ?

 क्री  श्याम  लाल  यादव  :  यह  प्रश्त  उस  प्रश्न  से  बिल्कुल  हो  भिन्‍न  है  जो  कि  यहां  पूछा  गया  है
 ओर  यह  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  दिये  जाने  वासे  ऋण  के  सम्बन्ध  में  अब  राज्य
 सरकारें  अपनी  सहकारी  ओर  दूसरी  संस्थाओं  के  माध्यम  से  किसानों  को  विभिस्त  दरों  पर  अल्पावधि
 ऋण  प्रदान  करती  हैं  ।  इस  साल  ब्याज  की  दर  में  कमी  की  गयी  है  ?
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 5000  रुपये  तक  की  राशि  के  लिये  ब्याज  की  दर  10%  हैं  |  यह  5,000  रुपये  से  7,500
 रुपये  :  क  होती  है  ।

 7,500  रुपये  से  10,000  तक  -11.5%

 रुपये  से  15,  00
 15,000  से  ऊरर  और  25,000  तक  --12.5%
 14%  को  घटा  कर  12%  कर  दिया  गया  है  ।

 उस  देश  में  जहां  सूथ्वा  पड़ा  है  वहां  पर  पहले  ही  पह  ष्रोषणा  कर  दी  गयी  है  कि  कुल  ब्याज

 मूलघन  से  ज्यादा  नहीं  होगा  ।  अगर  100  रुपया  ऋण  लिया  गया  है  तो  इसका  अधिकतम  ब्याज  100

 रुपया  ही  होगा  ।  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  किसानों  पर  विशेष  ध्यान  दिया  गया  है  ।

 प्रो०  एन०  जोी०  रंगा  :  इसके  ऊपर  दांडिक  ब्याज  दर  4  तनी  है  ?  हाल  ही  में  विज्ल  मंत्री  ने

 यह  सूचित  किया  है  कि  बेंक  इस  बात  से  सहमत  हो  गये  हैं  कि  दांडिक  ब्याज  दर  को  समाप्त  कर

 दिया  जाय  ओर  साधारण  ब्याज  दर  लगायी  जाये  ।  कया  इस  संबंध  में  मंत्री  महोदय  से  कोई  सूचना
 मिल  सकती  है  ।

 थ्रो  श्याम  लाल  यादव  :  इस  संबंध  में  वित्त  मंत्री  आपको  बतलायेंगे  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड  :  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दो  पहलुओं  की  ओर  आकर्षित  करना

 चाहता  हूं  ।  जेसा  की  आप  भली  भांति  जानते  हैं  कि  अल्पावधि  ऋण  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा
 उपलब्ध  कराया  जाता  है  और  वे  दो  कठिनाईयां  खड़ी  कर  रही  है  पहले  तो  सहकारी  संस्थाएं  उन्हें
 बी  संघटक  खाद  खरीदने  के  लिये  भाग्रह  करती  है  जिससे  जो  किसान  ऋण  लेते  हैं  उन्हें  बाध्य
 उंची  दरों  पर  खाद  खरीदनी  पड़ती  है  ?  भाप  भी  इससे  अवगत  होंगे  तथा  मंत्री  महोदय  भी  इससे

 भांति  परिचित  होंगे  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  अनिवायं  रूप  से  बी  संघटक  खरीदने  की  इस  शर्त  को
 समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इसे  प्रश्न  के  रूप  में  रखें  |  मैं  उनसे  नहीं  पूछ  सकता  ।

 भी  एस०  अयपाल  रेड्डो  :  मैं  आपके  माध्यम  से  प्रश्न  पूछना  चाहता  मंत्री
 महोदय  को  यह  याद  होगा  की  सरकार  अल्पावधि  ऋण  के  लिये  अनिवायं  ब्रीमा  योजना  को  समाप्त
 करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  |  लेकिन  उन्होंने  एक  बार  इसे  लागू  कर  दिया  क्या  सरकार  अपने
 प्रस्ताव  को  ध्यान  में  रखकर  हस  अन-उत्पादक  योजना  को  समाप्त  करेगी  ?  क्‍या  वे  अनिवारय  रूप  से
 बी  संघटक  के  खरीद  को  भी  समाप्त  करेगी  ।

 भो  इणाम  लाल  यादव  :  जहां  तक  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा  फसल  ऋण  देने  का  संबंध  है
 निश्चय  ही  ये  ऋण  आवश्वक  आदान  के  लिये  प्रदान  किए  जाते  अगर  ये  ऋण  आवश्यक  आदान
 के  लिये  है  तो  किसान  आवश्यक  भोजें  बीज  ओर  कीटनाशक  सहकारी  संस्था  से  खरीदने  के  लिए
 बाध्य  अगर  यह  एक  ऋण  तो  उसके  लिये  कोई  शर्त  नहीं  समाज  यह  ऋण  देने  के  लिए
 सर्देव  तैयार  रहता  है  ।

 जहां  तक  खाद  के  मल्य  का  प्रश्न  है  तो  सहकारी  संस्था  द्वारा  इसके  मूल्य  में  किसी  प्रकार  की
 भिन्‍नता  नहीं  होती  ।  वे  भी  उसी  कीमत  पर  इसे  बे  च  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  फसल  बीमा  का  प्रस्‍न  यह  योजना  कुछ  राज्यों  में  चालू  जिन  राज्यों  ते  इसे
 शुरू  नहीं  किया  है  उन्हें  इसके  लिये  बाध्य  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।
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 नतत++  न्तनल्ल्क्जि

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपको  इसमें  देखना  होगा  ।  उन्हें  किसी  भी  चोज  को  खरीदने  के  लिये
 नहीं  किया  जाना  चाहिये  क्‍योंकि  ऐसा  हो  सकता  कि  उन्हें  ये  चीजें  ज्यादा  कीमत  पर  खरीदगी

 पड़ती  हों  ।  इसे  आपको  देखना  है  ।  आप  कृपया  इस  पहलू  का  ध्यान  रखें  ।

 भी  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  बीमे  के  सम्बन्ध  में  आपका  क्‍या  विचार  है  ?

 ध्रध्यक्ष  महं  एय  :  यह  आवश्यक  नहीं  है  ?

 भरी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  तो  इसे  अनिवाय॑  क्‍यों  किया  गया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसके  बारे  में  बात  करेंगे  ।

 भो  बलुदेव  ध्राधायं  :  पश्चिम  बिहार  और  उड़ीसा  जैसे  पूर्वी  राज्यों  में  विशेष  चावल
 उल्पादन  कार्यक्रम  चलाया  गया  है  और  इसके  फलस्वरूप  चावल  के  उत्पादन  में  पिछले  तीन  सालों  में
 खासकर  पश्चिम  बंगाल  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 यदपि  यह  कार्यक्रम  अभी  तक  चालू  है  सरकार  द्वारा  इन  राज्यों  को  स्वीकृत  किया  गया  ऋण

 इन  राज्यों  की  आवश्यकता  से  बहुत  कम  है  ।  उदाहरण  के  तोर  पर  बिहार  राज्य  ने  45  करोड़  रु०  की
 मांग  की  थी  जबकि  29.20  करोड़  रु०  स्वीकृत  किये  गये  ।  उड़ीसा  के  लिये  30.02  करोड़  रु०  की  मांग

 लेकिन  सिर्फ  16.20  करोड़  रु०  स्वीकृत  किये  गये  थे  |  पश्चिमी  बंगाल  के  लिये  50  करोड़  Fo

 की  मांग  थी  परन्तु  सिर्फ  26.11  करोड़  रु०  स्वीकृत  किये  गये  ।  विशेष  चावल  उत्पादन  झार्यक्रम  के

 दृष्टिकोण  से  क्या  सरकार  मुफ्त  में  गरीब  किसानों  और  फसल  में  भागीदार  लोगों  को  कृषि  निवेश

 उपलब्ध  कराने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  जिससे  कि  हन  राज्यों  में  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम

 फल  हो  सके  ?

 क्रो  लाल  यादव  :  सभी  चीजें  मुपत  में  उपलब्ध  कराना  संभव  नहीं  सेकिन  राज्य

 सरकारें  जो  भी  मिवेश  उपलब्ध  कराना  चाहे  करा  सकती  लेकिन  सीमान्‍्त  छोटे  किसानों
 को  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  विशेष  सहायता  दी  जाती  इस  प्रकार  की  भ्यवस्था

 वहां  की  गयी  इस  समय  यहां  मेरे  पास  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  यदि  माननीय  सदस्य  अलग  से
 प्रश्न  करते  हैं  तो  मैं  उन  आंकड़ों  को  उपलब्ध  करा  सकता  हूं  ।

 ऐल्यूम्ीनियम  फास्फाइड  की  बिक्री

 *516  भरी  मरातह  सूयंबंशो  :  क्या  कवि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ऐल्यूमीनियम  फास्फाइड  की  जो  कि  मनुष्यों  के  लिए  बहुत  विषाक्त

 खुले  आम  बाजार  में  रही  जबकि  देश  में  केवल  गोदामों  को  ही  इसकी  बिक्री  के  लिए  लाइसेंस
 दिये  गये  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  भ्ोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  लाल  :
 विषाक्तता  के  कारण  ऐल्यूमीनियम  फास्फाइड  का  उपयोग  भण्डारण  भांडागारों  तक  सीमित  है  ।

 ऐल्यूमीनियम  फास्फाइड  की  बिक्री  केवल  निम्नलिखित  को  ही  की  जाती  है  :--

 1.  सरकारी

 2.  सरकारी  और
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 3.  भांडागार  निगरमों  तथा  भारतीब  खाद्य  निगम  जैसे  संगठन  ।

 यह  प्रण्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  मर्रासर  रर्यवज्ञी  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  के  उत्तर  से  यह  पता  चलता  है  कि  स्टोरेज
 और  वेयर  हाउसेज  के  लिए  यह  रैस्ट्रिक्टेड  है और  गबनंमेंट  डिपार्टमेंट  के  जरिए  ही  इसको  बेचा  जाता

 मगर  शिकायत  यह  है  कि  आम  बाजार  में  यह  एवेलेबल  क्या  मंत्रालय  के  पास  कोई  ऐसी
 यंत्रणा  है  कि  इसको  चंक  करे  कि  कहीं  यह  खुले  बाजार  में  तो  नहीं  बिक  रहा  मानव-जीव

 हानि  तो  नहीं  हो  रही  इसके  लिए  उनके  पास  क्या  यंत्रणा  है  और  कितनी  बार  आपने  इसको

 चैक  किया  है  और  कितने  मसले  आपके  सामने  आए  यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।

 क्षी  श्याम  लाल  यावव  :  मान्यवर  जैसा  मैंने  जवाब  में  कहा  कानून  में  यह  व्यवस्था  है  कि

 जो  अनाज  केवल  गोदाम  में  रखा  जाता  उसकी  सुरक्षा  के  लिए  यह  सरकारी  जो  अंडरटेकिग्ज

 या  गवर्नमेंट  डिपार्टमेंट  वेभर  हाउसेज  हैं  कार्परिशन  उन्हीं  को  यह  बेचा  जाता  है  और  बही
 इसका  उपयोग  कर  सकते  आम  बिक्री  के  लिए  यह  नहीं  है  ।  आम  बिक्री  पर  बराबर  नजर  रखी
 जाती  है  और  काफी  नियमों  में  परिवर्तन  भी  किया  गया  है  और  इन्सैक्टी  साइड  1968  के

 अन्तर्गत  दफा  27  में  इसके  लिए  इंतजाम  भी  है  |  मैं  समझता  हूं  कि  इस  तरह  से  खुली  बिक्री  का  इसमें
 प्रावधान  नहीं  लाइसेंस  में  भी  नहीं  अगर  कहीं  होता  है  और  बताया  जाएगौ  तो  इसके  खिलाफ
 कार्यवाही  की  जाएगी  |

 खाद्य  प्रसंस्करण  उत्तोगों  को  बढ़ाबा  बेने  के  लिए  बिशेष  जोन

 प्नुबाद  ]
 श्रो  प्रताप  भागु  क्या  काश  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कुछ  विशेष  जोन  विकसित
 करने का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  -  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 कया  इस  संबंध  में  कोई  राज्य-वार  सर्वेक्षण  किया  किया  गया  है  ?
 (

 कर .....  ख्वाथ  उद्योग  भन्जालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 : J

 खाद

 प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  प्रश्म  ही  नहीं  उठते  ।

 ]
 भरो  प्रताप  भागु  शर्मा  :  माननीय  अध्यक्ष  जितना  महत्वपूर्ण  यह  सवाल  उतना  ही

 निराशाजनक  उत्तर  माननीय  मंत्री  जी  ने  दिया  है  ।

 ह्ष्यल्त  महोदय  :  बराबर  तुलना  हीनी  जितना  तगड़ा  सवाल  उतनी  तगड़ी

 भरी  प्रताप  मान  दार्मा  :  भारत  एक  कृषि  प्रधान  वेश  है  और  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  की
 प्रचुर  संभावता  को  देखते  हुए  देश  के  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी ने  फूढ  प्रोसेसिंग  मंत्रालय
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 की  स्थापना  की  है  और  उसके  माध्यम  से  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित  करने की
 दिशा  में  एक  ठोस  पहल  की  गई  मैं  माननीय  मर््री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  पिछले  एक
 वर्ष  में  फूड  प्रोसेंसिंग  मिनिस्ट्री  ने  इसेंटिव  के  बारे  में  और  देश  के  विभिन्‍न  एग्रो  क्लाइमेटिकजोन्स  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  कोई  विभिन्‍न  योजनायें  बनायी  हैं  ?  माननीय  मंत्री  जी  इसके  बारे  में  हमें
 जानकारी  देने  की  कृपा  करें|

 [  झमुअ।व  ]

 क्री  जगदोश  टाईइलर  :  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  ही  स्पष्ट  प्रश्न  किया  है  और  मैं  उसका

 बिल्कुल  स्पष्ट  उत्तर  दू  देश  में  अब  विशेष  निर्यात  क्षेत्र  हैं  भौर  जो  भी  थाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग
 अथवा  पैकिंग  छद्योग  के  लिए  इन  क्षेत्रों  का उपयोग  करना  चाहता  है  उसका  स्वागत  है  |  हमें  अब  नये
 क्षेत्र  नहीं  बनाने  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  हमने  पूरे  देश  में  केन्द्रीय  ऐजेंसियां  बनायी  हम
 लोगों  ने  देश  को  छः  केन्द्रीय  ऐजेन्सियों  में  बांट  दिया  है  और  हम  राज्य  सरकारों  के साथ  सहयोग  कर
 रहे  उनकी  सहायता  कर  रहे  है  और  उन्हें  बढ़ावा  दे  रहे  हैं  ताकि  वे  अपने  राज्यों  में  एकल  स्वीकृति
 ऐजेंसी  स्थापित  कर  सके  जिससे  कि  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  अथवा  पेकिंग  उद्योग  में  रूचि  रखने  वाले
 लोगों  को  राज्य  सरकारों  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  में  भटकने  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  और  अन्ततः
 लोग  उससे  उबकर  यह  कहते  हैं  कि  वे  इसे  नहीं  चाहते  हैं  ।

 अब  प्रएन  के  द्वितीय  भाग  की  चर्चा  करते  हैं  जहां  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  और  पैकिग  उद्योग
 को  बढ़ावा  देने  के  लिये  सरकार  द्वारा  अनेक  प्रकार  की  रियायतें  और  प्रोत्साहन  प्रदान  किये  गए  हैं  ।
 मेरे  पास  इसकी  पूरी  सूची  उपलब्ध  है  और  उनमें  से  कुछ  को  मैं  पढ़ता  हूं  और  उदृत  करता  हूं
 पालन  व्यवसाय  द्वारा  प्राप्त  आय  में  से  334  प्रतिशत  भाय  को  आयकर  की  संगणना  के  उद्देश्य  से
 प्रशीतन  सामानों  के  पु्>ों  और  मशीनरी  तथा  खाद्य  और  दुग्ध  उत्पादकों  के  परिवहन  के  लिये  प्रशीतन

 बाहनों  ने  प्रयुक्त  संपीड  को  कम्प्रेसरों  के  उत्पाद  शुल्क  में  40  प्रतिशत  से  15  प्रतिशत  की  कमी  ।”  यहू्‌
 एक  बहुत  ही  मुख्य  क्षेत्र  है जिससे  किसानों  को  लाभ  होगा  ।  विशेष  रुप  से  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के
 लोग  इससे  बहुत  खुश  होगें  |  क्‍यों  कि  हाल  ही  में  हमने  अन्नानास  सास्द्र  की  पैकिंग  शुरू  की  है  जिसे
 कि  आदिवासी  किसान  दस  पैसे  या  पांच  पैसे  की  दर  से  बेचा  करते  थे  और  अन्त  में  इसे  फेंक  दिया
 करते  थे  ।  मेरे  मंत्रालय  के  निर्माण  के  बाद  तथा  प्रधान  मत्री  द्वारा  किसानों  के  हित  को  ध्यान  में  रखने
 से  हम  लोग  उसी  अन्नानास  को  2.00  २०  प्रति  अन्नगनास  की  दर  से  सीधे  किसानों  से  खरीद  रहे  हैं
 जिनके  लिये  उन्हें  पांच  पंसे  अथवा  दस  पंसे  मिला  करते  थे  और  सारा  देश  त्रिपुरा  क्षेत्र  अथवा

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  द्वारा  लाये  गए  अन्नानास  का  स्वाद  चख  रहा  यह  एक  बड़ी  उपलब्धि  अनेक  ऐसे
 प्रस्ताव  हैं  जिनके  लिये  विदेशी  सहयोग  करना  चाह  रहे  हैं'*ਂ  कृपया  मुझे  अपनी  बात  कहने
 दें  ।  मैं  एक-एक  कर  आप  लोगों  को  उत्तर  खाद्य  प्रसंस्करण  और  पैकिंग  उद्योग  में  हमने
 रियायती  मूल्यों  पर  13  प्रसंस्करण  की  मशीनें  ली  क्रीम  रहित  दूध  और  संघनित  दूध  के  उत्पादन

 शूल्क  में  15  से  10  प्रतिशत  कमी  हुई  है  ओर  डि  टेपीओका  ओर  साबूदाने  से  तैयार

 डिब्बा  बन्द  खाद्य  सामग्रियों  के  उत्पादन  शुल्क  में  15  प्रतिशत  से  10  प्रतिशत  की  कमी  हुई  और
 भी  अनेक  चीजें  मैं  समा  पटल  पर  इसे  रख  सकता  हूं  ।

 भरी  प्रताप  भानु  शर्मा  :  मैं  माननीय  मंत्री  के  प्रति  कृतज्ञ  हुं  और  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं
 कि  विस्तृत  अध्ययन  ओर  आगे  के  प्रसंस्करण  के  लिए  मुझे  एक  सूची  दी  जाये'**  मैं  सूची
 पाने  का  भी  हकवार  हूं  ।
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 मेरा  दूसरा  प्रश्न  है  कि  क्‍या  भारत  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  के  उद्यमकर्त्ताओं  द्वारा  खाद
 प्रसंस्कश्ण  उद्योग  की  स्थापना  से  संबंधित  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  यदि  हां  तो  अब  तक  कितने

 स्वीकृत  थि.ये  गये  हैं  ?

 थी  शगदीश  टाईटलर  :  मध्य  प्रदेश  वित्त  निगम  द्वारा  तैयार  किये  गये  कुछ  प्रस्तावों  को
 मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  अग्रसारित  किया  है  जहां  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योम  जिसे  मेरे  मंत्रालय  से
 आर्थिक  सहायता  की  आवश्यकता  के  लिए  उद्यमकर्त्ता  उनके  पास  सिफारिश  कर  रहे  इस  समय
 निगम  ने  32  प्रस्तावों  को  पेश  किया  है  जिसके  लिये  572.55  लाख  रु०  का  ऋण  स्वीकृत  किया  गया

 लेकिन  अभी  तक  उन्हें  वितरित  नहीं  किया  गया  है  ।  कुछ  प्रस्तावित  परियोजनायें  आलू
 की  पपड़ी  और  मूंगफली  का  निर्जेलित/प्रसंस्कृत  खाद्य  पदार्थों  और  सब्जियों  से
 सम्बन्धित  है  ।

 झ्रध्पक्ष  महोदय  :  यह  बात  ठीक  आप  उन्हें  सूची  दे  सकते  हैं  ।

 राब  बो  रेना  सिंह  :  किसानों  ओर  उद्योग  कर्त्ताओं  द्वारा  फल  और  सब्जी  प्रसंस्करण  उद्योग  की
 स्थापना  में  सहायता  प्रदान  उन्हें  प्रोद्योगिकी  उपलब्ध  कराने  और  ऋण  उपलब्ध  कराने  के  उद्देश्य
 से  चार  या  पांच  वर्ष  पूव॑  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  की  स्थापना  की  गयी  थी  ।  ऐसा  प्रतीत
 होता  है  कि  इस  राष्ट्रीय  बागवानी  बोडे  द्वारा  कोई  भी  कार्य  अब  तक  नहीं  गया  खाद्य
 प्रसंस्क  रण  के  लिए  यह  एक  महत्त्वपूर्ण  निकाय  है  ।  हम  यह  भी  नहीं  जान  पाए  हैं  कि  अभी  यह  किसके
 अन्तगंत  है  यह  कृषि  मन्त्रालय  के  अन्तगंत  है  अथवा  नयी  खाद्य  प्रसंस्करण  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  है  ।

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  आपने  इसको  अध्यक्षता  की  है  ।

 राव  बोरेण  सिंह  :  मैंने  इसका  निर्माण  किया  है  इसलिए  मैं  इससे  सम्बद्ध  करता  हूं  ।

 मध्‌  रण्डबते  :  मैं  समझता  हूं  यह  एक  सामुदायिक  परियोजना  है  ।

 राब  बोरेखा  सितठ  :  क्‍या  माननीय  मंत्री  कृपया  सभा  को  यह  बतायेंगे  कि  कया  इस  राष्ट्रीय
 बागवानी  बोर्ड  द्वारा  कोई  प्रगति  की  गयी  है  और  इसकी  देख-रेख  कोन  कर  रहा  है  ?

 भो  क्षगदीश  ठाईटलर  :  मैं  हस  बोर्ड  को  अपने  मंत्रालय  में  रखने  के  लिए  बहुत  इच्छुक  हूं  ।
 मैं  अपनी  »र  से  पूरी  कोशिश  कर  रहा  हूं  कि  कृषि  मंत्रालय  इसे  मुझे  दे  दे  ताकि  मैं  इसका  देखभाल
 कहूं  और  यह  देख  कि  इसके  उचित  परिणाम  निकले  ।

 शराब  बोरेगद्र  सिह  :  दो  मंत्रालयों  क ेविवाद  के  बीच  इस  विभाग  की  समाप्ति  नहीं  हो  जानी
 चाहिए  ।

 डा०  प्रभात  कुमार  मिश्र  :  हम  प्रकृति  के  प्रति  बहुत  कृतज्ञ  मध्य  प्रदेश  के  अमर  कंटक
 क्षेत्र  में  किसानों  के  न्यूनतम  प्रयासों  से  ही  अत्यधिक  मात्रा  में  खुम्बी  की  पैदावार  होती  रायगढ़
 क्षेत्र  में  न्यूनतम  प्रयासों  से  ही  बहुत  अधिक  भाग  में  टमाटर  की  पैदावार  होती  है  ।  क्‍या  केन्द्र  सरकार
 द्वारा  खाद्य  प्रसंस्करण  मन्त्रालय  की  ओर  किसानों  को  उनके  मूल्य  प्राप्ति  के लिए  कोई  तकनीकी
 सहायता  और  सुविधायें  दिये  जाने  के  संबंध  में  सर्वेक्षण  कराने  संबंधी  प्रस्ताव  है  ?  कया  क्ृषि  उत्पादों
 से  संबंधित  प्रस्तावों  के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ?  आपकी  जानकारी  के  लिए  मैं  बता  दूं
 कि  रेलवे  प्लेट  फार्मों

 पर  आप  देखेंगें  कि  ये  सारी  चीजें  बहुत  ही  सस्ते  दामों  में  बेची  जाती  हैं  ।

 अष्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  वह  इस  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ।
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 रे  a

 इंदिरा  गांधो  राष्ट्रीय  भुकत  विश्यवविधालय  के  धट्टरयय  न  केस

 *518.  झी  उसतम  रा2ौड़  :  क्या  सासव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंदिरा  गांधी  राष्ट्रोय  मुक्त  विश्वविद्यालय  में  इस  वर्ष  प्रवेश  के  लिए  कुल  कितने
 विद्यार्थियों  के  नाम  दर्ज  किये  और

 देश  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  छात्रों  की  सुविधा  के  लिए  कितने  अध्ययन  केन्द्र  स्थापित  किए
 गए  हैं  !

 “2

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्र।लय  में  तथा  संस्कृति  विश्वागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  नाम  दर्ज

 कराने  वालों  की  संख्या  50123  है  ।  इस  समय  देश  में  118  अध्ययन  केन्द्र  चल  रहे  हैं  ।

 क्रो  उत्तम  राहोड़  :  इन  लोगों  के  नामांकन  के  लिए  मैं  कुलपति  श्री  रामा  रेड्डी  को  बधाई
 देता  हूं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  कौन  कौन  से  विभाग  हैं  जहां  विद्यार्थियों  को  पढ़ाया  अथवा
 शिक्षा  दी  जाती  है  ।

 क्रो  एल०  पो०  कही  :  सबसे  अधिक  प्रमुख  और  लोकप्रिय  पाठ्यक्रम  स्मातक  पाठ्यक्रम  है|

 50%  से  भी  अधिक  विद्यार्थियों  ने  इसमें  नामांकन  लिया  डिस्टेंस  एजुकेशन  में  प्रबंधन

 मोडयूल  1  और  2,  क्रियेटिन  राईटिंग  में  अन्तंस्तातक  बी०  ए०  ओर  बी०
 नॉन  और  ग्रामीण  विकास  में  प्रमाण-पत्र  बी०  ए०  भोर  बी०  काम  के

 लिए  स्नातक  खाद्य  पदार्थ  एवं  पोषण  में  प्रमाणपत्र  आदि  पाद्यक्रम  हैं  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 एम०  बी०  संश्ोषनी  पोत  को  झुध्क  गोदी  में  खड़ा  करने  का  प्रभार

 [
 *519.  ज्रा०  थी०  बेंकहेदहा  :

 थो  हतोश  बसा  सिन्‍हा  :

 क्या  लल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बतामने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 »  क्‍या  एम०  संजीबनी  पोत  के  बार-बार  स्थान  परिवर्तत  के  कारण  कोर्चान  शिपयार्ड
 लिमिटेड  को  कोचीन  पत्तन  न्यास  को  प्रभारों  की  भारी  धन  राशि  का  भुगतान  करना

 क्‍या  पोत  के  मालिकों  ने  कोचीन  शिपयाड्ड  को  शुष्क  गोदी  के  सभी  प्रभारों  का  भुगतान
 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या  और

 जहाज  के  मरम्मत  कार्य  को  पूरा  करने  में  शिपयार्ड  को  अधिक  समय  लगने  के  क्या
 कारण  हैं  ?

 लल-भूतल  परिषहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राजेदा  प/णलट)  :  कोचीन  शिपया्ड

 ने  कोचीन  पोर्ट  ट्रस्ट  को  किसी  प्रकार  के  शिफ्टिग  चार्ज  का  भुगतान  नहीं  किया  जिन  जहाज
 मालिकों  को  शिफ्टिग  चार्जेज  का  भुगतान  किया  गया  उन्होंने  कोचीन  शिपयाडड  लिमिटेड  से

 पूर्ति  के  रूप  में  8  लाख  रुपए  का  क्‍्लेम  किया  कोचीन  छलिपयार्ड  में  इस  संबंध  में  6.44
 लाख  रुपए  की  देयता  बताई  है  ।
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 ओर  मालिकों  ने  कांट्रेक्ट  के  तहत  उनकी  और  देय  सभी  ड्राईडाकिग  प्रभारों  का

 भुगतान  कर  दिया  है|

 मरस्मत  कार्य  पूरा  करने  में  शिपयाडं  द्वारा  लम्बा  समय  लेने  के  अन्य  कारणों  में

 लिखित  प्रमुख  कारण  थे  :--

 ()  अतिरिक्त  इस्पाती

 (ir)  आड्डर  दिए  गए  उपकरणों  की  प्राप्ति  में  ओर

 (iii)  सप्लाई  किए  गए  उपकरणों  में  खामियां  दूर  करना  ।

 सोमाबर्तों  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम

 *520.  श्री  सो०  जंगा  रेड्डो  :  कया  सानब  संसाधन  बिक्कास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  .

 क्‍या  सीमावर्ती  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  संबंधी  योजना  पूव॑  के  सीमावर्ती  राज्यों
 में  भी  लागू  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सीमावर्ती  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  योजनाओं  की  प्रगति  का  उन  राज्यों  में
 जिले-बार  ब्योरा  क्‍या  जहां  ये  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ?

 सासनव  संसाधन  विकास  मंत्रो  पो०  शिव  :  से  फिलहाल  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 सीमान्त  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  संसाधन  विकास  पर  केन्द्रित  है  जो  सीमान्त
 क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  एक  विवेचित  निवेश  इस  कार्य  क्रम  के  अन्तग्गंत  किए  गए  प्रयास्त  राज्य
 शैक्षिक  विकास  कार्यक्रमों  का  पूरक  हैं  ।  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आरंभ  किए  गए  क्रियाकलापों  में  नए
 स्‍कूलों  का  खोला  भवनों  का  पेयजल  ओर  शोचालयों  के  रूप  में
 अनिवायं  सुविधाओं  की  नए  आई०  टी०  आई०  की  स्थापना  और  विद्यालय  को  सुदृढ़
 पालिटेकि.क  आदि  खोलना  शामिल  है  ।  चार  राज्यों  में  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  शामिल  किए  गए  प्रधान
 कार्यकलापों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :--

 ——
 क्रम  संख्या  कार्यकलाप  का  नाम  गुजरात  जम्मू  ओर  पंजाब  राजस्थान

 काश्मीर
 कर  ———  333  नमन  न न9«नममन--न-+3न«न««++न+-++ न

 ||  2  3  4  5  6

 7].  नए  प्राइमरी  स्कूलों  का
 खोला  जाना  ।  6  67  _  396

 2  प्राइमरी  स्कूलों  की  संख्या
 जिनके  लिए  भवन/अतिरिक्‍त
 कक्षा-कक्ष|शौचालय|पेय-जल  त्‌
 सुविधाएं  संस्बीकृत  की  गई
 हैं  ।  250  1739  1896  1453
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 1  2  3  4  5  6

 3  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्र  600  न्‍-+  400  900

 गैर-औपचारिक  शिक्षा

 केन्द्र  न  बन  400  न

 (7)  जन-शिक्ष  ण-निलायम  90  400  85  500

 4.  नए  आई०टी०आई०  की
 स्थापना  1  2  2
 विद्यमान  भाई०टी  ०आई०
 को  सुदृढ़  बनाना  11  6  4

 5.  नए  पालिटेक्निकों  की  स्थापना  1]  ०-०
 ——_— क-+-+++जजजजतताई  a

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  28  का  फेजाबाइ-लक्षतऊ  खण्ड  चोड़ा  करता

 +$521,  श्री  निर्मल  क्षत्री  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संड्या  28  के  फैजाबाद  से  लखनऊ  तक  के  मार्ग  को  चोडा  करके

 इसे  ढो  लेन  वाली  सड़क  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 इस  सड़क  पर  प्रतिवर्ष  कितनी  दुघंटनाएं  होती  ओर

 क्‍या  इस  सड़क  की  खराब  हालत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हसे  प्रणाली  से
 निर्मित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मर्जी  राणैक्ष  :  लखनऊ  से

 फैजाबाद  तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  28  पहले  ही  दो  लेत  बाली  सड़क  है  ।

 बाराबंकी  और  फैजाबाद  जिलों  से  होकर  गुजरने  बाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 संख्या  28  के  लखनऊ-फैजाबाद  खण्ड  पर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  हुई  दुर्घटनाओं  की  संसया

 लिखित  जैसा  कि  राज्य  पुलिस  द्वारा  सूचित  किया  गया  है  :

 1986  में  202

 1987  में  209

 1988  में  220

 सड़क  सामान्यतः  यातायात  योग्य  स्थिति  में  लखनऊ  से  35  कि०  मी०

 तक  हाट  मिक्स  बिटुमिनस  लेयस  के  साथ  पैदल  पथ  को  मजबूत  बनाने  के  काम  को  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  शामिल  किया  गया

 बिहार  के  दाभोण  क्षेत्रों  में  गोदामों  का  निर्माण

 *522.  भी  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकार ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खाध्यास्नों  के  भंडारण  हेतु  गोदामों  का  निर्माण  करने  के
 संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जंसकि  बिहार  सरकार  ने  अनुरोध  किया  और

 ह
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 इन  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्र  और  बिहार  सरकार  पृथक-पृथक  कितना  वित्तीय

 योगदान  करेंगी  ?

 कृधि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  लगा  दंत  :

 ग्रामीण  विकास  विभ/ग  गोदामों  की  स्थापना  हेतु  एक  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  को  कार्यान्वित  कर  रहा
 इस  योजना  के  गोदाम  कृषि  ऊपज  तथा  निवेशों  के  भंडारण  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 बनाए  जा  रहे  बिहार  सरकार  के  अनुरोध  पर  अभी  तक  कुल  1.54  लाख  मीट्रिक  टन  की  भंडारण
 क्षमता  वाले  156  ग्रामीण  गोदामों  के  निर्माण  की  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  कोई  भी  प्रस्ताव  स्वीकृति
 के  लिये  लम्बित  नहीं  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गोदामों  के  निर्माण  हेतु
 सहकारी  सोसायटियों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  की  योजनाएं  कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।  अभी  तक

 राष्ट्रीय  सहका री  विकास  निगम  ने  बिहार  राज्य  में  1596  गोदामों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान
 की

 केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  के  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  ग्रामीण  ग्रोदामों  की
 स्थापना  हेतु  164.75  लाख  रु०  की  केन्द्रीय  सहायता  रिलीज  की  है  तथा  राज्य  सरकार  ने  185.00
 लाख  रु०  का  अंशदान  किया

 पृतिबरलिट
 एसोसिएशन  फार  कम्डिम्यूइंग  एजुकेशन  का

 प्रोजेक्ट

 523.  भ्रो  थो०  कृष्ण  राव  :  क्‍या  मानव  संसाधस  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  नई  दिल्‍ली  स्थित  यूनिवर्सिटीज  एसोसियेशन  फार  कन्टिन्यूइंग  एजुकेशनਂ
 ने  प्रोजेक्टਂ  नामक  एक  काये  क्रम  शुरू  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  लक्ष्य  और

 इस  परियोजना  का  अम्य  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  ससाधन  विकास  मंत्री  पो०  :  से  इस  मंत्रालय  को  उपलब्ध
 करायी  गयी  सूचना  के  सतत  शिक्षा  के  लिए  भारतीय  विश्वविद्यालय  संघ  इस  बात  का  पता
 खगाने  के  लिए  कि  क्या  बाल  विकास  की  आवश्यकताओं  के  लिए  युवा  तथा  सामुदायिक  जागरूकता
 को  प्रोत्साहित  करने  में  मुख्य  ग्रामीण  विश्वविद्यालयों  के  संकाय  और  छात्रों  की  रूचि  हो  सकती

 उनके  तथ्यों  का  पता  लगाने  के  क्रियाकलापों  में  व्यस्त  हैं  ।  इस  परियोजना  को  चलाया  नहीं
 सस्य

 प्रोढ़  साक्षरता  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य

 *524.  भ्रो  के०  रामलमा  रेड्डो  :  क्या  सानव  संसाधथम  विकाल  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  अन्तरंत  प्रोढ़  शिक्षा  के  लिए
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 णअअकअइक्‍इकईदई/अअक्‍इहऋइऋअइक्‍ंढंथओ०फपइउक्‍ंऋगहक्‍्श  कं  तन

 इस  क्षेत्र  में  अब
 तक  क्‍या  उपलब्धि  हुई  और

 यदि  लक्ष्य  प्राप्ति  में  कोई  कमी  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  पो०  शिव  :  और  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  प्रथम  भार  वर्षों  में  प्रोढ़  साक्षरता  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  और  उपलब्धि  के  संबंध  में  स्थिति
 निम्नानुसार  है  :--

 लाख  मे ं)
 “-  रत

 क्रम  सं०  वर्ष  सातवीं  योजना  में  स्थिति

 लक्ष्य  तामांकित  किए  गए  साक्षरों  की

 संख्या  संख्या

 5-86  75.46  66.53  47.26

 2.  6-87  83.60  77.02  54.33  की
 3.  89.23  80.29  55.37  )
 4.

 )  अध्ययन  परिणाम  के  मूल्यांकन  को
 प्रक्रिया  के  पश्चात  ही  साक्षर  किए
 गए  व्यक्तियों  की  संदुया  के  संबंध
 निश्चित  स्थिति  मालूम  हो  जायेगी  ।

 कार्यात्मक  साक्षरता  के  ग्रामीण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रौड़  शिक्षा  राज्य  प्रौढ़  शिक्षा

 नेहरू  युवा  स्वैक्षिक  एजेंसियों  तथा  कार्यात्मक  साक्षरता  के  उन  कार्यक्रम  के

 जरिए  नामांकित  प्रौढ़  शिक्षाथियों  के  लिए  साक्षर  स्तर  प्राप्त  करने  में  कमी  के  निम्नलिखित

 कारण  हैं  :--

 उचित  अध्यापन  अध्ययन  बाताबरण  की

 (४)  बुनियादी  उत्तर-साक्षरता  तथा  सतत्‌  शिक्षा  के  बीच  प्रभावशाली  संबंध
 का  न  होता  ।

 (i)  पदाधिकारियों  के  गुणात्मक  प्रशिक्षण  का  अभाव  |

 (५)  प्रभावशाली  मीडिया  विस्तार  तथा  साक्षरता  संदेश  के  प्रसार  में  सहायता  और  साक्षरता
 के  अनुकूल  वातावरण  का  न  होना  ।

 (५)  विशिष्ट  सामाजिक  व  आधथिक  समस्याओं  के  कारण  शिक्षाियों  का अनियमित  रूप  से
 भाग  लेना  ।

 राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  को  तैयार  करते  समय  उपर्युक्त  कमियों  को  ध्यान  में  रखा
 गया
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 नमवोदय  विद्यालयों  में  श्रध्यापकों  के  स्थानांतरण  संबंधो  नोति

 *525.  को  सानवेख  क्‍या  भानव  संसाथम  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ऐसी  नीति  बनाई  है  कि  नवोदय  विद्यालयों  में  कार्यरत  दम्पत्तियों  को

 एक  ही  स्थान  पर  नियुक्त  क्या  जाना

 यदि  तो  क्या  उक्त  नीति  को  पूर्ण  तथा  लागू  किया  जा  रहा  और

 यदि  कोई  ऐसी  नीति  नहीं  तो  क्या  सरकार  का  ऐसी  नीति  तैयार  करने  का
 विचार  है  ?

 सानथ  संशाथन  विकास  मंत्री  पी०  शिव  :  से  विद्यालयों
 अब  केवल  प्रतिनियुक्ति  के  आधार  पर  नियुक्त  किए  गए  कोई  स्थानांतरण  नीसि

 अब  तक  नहीं  बनायी  गयी  है  क्‍योंकि  हाल  ही  में  यह  योजना  आरंभ  की  गयी  रिक्तियों
 के  उपलब्ध  होने  पर  एक  ही  स्टेशन  पर  दम्पत्तियों  की  नियुक्ति  के  लिए  सभी  संभवत  प्रयास  किए  जा

 रहै  नवोदय  विद्यालयों  में  दम्पत्तियों  के  स्थानान्‍्तरण/नियुक्तियों  की  उपयुक्त  नीति  यथा  समय
 तैयार  करने  का  प्रस्ताव

 तानसेन  शोर  सोहस्मद  गौस  के  मकबरों  का  जोर्णोश्धार

 *)26  श्री  महेसा  सिह  :  क्या  सालथ  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्वालियर  में  तानसेन  और  मोहम्मद  गौस  के  मकबरों  के  जीर्णोद्धार  और  सौंदयंकरण  के
 लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  ओर  अब  तक  कितना  काये  हुला
 और

 :  तत्संबंधी  भावी  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संताधम  विकास  संत्री  पो०  शिव  :  पिछले  चार  वर्षों  दौरान
 2,32,900.00  रु०  की  राशि  संस्वीकृत  की  गई  थी  ।  इस  अवधि  के  दौरान  किए  गए  विशेष  संरक्षण
 कार्यों  में  क्षतिग्रस्त  ओर  गुम  हुई  जालियों  की  जगह  दूसरी  जालियां  प्रांगणभिति  की
 मौहम्मद  गौस  के  मकबरे  से  धास-फूस  को  काटना  ओर  मंत्र  के  फर्श  के  टूटे-फूटे  और  गायब  हुए
 बत्थरों  को  लगाना  तथा  तानसेन  मकबरे  का  रासायनिक  परिरक्षण  शामिल  हैं  ।

 वाधिक  रखरखाव  ओर  मरम्मत  कार्य  के  अतिरिक्त  1989-90  के  संरक्षण  कार्यक्रम  में
 निम्नलिखित  काय्यक्रम  शामिल  किए  गए  हैं  :

 .

 भोहस्मद  भोस  का  सकबरा

 (i)  भ्रतिग्नस्त  स्लंरबनात्मक  इकाईयों  को  बदलना

 (४)  जलबन्दी

 का  मकबरा

 ()  दृष्य  दरारों/जोड़ों  को  भरना
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 जयथे  जा  जालियों

 (४)  क्षतिग्रस्त  पत्थर  की  जालियों  की  मरम्मत  करना  ।

 भारत  भोर  सोबियत  संध  के  थोच  प्रोधशोगिक  सहयोग

 ]
 +527.  भरी  के०  प्रधानी  :  क्‍या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उद्योग  के  क्षेत्र  में  वेशानिक  और  तकनीकी  सहयोग  के  संबंध  में  भारत  सरकार

 और  सोवियत  संघ  के  बीच  किसी  समझौते  के  प्रारूप  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  है  ?

 विवेश  मंत्री  पो०  बी०  नरसिह  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के उबरक  एककों  को  धाटा

 *529.  भ्रो  महटम  भोराममूर्ति  :  क्या  क्षि  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उवरक  एककों  की  क्षमता  का
 वार  कितना  उपयोग  हुआ  ओर  उनको  कितना-कितना  घाटा

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  भारतीय  उर्वरक  लिगम  को  कितना  धाटा  हुआ  और  यह
 सरकारी  क्षेत्र  क ेसभी  एककों  को  हुए  कुल  धाटे  का  कितना  प्रतिशत  और

 भारतीय  उवंरक  निगम  को  भारी  घाटा  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  संत्रो  मन  :  और  विभिन्न  सावंजनिक  क्षेत्र  की  उवंरक  उत्पादक

 कम्पनियों  की  एकक-वार  क्षमता  उपयोगिता  तथा  उठाई  गयी  हानियां  गत  तीन  वर्षों  दौरान  जिनके
 भेखा  परीक्षित  लेखें  उपलब्ध  है  निम्नलिखित  तालिका  में  दर्शायी  गयी  है  :---

 क्षमता  उपयोग  की  प्रतिझतता

 कम्पनी  माइट्रोजन  स्फेड
 का  नाम  1985-86  1986-87  1987-88  1985-86  1986-87  8

 2 3 4 5 .- 6 7 8 एफ० सी० धहाई० सिन्दरी 33 64.8 न न न तलचर 23.2 25.8 37.4 2. एच० एफ० सी ० 38.0 23.0 ज+ न+ तामरूप-ना 38.6 57.2 57.3
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 ्  ्  ली
 2  3  4  5  6  7  8

 नामरूप--वा
 न  ज+  53.7

 दुर्गापुर  30.4.  32.4.  38.0

 बरोनी  40.5.  50.2

 3.  एन०  एक०  एल०

 76...  77.9

 88.4.  92.2

 भटिडा

 वानीपत  60.4  80.9  87.4

 विजयपुर  ना
 न

 फैश्ट

 उद्योग  मण्डल  76.0.  67.3  68.8.  (--)26.18  75.9

 37.0.  69.4.  58.5  (+) 2.59  ---  (--)33.93

 कोचीन--ा  79.5.  98.8  (--) 39.21  78.9  85.2

 झार०  सो  ०  एफ०

 ट्राम्बे  90.2...  95.2.  5.28  88.4.  88.2  (--)19.22

 82.3  79.6  (--)102.53  82.3  79.6

 89.5. 79.5 न बननन० -- धाल 70.2 89.3. न न न एम० एफ० एल० मद्रास 74.4. 89.4. 25.6. 83.0. 92.0 पो० पो० एल० पारादीप -+ 58 8 88 न 58.8 58.8 शुद्ध हालि (६० करोड़ कम्पनी |एकक का नाम | 3 एफ० सो प्ाई० : सिन्‍्दरी (-)4602.. (-) 2००7. मोरखपुर (--) रामागुण्डम (--)24.26. (+) 2.59 (--)33.93 तलचर (--)42.74 (--) (--)22.45 विपणन और अन्य (--) 5.28 (--) योग (-- )42.67* 26
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 1  2  3  4

 एच०  एफ०  सो०  :  नामरूप  29.07  (-)  19.74  (--)  28.36:
 दुर्गापुर  (--)  30.89.  (--)  38.74.  (--)  45.23

 बेरोनी  (-)  17.37.  (--)  30.40  (--)  31.32
 विपणन

 और  अन्य  (+)  5.76  (+)  2.56  (+)  0.07

 योग  :  (--)  71.56.  [--)  86.22...  (--)104.84

 एम०एफ  ०एल०  :  मद्रास  7.60  (+)  6.64  (--)  26.05

 वौ०  पी०  एल०  :  पारादीप  —  8.26  (--)  20.34

 पी०डो०भाई०एल०  :  सिन्दरी  (+)  0.52  (--)  0.39  (  )  5.18

 कल  योग  :  (  (--)  190.76  (--)  199.08 जो

 *सिन्दरी  सुव्यवस्थीकरण  संयंत्रों  के  86.10  करोड़ रोड़  रुपये  की  संचित  हानि  को  बटूटे  खाते
 में  डालने  के  पश्चात  ।

 फा्टिलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  द्वारा  उठायी  गयी  शुद्ध  हानि  का  प्रतिशत  1986-87
 के  दौरान  हानि  उठाने  वाली  सावंजनिक  क्षेत्र  की  सभी  कम्पनियों  द्वारा  उठायी  गयी  कुल  शुद्ध
 हानि  का  लगभग  54  प्रतिशत  बैठता  है  ।

 सी०  आई०  द्वारा  उठाई  गयी  हानियों  के  मुख्य  कारण  निम्नलिखित  थे  :--

 (1)  कोयले  पर  आधारित  संयंत्रों  द्वारा  निम्न  क्षमता  उपयोगिता  जहां  कोयला
 प्रौद्योगिकी  पहली  बार  इस्तेमाल  की  गयी  है  तथा  उपस्कर  अपयाप्ति
 उपयोगिता  समर्थन  की  समस्‍यायें  अन्‍्तंग्रस्त

 (2)  कुछ  संयंत्रों  की  पुरानी  और  अप्रचलित  प्रौद्योगिकी  ;

 (3)  पावर  की  समस्या  विशेष  रूप  से  कोयले  पर  आधारित  एकक  में

 (4)  तलचर  में  कोयले  की  घटिया

 (5)  अधिक  और

 (6)  समापन  समस्‍यायें  ।

 वोधों  के  रोगों  का  पहले  पता  लगाता

 +530  ओ  मसद्ेहबर  तांतो  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  पौधों  को  होने  वाले  रोगों  की  रोकथाम  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए

 क्या  पौधों  को  होने  वाले  रोगों  एवं  गदह्मामारियों  का  पहले  से  ही  पता  खग्राने  के  लिए

 कोई  विधि  विकसित  की  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 *  27
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 को  लागू  वरना  और  विस्तार  प्रयासों  को  सुदृढ़  मुख्य  कदम  जो  सरकार  द्वारा  पौधों  के

 रोगों  पर  काबू  पाने  के  लिए  उठाये  गये  हैं  ।

 और  महामारी  विज्ञान  संबंधी  आंकड़ों  तथा  वर्षा  बादलों

 आदि  जैसे  महत्वपूर्ण  पर्यावरणिक  पहलुओं  की  छान-बीन  द्वारा  पौधों  के  रोगों  और  उनको

 महामारी  फैलने  के  बारे  में  पूर्व  जानकारी  देने  की  विधियां  विकसित  की  गई  हैं/की  जा

 रही  हैं  ।

 गेहूं  को  किट्ट  जैसे  वायु  द्वारा  पैदा  होने  वाले  रोगों  की  मानिटरिंग

 स्पोर-ट्रेपों  तथा  गश्ती  सर्वेक्षणों  द्वारा  की  जाती  अन्य  किस्म  के  रोगों  के  लिए  पूर्व  सूचक  माडल
 विकसित  करने  के  वास्ते  मोसम  के  प्रतिमानों  का  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  बाणिक्यिक  पोत  स्टारਂ  का  डबना

 *53].  क्री  पो०  एस०  सईवब  :  कया  जल-भूतल  परिवहम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  एक  भारतीय  वाणिज्यिक  पोत  स्टारਂ  1989  के  प्रथम  सप्ताह
 में  अरब  सागर  में  लक्षद्वीप  समुह  के  अंदरोथ  द्वीप  के  निकट  डूब  गया

 यदि  तो  यह  दुघंटना  किन  कारणों  से

 पोत  में  कितने  व्यक्ति  सवार  थे  और  इनमें  से  कितने  व्यक्ति  डूब
 यदि  कोई  बचाव  कार्यवाही  की  गई  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  और  उसके  क्‍या  परिणाम

 और

 (3)  पोत  को  सागर  से  बाहर  निकालने  तथा  इस  दुर्घटना  से  प्रभावित  परिवारों  को  मुआवजा
 देने  के  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 जल-भूतल  परिवदुन  मंत्रालय  के  राध््य  मंत्रों  राजेदा  :  और

 यह  जहाज  5.3.1989  को  इलाहीਂ  नामक  दूसरे  जहाज  से  टकराने  के  बाद  ड्ब
 गया  ।

 और  आईलेंड  स्टार  पर  सवार  18  व्यक्तियों  में  से मदद  इलाही  नामक  जहाज  ने
 12  व्यक्तियों  को  बचाया  ओर  6  व्यक्ति  लापता  हैं  |  एक  रूसी  जहाज  और  सेतुਂ  नामक  एक
 भारतीय  यात्री  जहाज  ने  6.3.1989  को  इस  क्षेत्र  में  खोज-कार्य  किया  ।  हेलीकाप्टर  क ेसाथ  आई०
 एन०  एस०  वीर  नामक  नोसेनिक  जहाज  और  नामक  तटरक्षक  जहाज  ने  भी  टक्कर
 बाले  स्थान  तथा  एंड्रोथ  द्वीप  के  आसपास  खोज  कार्य  किया  किन्तु  अब  तक  लापता  व्यक्तियों  में  से  कोई
 भी  नहीं  मिल  पाया  है  ।

 (३2)  जहाज  के  मलबे  को  निकालने  या  न  निकालने  का  निर्णय  लेना  जहाज  के  मालिक
 पर  निर्भर  उपलब्ध  सूचना  से  पता  चलता  है  कि  मलबे  से  नौचालन  को  कोई  खतरा

 नहीं  है  ।

 28
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 महानिदेशक  मृत  कर्मीदल  के  सदस्यों  के  निकट  सम्बन्धियों  से  कामगार  मुआवजा
 आयुक्त  के  समक्ष  कलेम  प्रस्तुत  करने  के  लिए  अनुरोध  करने  का  निर्देश  दिया  गया  है  ।

 हैलियोथित  रोग  से  कपास  को  फसलों  को  बचाने  के  लिए  जविक  नियंत्रण

 +532.  श्रो  पो०  झ्रार०  कुमारभंगलस  :  कया  कष्ि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  को  हैलियोथिस  रोग  से  कपास  की  फसलों  को  बचाने  के  लिए  प्रयोग
 में  लाई  जाने  वाली  नई  और  पुरानी  कीटनाशक  औषधियों  के  असफल  रहने  की  जानकारी

 क्या  वर्ष  1950  से  निका  कोस्टारिका  और  अन्य  देशों  में  कपास  की  फसलों

 के  इन्हीं  कीड़ों  से  नष्ट  होने  से  बचाने  के  लिये  ज॑विक  नियंत्रण  पद्धतियां  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर

 रही  और

 यदि  तो  गत  दस  वर्षों  से  कोयम्बटूर  स्थित  राष्ट्रीय  जैविक  नियंत्रण  केन्द्रों  अथवा

 जैविक  नियंत्रण  के  संबंध  में  पूर्णतः  कार्यरत  भारत  कृषि  अनुसंधान  परिषद/भारत  सरकार  को  22

 प्रयोगशालाओं  जैसे  स्थानों  पर  इन्हीं  तरीकों  के  परीक्षण  और  उनके  विकास  में  असफलता  के  क्‍या

 कारण  हैं  ।

 क्थि  संत्रो  मजन  :  कुछ  कीटनाशी  दवाइयां  हाल  ही  के  वर्षों  में  आंध्र

 प्रदेश  में  को  फसल  में  हैल्ियोधिस  नामक  क्ृमि  पर  काबू  पाने  के  लिये  प्रभावी  नहीं  पायी

 गई  ।

 निकारागुआ  तथा  अन्य  देशों  में  समेकित  क्ृमि  प्रबन्ध  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कपास  को

 फसल  में  हैलियोथिस  पर  काबू  पाने  के  लिये  जैविक  नियंत्रण  पदार्थों  का  व्यापक  रूप  से  उयपोग  किया

 गया  है  ।

 भारत  में  न्यूक्लियर  पालिहेड्ोसिस  वाइरस  के  जरिए  जेबिक  नियंत्रण  विधि  का
 विकास  किया  गया  प्रदर्शनों  के जरिए  किसानों  को  इसे  अपनाने  के  लिये  कहा  जा  रहा  है  ।

 केख्रीप  सरकार  के  स्वासित्व  में  बहनों  को  संख्या

 4669.  श्री  के०  पी०  उम्नोक्ृष्णन  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के  केन्द्रीय  सरकार  तथा  सम्बद्ध  कार्यालयों  एवं  सरकारी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  स्वामित्व  में  तथा  इनके  नाम  पंजीकृत  कारों  और  जीपों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राल्य  मत्रो  राजेदा  :  संघ  सरकार  के  अनेक
 मंत्रालय  हैं  और  बहुत  से  मंत्रालयों  विशेषकर  शहरी  जल  संचार
 इत्यावि  मंत्रालयों  के  बड़ी  संख्या  में  सम्बद्ध  और  अधीनस्थ  कार्यालय  हैं  |  सावंजनिक  क्षेत्र  के  भी  बड़ी
 संख्या  में  कार्यालय  हैं  ।  भारत  और  विदेशों  में  स्थित  भारी  संझ्या  में  कार्याण्यों  से  अपेक्षित  सूचना
 एकत्र  करना  एक  महंगा  और  समय  लगने  वाला  सर्वेक्षण  होगा  |  सूचना  एकत्र  करने  के  लिए  जितना
 समय  और  प्रयास  अपेक्षित  सूचना  से  उतने  परिणाम  प्राप्त  होने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 बिदेशो  जेलों  में  मारतीय  भभिक

 4970.  भी  धार०  एम०  भोये०  :  क्‍या  जिदेशा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  अब  तक  वर्थ-बार  और  देश-वार  विदेशी  जेलों  में  कितने
 भारतीय  श्रमिक  नजरबंद  किये  और
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 उन्हें  मृक्त  कराने  के  लिए  उन  देशों
 में  भारतीय  दृतावासों  द्वारा  क्या  क्रायंवाही  की

 बिदेश  मम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  के०  के०  :  और  सूचता  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  उसे  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया

 अदुर्गापुर  स्टोल  प्लाप्टस  इवियस  डिसटिस्कशन  जोप्ड  ध्राफ  स्पोज  75  लाखਂ
 शोघषरु  के  समाचार

 4971.  श्रो  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  इस्पात  झोर  स्लान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  4  1989  के  बम्बई  के  साप्ताहिक  समाचार  पत्र  में

 :  २  टील  लांट्स  डुधियस  डिसटिन्कशन  जीप्ड  आफ  रूपीज  75  लाखਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित

 लार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  मामले  के  तथ्य  कया  हैं  और  यह  धोखाधड़ी  किस  प्रकार  की  जाती

 और
 इस  धोखाधड़ी  का  पता  लगाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 इस्पात  धोर  ख्लान  मंत्रों  एम०  एल०  :  और  दुर्गापुर  के  मेसर्स
 श्राईट  कैरियसं  द्वारा  प्रस्तुत  बिल  का  दिनांक  22.12.1988  को  भुगतान  करने  से  पहले  पता  चला
 जिस  पर  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  कुछ  अधिकारियों  के  जाली  हस्ताक्षर  उसके  पश्चात्‌  उस
 ठेकेदार  के  पिछले  बिलों  की  जांच  की  गई  ।  1985  से  लेकर  1988  तक  की  अवधि  के
 दौरान  इस  ठेकेदार  को  ऐसे  जाली  कार्य-आड्ड  जिन  पर  दुगांपुर  इस्पात  कारखाने  के  अधिकारियों  के
 जाली  हस्ताक्षर  क ेआधार  पर  39,89,930  रुपए  का  भुगतान  किया  गया  या  ।

 उपर्युक्त  मामलों  का  पता  चलने  पर  दिनांक  23.12.1958  को  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने
 के  प्रबन्धकों  ने  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  से  सम्पकं  किया  जिसने  मामले  की  छान-बीन  आरम्भ  कर
 दी

 इस  धोखाधड़ी  की  गतिविधियों  का  पता  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  की  जांच  पूरी  हो  जाने  के
 बाद  ही  पता  चल  परन्तु  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  यह  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  बिल
 पास  करने  वाले  अनुभाग  और  रोकड़  लेखा  अनुभागों  के  स्टाफ  की  मिली-भगत  से  की  गई  जालसाजी
 ओर  धोखाधड़ी  का  मामला  है  ।

 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  ने  मामला  दर्ज  कर  लिया  है  और  वह  मामले  वी  जांच  कर  रही
 आगे  की  कारंवाई  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  मिलने  पर  ही  की  इस  बीच

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  प्रबन्धकों  ने  इस  प्रकार  के  मामले  की  भविष्य  में  पुनरावृतति  होने  से  रोकने
 के  लिए  कुछ  प्रकिया  सम्बन्धी  नियंत्रणात्मक  कदम  उठाए  हैं  ।

 भारत  की  सोबियत  रूस  को  राहत  सामप्नो  को  सप्लाई

 4972.  श्री  जगस्ताथ  पटमायक  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
 सरकार  ने  भूकंप  से  पीड़ित  व्यक्तियों  के  लिए  सोवियत  रूस  को  राहत  सामग्री  भेजने

 में  अपना  सहयोग  प्रदान  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया
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 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  मटबर  :

 सहायता  सामग्री  ले  लदे  पांच  आई०  विमान  जिनमें  कुल  150  टन  सामान
 10  से  28  1988  के  बच  भेजे  गए  थे  ।  इन  वस्तुओं  में  विभिन्‍न  सरकारी

 रेड  क्रास  से  प्राप्त  सामग्री  तथा  निजी  उद्योग  से  प्राप्त  अनुदान  शामिल  सहायता  सामग्री  में

 कया  चीजें  इसका  फैसला  सोवियत  प्राधिकारियों  की  सलाह  से  उनकी  प्राथमिकताओं  के  अनुरूप
 किया  गया  भारतीय  सहायता  सामग्री  में  कंबल  तथा  उनी  आकंटिक  स्ट्रैचर  तथा
 अस्पताल  के  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  चिकित्सा  और  शल्य  उपकरण  तथा  दवाईयां  शामिल

 इसके  समूचे  भारत  से  नागरिकों  तथा  संस्थाओं  से  नकद  अशदान  को  उचित  रूप  से  वहां  तक

 पहुंचाने  के  लिए  धान  मन्नी  आभिनिया  भूकंप  सहायता  कोषਂ  की  स्थापता  भी  की  गई  राज्य
 सरकारों  तथा  संष  शासित  प्रदेश  के  प्रशासकों  से  अनुरोध  किया  गया  कि  वे  अंशदान  को  प्राप्त  करने
 की  प्रक्रिया  को  सुविधाजनक  बनाएं  ।

 पेय  जल  संबधो  प्रौद्योगिको  मिद्ञन  को  रिपोर्ट

 4973.  श्री  प्रकाश  दो०  पाटिल  :  क्‍या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पेय  जल  संबंध  प्रौद्योगिकी  मिशन  ने  सरकार  को  पानी  उपलब्धता  के  बारे  में  अपनी
 रिपोर्ट  1989  में  प्रस्तुत  करनी  और

 यदि  तो  महाराष्ट्र  के  संबंध  में  रिपोर्ट  के  क्या  निष्कर्ष  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  कतादंग  पुजारी  )  :

 राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  के  अंतगंत  जल  की  उपलब्धता  की  समस्याग्रस्त  गांवों  को  स्वच्छ

 पेयजल  की  सुविधाएं  मुहैया  कराने  के  संदर्भ  में  तिमाही  तथा  वाधिक  आधार  पर  की  जा

 रही

 1989  की  स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  राज्य  में  अभी  978  बिना  जल  स्रोत

 वाले  समस्याग्रस्त  गांवों  को  स्वच्छ  पेयजल  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जानी  थी  ।

 दिपक्षोय  सरकारो  दोरे

 4973.  की  सेवद  हा।हबुद्दीत  :  क्‍या  बिबेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1986  से  अब  तक  किन-किन  देशों  के  राष्ट्रध्यक्षों  ने  भारत  के  द्विपक्षीय

 सरकारी  दोरे  किये

 इसी  अवधि  के  दौरान  किन-किन  देशों  के  शासनाध्यक्षों  ने  भारत  के  द्विपक्षीय  सरकारी

 दौरे

 इसी  अवधि  के  दोरान  किन  किस  देशों  क॑  विदेश  मंत्रियों  ने  भारत  का  सरकारी  तौर  पर

 द्विपक्षीय  दोरा  और

 इसी  अवधि  के  दौरान  हमारे  प्रधान  मंत्री  अथवा  विदेश  मंत्रियों  ने  कित-किन

 देशों  का  सरकारी  दौरा  किया  ?

 विदेश  संत्रालय  सें  राय  मंत्रो  के०  नटबर  :  सूचना  में  दी

 गई  है  ।
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 (a)  सूचना  में  दी  गई  है  ।

 सूचना  में  दी  गई  है  ।

 सूचना  में  दी  गई

 उन  देशों  के  नाम  जिनके  राश्याध्यक्षों  ने मारत  की  ह्विपक्षोय  य।त्रा  को

 बर्ष  1986

 1.  नीदर  लंड  जनवरी

 2.  वेटीकन  फरवरी

 3.  सेशेल्स  अप्रैल

 4.  बंगला  देशਂ  जुलाई
 5.  निकारागुका  सितम्बर

 6.  जोड़ंम  अवतूबर

 बर्च  1987

 1.  पेरू  जनवरी

 2.  फिनलैंड  फरवरी

 3.  पाकिस्सान  फरवरी

 4.  रोमानिया  मार्च

 5.  अंगोला  अप्रेल

 5.  नवम्बर

 7  भूटान  दिसम्बर

 8.  वानूआतू  विसम्यर

 बच  1988  8

 श्री  लंका  जमबरी

 2.  अफगानिस्ताक्त  मई
 3.  मई

 4.  बंगला  देशः  सितम्बर

 5.  नेपाल  सितम्बर

 6.  अंगोला  अक्तूबर
 7.  मारीशस  नवम्बर

 8.  सोवियत  समाजवादी  मणतंत्र  नवम्बर
 9.  स्थापो  नवम्बरਂ

 10.  दिसम्बर
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 बर्ण  1989

 1.  फांस  फरवरी

 2.  टर्की  फरवरी

 3.  मंगोलिया  मार्च

 4.  फिलिस्तिनी  मुक्ति  संगठन  मार्च

 उन  वबेशझों  के  सलाम  जिसके  शासनाध्यक्षों  न ेमारत  को  हिपशीय  थाता  को

 बर्ष  1986

 1.  ग्रीक  जनवरी

 2.  कोरिया  गणराज्य  मार्च

 3.  टर्की  अप्रैल

 4.  जमन  संघीय  गणराज्य  अप्रैल

 5.  स्वापो  मई

 6.  युगोस्लाविया  जुलाई
 7.  जास्बिया  सितम्बर

 8.  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र  संघ  नवम्बर

 बद  1987

 1.  डेनमार्क  जनवरी

 2.  मलेशिया  जनवरी

 3.  मीदरलेंड  मा

 4.  नावें  जुलाई

 5.  फिलिस्तीनी  मुक्ति  संगठन  अगस्त
 6.  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र  संघ  नवम्बर

 ब्ष  1988

 1.  इटली  जनबरी

 2.  कम्पूचिया  जनवरी

 3.  कोरिया  लोकतांत्रिक  जन  गणराज्य  फरवरी

 4.  सिगापुर  मार्च

 5.  फिलिस्तिनी  मुक्ति  संगठन  भकक्‍तूवर

 6.  कम्पूचिया  नवम्बर
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 बर्थ  1989

 1.  माल्टा

 2.  वियतनाम

 3.  आस्ट्रेलिया
 4.  थाईलेंड

 6  1989

 जल  देक्ों  गाज  जिनके  विदेश  मंत्रियों  ने  भारत  को  द्विपक्षीय  बात्रा  को  ।

 बर्ध  1987

 1.  भूटान
 2  यूताइटेड  कियडम

 3.  स्विटजरलैंड

 4.  नीदरलेंड

 5.  बेनिन

 6.  ईरान

 7.  भूटान

 ब्  1987

 34

 1.  कनाडा

 अफगानिस्तान

 मारीशस
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 ब्ं  1988  कर

 ].  अल्जीरिया  जनवरी

 2.  अफगानिस्तान  फरवरी

 3.  पोलेंड  फरवरी

 4.  .  फरबरी

 5.  निका  रागुआ  भगस्त

 6.  गयाना  प  अगस्त

 7.  इण्डोनेशिया  अगस्त

 8.  अफगानिस्तान  _  सितम्बर

 9.  यमन  लोकतांत्रिक  जन  गणराज्य  दिसम्बर

 वर्ष  1989

 1.  जिबूती  जनवरी

 2.  अफगानिस्तान  मार्च

 3.  बुकिना  फासों  मा

 4.  यूनाइटेड  किगड़म  मार्च

 भारत  के  राष्ट्रपति  ते  लिन  वेशों  को  यात्रा  को  उनके  नाथ

 1986  पते

 1.  नेपाल  जुलाई

 2.  यूगोस्लाबिया  अक्तूबर

 3.  पोलैंड  नवम्बर

 4.  ग्रीक  नवम्बर

 1987

 शून्य

 1988

 1.  सोबियत  समाजबादी  गणतंत्र  संघ  जुलाई

 2.  मंगोलिया  जुलाई

 3.  पाकिस्तान  अगस्त

 4.  नीदरलैंड  सितम्बर

 5.  फिनलेंड  सितम्बर

 6.  साइप्रस  सितम्बर



 6  1989 लिखित  उत्तर

 7.  चेकोस्लोवाकिया  सितम्बर

 8.  भूटान  अक्तुबर

 1989

 1.  जापान  फरवरी

 भारत  के  प्रधान  भस्त्रो  ते  जिन  देशों  को  यात्रा  की  उसके  तास

 1986

 1.  मालदीक  फरवरी

 2.  स्वीडन  मार

 3.  जाम्बिया  मई

 4.  जिम्बादे  मई

 5.  अंगोला  मई

 6.  तन्जानिया  मई

 7.  मारीशस  जुलाई
 8.  मेक्सिको  अगस्त

 9.  यूनाइटेड  किगड़म  भगस्त

 10.  जिम्बाबे  सितम्बर

 1).  इण्डोनेशिका  अक्तूबर
 १2.  आस्ट्रेलिया  अक्तूबर
 13.  न्यूजीलेंड  अक्तूबर
 14.  थाईलैंड  अक्तूबर

 1987

 1.  श्रीलंका  जुलाई
 2.  सोवियत  समाजबादी  गणतंत्र  संध  जुलाई
 3.  कनाडा  अक्तूबर
 4.  संयुक्त  राज्य  अमरीका  अक्तूबर
 5.  नेपाल  नवम्बर

 6.  दिसम्बर

 ४६१88
 1.  स्वीडन  जनवरी

 2.  जापान  अप्रैल

 3.  अप्रैल
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 4.  सीरिया  जून

 5.  जमेन  संघीय  गणराज्य  जून

 6.  हुंगरी  जन
 7.  जोडन  जुलाई

 8.  यूगोस्लाविया  जुलाई

 9.  स्पेन  जुलाई
 10.  टर्की  जुलाई

 11.  भूटान  सितम्बर

 12.  चीन  दिसम्बर

 13.  पाकिस्तान  दिसम्बर

 भारत  के  विदेश  बरी  ते  जिन  देझों  की  यात्रा  को  उसके  गस्‍्य

 बर्थ  1986

 1.  ईरान  जनवरी

 2.  कुवेत  जनवरी

 3.  बहरीन  जनवरी

 4.  संयुक्त  राज्य  अमरीका  फरवरी

 5.  थाईलैंड  मार्च

 6.  इण्डोनेशिया  मार्च

 7.  जास्विया  मई

 8.  जिम्बावे  मई

 9.  अंगोला  भझई

 10.  तन्‍्जानिया  स़ई

 11.  मारिशस  जुलाई

 12.  युनाइटेड  किगढम  अगस्त

 13.  मेक्सिको  अगस्त

 )4.  जिम्बावे  अगस्त

 15.  संयुक्त  राज्य  अमरीका  सितम्बर

 16.  आस्ट्रेलिया  अक्तूबर

 17.  न्यूजीलैंड  अक्तूबर

 18.  थाईलैंड  अक्तूबर
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 19.  थाईलैंड  दिसम्बर

 20.  सिंगापुर  दिसम्बर

 बष  1987

 1.  नेपाल  जनवरी

 2.  थाईलैंड  जनवरी

 3.  वियतनाम  जनवरी

 4.  यूनाइटेड  किगड़म  जनवरी

 5.  चेकोस्लोवाकिया  मार्च

 6.  पोलेंड  मार्च

 7.  कीनिया  अप्रैल

 8.  जिम्बावे  i  .  अप्रैल

 9.  यूनाइटेड  किगडम  अप्रैल

 10.  अफगानिस्तान  अप्रैल

 11.  यूनाइटेड  किगडम  मई

 12.  संयुक्त  राज्य  अमरीका  मई

 13.  हांगकांग  मई

 14.  कोरिया  गणराज्य  मई

 15.  जापान  मई

 16.  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र  मई

 17.  कम्पूचिया  मई

 18.  चीन  मई

 19.  थाईलैंड  मई

 20.  सोवियत  समाजवादी  मणतन्त्र  जून
 21.  यूगोस्लाविया  ज्न
 22.  इटली  जून
 23.  सिंगापुर  जुलाई
 24.  मारीशस  जुलाई

 बष  1988

 1.  नेषाल  जून
 2.  यूनाइइटेड  किगड़म  जुलाई
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 एल०  पी०

 ने  दो  विस्तार  केन्द्र---एक  हैदराबाद  में  और  दूसरा  मद्रास--में  खोले  हैं  ।

 खोलने  की  योजना  है  ।

 16  1911

 3.  कनाडा

 4.  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 5.  नेपाल

 6.  पाकिस्तान

 7.  संयुक्त  अरब  अमी  रात
 8.  साइप्रस

 9.  संघीय  जमेन  गणराज्य

 10.  यूनाईटेड  किगडम

 11.  संयुक्त  राज्यਂ  अमरीका

 ,  12.  मालदीव

 13.  चीन

 14.  पाकिस्तान

 जब  1989

 1.  यूनाइटेड  किगडम

 2.  साइप्रस

 3.  संयुकत  अरब  अमौरात

 4.  यूनाईटेड  किगडम

 5.  जिम्बावे

 6.  जापान

 7.  नेपाल

 8.  संघीय  जमेन  गणराज्य

 9.  नीदरलेंड

 10.  यूनाइटेड  किगडम

 राष्ट्रीव  श्रौद्योगिक  इंजी  लियरिंग  भ्रश्षिक्षण  संस्थान  के  केर  खोलता

 '
 जुलाई

 जुलाई

 अभस्त

 अगस्त

 सितम्बर

 सितम्बर

 सितम्बर

 सितम्बर

 सितम्बर

 नवम्बर

 दिसम्बर
 दिसम्बर

 जनवरी

 जनबरी

 जनवरी

 फरवरी

 फरवरी

 फरवरी

 मार्च

 मा

 मार्च

 लिखित  उत्तर

 4975.  भी  एन०  डेलिस  :  क्या  सानथ  संसाधम  जिराल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  भौद्योगिक  इंजीनियारिंग  प्रश्चिक्षण
 संस्थान  अपने  अनेक  केन्द्र  खोल  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  बिभागों  में  राज्य  भम्त्री
 ओर  बअम्बई  स्थित  राष्ट्रीय  औद्योगिक  इंजीनियरी  प्रशिक्षण  संस्थान

 संस्थाम  की  दो  और  केन्द्र

 '39
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 जा

 बिहार  में  उपलब्ध  खगिलों  पर  प्रा्भार/त  उद्योगों  को  स्थापना

 ]
 4976.  क्रो  एस०  डो०  सिह  :  क्‍या  इस्पात  ध्ोर  स्वात  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  उपलब्ध  खनिजों  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  भोर  खान  मम्त्रो  एम०  एल०  :  और  जी  हां  ।  बिहार
 में  खनिज-आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  के  अनेक  प्रस्ताव  हैं  ।

 सिहभूम  जिले  के  चंडिल  में  बिहार  स्पंज  आयरन  लि»  का  एक  स्पंज  आयरन  संयत्र
 घीन  ।

 बिहार  राज्य  खनिज  विकास  निगम  ने  पलामू  बिले  के  बिश्रामपुर  में  ग्रेनाइट  परिष्करण  संयंत्र

 पलामू  जिले  के  सेरमा  में  पलामू  मेग्नेटाइट  परिष्करण  हजारी  बाग  जिले  में  सं  युक्त  क्षेत्र  में
 माइका-पेपर  संयंत्र  की  स्थापना  हेतु  कार्यवाही  की  उनके  अन्य  प्रस्तावों  में  हजारी  बाग  जिले  के

 रामगढ़  के  निकट  बिशेष  धुंआ-रहित  इंधन  संयत्र  की  ग्रेनाइट  खनन  तथा  पालिश  परियोजना
 मभौर  हजारी  बाग  जिसे  में  उपोत्पाद  प्र।प्ति  कोक  ओवन  संयंत्र  की  स्थापना  शामिल  हैं  ।

 रोहतास  जिले  के  चूनापत्थर  निक्षेपों  पर  आधारित  एक  सीमेंट  तथा  बोकारो
 इस्पात  संयंत्र  के  घातुमल  पर  आधारित  उद्योग  भी  बालूमठ  ओर  बोकारो  के  विभिन्‍न
 स्थलों  पर  लगाए  जाएंगे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मदर  डंयरी  को  हुप्ना  घाटा

 ]
 4977.  भरी  पी०  प्ार०  कुमारसंगलस  :  क्‍या  कृषि  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मदर  डेयरी  को  वर्ष  1980  से  वर्ष  1987  की  अवधि  के  दोरान  लाभ  हुआ  था
 भोर  यदि  तो  वर्ष  1987-88  तथा  उसके  पश्च!त्‌  की  अवधि  के  दोरान  इसे  घाटा  होने  के  क्‍या
 कारण

 कया  अधिकांश  घाटा  मदर  डेयरी  द्वारा  चलाये  जाने  वाली  दूध  तथा  फल  एवं  सब्जी
 दोनों  परियोजनाओं  के  लेखाओं  को  सम्मिलित  करने  के  कारण  हुआ

 क्‍या  दूध  तथा  फल  एवं  सब्जी  परियोजनाओं  के  लेखाओं  को  अलग-अलग  रखा  जा  रहा
 भोर

 -

 क्‍या  मदर  डेरी  ने  फल  एवं  सब्जो  परियोजना  को  सरकार  से  मंजरी  मिलने  के  बाद
 प्रारम्भ  किया  था  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मम्जालय  में  कृषि  प्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 मदर  दिल्ली  को  लेखा  वर्ष  1984-85,  1987-88  भोर  1988-89  के  दौरान

 हामि  हुई  है  ॥  इन  हानियों  के  कारण  राज्य  सहकारिता  डेयरी  महासंधों  को  ताजे  दूध  को  आपूर्ति  के
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 लिए  बढ़ी  हुई  कीमतें  सुरक्षित  रबी  गयी  दुग्ध  जिन्‍सों  के  अधिप्राप्ति  मूह्य  में  वृद्धि  तथा  परिचालन
 व  ऊपरी  ब्ययों  में  वृद्धि

 नहीं  ।

 अब  पृथक  खाते  रखे  जा  रहे  हैं  ।

 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बो्ड  ने  सरकार  को  मंजूरी  से
 फल  और  सब्जी  परियोजना  शुरू

 डाक्टर  फ़ेलो  को  उपाधि  के  लिये  क्‍ह्राकश्मिक  निधि

 4978.  श्री  पो०  पेंचालया  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  से  वर्ष  1987-88  में  उपाधि

 के  लिए  कितनी  आकस्मिक  निधि  निर्धारित  की  थी  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मस्त्रो

 एल्ल०  पो०  :  वर्ष  1987-88  के  दोरान  भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  द्वारा

 96,970  रुपये  के  फुटकर  अनुदान  53  डाक्टर  फंलोज  को  संस्वीकृत  किए  गए  थे  ।

 सरसों  की  उत्तम  किस्समों  का  विकास

 4979.  श्री  लक्ष्मण  सलिक  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  नई  दिल्‍ली  में  ज॑व-प्रौद्योगिकी  केन्द्र  न ेऊतक

 प्रत्यारोपण  विधि  से  सरसों  की  उत्तम  किस्मों  का  विकाःस  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क्षि  मम्जालय  में  कृषि  प्नुसंधान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  हरि  क्ष्ण
 कोई  महोदय  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भिलाई  ह्टोल  प्लांट  के  स्टोर  के  भदों  को  बिक्री

 4980.  श्री  बो०  भीनिबास  प्रसाव  :  क्‍या  इस्पात  झौर  क्वात  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भिलाई  स्टील  प्लांट  को  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्॒मों  से

 कुछ  सस्‍्टोरों  के  मदों  के  लिए  अनेक  निविदाएं  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 भारतीय  स्टील  प्लांट  के  स्टोर  में  उपलब्ध  मदों  को  खरीदने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के
 अन्य  उपक्रमों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मन्त्रो  एम०  एल०  :  नहीं  ।

 (&)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भिलाई  इस्पात  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  मांग  को  प्राथमिकता  देता  है  और
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 जनन  आल  नजन  अन्ना नाल +  5  5"+++7_+++++  बनता  ७3७3-33...

 उपलब्ध  अधिशेष  भदों  की  सूचियों  को  समय-समय  पर  उपक्रमों  को  परिचालित  करता  यह

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  तत्काल  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  स्टॉक  से  स्टोर  मर्दे  भी  जारी

 करता

 झ्रम्तवंशीय  जल-परिवहुन  जलपोत  प्राप्त  करना

 4981.  भी  मुल्लापलली  रामवन्द्रन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 अन्तदेंशीय  जल-परिवहन  के  लिए  जलपोत  प्राप्त  करने  हेतु  वर्ष  1188-89  ओर

 1989-90  में  कितनी  धनराशि  आबंटित  की
 ह

 (@)  इन  जलपोतों  के  लिए  आडंर  दे  दिए  गए

 यदि  तो  क्या  इन  जलपोतों  का  निर्माण  देश  में  ही  किया  और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इस  खरीद  की  शर्तें  कया  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मसत्रालय  के  राज्य  स्त्री  र,जेश  :  केन्द्रीय
 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  की  कार्गो  दुलाई  क्षमता  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  जहाजों  की  खरीद  के

 लिए  निम्नलिखित  आबंटन  किए  गए  हैं  :--

 1988-89  न  15.00  करोड़ रु०
 1989-90  न  26.00  करोड़  रु०

 से  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  ने  देश  के  याड़ों  को  63  जहाजों  के

 लिए  आड्ंर  दिए  63  जहाजों  में  से  12  जहाज  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  के
 बागान  डाक  याड़े  में  निर्मित  किए  जा  रहे  1989-90  की  वार्षिक  योजना  में  कलकत्ता  और

 हल्दिया  के  बीच  राष्ट्रीय  जल  मार्ग  पर  यात्री  सेवा  के  लिए  2  होवर  क्राफ्ट  सुलभ  कराए  जाने  का  भी
 प्रावधान  किया  गया  जिसके  लिए  अभी  आर्डर  नहीं  दिए  गए  हैं  ।

 नये  मेहरू  युवक  बे-न्हों  को  स्थापना

 4982.  प्रो०  माशायण  चन्द  पराशर  :  कणा  म।नव  सं  ताधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  कया  सातवीं  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  कुछ  और  नेहरू  युवक  केन्द्रों  की  स्थापना  करने
 का  प्रस्ताव

 (@)  यदि  तो  राज्य-वार  उन  जिलों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक
 इस  प्रकार  के  केन्द्र  और

 इस  राज्य-वार  किन-किन  जिलों  में  नेहरू  युवक  केन्द्र  स्थित  है  ?

 भागव  संसाधन  विकास  सम्त्रालय  में  म्रुदा  और  खेल  तथा  महिला  शौर  बाल  विकास
 जिभागों  में  राप्य  सम्त्रो  भारप्रट  :  हां  ।

 और  अब  तक  जिन  जिलों  में  नेहरू  युवा  केन्द्र  स्थित  के  नाम  दर्शाने  बाला

 एक  विवरण  संलग्न  वर्ष  1989-90  के  दोरान  प्रत्येक  शेष  जिलों  में  एक  नेहरू  युवा  केन्द्र  खोलने
 का  प्रस्ताव

 42



 16  1911

 राज्य|संध  शासित
 क्षेत्र  का  नाम

 झारूजा  ललम  प्रवेश

 विवरण

 अब  तक  के  जिलों  के  माम  जिनमें  नेहरू

 युवा  केन्द्र  स्थित  है  ।

 4.  कड़प्पा

 5.  पूर्वी  गोदावरी

 ७.  गुंदूर
 7.  करीमनगर

 '  3.  खम्माय

 9.  कृष्णा

 ४0.  कुरनूल
 11.  महबूब  नरशाश

 82.  सडक

 नालगोंडा

 #84.  नेल्लोर

 4  5.  प्रकासम

 46.  निजामाबाद

 46.  रंगारेड्डी

 श्लीकाकुलम
 18.  विशाखापटनम

 220.  विजयानगरम

 20.  बारांगल

 22*  पश्चिमी  गोदावरी  (
 1.  रिम्न  सुबानसिरी

 2.  उच्च  सुबानसिरी

 3.  पश्चिमी  सिभ्म॑ंग

 1.  बारपेटा
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 धसम  2.  कच्छार  )
 3.  डिवरूगढू

 4.  घुतन्री

 5.  गोलपारा

 6.  कामरूप

 7.  कर्बी  अंगलोंग

 8.  करीमगंज

 9.  लखीमपुर
 10.  नोगांव

 11.  उत्तरी  कच्छार

 12.  सोनीतपुर

 चिह्टार  1.  औरंगाबाद

 2.  बेगुसराय

 3.  भागलपुर

 4.  भोजपुर

 5.  दरभंगा

 6.  देवधर

 7.  घनबाद

 8.  गया

 9.  गिरीडीह

 16.  गोड़ा

 11.  गोपालगंज

 12.  गुमला

 13.  हजारी  बाम

 24,  जहॉनाबाद

 15.  कटिहार

 16.  क्षागरिया

 17.  लोहारडागा

 18.  माधी  पुरा
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 a  कस

 बिहार

 गुजरात

 मधुबनी

 20.  मुंगेर
 21.  मुज्जफरपुर
 22.  नालन्दा

 23.  नवादा

 24.  पालामु  )
 25,  पश्चिम  चंम्पारन

 26.  पटना

 27.  पूर्वी  चरम्पारन  )
 28.  पुणिया
 29.  रांची

 30.  रोहताश

 31.  सहरसा
 32.  सन्याल  परगना

 33.  साहेबयंज

 34.  समस्तीपुर
 35.  सरन

 36.  सिहभूम
 37.  सितामढ़ी

 38.  सिवान

 39.  वैशाली

 1.  पणजी

 3.  अमरेली

 2.  बरूच

 3.  जुनागढ़
 4.  कच्छ

 5.  खड़ा

 6,  मेहसाणा

 7.  पंचमहल

 8.  साबरकंठ  )

 बै
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 हरिय।|या

 हिमाचल  प्रदेश

 लषम्मू  श्लोर  कश्मीर

 2

 9.  घूरत
 10.  सुरेन्द्र  नगर

 11.  वाडोडरा

 12.  १लसाड़

 13.  भरहमदाबाद

 1.  अम्बाला

 2.  भिवाती

 3.  फरीदाबाद

 4.  गुड़गांव
 5.  हिसार
 6.  जिन्द

 7.  करनाल

 8.  कुरुक्षेत्र
 9.  महेन्द्रगढ़

 10.  रोहतक

 11.  सीरसा

 12.  सोनीपत

 1.  बिलासपुर
 2.  चम्बा

 3.  हमीरपुर
 4.  कांगड़ा

 5.  किल्नौर

 9.  शिमला

 10.  सिरमौर

 11.  सौखन

 12.  ऊना

 1,  कथुमा
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 केरल

 मध्य  प्रदेश

 2

 1.  बेलगांव

 2.  बिदर

 3.  बीजापुर
 4.  चिकमंगलूर

 5.  दक्षिण  कन्नड़

 6.  गुलबर्गा
 7.  हासन

 8.  कोडागू
 9.  कोलार

 मांड्या

 मैसूर

 रायचूर
 उत्तर  कस्लड़

 ऐल्लेपी  «

 2.  कैन्नानूर
 3.  इटूबकी
 4.  कोशी  कोड

 5.  मालापुरम

 6.  पालधाट

 7.  किलोन

 8.  त्रिचूर
 9.  तजिबेनंद्रम

 बालाघाट

 2.  बस्तर  )
 3.  बेतूल
 4.  भिम्ड

 5.  भोपाल

 6.

 7.  छिन्दवाड़ा

 8,  षमोह

 लिखित  उत्तर
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 12.  दुर्ग
 13.  पूर्वी  निमार

 14.  गूना
 15.  ग्वालियर

 16.  होशिगाबाद

 17.  इन्दोर

 18.  जबलपुर
 19.  झ्बुआा
 20.  मॉडला

 21.  मंदसोर

 22.  मोरिना

 23.  नरसिम्हापुर
 24.  पन्‍ना

 25.  रायगढ़

 26.  रायपुर
 27.  रायसन

 28.  राजगढ़

 :9.  राजनन्द  गांव

 30.  रतलाम

 31.  रिवा

 32.  सागर

 33.  सतना

 34.  शिहोर

 35.  सियोनी

 36.  साहदूल
 37.  शाहजांह॒पुर
 38.  शिवपुरी

 6  1989
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 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 अजिपुर

 |
 39.  सिद्धी

 40  सरगूजा
 41.  टिकमगढ़

 42.  उज्जन

 43.  विदिसा

 44,  पश्चिमी  निमार

 :  1.  अकोला
 :  2,  अमरावती

 3.  ओरंगाबाद

 4.  भंडारा

 5.  बुल्डाना

 6.  अन्द्रपुर
 7.  गढ़ची  जोली

 8.  जलगांव

 9.  जालना

 10.  कोल्हापुर
 11.  लदूर

 12,  नादेड़

 13.  ओस्‍्मानाबाद

 14  परबती

 15.  रायगढ़

 16.  रत्नागिरी

 17.  शोलापुर
 18.  थाणे

 :  19.  यवतमाल
 *  1:  बिशनूपुर

 2.  अन्देख

 3.  चुराचाम्दपुर

 4.  इम्फाल



 लिखित  उत्तर

 पंशाब

 6  1989

 2

 5.  सेनापति

 6,  तमेंगलोंग

 7.  थाऊबल

 8.  उखरूल

 1.  पूर्वी  खासी  हिल्स

 2.  जैनतीया  हिल्स

 3.  पश्चिमी  गारो  हिल्‍्स

 1.  ऐजवल

 2.  लूंगसेई
 1.  कोहिमा

 2.  मोकोकचूंग
 3.  पहेक

 4.  वोथा

 5.  जुनहेबोटो

 1.  बालनगीर

 2.  बालेसवड़

 3.  धनकनाल

 4.  गन्‍्जम

 5.  कालाहांडी

 6.  केम्डूझार

 7.  कोरापुट

 8.  मयूरभंज

 9.  फुलबानी

 10.  पूरी

 11.  सम्बलपुर

 12.  सुन्दरगढ़

 1.  भ्रमृतसर

 2.  भटिंडा

 अनन्त  2  सास
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 पंजाब

 लिखित  उत्तर
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 3.  फरीदकोट

 4.  फिरोजपुर

 5.  गुरदासपुर

 6.  होशियारपुर

 7.  जालन्धर

 8.  कपूरथला

 9.  लुधियाना

 10.  पटियाला

 11.  रूपनगर

 संगरूर

 1.  अजमेर

 2.  अलवर

 3.  बआंसवाड़ा

 4.  बाड़मेर

 5.  भरतपुर

 6.  भीलवाड़ा

 7.  बीकानेर

 8.  बुन्दी

 9.  जित्तौड़  गढ़

 10.  चुरू

 11.  धोलपुर

 12.  डुंगरपुर

 13.  गंगानगर

 14.  जयपुर

 15.  जैसलमेर

 16.  जालोर

 17.  झालवाड़

 18.  झूंशूनू

 51
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 राजस्थान

 6  1989

 2

 19.  जोधपुर

 20.  कोटा

 21.  नागौर

 22.  पाली

 23.  सबाई  माधोपुर

 24.  सीकर

 25.  सिरोही

 26.  टोंक

 27«  उदयपुर

 1.  पूर्वी  जिला  )

 2.  दक्षिणी  जिला

 1.  कोयमबत्त्र

 2.  धमंपुरी

 3.  कन्या  कुमारी

 4.  मद्रास

 5.  मदुराई

 6.  नीलगिरी  )
 7.  उत्तरी  अरकोट

 $.  पसूमोन  मूथूरामालिगम

 9.  परीयार

 10.  पुदूकोटाई

 11.  सेलम

 *  12.  दक्षिणी  अरकोट

 13.  रंजावूर

 14,  तिरूची  राषलली  |

 15.  तिरूनेलवेली  कट्टाबोमेन
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 जिपुरा

 2

 1.  उत्तरी  त्रिपुरा  )

 2.  दक्षिणी  त्रिपुरा  )

 3.  पश्चिमी  त्रिपुरा

 1,  आगरा

 2.  अलीगढ़

 3.  इलाहाबाद

 4.  अल्मोड़ा

 5.  आजमगढ़

 6.  बहराईच

 7.  बलीया

 8.  बान्दा

 9,  बाराबंकी

 10.  बरेली

 11.  बस्ती

 12.  बिजनोर

 13.  बदाऊं

 (4.  बुलन्दशहर

 15.  चमोली

 16.  देहरादून

 17.  देवरिया

 18.  एटा

 19.  इटावा

 20:  फैजाबाद

 21.  फरूशाबाद

 22.  फतेहपुर

 23.  गढ़वाल

 24.  प्रणियाद्राद

 सि्ित  उत्तर
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 25.  गाजी पुर
 26.  गोन्डा

 27.  गोरखपुर

 28.  हमीरपुर

 29.  हरदोई

 30.  जलौन

 31.  जोनपुर

 32.  झांसी

 33.  कानपुर

 34.  खेरी

 35.  ललितपुर

 36.  लखनऊ

 37.  मेनपुरी

 38.  मथुरा

 39.  मैरठ

 40.  मिर्जापुर

 41.  मुरादाबाद

 42.  मुज्जफरनगर

 43.  गेनीताल

 44.  पीलीभीत

 45.  पिथोरागढ़

 46.  प्रतापगढ़

 47.  रायबरेली

 48.  रामपुर

 49.  साहरनफ्र

 50.  शाहजाहपुर

 51.  सीतापुर

 6  1989
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 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिमी  बंगाल

 प्रण्डभात  धोर  लिफोबार  होपसभृह

 चण्डो गढ़
 बादर  होर  नागर  हवेलो
 दमन  शोर  बौय

 दिहली

 52.  सुल्तानपुर
 53.  टिहरी  गढ़वाल

 54.  उन्‍नाव

 :  5.  उत्तर  काशी

 56.  बाराणसी

 1.  बंकूरा

 2.  बधंमान

 3.  बीरभूम
 4.  कलकत्ता

 5.  दार्जिलिंग

 6.  हावड़ा

 7.  हगली
 8.  जलपाईगुड्डी

 9.  कूचबिहार
 10.  मालवा

 11.  मिदनीपुर
 12.  मुरशीदाबाद
 13.  लादिया

 14.  पुरुनिया
 15.  24  परगना

 16.  24  परगना  हारबर )
 17.  पश्चिमी  दीनाजपुर

 1.  अण्डमान

 2.  निकोबार  निकोबार )
 1.  चब्डोगढ़

 1.  सिलवासा

 1.  दमन

 2.  दीव
 1.  अलीपुर

 2.  महरोली
 3.  नागलोई

 लिखित  उत्तर
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 लक्ष  nx  1.  कक्‍्वाराती

 पांडिचिरोी  1.  करायकल

 2.  पांडिचेरी

 शीतल  पेथों  ध्ोर  प्रम्य  पेयों  में  कृत्रिम  रंगों  प्रोर  धुगस्षों  का  प्रयोग

 4983.  भ्री  मोहन  भाई  पटेल  :

 भी  चितार्भाण  जेना

 डा०  थी०  एल०  झंलेश  :

 क्या  झ्लाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  एककों  द्वारा  शीतल  पेयों  ओर  अन्य  पेयों  में  प्रयोग  किये  जाने
 वाले  कृत्रिम  रंगों  और  सुगम्धों  को  मनुष्य  के  लिए  हानिकारक  पाया  गया

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 क्‍या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  यदि  तो  इन  पर
 क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 इस  संबंध  में  कोन  से  उपचारात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का

 विचार  है  ?

 खास  प्रसंस्करण  उश्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  टाईडलर  )  :
 ओर  एक  विवरण  संलग्न

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  पास  इस  संबंध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं

 हुई  हैं

 विवरण

 शीतल  पेयों  भर  अन्य  पेयों  का  उत्पादन  करने  में  खाद्य  रंगों  और  सुगंधों  का  प्रयोग  फल
 उत्पाद  1955  और  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1955  के  उपबंधों  द्वारा  शासित  होता

 फल  उत्पाद  आदेश  केबल  उन  शीतल  पेयों  पर  लागू  होता  है  जिनका  उत्पांदन  उत्प्रेरक  शक्ति  से

 किया  जाता  फल  उत्पाद  आदेश  कौ  दूसरी  अनुसूची  के  भाग  XXII  में  अनुमेय  हानिरहित  उन

 श्ाद्य  रंगों  की  सूचो  दी  गई  है  जिनका  शीतल  पेयों  सहित  फल  के  उत्पादों  में  प्रयोग  किया  जा
 सकता  है  ।

 2.  जब  खाद्य  पदार्थों  में  रंगों  का  प्रयोग  किया  जाता  है  तो  खाद्य  अपमिभ्रण  निवारण
 नियम  के  उपबंध  लागू  होते  खाद्य  पदार्थों  में केबल  कुछ  रंगों  का  इस्तेमाल  करने  को  इजाजत  दी
 जाती  इन  रंगों  के लिए  मानक  भी  निर्धारित  किए  गए  हैं  और  इन  रंगों  के  लिए  भारतीय  मानक
 संस्था  का  प्रमाणीकरण  अनिवायं  कर  दिया  गया  इन  उपबंधों  का  किसी  प्रकार  के  उल्लंघत  करने

 पर  कारंवाई  की  जा  सकती  है  ।

 56
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 बन  ता  डिनना  डक  ee  नल  सिनजीत+-+  के  जलन  कलनाननम

 नियमों  स्‍झोर  फार्मों  को  दो  भावाश्रों  में  छापना

 ]

 4984.  भी  परसराम्  भारद्वाज  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 शिक्षा  विभाग  में  कितनी  नियम  पुस्तिकाएं  और  फार्म  प्रचलन  में  हैं  न

 किया  गया

 शेष  का  हिन्दी  में  अनुवाद  न  करने  के  क्या  कारण  और

 इन्हें  दो  भाषाओं  में  कब  तक  प्रकाशित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 मानव  संताधन  विकार  मस्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मस्त्रों  एल०
 पो०  :  ओर  इस  विभाग  द्वारा  विभागीय  प्रयोग  के  लिए  एक  नियम  पुस्सिका
 ओर  58  फार्म  निर्धारित  किए  गए  ये  सभी  दोनों  भाषाओं  में  इसके  अतिरिक्त  इस  बिभाग
 में  अन्य  मंत्रालयों  द्वारा  निर्धारित  29  नियम  पुस्तिकाओं  का  भी  प्रयोग  किया  जा  रहा  जिनमें  से

 11  दोनों  भाषाओं  में  नेष  18  नियम  पुस्तिकाओं  को  दोनों  भाषाओं  में  मुद्रित  करना  सम्बन्धित
 मंत्रालयों  का  कार्य

 और  उपयुक्त  ओर  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  ये  प्रश्न  नहीं
 उठते  ।

 इन्दिरा  गांधो  राष्ट्रीय  ला  केया  का  निर्माण

 ]
 4985.  श्रो०  सथु  दण्डवते  :  क्या  स्ागव  संसाथन  विकास  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  कला  केन्द्र  के  लिए  पुरस्कार  प्राप्त  डिजाइन  के  भवन  का

 निर्माण  कार्यनिर्धारित  समय  के  अनुसार  हो  रहा

 यदि  तो  इसे  पूरा  होने  की  सम्भावित  तारीश्व  क्‍या

 यदि  तो  इसमें  विलम्ध  के  क्या  दारण  और

 कया  विलम्ब  के  लिए  ठेके  को  शर्तों  के  अनुसार  देय  हुई  राशि  का  भुगतान  सरकार
 करेगी  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विमाणों  में  राज्य  मंत्रो

 सलितेश्वर  प्रसाव  :  ओर  इन्दिरागांधी  राष्ट्रीय  कला  केन्द्र  के भवम  परिश्तर  के

 लिए  पुरस्क।र-बिजेता  वास्तुकार  के  साथ  वास्तुशिल्पीय  सेवाओों  से  सम्बन्धित  एक  करार  किया  गया

 यद्यपि  निर्माण-कार्य  अभी  शुरू  नहीं  हुआ  फिर  भी  निर्माण-पूर्व  कार्य  प्रगति  पर

 57



 लिखित  उत्तर  6  1989

 भवन  परियोजना  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  एरा  किए  जाने  का  लक्ष्य

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 कवि  विज्ञान  केग्द्र  भ्रोर  भ्रापरेशनल  रिसच्॑  प्रोजेक्ट्स

 4986.  श्री  प्रमश्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  विज्ञान  केन्द्रोंਂ  और  रिसचं  प्रोजक्ट्सਂ  के  सम्बन्ध  में  अब

 तक  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  कया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उड़ीसा  सरकार  के  पास  घन  की  कमी  होने  के  कारण  प्रगति
 धीमी  होने  के  बारे  में  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  राज्य  सरकार  को  देने हे  !
 का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कि  धनप्षंघान  तया  ौएिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  क॒प्ण
 :  उड़ीसा  में  पांच  कृषि  विज्ञन  केन्द्र  हैं  जो  क्‍योंझ्रर

 सिमलीगुडा  बलियापाल  भंभनगर  गंजम  )  तथा
 धौली  में  स्थित  औसतन  ये  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  प्रत्येक  वर्ष  मिश्रित  फसल
 बत्तच  मात्स्यिकी  फलों  तथा  सब्जियों  आदि  की  खेती  में  14200  किसानों  को  प्रशिक्षण
 वेते  हैं  ।

 उड़ीसा  राज्य  में  पांच  व्यावहारिक  अनुसंधान  प्रयोजनाएं  हैं  ।  थे  प्रायोजनाएं  हैं  :  (i)  कटक
 में  चावल  के  कीड़ों  का समाकलित  नियन्त्रण  (ij)  फटक  में  चावल  का  उत्पादन  (19)  पूरी  जिले  में
 उड़ीसा  की  तटीय  मृदा  का  प्रवन्ध  (iv)  फुलभणी  जल  संभर  में  संसाधन  प्रबन्ध  ओर  (५)  कृषि
 नगर  में  मिश्रित  मछली  पालन  ।

 इन  व्यावहारिक  अनुसंधान  प्रायोजनाओं  के  तहत  कई  नयी  प्रौद्योगिकियां  जंसे  थांशहोल्ड
 वेल्यू  पर  आधारित  कीट  चावल  की  कीटरोधी  किस्मों  का  उपयोग  जंसे--नीला  एम०
 डब्ल्यू०  10,  उपराऊ  भूमि  में  सी  आर  333-6-1  तथा  मोती  मध्यम  के  तहत  और
 निचली  भूमि  वाले  क्षेत्रों  के लिए  333-1-1-3,  333-5-

 2-3;  629-246,  310-10,  309-275,  235-61  तथा
 ज॑सी  सहनशील  आशाजनक  चावल  की  किस्मों  के  उपयोग  से  सम्बन्धित  नई

 गिकियों  की  पहचान  की  गई  है  तथा  उन्हें  अमल  में  लाया  गया  इन  परियोजनाओं  ने  चावल  की
 उपज  में  100  से  200  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  दिखाई  है  ।  भिन्न-भिन्न  कृषि  उद्यमों  जैसे '
 पशु  उत्पादन  और  पीसिकल्चर  का  भी  बिसानों  के  सामने  प्रदर्शन  किया  जा  रहा  है  ।

 जलसंभर  कारयेक्रम  में  फसल  की  गैर-परम्परागत  किसमें  लोकप्रिय  हो  रही  भूमि  सुधार
 कार्यों  का  मिट्टी  ओर  जल  के  बेहतर  संरक्षण  के  साथ-साथ  फसल  उत्पादन  पर  भी  अच्छे  प्रशाव  देखे

 गए  मिश्रित  मछली  पालन  से  सम्बन्धित  व्यावहारिक  अनुसंधान  परियोजना  को  अभी  हाल ही  में
 पश्चिमी  बंगाल  से  स्थानान्तरित  किया  गया  है  और  यह  सी०  आई०  एफ०  ए०  धोली  में  अभी  भी
 निर्माण  अवस्था  में  है  ।
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 से  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  और  व्यावहारिझ  अनुसंधान  परियोजनाओं  टी०  जी०

 कृषि  अनुसंधान  परिषय  सीधे  कित्तीय  सहायता  मिलती  है  ।  इन्हें  पर्याप्त  धनराशि  दी  चयन
 इसलिए  उड़ीसा  राज्य  सरकार  के  पास  धन  की  कमी  हाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोटमाशी  1968  में  संशोधन

 4987.  डा०  दिग्विजय  सिंह  :  कया  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कीटनाशकों  तथा  कीटनाशी  दवाओं  के  व्यापक  एवं  भयंकर  दुष्प्रभावों  पर
 विचार  करते  हुए  सरकार  का  विचार  कीटनाशी  1968  में  संशोधन  करने  का  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  संशोधन  में  किन-किन  बातों  को  शामिल  किया  जाएगा  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कवि  घोर  सहकारिता  विभ!ग  में  राज्य  मंत्री  हपामलाल  :

 कीटनाशी  1968  के  लागू  किए  जाने
 की

 18  वर्षों  की  अवधि  में  हुए  अनुभव
 के  आधार  पर  इसमें  संशोधन  करने  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 विधाराधीन  संशोधनों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  की  भावात्मक
 भाषा  और  पंजीकरण  तथा  अपराधों  से  सम्बन्धित  मामले  हैं  ।

 उदय  रकों  के  बेहतर  बितरण  के  लिए  केस  पाहरठ  )  खोलना

 ]
 4989.  क्रो  के०  एन०  प्रधानों  :  क्‍या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्‍्म  राज्यों  में  रेक  पाइसट  छोलने  के  लिए  क्‍या  मानदंड

 अपनाए  जाते

 क्‍या  सरकार  का  उरवरकों  के  बेहतर  विवरण  के  लिए  अतिरिक्‍्स  रेक  पाइनट  खोलने  का
 विचार  और

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  में  इस  वर्ष  कितने  अतिरिक्त  पाइनटਂ  खोलने  का
 विचार  है  ?

 कवि  सम्त्रासय  में  उ्ं  रक  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्रो  ध्राए०  रेल  मंत्रालय ने
 अनेक  रेलवे  स्टेशनों|साइडिस  को  विभिन्न  प्रकार  की  जैसा  कि

 अवंरफ  आदि  को  ब्लाक  रेंकों  में  यातायात  संचालन  के  लिए  उपयुक्त  घोषित  किया  है  ।

 इस  समय  उबंरक  विभाग  का  मात्र  उवरकों  के  वितरण  के  लिए  रेक  पाइंट  खोलते  का
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केम्द्रोय  विज्ञालय  संगठन  को  पदोस्मति/स्थाबा-तरण  सम्यस्धो  नीतियों  में  परिबतंत

 [  भ्रभुवाद |
 4990.  भी  एन०  दोम्बो  लिह  :

 थी  मुहदोराण  लैकिया  :
 भो  मानिक  रेड्डी  :
 क्या  सासव  संसाधन  बिऊास  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 988  में  आयोजित  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  बोईਂ  की
 उप-प्रधानाबार्यों  तथा  प्रधानाबायों  के  स्थातान्तरण  एवं  पदोन्नति  के

 नधी  नीतियों  में  बोर्ड  द्वारा  लिए  गए  परिवर्तन  का  ब्योरा  क्‍या

 क्षा  सहायक  आयक्तों  के  स्थानान्तरण  एवं  पदोन्‍नति  के  बाद

 उनकी  __  निर्देश  देने  वाली  कोई  नीति  विद्यमान  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
 है

 और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सासव  संताधत  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संल्कृति  विभागों  में  राश्य  मम्त्रो  एल०
 पी०  :  से  शासी  बोर्ड  द्वारा  27-12-1988  को  हुई  इसकी  बैठक  में  अनुमोदित
 मार्ग  दर्शी  रूपरेखाओं  की  एक  प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 विवरण

 शिक्षकों  के  स्थानाम्तरण  के  लिए  मार्गदर्शो  रूपरेलाएं

 1.  सामान्य  नीति  यह  होगी  कि  प्रायः  प्रधानाचार्यों  सहित  शिक्षकों  का  स्थानानतरण  नहीं
 किया  जाए  ।  सामान्य  केवल  संगठनात्मक  कारुणों  या  अनुरोध  पर  अथवा
 चिकित्सा  आधारों  पर  प्रभावी  होंगे  ।

 2.  ऐसी  कोई  निश्चित  अवधि  नहीं  होगी  जिसके  बाद  एक  शिक्षक/उप-प्रिसिपल/प्रिसिपल/
 शिक्षा  अधिकारी  आयुक्‍त  का  स्थानानतरण  अनिवायं  होगा  ।

 3.  प्रत्येक  वर्ष  पदोन्‍नति  प्रदान  करने  के  बाद  स्थानान्तरण  किए  जायेंगे  ।

 4.  ग्रीष्म  अवकाश  के  दौरान  से  प्रभावी
 31  अक्तूबर  के  बाद  से  प्रभावी  नहीं  होगे  ।

 5.  पदोन्नति  और  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरी  जाने  वाली  प्रत्याशित  रिक्तियों
 की  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किए  जायेंगे  ।

 6.  निम्नलिखित  प्राथमिकताओं  का  पालन  करने  के  बाद  स्थानाम्तरण  प्रभावी  होंगे  :

 प्रशासनिक  कारणों  पर  स्थानान्तरण  ।

 (a)  नियुक्ति  के  स्थान  से  दूर  गम्भीर  बीमारी  के  कारणों  से  इलाज  के  लिए  अपेक्षित
 सस्‍्थानान्तरण  ।

 परिवार  में  सम्मिलित  होने  के  लिए  पति-पत्नी  का  स्थानान्तरण  और  छसी
 प्रकार  अविवाहित  लड़कियों  का  उनके  स्थान  +  सुविधा  के  अनुसार  उनका
 स्थानान्तरण  ।

 7.  साधारणतया  स्थानान्तरण  के  अनुरोध  पर  तब  तक  विचार  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक
 कि  उपर्युक्त  (6)  में  उल्लिखित  मामलों  के  अतिरिक्त  एक  शिक्षक  ने  तीन  शैक्षिक  सत्रों
 को  पूरा  नहीं  कर  लिया  हो  ।
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 8.  एक  समान  वेतनमानों  में  शिक्षकों  को  अन्य  पी०  आर०  टी०  तथा  टी०  जी०
 टी०  को  सामान्यतया  उस  क्षेत्र  के  बाहर  तेनात  नहीं  किया  जाएगा  जहां  उनका  चयन

 गया

 9.  नियुक्ति  पर  सभी  श्रेणियों  के  शिक्षकों  को  जहां  तक  सम्भव  भीतरी  क्षेत्रों  में
 स्थित  स्कूलों  में  तैनात  किया  जाएगा  ।

 10.  रिक्ति  की  उपलब्धता  पी०  जी०  टी०/उपप्रधानाचाये/प्रधानाघाय शिक्षा
 कारी  आयुक्तों  को  पदोन्नति  पर  अथवा  सीधी  भर्ती  पर  उस  राज्य  जहां
 उन्हें  नियुक्त  किया  जाता  के  अतिरिक्त  विभिन्‍न  राज्यों  में  नियुक्त  किया
 अथवा  जैसा  भी  मामला  वे  अधिबासित  हो  भोर  उसे  उस  राज्य  से
 कम  से  कम  पांच  वर्ष  के  लिए  नहीं  हटाया  जाएगा  जब  तक  कि  इसके  लिए  बाध्य  करने
 बाले  कारण  न  हो  ।

 11.  वे  पी०  जी०  टी०»/उपप्रधानाचायं/प्रधानाचायं/शिक्षा  अधिकारी/सहायक  आयुक्त

 जिनकी  सेबानिवत्ति  में  तीन  वर्ष  अथवा  इससे  कम  रह  गए  उन्हें  रिक्तियों  की
 उपलब्धता  के  आधार  यदि  वे  अपने  मूल  राज्य  में  पहले  से  ही  कार्य  कर  रहे  हैं
 पदोन्नति  भर्ती  पर  बहर  त॑नात  नहों  किया  जाएगा  ।

 12.  कामिक  विभाग  द्वारा  पता  लगाए  गए  कठिन  क्षेत्रों  में  शिक्षकों/उप-प्रिसिपलों/
 प्रिसिपलों  को  कठिन  क्षेत्रों  में  तीन  वर्ष  पूरे  करने  के  बाद  उन्हें  उनकी  इच्छा  के
 अनसार  स्टेशन  प्रदान  किए  जायेंगे  बशतें  कि  वहां  रिक्तियां  उपलब्ध

 ये  उन  शिक्षकों  के  लिए  लागू  नहीं  होंगे  जो  विशिष्ट  रूप  से  पूर्बोत्तिर  क्षेत्र  में  नियुक्त
 किए  गए  हैं  ।

 13.  किसी  भी  आधार  पर  स्थानान्तरण  के  उस  अनुरोध  स्थानान्तरण  यात्रा-भत्ता  तब
 तक  प्रदान  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  कि  एक  शिक्षक  ने  अपने  विद्यमान  नियुक्ति  के
 स्थान  पर  पांच  वर्ष  पूरे  नहीं  कर  लिए  हों  ।

 विदेशों  में  बोजा  कार्यालय  खोलना

 4991.  भरो  श्रीकान्त  इस  नरसिहराण  वाडियर  :  क्‍या  विबेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  कुछ  अन्य  देशों  में  वीजा  कार्यालय  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  वर्ष  1989-90  में  ये  का्थलिय  किन/किन  देशों  में  खोले  जाने  का

 विचार  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेध  सन्त्रालय में  राज्य  सन्त्रो  के०  के०  :  जी  हां  ।

 और  सरकार  का  1990  के  आरम्भ  तक  सश्लोदका  समाजवादी
 गणतन्त्र  में  एक  प्रधान  कोंसलावास  खोलने  का  इरादा  है  ।
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 डड़ीसा  में  बाक्साइट  के  भंडार

 4992.  भोमति  जयस्ती  पटनायक  :  कया  इस्पात  प्लोर  रूम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  के  कालाहान्डी  और  बोलनगीर  जिलों  में  बाक्साइट  के  अतिरिक्त
 भण्डारों  का  पता  चला  है

 यदि  तो  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  इन  जिलों  में  किए  गए  सर्वेक्षण  का

 ब्यौरा  क्‍या

 बाक्साइट  के  कितने  भण्डारों  का  पता  चला  और

 इलन  क्षेत्रों  से  भण्डारों  के समुचित  विदोहन  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 इस्पात  शोर  स्तन  मम्त्रो  (aT  एन०  एल०  :  से  भारतीय  भू-सर्वेक्षण
 ने  उड़ीसा  के  खान  निदेशालय  की  भागीदारी  में  वर्ष  1976-77  की  पूर्वीघाट  बाक्साइट  परियोजना
 के  अन्तगंत  राज्य  के  कालाहांडी  तथा  बोलनगीर  जिलों  में  बाक्साइट  हेतु  गवेषण  कार्य
 किया  बाद  उड़ीसा  खान  निदेशालय  ने  बोलनगीर  तथा  सम्बलपुर  जिलों  मे  स्थित  गंधमर्दन
 निक्षेप  में  गवेषण  किया  तथा  उड़ीसा  में  अतिरिकत  वाक्साइट  भंडारों  की  पुष्टि  फ़ी  ।  खनिज  गवेषण
 निमग  लि०  वे  कई  प्रखण्डों  में  विस्तृत  गवेषण  करके  ब।क्साइट  भंडारों  की  प्रमाणित  श्रेणी  में  पुष्टि
 को  ।  कालाहांडी  तथा  बोलनगीर  जिलो  में  लगभग  1052  मिलियन  239
 मिलियन  टन  तथा  158  मिलियन  टन  बाक्साइट  भण्डार  होने  का  अनुमान  है  ।

 कोरापुट  जिलान्तगंत  पंचपटमाली  बाक्साइट  निक्षेपों  क ेआधार  पर  एशिया  के  सबसे
 बड़े  बाक्साइट  एल्यूमिना-एल्‍्यूमिनियम  कम्पलेक्स  की  स्थापना  हेतु  वर्ष  1981  में  नेशनल  एल्यूमिनियम
 कम्पनी  सिगमित  की  गई  ।  परियोजना  कार्यान्वयन  के  उन्नत  चस्ण  में  है  तथा  कम्पनी  ने  दशाणिज्यिक
 उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  द्वारा/उड़ीसा  में
 गंधमर्देन  बाक्साइट  तलिक्षेपों  के विकास  का  काये  स्थानीय  आंदोलन  के  1985  से

 रुका  हुआ  हैं  ।  उड़ीसा  सरकार  स्थिति  से  पूर्णतया  अवगत  है  ।

 राष्ट्रीय  केसिकलस  एण्ड  फटिलाइजस  कारपोरेशन  श्र।प  इडिया  हारा

 शारजाह  में  गेंस  झ्राधारित  उर्वरक  संयंत्रोंको  स्थापना

 4993.  श्रो  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  कमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजसं  लिमिटेड  को  शारजाह  में  गैस  आधारित
 उर्वरक  एकक  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इस  संयंत्र  की  लागत

 क्‍या  इस  संयंत्र  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  पूरी  हो  गई  और

 यदि  तो  इस  संयंत्र  की  स्थापना  कब  तक  की  जाएगी  ?

 कूथि  मत्जालय  में  उंरक  विभाग  में  राज्य  मरत्रो  ओर
 मैससे  राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजस  लि०  सी०  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि
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 निया  कफ बऔ ं
 वे  शारजाह  यू०  ए०  ई०  में  एक  अमोनिया/यूरिय।  संयंत्र  स्थापित  करने  की  सम्भावनाओं  पर  विचार
 करें  ।  प्रस्तावित  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  गल्फ  कामशियल  कारपोरेशन  इन्टरमेशनल
 सी०  सी०  द्वारा  लगभग  1,000  करोड़  रुपये

 बताई
 तथापि  लागत  के  ब्योरे  नहीं  निकाले

 गए  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कृषि  क्षेत्र  में  मलेशिया  के  साथ  सहयोग

 4994.  डा०  बो०  एल०  झैलेशा  :  क्‍या  कवि  मंत्री  यह  दताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  मलेशिया  के  बीच  विशेष  रूप  से
 पामਂ  खेती  में  सहयोग

 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  दिया  गया  है

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  किस  अवस्था  में  है  तथा  मलेशिया  द्वारा  किस  रूप  में  सहायता
 दी  और

 पामਂ  की  खेती  के  लिए  किन-किन  क्षेत्रों  का  चयन  किया  गया  हैं  ।

 कृषि  मम्त्रालय  में  कृषि  ध्रोर  सहक'रिता  विभाग  पें  राज्य  मन्त्रो  श्यासमलाॉन  :
 से  मलेशिया  के  प्राथमिक  उद्योग  माननीय  दातो  हा०  लिन  केंग  यैक  के  नेतृत्व  में

 मलेशिया  के  एक  शिष्टमण्डल  ने  2  1987  को  कृषि  मन्‍्त्री  से  भेंट  की  थी  और
 साथ  दोनों  देशों  के  बोच  कृषि  के  क्षेत्र  में  सहयोग  की  सम्भावनाओं  पर  विचार  विमर्श  किया  था  ।  इन
 विचार-विमर्शों  के  परिणामस्वरूप  आयल  पाम  के  पौध  लगाने  और  इसके  उद्योग  सम्बन्धी  सभी

 पहलुओं  तथा  इस  क्षेत्र  में  सहयोग  के  व्यापक  पहलुओं  का  का  अध्ययन  करने  के  लिए  भारतीय  दल
 का  मलेशिया  दौरा  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 शोतल  पेय  उत्चोग  के  लघु  प्रोद्योतिः  एकफकों  को  दो  गई  रियायतें  बापस  लेगा

 4995,  थी  टीो०  बाल  गोड़  :  क्‍या  जाघ  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  शीतल  पेय  उद्योग  के  लघु  औद्योगिक  एककों  को  दी  गई  उत्पाद  शुल्क  सम्बन्धी

 रियायतें  अचानक  वापस  ली  गई

 क्या  संगठित  क्षेत्र  में  पिछड़े  क्षेत्रों  में  44  लघु  एकक  उद्योग

 क्‍या  उत्पाद  शुल्क  सम्बन्धी  रियायतें  वापस  लेने  स ेएकक  न  केवल  धाटे  में  चल  रहे  हैं
 बल्कि  धन  की  अनापेक्षित  मांग  के  कारण  वे  बंद  होने  के  कगार  पर  और

 लघु  औश्ीगिक  एककों  द्वारा  वित्तीय  संस्थाओं  को  अपने  ऋणों  की  अदायगी  में  भा  रही
 कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कायवाही  करने  का  विचार  है  ?

 शा  प्रसंस्करण  उद्योग  मरतालय  के  राज्य  मग्त्री  जगवोश  :  शीतल
 उद्योग  सहित  लघु  उद्योग  जो  अपन  सामान  पर  ऐसे  अन्य  व्यक्तियों  जो  राजस्व
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 विभाय  की  दिनांक  पहली  1986  की  अधिसूचना  के  अधीन  रिमायत  भ्राप्त  करने-के  पात्र  नहीं

 के  डांड  माम  अथवा  ट्रेड  नाम  अथवा  अपंजीकृत  )  का  इस्तेमाल  कर  रहे  के  सम्बन्ध

 में  उत्पाद  शुल्क  सम्बन्धी  रियायतें  वापस  ले  ली  गई  हैं  ।

 ओर  अपेक्षित  सूचना  केन्द्रत  आधार  पर  नहीं  रखी  जाती  हैं  ।

 रुग्ण  लघु  औद्योगिक  एककों  के  लिए  कुछ  सुविधाएं  और  रियायतें  उपलब्ध  हैं  और  ये

 सुविधायें  और  रियायतें  शीतल  पेय  उद्योग  के  एककों  के  लिए  भी  बराबर  उपलब्ध  हैं  ।

 लड़कियों  को  तस्करों

 4996.  श्रीमती  ऊषा  लोधरी  :
 क्रो  रामकृष्ण  भोरे  :
 श्री  एच०  एल०  भस्जे  गोडा  :

 भ्री  परसराम  भारहाण  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लगभग  एक  लाख  नेपाली  लड़कियां  हर  वर्ष  भारत  में  लाई  जाती  हैं  और  उन्हें
 वेश्याबत्ति  करने  को  विवश  किया  जाता

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  सें  युवा  कार्य  प्रोर  खेल  तथा  सहिला  झौर  बाल  विकास
 बिमागों  में  राज्य  मन्त्री  सारप्रेट  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 एकोकत  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  ध्रस्तगंत  उत्तर  प्रदेश  को
 झ्राबंटित  को  गई  धनराशि

 |

 4997.  भ्रो  हरोश  रावत  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  को  गत  दो  वर्षों  में  वर्ष-वार
 कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 इस  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  कितने  लाभाधियों  ने  इस  सुविधा  का  लाभ  पहली  बार  उठाया
 तथा  कितने  व्यक्तियों  ने इसका  लाभ  दूसरी  बार

 क्‍या  उपकरणों  आदि  की  खरीद  हेतु  चंक  लाभार्थो  के  नाम  के  स्थ.न  पर  ब्यापारी  के
 नाम  पर  जारी  किया  जाता

 यदि  तो  क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  भोर

 (३)  यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 क््षि  सस्जालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  सल्जो  लगादईत  :
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  पिछले  दो  बर्षों  के  दोशान
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 किया  गया  कुल  भारत  सरकार  द्वारा  रिलीज  की  गई  धनराशि  तथा  पहली  बार  तथा  दूसरी
 बार  सहायता  किए  गए  परिवारों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दर्शाया  गया

 समिन्वत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाभाधथियों  को  नकद  घनराशि  नहीं  दी
 जाती  वित्तदायी  संस्थाएं  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसी  के  पृर्थ  अनुमोदन  से  लाभाथियों  की  ओर
 से  अनुमोदित  सप्लायर  अथवा  वस्तुएं  सप्लाई  करने  तथा  सेवाएं  प्रदान  करने  वाले  निकायों  या  संगठनों
 अथवा  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसी  द्वारा  प्राधिकृत  एजेंसी  को  कार्य  निष्पादित  करने  हेंतु  भुगतान
 करती

 और  (2)  ग्रामीण  विकास  नई  दिल्‍ली  को  इस  आशय  की  कोई  विशेष  शिकायतें
 प्राप्त  नहीं  हुई  इस  संबंध  में  जनता  की  आशंका  को  दूर  करने  के  लिए  समन्वित  ग्रामीण
 विकास  कार्यक्रम  की  मार्गंदशिकाओं  के  अन्तर्गंत  एक  क्रय  समिति  गठित  करने  का  प्रावधान  किया  गया

 है  जिसमें  ऋण  संस्था  के  एक  एक  तकनीकी  विशेषज्ञ  तथा  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  में  से  एक  प्रतिनिधि  को  शामिल  किया  जाता  है  ।

 विध  रण

 वर्ष  कुल  आबंटन
 “

 प्रार्त  सरकार  द्वारा |.  पहली  बार  दूसरी  बार
 रिलीज  की  गई  सहायता  सहायता
 धनराशि  प्राप्त  प्राप्त

 परिवार  परिवार

 ड़  2  3  4  ऋण

 रुपये  रुपए

 1987-88  11651.576  5825.79  195195  598728

 1988-89  13186.37  6618.471  366230  169090
 89  89  तक ) न  अनकनन-म-॥।-+  ७  ee  व विनिनीननफरननाम-ान 2“  विपिलन>-नपन«»«»-++  ०. भा  / ]2ैपितफैतंा:ाख:3ख33आआभजपपपएण।_  ०

 एम०बथो०  प्रस्सत।तिस  पोत

 ]
 4998.  भी  सोमजो  भाई  डासर ?  क्या  इस्पात  ओर  थ्ान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैं०  मेटल  स्क्रेप  ट्रेड  कारपोरेशन  कलकत्ता  ने  पतामा  में  पंजीकृत  एम०  बी०

 अन्सतासिस  नामक  एक  पोत  खरीदा

 यदि  तो  इसके  विक्रय  दस्तावेज  पर  हस्ताक्षर  करने  भर  स्वामित्व  में

 परिवर्तन  की  तारीखें  क्‍या  हैं  ओर  पोत  के  पिछले  मालिकों  और  कप्तान  का  क्‍या  नाम

 क्या  के  रल  रुक्रंप  ट्रेड  कारपोरेशन  ने  इस  पोत  को  मै०  स्टील  इंडस्ट्रीयल  केरल
 कालीकट  को  हस्तान्तरित  कर  दिया

 यदि  तो  हस्तान्तरण  विक्रय  पर  हस्ताक्षर  करने  ओर  स्वामित्व  में  परिवर्तन  की

 तारीखें  क्या
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 (2)  क्या  मै०  मेटल  स्क्रंप  ट्रेड  कारपोरेशन  मै०  स्टील  इण्डस्ट्रियलस  केरल  लि०  कालीकट  ने

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  अधिनियम  1958  की  धारा  42  के  अन्तगंत  पोत  परिवहन

 बम्बई  से  अपेक्षत  लिखित  अनुमति  प्राप्त  कर  ली

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  अधिनियम  की  धारा  29  और  65  की  अपेक्षाओं  के  अनुसार  एम०  बी०

 अन्सतासिस  के  स्वामित्व  से  संबंधित  घोषणा  पोत  परिवहन  महानिदेशक  को  दे  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  पोत  परिवहन  महानिदेशक  से  अधिनियम  की  धारा  456  के  अन्तर्गत  कोई  छूट
 प्राप्त  की  गई  हु

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (८2)  केन्द्रीय  सरकार  का  इरा  मामले  में  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 इस्पात  धोर  शान  मनन्‍्त्रो  एम०एल०  :  और  मेटल  स््रप  ट्रेड
 कारपो  रेशन  ने  दिनांक  10.12.80  के  समझौता-करार  के  तहत  मैससं  पोलासिया  कैरियर्स  लिमिटेड  से
 एम०वी०  अन्सतासिस  नामक  पोत  खरीदा  हे  ।  पनामा  की  मंससं  इफैस्को  मेरी  टाइम  कंपनी
 द्वारा  जारी  किए  गए  2.12.80  के  विक्रय-बिल  के  अनुसार  एस०ए०  पनामा  इसका  पृर्ण-स्वामी
 पोत  18.12.80  को  सौंप  दिया  गया  वित्रेता  मैसस  पोलासिया  कैरियस  से  मेटल  स्क्रंप  ट्रेड
 कारपोरेशन  को  दिया  गया  विक्रय  बिल  दिनांक  11.12.80  का  है  ।

 से  मेटल  स्क्रंप  ट्रेड  कारपोरेशन  ने  पोत  को  स्क्रेप  प्रयोजन  के  लिए  आवंटन  आधार
 पर  मैससे  सिल्क  केरल  को  बेच  दिया  ।  आवंटन  की  तारीख  10.!2.80  है  ।  स्क्रेप  प्रयोजन  के  लिए
 विदेशी  झण्डे  घारी  पोतों  के  आयात  के  लिए  माध्यम  एजेंसी  रूप  में  पोत  को  वापसी  दर-वापसी  के
 आधार  पर  मेससं  सिल्क  केरल  को  बेचा  गया  इफेस्फो  मेरी  टाइम  कम्पनी  के  प्रतिनिधि  से

 सुपुर्दंगी  मैससं  सिल्क  ह्वारा  ली  गई

 पोत  का  आयात  केवल  स्क्रपिंग  प्रयोजन  के  लिए  किया  गया  था  !
 इस  मामले  में

 रानी  महानिदेशक  आदि  को  स्वामित्व  के  संबंध  में  घोषणा  की  भावश्यकता  नहीं  थी  ।

 बेलेस्टोन  इट  जाने

 ]
 4999.  भी  शाम्ति  धारोबाल  :  बया  दरपात  धोर  छान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजस्थान  में  वेलेस्टोनाइट  खान

 यदि  तो  क्या  इस  खनिज  पदार्थ  की  देश  में  और  विदेशों  में  भारी  मांग

 क्‍या  यह  खान  अभी  तक  गैस-सरकारोी  क्षेत्र  में

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  खान  अपमे  नियंत्रण  में  लेने  का
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 इस्पात  झौर  खान  मम्त्री  एम०एल०  :  राजस्थान  में  बोलेस्टोनाइट  की
 एक  चालू  खान  इसके  राजस्थान  में  इस  खनिज  के  तीन  पटटे  जिनके  अन्तर्गत

 हाल  खनन  नहीं  हो  रहा

 नवीनतम  औद्योगिक  उपयोग  के  इस  खनिज  की  भारत  और  विदेशों  में  कुछ
 मांग  लगभग  18,000  टन  की  वाधिक  देशी  मांग  देशी  उत्पादन  से  पूरी  को  जाती  है  और  कुल
 देशी  उत्पादन  की  लगभग  एक  तिहाई  मात्रा  निर्यात  कर  दी  जाती  है  ।

 आज  नल  ता «

 ओर  (2)  इस  खान  के  अधिग्रहण  का  अभी  कोई  विचार  नहीं  वर्ष  1985,  1986
 तथा  1907  में  अजित  विदेशी  मुदा  95.8,  59.1  तथा  14.5  लाख  रुपये  थी  ।

 कवि  विज्ञ|त  केसर

 5000.  श्रो  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  कवि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उडीसा  में  फ्षि  विज्ञान  केन्द्रों  की  संख्या  स्थात  और  उनकी  स्थापना  की  तारीख  आदि

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इनके  लिए  अब  तक  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  तथा  कितनी  धनराशि

 व्यय  की  गई

 क्‍या  सरकार  को  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  उड़ीसा  के  प्रशिक्षण  आयोजक  के  विशड्ध

 कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 और

 द

 भंजनगर  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  के  भवन  के  निर्माण  के  लिए  क्या  कवम  उठाए  गए  हैं
 जिसके  लिए  उड़ीसा  कृषि  और  तकनीकी  विश्वविद्यालय  द्वारा  निविदाएं  आमंत्रित  की  गई  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  ग्रनुसंघान  तथा  शिक्षा  डिश्वाग  में  राज्य  मंत्रो  हरि  कृष्ण  शास्त्री )  :
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  उड़ीसा  राज्य  में  5  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  स्थापित  किए

 प्रत्येक  केन्द्र  का  स्थान  और  शुरू  करने  की  तारीख  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 कृषि  विज्ञ  गन  केन्द्र  स्थापना  की  मंजूर  की  गई  खर्च  की  गई
 का  नाम  ओर  स्थान  तारीख  धनराशि  धनराशि

 लाखों  लाखों  में

 1  प्ण्
 ह  ः

 3
 ह

 4
 या

 5

 1...  जिला  1.4.82  31.26  27.71
 कियोंझ्षर

 2.  सिमिलिगुडा  11.1.83  25.70  24.11
 जिला  कोरापुट का
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 1  2  3  4  5

 3.  29.4.83  29.18  24.95

 जिला-बालासुर
 4.  जिला  25.3  85  25.00  12.51

 गंजम

 5.  जिला  13.10.76  20-14  18.30

 पुरी

 ओर  उड़ीसा  कृषि  ओर  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  को  भंजनगर  के  प्रशिक्षण
 आयोजक  के  विंरुद्ध  बार-बार  गैर  हाजिर  होने  के  बारे  में  शिकायत  मिली  विश्वविद्यालय  ने

 अधिकारी  को  जल्दी  ही  बदलने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 भंजनगर  स्थित  क्ृषि  विज्ञान  केन्द्र  के  मुख्य  भवन  के  निर्माण  के  निविदाओं
 पर  निर्णय  ले  लिया  गया  निर्माण  का  कार्य  10  1988  से  शुरू  हो  गया

 मातवाधिकारों  के  उल्लंघन  के  समाचार

 5001.  भ्रोमतो  बसवराजेश्वरी  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कशगे  कि  :

 मानवाधिका  रों  के  उल्लंघन  किए  जाने  के  आरोप  लगाए

 यदि  तो  आपत्ति  पर  क्या  प्रतिक्रिया  हुई
 क्‍या  मानवाधिकार  आयोग  ने  कोई  स्पष्टीकरण  मांगा  और

 यदि  तो  आयोग  से  अपने  अभिमत  पर  पुतविचार  करने  के  लिए  राजी  करने  हेतु
 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बिदेश  भमजालय  में  रात्य  मसत्रो  के०  नरबर  जी  मानवाधिकार
 आयोग  के  अधिवेशन  में  भाग  लेने  के  लिए  भारत  का  जो  शिष्टमंडल  गया  था  उसने  बाध्यतावश
 और  अनिच्छा  से  गायब  हो  जाने  से  सम्बद्ध  कार्य  दल  द्वारा  अपनाए  गए  क्रियाविधिक  तरीकों  पर  कड़ी
 आपत्ति  की  ।  इस  काय  दल  ने  एक  गैर-सरकारी  संगठन  द्वारा  दो  गई  गलत  सचना  के  आधार  पर
 अपनी  रिपोर्ट  में  भारत  की  स्थिति  के  संबंध  में  कतिपय  बेबुनियादी  उल्लेख  किए  थे  ।

 कार्य  दल  ने  इस  बात  पर  सहमति  व्यक्त  की  कि  इसके  क्रियाधिध्रिक  तरीकों  में  सुधार
 की  जरूरत  इसके  अध्यक्ष  ने  कहा  कि  कार्यदल  संबंधित  सरकारों  के  विचार  और  टिप्पणियां

 ंगेगा  और  उनको  मदेनजर  रखते  हुए  प्राप्त  आरोपों  पर  अपनी  रिपोर्ट  देने  की  प्रक्रिया  में  सुधार
 के  मामले  पर  विचार  करेगा  ।

 नहीं  ।

 प्रणन  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  में  खनिओों  पर  ध्ाधारित  उच्योगों  को  स्थापना

 5002.  भो  बृद्धि  चश  जेस  :  क्‍या  इस्पात  ओर  खान  मन्‍्त्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 न्लजज  ———

 क्या  राजस्थान  में  खनिजों  पर  आधारित  कुछ  और  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  राज्य ए
 के  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  जिलों  का  सर्वेक्षण  करने  का  विचार

 राजस्थान  में  खनिज  पर  आधारित  उद्योग  लगाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य
 को  पहले  ही  कितनी  सहायता  दी  जा  चुकी  है

 क्या  राज्य  ने  इसका  पूरा  सहयोग  किया  और

 (a)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 इस्पात  ओर  श्लान  मन्‍्त्री  एम०एल०  :  राजस्थान  में  शून्यਂ
 तथा  दृष्टि  से  पिछड़ेਂ  जिलों  का  निर्धारण  कर  लिया  गया  राज्य  सरका  सूचित
 किया  है  कि  राज्य  खान  व  भतत्व  विभाग  भारतीय  भूसवेंक्षण  व  अन्य  एजेंसियों  के  परामर्श  से  क्रमशः
 लगातार  विस्तृत  खनिज  सर्वेक्षण  और  खनिज  पूर्वेक्षण  कर  रहा

 राजस्थान  औद्योगिक  एवं  निवेश  निगम  ने  खनिज  आधारित  उद्योगों  का  टाटा  इकनामिक
 कंसल्टेंसी  सविसेज  से  1973  में  सर्वेक्षण  करवाया  था  ।  इस  सर्वेक्षण  के  आधार  विभिन्‍्त  खनिजों
 पर  आधारित  औद्योगिक  परियोजनाओं  का  निर्धारण  कर  लिया  गया  फिलहाल  अन्य  किसी  सर्वेक्षण
 का  विचार  नहीं  है  ।

 राजस्थान  औद्योगिक  एवं  निवेश  निगम  से  वित्त  प्राप्त  खनिज  आधारित  औद्योगिक

 यूनिटों  को  केन्द्रीय  अर्थ-सहायता  के  रूप  में  स्वीकृत  और  आबंटित  केन्द्रीय  सहायता  का
 विवरण  संलग्न  है  ।

 ओर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राजस्थान  भौद्योगिक  व  निवेश  निगम  को  दी  गई  अर्थ

 सहायता  वस्तुतः  प्रयुक्त  राशि  पर  आधारित

 विवरण

 केगा  सरकार  से  निवेश  सबसोडो  प्राप्त  शोर  राजस्थान  प्रोध्योगिक  थ  निवेश  भिगम
 से  विस  प्राप्त  लतिज-प्राधारित  उद्योगों  का  ब्योरा

 रा

 रि्रओ
 स्वी  कृत  वितरित

 सबसी  डी  सबसीडी
 र०  ९०

 रण  ह
 |  2  3

 1.  क्राउन  सिरेमिक्स  लि०  बोनी  काकरी  11.96  11.96

 2.  फाइन  माबंल  एण्ड  मिनरल  मार्बल  बिराई  8.05  8.00

 मकराना

 3.  मंजुश्री  मिनरल्‍्स  नागौर  कि  15.00  13.07

 4.  डीजे  नीलम  माबंल  इन्डस्ट्रीज  ए  8.59  8.09

 मकराना

 5.  अलंकृत  मार्बल  उदयपुर  »  7.10  5.79

 6.  फंसी  स्टोन्स  (Fo)  उदयपुर  नि  8.65  7.80
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 7.  एसोसिएटेड  स्टोन  इन्डस्ट्रीज  माबंल  टाइल्स  15.00  15.00

 उदयपुर
 8.  एस०एस०  मार्बल्स  माल  बिराई  6.56  5.89

 उदयपुर

 9.  सरस्वती  एण्ड  ग्रेनाइट  कि  8.19  8.11

 इण्डस्ट्रीज  उदयपुर

 10.  अरुण  माइका  इण्डस्ट्रीज  अश्रक  चूर्ण  10.27  10.27
 भीलवाड़ा

 11.  अरावली  माबंल  इंडस्ट्रीज  प्रा०  लि०  माबंल  स्‍लैब  5.35  4.43

 12.  निमंल  माबंल्स  प्रा०  लि०  उदयपुर  का  8.92  8.54

 13.  कल्याण  सुन्दरम  सीमेंट  हृण्डस्ट्रीज  सीमेंट  15-00  15.00
 बासवाड़ा

 14.  कोहिनूर  माबंल्स  प्रा०  लि०  मार्बल  स्लेब  12.10  11.35

 15.  सेन्चुरी  मा्बल  एण्ड  ग्रेनाइट  गन  15.30  14.99
 सिरोही

 16.  माहेश्वरी  माबंल  एण्ड  ग्रेनाइड  मार्बल  स्‍ल॑ब  9.43  8.97
 मकराना

 17.  ममता  माबंल्स  लि०  कि  7.43  7.09
 मकराना

 18.  ओम  माबंल्स  लि०  सिरोही  फ  22.59  22-59

 19.  एलीगेन्ट  सार्बल्‍्स  सिरोही  ,,  24.23  24.23

 20.  स्वपिनका  टाइल्स  माल  स्‍्लैब  18.97  16.95

 सिरोही  एण्ड  टाइल्स

 21.  सिरोही  सीमेंट  सिरोही  सीमेंट  25.00  25.00

 22.  सुनेर  मार्बल्स  एण्ड  ग्रेनाइट्स  माबंल  14.75  13.49
 उदयपुर

 23.  लक्ष्मी  मार्बल्स  एण्ड  ग्रेनाइट्स  कर  9.98  9.57
 उदयपुर

 24.  ऋतु  मिनरल्स  उदयपुर  ,,  14.61  14.55
 25.  ओोसवाल  ग्रेनाइट्स  कि  10.45  9.00

 उदयपुर
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 िी-्5"्प5भ+53्ज)7ग।शपभप  ैऊख।/*पश/प/है  घी  तु  +ओअ  फ  ससफफफफफससफफकस  यनआसकफकअसॉरइनइॉ्नइिीफंकंइ  कं  वक्‍तकत-तਂ

 26.  भार०एस०आर०के०  मार्बल्स  .  »  7.50  7.46

 उदयपुर

 27.  मेवाड़  माबंल्स  आबू रोड  ,,  23.39  24.34

 28.  यूनीलिक  सीमेंट  सीमेंट  17.86  17.86

 जोधपुर

 29.  देवश्री  सीमेंट  जोधपुर  हि  15.00  15.00

 एक  राजनेतिक्  दल  के  सदस्य  को  गुप्स  स्थान  पर  एल०टो०डी०ई०  के  नेता  से  भेंट

 5003.  st  शरद  बिधे  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  एक  राजनैतिक  दल  के  सदस्य  द्वारा  श्रीलंका  में  एल०टी०टी०ई०  के

 नेता  से  किसी  गुप्त  स्थान  पर  की  गई  कथित  भेंट  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 विदेश  मन्जालय  में  राज्य  समत्नो  के०  नटबर  ओर  इस  सम्बन्ध  में
 समाचारों  पत्रों  में  जो  छपा  है  उससे  अधिक  सरकार  के  पास  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 समाचार  पत्रों  में  छपे  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  के  इस  वक्‍तव्य  से  सहमत  हैं  कि  यह  यात्रा

 एक  बहुत  गैर-जिम्मेदाराना  हरकत  थी  और  इससे  समस्या  को  सुलझाने  में  कोई  सहायता  नहीं
 मिली  है  ।

 सरभूसि  विकास  कार्यक्रम  क  प्रस्तगंत  राज्यों  को  धनराशि  का  पह्राबंटन

 5004.  भो  बफ्कम  पुरुको  समत  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  वर्ष-वार  विभिन्‍न  राज्यों  को  राज्य-वार  मरुभूमि  विकास
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  तथा
 कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  और

 अब  तक  कितने  हेक्टर  मरुभूमि  क्षेत्र  में  सिंचाई  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 कवि  मंत्रालय  में  प्रामोथ  बिकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  खलनादंग  :  और

 ओर  परंखग्ल  है  '



 ट८

 रुपये

 भरभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  भ्रस्तगंत  जल  संसाधनों  विकास--निरधियों  का  प्लाबंटन  तथा  उपयोग

 मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  5  राज्यों  में  चल  रहा  है  जिनका  उल्लेख  नीचे  दिए  गए  तालिकाबद्ध  बिवरण  में  किया  गया  है|
 मा  दा  रा  ३३०  +म  त+-न+नन--नकनननमनमयनानीणीयतयीयय  मन

 राज्य  भ्राबंटन  संसाधन  विकास  के  उपयोग

 1985-86  1986-87  1987-88  “1985-86  ._  1986-87  1987-88

 गुजरात  ध्  54.79  109.99  33.00
 7

 25.41.  83.71...  158.78

 हरियाणा  42.83  75.84  62.00  32.58  102.56  118.56

 हिमाचल  प्रदेश  63.69  45.25  30.0  52.51  49.38  36.37

 जम्मू  व  कम्मीर  44.55  98.34...  45.00  29.05  90.73  69.41

 राजस्थान  212.26  654.46  600.00  122.09  863.48  706.27

 418.12  983.88  .
 770.00 + 261.64 +4118986  108939

 6861

 ‘bh
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 सरभूसि  विकास  कार्यक्रम  के  अस्तरगंत  सृजित  सिंचाई  स्ंगाव्यता

 राज्य  सूजित  की  गई  सिंचाई  संभाव्यता
 से  लेकर  88  तक  )

 गुजरात
 2014

 हरियाणा  1050

 हिमाचल  प्रदेश  1673

 जम्मू  व  कश्मीर  462

 राजस्थान  12888

 19087

 झनसूचित  जातियों  जनजातियों  के  लड़कों/लड़कियों  में  साक्षरता

 ८005.  श्री  मर  सिह  राठवा  :

 भोमतो  ऊषा  चोधरी  :

 क्या  सासव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के

 लड़कों  और  लड़कियों  में  साक्ष  रता  की  प्रतिशतता  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यह  सर्वेक्षण  कब  किया  गया

 निरक्षरता  की  समस्या  विशेष  रूप  से  गुजरात  के  आदिवासियों  में  ध्याप्त  निरक्षरता  का

 समाधान  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  और

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  को  किस  कक्षा  तक  शिक्षा  निःशुल्क
 प्रदान  की  जाती  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मम्त्रालय  में  झिक्षा  तथा  संल्कृति  विभागों  में  राज्य  भम्त्रो  एल०
 पो०  :  ओर  भारत  सरकार  के  जनगणना  आयुक्त  प्रत्येक  10  वर्षों  में  एक  राष्ट्रीय
 जनगणना  का  आयोजन  करते  हैं  जिसमें  अ०  जा०/अ०  ज०  जा०  के  लड़के  और  लड़कियां  दोनों  की

 साक्षरता  की  प्रतिशतता  की  गणना  शामिल  होती  पिछली  जनगणना  वर्ष  1981  में  आवोजित  की

 गई  थी  ।  विवरण  संलग्न  है  ।

 गुजरात  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुश्नूच्रित  जनजातियों  में  साक्षरता  की  समस्या  को

 सुलझाने  के  लिए  सरकार  ने  अनेक  उपाय  किए  है  जैसे  राष्ट्रीय  साक्षरता  अभियान  गैर-ओपचारिक

 शिक्षा  अ०  भाश्रम  पुस्तक  बैंक  ।  मध्यान  लड़कियों
 के  लिए  कमजोर  छात्रों  के लिए  उपचारी  शिक्षण  लड़कियों  के  लिए  उपस्थिति

 वृत्ति  इत्यादि  ।
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 सरकारी  प्रबंध  से  चलने  वाले  स्कूलों  सभी  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  में  प्रारम्भिक
 शिक्षा  निःशुल्क  है  ।  कुछेक  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  अ०  जा०/|अ०  ज०  जा०  के  छात्रों  के  लिए
 मिक  और  सीनियर  माध्यमिक  स्तर  तक  नि:शुल्क  शिक्षा  प्रदान  करते  हैं  ।

 विवरण

 झ०  जा०|भ्र०  ज०  जा०  की  साक्ष  अनगणना

 राज्य|संघ  अनुसूचित  भर

 क्षेत्र  व्यक्ति  पु  रुष  महिला  यक्ति

 वू  2.  3  4  5

 आान्प्र  प्रदेश  17.65  24.82.  1026  7.82

 असम  —  7

 बिहार  10.40  18.02  2.51  16.99

 गुजरात  29.79.  53.14  25.61  21.14

 हरियाणा  20.15...  31.45  7.06  _

 हिमाचल  प्रदेश  31.50.  41.94  20.63.  25.94

 जम्मू  ओर  काश्मीर९  22.44.  32.34  11.70  न

 कर्नाटक  20.59  29.35  11.55.  20.14

 केरल  55:96.  62.33  49.73.  31.79

 मध्य  प्रदेश  18.97...  30.26  6.87...  10.68

 महाराष्ट्र  35.55  48.85.  21.53  22.29

 मणीपुरਂ  33.63  41.94  24.95.  39.74

 मेघालय  25.78  33.28  16.30  31.55

 नागालेंड  —  बन  40.32

 उड़ीसा  22.41...  35.26  9.40  13.96

 दुंजाब  23.86  30.96  15.67  --

 ड्राजस्थान  14.04  24.40  2.69  10.27

 मिस्लीलल  .  28.06.  35.74  19.65  33.13

 तमिलनाद  29.67.  40.65  18.47  20.46
 :  33.89  43.92.  23.24.  23.07

 उत्तर  प्रदेश  14.96  24.83  3.90.  20.45

 पश्चिम  बंगाल  24.27  34.26.  13.70.  13.21
 अंडमान  और  रा  न  31.11
 बार  द्वीप  समूह
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 अनु  सूचित  जनजाति

 पु  महिला

 6  7

 12.02  3.46

 26.17  7.75

 30.41  11.64

 38.75  12.82 2

 29.96.  10.03

 37.52...  26.02
 17.74  3.60
 32.38.  11.94

 48.88.  30.35

 34.19  28.91
 47.32...  32.99

 23.27  4.76

 18.86  1.20

 43.10  22.37

 26.71  14.00

 33.46  12.27

 31.22  8.69

 21.16  5.01

 38.43...  23.24



 16  1911  लिखित  उत्तर

 1  2  3.  4  5  6  7

 अरुणाचल  प्रदेश  37.14  45.88  22.38  14.04.  20.79  7.31

 चंडीगढ़  37.07.  46.04.  25.31  _  _

 दादर  और  नागर  51.20  58.52  44.74  16.86  25.46  8.42

 हवेली

 दिल्ली
 39.30...  50.21...  25.89  +-  --

 --

 दमत  और  38.38  48.79  |  27.84  26.48  33.65  18.89
 दीव

 लक्षद्वीप  _  तन  न  53.13  63.34  42.92

 मिजोरम  84.44  88.33  53.33  59.63  64.12  55.12

 पांडिचेरी  5236  43.11  21.21  _  _

 भारत**  24.52  8.04

 टिप्पणो--*  पाकिस्तान  तथा  चोन  के  गैरकानूनी  अधिकार  के  क्षेत्रों  की  जनसंख्या  को  निकालकर  ।
 अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूहों  तथा  लक्षद्वीप  के  लिए  भारत  के  राष्ट्रपति

 द्वारा  कोई  जातियां  तथा  जम्मू  और  दिल्ली  तथा
 पांडिचेरी  के  लिए  कोई  जनजातियां  निर्धारित  नहीं  की  गई  थी  ।

 **  असम  को  निकालकर  जहां  जनगणना  नहीं  की  जा  सके  ।

 भारत-सोबियत  संघ  संयुक्त  श्र।योग  को  बेठक

 5006.  श्री  एस०  बोौ०  सिदनाल  :
 भरी  खी०  एस०  अासब्षराज  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत-सोवियत  संघ  संयुक्त  आयोग  की  बेठक  में  भाग  लेने  के  लिए  हाल ही  में
 सोवियत  संघ  से  एक  उच्च  स्तरीय  प्रतिनिधिमंडल  भारत  आया

 यदि  तो  बैठक  में  संबंधित  विषयों  पर  की  गई  चर्चा  का  क्या  परिणाम  निकला  ;

 सोवियत  संघ  के  साथ  किन-किन  समझोतों  पर  वार्ता  हो  चुकी  है  और

 किन  समझोतों  पर  अभी  चर्चा  की  जानी  शेष  ओर

 सोवियत  संघ्‌  के  राष्ट्रपति  के  भारत॑  दौरे  के  दौरान  किए  गए  समझौतों को  कब  तक  पूरी
 तरह  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?  ,

 बिदेश  मस्त्रालय  सें  राज्य  मर्त्रो  के०  नंटबर  :
 हां  ।

 से  एक  व्रिवरण  संलग्न  है|

 विवरण

 नई  दिल्‍ली  में  7  मार्च  से  9  1989  तक  सम्पन्न  आथिक  वेशानिक  और  तकतीकी  सहयोग
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 रे  झ  वशशनननिनीधी  —  विनशननिनी  -लठँुलठ>ऋ>  ल्‍विनागन>«-«»«.

 से  संबद्ध  भारत-सोवियत  अन्तर  सरकारी  आयोग  के  अधिवेशन  में  परस्पर  लाभप्रद

 यत  वैज्ञानिक  और  तकनीकी  सहयोग  की  समग्र  रूप  से  समीक्षा  की  गई  ओर  इसे  ओर  सुवृढ़
 उसका  विस्तार  करने  तथा  इसे  विविधता  प्रदान  करने  के  तोर-तरीकों  के  संबंध  में  विचारों  का

 आदान-प्रदान  किया  गया  ।

 5-88  की  अवधि  में  भारत-सोवियत  शिखर  बँठकों  में  दोनों  देशों  के  बीच

 वेैजशानिक  और  तकनीकी  संबंधों  के  ओर  विकास  के  संबंध  में  जो  समझौते  हुए  उनके  क्रियान्वयन  में

 हुई  प्रगति  पर  आयोग  ने  अपना  गहरा  संतोष  व्यक्त  किया  और  इस  बात  पर  गोर  किया  कि  भारत  में

 बड़ी  ओद्योगिक  परियोजनाओं  के  निर्माण  के  संबंध  में  भारत-सोवियत  समझोतों  के  क्रियान्वयन  में  काफी
 प्रगति  हुई  भोयोग  ने  इस  बात  १र  गौर  किया  कि  1986  में  दुतरफा  व्यापार  को  1992  तक

 बढ़ाकर  2.5  गुणा  करने  का  जो  लक्ष्य  तय  किया  उसे  प्राप्त  करने  की  दिशा  में  भारत-सोवियत
 व्यापार  में  संतोषजनक  प्रगति  हो  रही  है  ।

 प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  और  सोवियत  संघ  की  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  महासजिव  मिखाइल
 गोर्बाचोव  ने  1987  में  वेज्ञानिक  और  तकनीकी  सहयोग  के  जिस  एकीकृत  दीघंकालिक
 क्रम  पर  हस्ताक्षर  किए  उसके  क्रियान्वयन  पर  आयोग  ने  संतोष  व्यक्त  किया  ।

 तेल  तथा  लोह  ओर  अलोौह  मशीन  कम्प्यूटर  और
 कृषि  तथा  कृषि  ओऔद्योगिकी  जल  संसाधन  और  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  के

 क्षेत्रों  में  सहयोग  की  वर्तमान  परियोजनाओं क्रमों  की  गहराई  से  समीक्षा  करते  आयोग  ने  इस
 बात  के  लिए  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  और  निर्देश  जारी  किए  कि  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  इस  गति  को  बनाए
 रखा  सहयोग  के  नए  अवसरों  ओर  क्षंत्रों  का  पता  लग।या  आए  तथा  प्रोतोकोल  में  यथा  सहमत
 समय-सीमा  के  भीतर  परिणामों  को  हासिल  करने  की  कोशिश  की  जाए  ।

 रेलों  और  नागरिक  विमानन के  क्षेत्रों  में  आयोग  ने  भारत-सोवियत  सहयोग  के  नए  क्षंत्रों  का
 पता  लगाया  और  इन  क्षेत्रों  में  नए  का्यंदल  गठित  करने  का  फंसला  किया  ।

 आयोग  ने  संयुबत  उत्पादन  दोनों  देशों  के  उपक्रमों  के  बीब  सोधे  संबंध  जंसे
 आध्धथिक  सहयोग  के  नए  रूपों  का  विकास  करने  के  लिए  नए  सिरे  से  जोर  देने  की  सम्भावनाओं  पर
 विचार-विमर्श  किया  ओर  इस  उद्देश्य  के लिए  आर्थिक  सहयोग  के  नए  रूप  के  बारे  में  एक  कार्यदल  का
 गठन  किया  है  ।

 सोवियत  पक्ष  ने  हमें  यह्‌  बताया  कि  सोवियत  सुदूर-पूर्व  आशिक  क्षेत्र  विशेषकर  उपभोक्ता

 वस्तुओं  की  उत्पादन  यूनिटों  में  संयुक्त  उद्यम  लगाने  की  संभावनाएं  हैं  जिनमें  सिले-पिल्लाए  जूते
 और  कृषि  उत्पादों  का  परिसंस्करण  भी  शामिल  भारत  ने  बताया  कि  वह  सोवियत  सुदूर-पूर्ष  और
 साइबेरिया  के  विकास  में  सहयोग  करने  क  लिए  अत्यन्त  इच्छुक  है  जिसमें  इस  क्षेत्र  की वन  संपदाओं  का
 आपसी  लाभ  के  लिए  इस्तेमाल  करने  के  निमित  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  करता  भी  शामिल  है  ।

 बुखारा  और  ताशकंद  में  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  जो  तीन  होटल  निर्माण
 योजनाएं  चलाई  जा  रही  उनकी  संतोषजनक  प्रमति  पर  भी  आयोग  ने  गौर  किया  और  इस  बात
 पर  भी  सहमति  हुई  कि  अल्मा  ब्लादीवोस्तोक  तथा  मखोदक
 में  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  प्तात  और  होटलों  के  निर्माण  संबंधी  संविदाओं  को  सितम्बर  1989  तक
 अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा

 आयोग  ने  भारतीय  व्यापार  क्षेत्रों  तथा  सोवियत  उपक्रमों  और  संगठनों  के  बीच  सहयोग  को
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 सुधारने  के  लिए  दोनों  पक्षों  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  पर  गौर  किया  जंसे  कि  भारत-सोवियत  समिति
 पक्ष  और  भारतीय  स्टियरिंग  समिति  के  बीच  पारस्परिक  क्रियाकलाप  और  सोवियत

 संघ  में  भारत  के  साथ  व्यापार  सहयोग  एसोसिएशन  की  स्थापना  ।  इस  बात  पर  भी  सहमति  हुई  कि
 अगले  2  वर्ष  में  मास्को  में  एक  भारतीय  व्यापार  केन्द्र  की  स्थापना  भी  की  जाएगी  ।

 सम्पन्न  समझ्नौतों  के  क्रियान्वयन  की  बराबर  समीक्षा  की  जाती  संयुक्त  आयोग  के
 गत  गठित  संबंधित  कार्य  दलों  द्वारा  इस  बात  पर  बराबर  निगरानी  रखी  जाती  है  जिसकी  वर्ष  में  एक
 या  दो  नियमित  बैठकें  होती  समझौतों  की  समूची  परिधि  की  संयुक्त  आयोग  के  सह-अध्यक्षों  द्वारा
 अगले  वर्ष  के  अन्त  में  उनकी  अगली  कार्यकारी  बंठक  में  और  1990  के  प्रीष्म  में  मास्को  में  होने  वाले
 संयुक्‍त  आयोग  के  अ्रधिवेशन  में  समीक्षा  की  जाएगी  ।

 सुल्तानपुर  दक्षाथ  दिह्लो  में  प्रनुसुचित  जाति  धोर  ध्नुमुचित  अतजाति
 के  व्यक्तियों  को  कवि  भूमि  श्लाबंटित  करना

 5007.  भ्री  गयां  रास  क,कि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1975  में  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सरकार  द्वारा  ग्रामीण  दिल्‍ली  क्षेत्र  के

 सुल्तान  दबास  गांव  के  153  निर्धन  भूमिहीन  हरिजनों  में  से  प्रत्येक  को  एक  एकड़  कृषि  भूमि  आवंटित
 की  गई  थी  ओर  पट्टे  के  दस्तावेज  भो  उन्हें  सौंप  दिए  गए

 यदि  तो  क्‍या  उन्हें  भूमि  का  कब्जा  दे  दिया  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और  इसके  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध
 कया  कार्यवाही  की  और

 उन्हें  भूमि  का  कब्जा  कब  तक  दे  दिया  जाएगा  ?

 कवि  मम्त्रालय  में  प्रामोज  विक्तात  विभाग  में  राज्य  भम्त्रो  अलादंग  :
 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  कार्यालय  के  रिकार  के  अनुसार  इस  प्रकार  का  कोई
 टन  अनुमोदित  नहीं  किया  गया  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 केगह्रीय  घिच्चालयों  मं  शा खिला

 ]
 5008.  भी  राज  करन  सिंह  :  क्‍या  मानव  सताधस  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  कितने  केन्द्रीय  विद्यालय

 क्या  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  बच्चों  का  दाखिला  दिलाने  की  सिफारिश  के  लिए

 संसद  सदस्यों  का  निर्धारित  कोटा  निर्धारित  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  संसद  सदस्यों  को  निर्धारित  दाखिला  कोटा  आबंटित

 करने का  विभार  है  ?
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 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्क ति  विभागों  में  राज्य  सन्त्रो  एल०

 बौ०  :  30

 नहीं  ।
 ॥

 नहीं  ।

 तमिलनाडु  में  उत्ततो  बकिधम  नहर  को  पक्का  करने  को  योजना

 5009.  श्रो  आर०  धनुष  कोडी  क्‍प्तोतन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  में  उत्तरी  बकिघम  नहर  को  पक्‍का  करने  संबंधी  योजना  का  कार्य
 आरम्भ  हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यह  योजना  कब  स्वीकृत  की  गयी  थी  और  उस  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खचं  की

 गयी  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  क  राज्य  मंत्री  र,जश  :  हां  ।

 और  तमिलनाडु  में  इन्तोर  से  चितामणि  लाक  चेनेज  16/0  कि०  मी०  से  34.80
 कि०  मी०  तक  नार्थ  बकिघम  केनाल  के  सुधार  से  संबंधित  स्कीम  को  200.0)  लाख  रु०  की  लागत  से

 एक  केन्द्र  प्रायोजित  स्क्रोम  के  रूप  में  1987  में  संस्वीकृत  किया  गया  स्कीम  को  राज्य
 सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ओर  उसके  1990  तक  पूरा  हो  जाने  का  शिड्यूल

 है  ।  स्क्रीम  में  लाइट  जंगल  की  फ्लोटिंग  एक्सकेवेटर  की  केनाल  साइडा  की
 इल्नोर  में  ब्हार्फ  का  ट्रांजिट  कार्यालय  और  इन्नोर  साउथ  लाक  पर

 एओच  रोड  की  परिकल्पना  की  गई  इनलेट्स  का  निर्माण  मौजूदा  इनलेट्स/लाक्स  की

 फुट  ब्रिजेज  का  तथा  अन्य  विविध  सुविधाएं  ।  इस  स्कीम  पर  राज्य  सरकार  द्वारा

 1988  तक  35.00  लाख  रु०  की  राशि  खर्च  की  जा  चुकी

 क्षेत्रीय  क्ेल  प्रशिक्षण  केन्द्र

 5010.  भ्री  ए०  चाहसे  :  क्‍या  सानव  संसाधत  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  क्षेत्रीय  खेल  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किए  जा  रहा

 इस  प्रयोजन  के  लिए  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  और  इन  केन्द्रों  द्वारा
 तक  कार्य  आरम्भ  किए  जाने  की  संभावना  और

 ा
 विदेश  के  कितने  प्रशिक्षण  इस  समय  देश  में  विभिन्‍न  केन्द्रों  में  हमारे  खिलाड़ियों

 को  प्रशिक्षण  दे  रहे  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युबा  कार्य  झोर  खेल  तथा  महिला  शोर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मंत्री  मारप्रट  :  और  संबंधित  राज्यों/संध  शासित
 क्षेत्रों  के  खेल  प्रशासनों  के  समन्वय  से  भारतीय  खेल  प्राधिक  रण,/कैन्द्रीय  सरकार  द्वारा  शुरू  किए  गए
 खेल  विकास  कार्यक्रमों  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  के  लिए  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  के  देश  में
 लिखित  5:  क्षेत्रीय  केन्द्र  में  किए  गए  मुख्यालयों  स्थापित  किए  गए  है  :--

 हु 78
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 (7)  केन्द्रीय  केन्द्र  समय  दिल्‍ली

 (7)  पूर्वी  केन्द्र  )

 (77)  उत्तरी  केन्द्र  समय  पटियाला

 (7५)  उत्तर-पूर्वी  केन्द्र  )

 (५)  दक्षिणी  केन्द्र

 पश्चिमी  केन्द्र  )

 ये  केन्द्र  पहले  ही  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 बेल  विज्ञान  में  विदेशी  प्रशिक्षक  और  विशेषज्ञ  इस  समय  विभिन्‍न  केन्द्रों  में  हमारे
 खिलाड़ियों  को  प्रशिक्षण  दे  रहे  हैं  ।

 सगध  विश्वविद्यालय  को  प्रनुदान

 5011.  भ्रो  कुंबर  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ,  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  मगध  विश्वविद्यालय  को  कितनी  अनुदान  राशि  दी  गई
 इस  समय  इस  विश्वविद्यालय  के  सहायता  इत्यादि  के  लिए  कितने  आवेदनਂ  पत्र

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  के  पास  लम्बित  पड़े

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  आवेदनों  पर  निर्णय  लेने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  कया  कायंवाही
 की

 सानव  संसाधन  विकास  सन्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विमागों  में  शाज्य  मन्‍्त्रो  एल०
 पो०  :

 से
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  सातवीं  योजना  में  मगध  विश्व

 विद्यालय  को  सामान्य  बिकास  हेत्‌  100.00  लाख  रु०  का  आवंटत  किया  सामान्य  विकास  के
 अंतगंत  पुस्तकों  ब  स्टाफ  आदि  के  लिए  आयोग  द्वारा
 1985-86  5-86  से  1987-88  को  अर्वाध  में  48.36  लाख  ₹०  का  अनुदान  दिया  गया  जिसके  ब्योरा
 निम्नलिखित  हैं  :--

 (%o  लाख

 1985-86  5-86  25.50

 1986-87  7  17.87  7

 4.99

 विश्वविद्यालय  को  1987  में  सामान्य  विकास  के  अन्तर्गत  उनके  प्रस्ताओों  पर  विचार
 विमश  के  लिए  बुलाया  गया  था  ताकि  100  लाख  र०  के  आंधर्टन  में  स ेशेष  अनुदान  देने  को  अस्तिम
 रूप  दिया  जा  परन्तु  विश्वविद्यालय  विज्ञाए-विमर्श  के  लिए  नहीं  आया  ।  प्रस्तावों  को  अब
 विद्यालय  से  विचार-विमर्श  करके  आयोग  की  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  अन्तिम  रूप  बिया  जाएगा  ।
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 महाराष्ट्र  में  संतरे  की  फसल  को  क्षति

 ]
 5012.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  कछुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  महाराष्ट्र  के  नागपुर  जिले  में  सन्‍तरे  की  फसल  पूर्ण  रूप  से  नष्ट  हो  गई

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  सन्‍्तरे  की  फसल  की  हुई  क्षति  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक
 केन्द्रीय  दल  भेजा

 यदि  तो  क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  वैज्ञानिकों  ने  सन्‍्तरे  की  फसल

 को  बचाने  के  कोई  उपाय  किए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ममस्त्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मम्त्री  श्यामलाल  :

 नहीं  ।

 और  चूंकि  महाराष्ट्र  से  कोई  क्षति  होने  की  सूचना  नहीं  मिली  इसलिए  इस
 सम्बन्ध  में  सहायता  नहीं  दी  गई  लेय  लीफ  ट््‌विग  ब्लाइट  ओर  सिद्रस  में

 गुमोसिस
 को  रोकने  के  लिए  दीर्धावधिक  उपायों  के  रूप  में  नागपुर  में  सिद्रस  के  लिए  एक  अनुसंधान

 केन्द्र  की  स्थापना  की  गई

 केश्द्रीय  विज्ञालय  संगठन  के  प्रधान  कार्यालय  सें  कर्ंच।रियणों  को  संख्या

 5013.  भ्रो  मुहीराम  सेकिया  :

 भी  मानिक  रेडडो  :

 क्या  सासब  संताथत  विकास  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1989  में  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  प्रधान  कार्यालय  में  कर्मचारियों  की
 श्रेणीवार  स्वीकृति  और  वास्तविक  संख्या  कितनी

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  प्रधान  कार्यालय  के  कमंघारियों  की  संख्या  का
 निर्धारण  किए  जाने/उसकी  पुनरीक्षा  किए  जाने  के  लिए  कोई  कार्य  किया  गया  और

 यदि  तो  श्रेणीवार  कितने  कम  चारियों  की  संख्या  की  सिफारिश  की  गई  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सम्जालय  में  शिक्षा  तया  संस्कृति  बिभागों  में  राज्य  मरत्रो  एल०
 वी०  :  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  1-3-89  की  यथास्थिति  के  संस्वीकृत
 स्टाफ  की  संसद्या  ओर  वास्तविक  रूप  से  कायंरत  स्टाफ  के  ब्योरे  दर्शान  वाला  विवरण  संसम्न  है  ।

 ओर कार्य अध्ययन प्रगति पर है । 80
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 विवरण

 केस्लीय  विद्यालय  संगठन  में  1-3-89  तक  को  यथा  स्थिति  के  प्रमुसार  संस्थोकत
 स्टाफ  संश््या  तथा  वास्तविक  रूप  से  कार्यरत  स्टाफ

 पदनाम  वास्तविक  रुप  से

 स्टाफ  कार्यरत  स्टाफ

 2

 आयुक्त

 संयुक्त  आयुक्त

 उप-आयुक्‍्त
 सतकंता  अधिकारी

 सहायक  आयुक्त

 3

 ॥  १

 2

 5

 2

 सहायक  आयुक्त
 वरिष्ठ  प्रशासन  अधिकारी  2

 ०]

 2

 0

 आम

 विशेष  कार्य  अधिकारी

 शिक्षा  अधिकारी

 वरिष्ठ  लेखा  परीक्षा  अधिकारी

 वरिष्ठ  लेखा  अधिकारी

 ध्छ  ग्

 लेखा  अधिकारी

 आन्तरिक  लेखा  परीक्षक  अधिकारी

 कार्यपालक  इंजीनियर

 अनुभाग  अधिकारी

 हिन्दी  अधिकारी

 वरिष्ठ  विश्लेषक

 कनिष्ठ  विश्लेषक

 लेखा  अधीक्षक

 20.  प्रशासन  अधीक्षक

 अनुसंघान  सहायक

 22.  विधि  सहायक

 23.  सांख्यकीय  सहायक  आम

 मम

 81



 &2

 |  4  3.

 46.

 47.

 सहायक  सम्पादक

 सम्पादकीय  सहायक

 तकनीकी  सहायक

 तकनीकी  अधिकारी

 वरिष्ठ  निजी  सहायक

 वरिष्ठ  हिन्दी  अनुवादक

 सहायक
 लेखा  परीक्षा  सहायक

 प्रूफ  रीडर

 हिन्दी  अनुवादक

 कनिष्ठ  तकनीकी  सहायक

 अपर  श्रेणी  लिपिक/लेखा  लिपिक

 वरिष्ठ  आशुलिपिक

 कनिष्ठ  आशुलिपिक
 अवर  श्रेणी  लिपिक

 बिजबी  मिस्त्री

 बरिष्ठ  गेस्टेटनर  आपरेटर

 ग्रेस्टेशनर  आपरेटर

 स्टाफ  कार  ड्राइवर
 दफतरी

 ग्रुप
 घोकीदार

 सफाईवालः

 17

 60

 00

 fh,

 =

 ैनने

 23

 6  1989

 62

 9  के
 स्थान  पर  एक
 आशुलिपिक
 समायोजित
 किया  गया )

 8  के

 23

 2

 2

 स्थान  पर  तीन

 ग्रुप
 समायोजित

 किए
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 eee

 बस्थई  में  उत्सवਂ

 5014.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  सामव  संसाधन  बिकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 बम्बई  में  उत्सवਂ  के  आयोजन  पर  हुए  व्यय  को  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य
 सरकार  ने  किस  अनुपात  से  वहन  किया  और

 किन-क्रिन  राज्यों  ने  ऐसे  उत्सव  आयोजित  करने  की  उत्सुकता  व्यक्त  की  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सन्त्र।लय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विमागों  में  राज्य  मस्त्री  एल०
 पी०  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राज्य  सरकारों  से  कोई  प्रस्ताव  आमन्त्रित  नहीं  किए  गए  क्‍योंकि  भारत  सरकार  ने

 महाराष्ट्र  सरकार  के  परामर्श  से  बम्बई  में  अपना  उत्सव  आयोजित  करने  का  प्रशासनिक  निर्णय  ले
 लिया  था  ।

 उब  रकों  को  वर्बादी  भोर  चोरी

 5015.  भ्रो  एच०  बो०  पाटिल  :  क्‍या  क॒षि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  एकक  द्वारा  उत्पादित  उवंरकों
 के  नाम  क्‍या

 क्‍या  इन  एककों  से  उवंरकों  की  बड़े  पैमाने  पर  बर्बादी  और  चोरी  होती

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इनमें  से  प्रत्येक  एकक  से  प्राथ्त  जानकारी  के

 अनुसार  उवंरक  की  बर्बादी  और  चोरी  का  ब्योरा  क्या

 उवंरकों  की  चोरी  के  मामले  में  कितने  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  और

 सरकार  ने  इन  एककों  से  उवंरकों  की  बर्बादी  और  चोरी  रोकने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  उदंरक  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  आर०  देश  में  गत  3
 वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  सरकारी  क्षेत्र  के  एकक  द्वारा  उत्पादित  उवंरकों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में

 दिए  गए

 नहीं  ।

 ओर  भ्रश्त  नहीं  उठते  ।

 (2)  किसी  भी  प्रकार  की  बरबादी  और  घोरी  को  रोकने  के  लिए  निर्माण  एकढकों  द्वारा
 अनेक  उपाय  किए  जाते  हैं  जैसे  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  केन्द्रीय  ओद्योगिक  सुरक्षा  बल  तैनात
 कार्यदल  द्वारा  माप  तोल  भण्डार  को  आवधिक  रूप  से  खाली  कराना  और  स्टाक
 की  जांच  सतकृता  अधिकारी  द्वारा  आकस्मिक  रेल  डिब्बों  को  खाली  कराने  में
 निगरानी  नियमित  लेखा  परीक्षा  करवाना  आदि  ।

 83
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 विवरण

 सरकारी  क्षेत्र  की  उवरक  कम्पपी  तीन  वर्षो के  दौरान  उत्पादित
 का  नाम  उवंरकों  के  नाम

 1  2

 फटिलाइजर  कार्वेरेशन  ध्राफ  इंडिया
 सिन्द्री  आधुनिकीकरण  यूरिया

 अमोनियम  सल्फेट

 गोरखपुर  यूरिया

 रामागुण्डम  यूरिया

 तालचर  यूरिया
 नेशनल  फटिलालस  लि०

 यूरिया

 भटिण्डा  यूरिया

 पानीपत  यूरिया

 विजयपुर  यूरिया

 हिम्दुस्तान  फडिलाधर  कार्पोरेशन  लि०

 नामरूप-न  भरमोनियम  सल्फंट

 नामरुपना  यूरिया

 यूरिया

 दुर्गापुर  यूरिया

 बरोनी  यूरिया
 फटिलाइजस  एण्ड  कंसिकल्स  ट्रायनकोर  लि०

 उद्योगमष्डल  अमोनियम  सल्फेट

 20  :  20

 अमोनियम  कलोराइड

 कोची  नन्‌  यूरिया
 20  :  20

 राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  रश्लाइजर्स  लि०

 द्राम्बे  यूरिया
 15:15:15

 84
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 1  2

 (20.7  :  20.7)

 यूरिया

 थाल  यूरिया
 भव्ःस  फटिलाइजस  लि०

 मद्रास  यूरिया
 17:17:17  :  14:28:  4.4

 28  :  «4

 पारादीप  फास्टफेट्स  लि०

 पाइराइट्स  फास्टफेट्स  एण्ड  कैसिकलस  लि०  मसूरी  फोस

 कपास  को  झधिक  पेवावार  देने  वाले  बोज

 श्रो  काइम्बर  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्यम  और  छोटे  रेशे  वाली  कपास  की  अधिक  प्रैदावार  देने  वाले  जिन  बीजों  का
 विकास  किया  गया  है  उनके  नाम  आदि  का  ब्यौरा  क्‍या

 अधिक  उपज  और  रोग  प्रतिरोधी  शक्ति  की  दृष्टि  से  ये  किसमें  कितनी  लाभप्रद  सिद्ध

 हे

 क्‍या  ये  बीज  सभी  कपास  उत्पादक  राज्यों  को  वितरित  किए  गए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  सम्त्रालय  में  कृषि  प्रनुसंधान  तथा  छिक्षा  विभाग  में  राज्य  मरत्री  हरि  कृष्ण
 :  चालू  वर्ष  के  दौरान  किसानों  को  देने  के  लिए  मध्यम  एवं  श्रेष्ठ  मध्यम  तथा  छोटे

 रेशे  वाली  कपास  की  अधिक  पैदावार  वाली  अनेक  किस्म्रों  का विकास  किया  गया  वर्ष
 के  दोरान  जारी  की  गय्री  किस्मों  और  भिन्न-भिन्न  क्षेत्रों  के  लिए  उनकी  उपयुक्तता  का  विवरण
 संलग्न  है  ।

 इन  किस्मों  की  उपज  पहले  की  किस्मों  से  10  से  15  प्रतिशत  तक  अधिक  है  और  ये
 किसमें  कम  समय  में  तैयार  होती  हैं  और  इनकी  ओोटाई  की  प्रतिशत  भी  बेहतर  है  ।  इनमें  रोग  तथा

 जीवाणुओं  को  सहन  करने  की  शक्ति  भी  बेहतर  है  ।

 दो  देशी  संकर  किसमें  अर्थात्‌  डी०  डी०  जी०  2  और  जी०  कॉट  एच०  अधिकांश  रोगों
 ओर  कीटाणुओं  को  सहने  में  समर्थ  हैं  और  वर्तमान  देशी  किस्मों  की  अपेक्षा  इन  किस्मों  की  उपज  60
 से  70  प्रतिशत  अधिक  दर्ज  की  गयी  ये  किसमें  फ्यूसेरियम  विल्ट  रोग  की  रोधी  अवधिता
 किस्म  अधिकांश  बाल-वार्म  कीड़ों  की  प्रतिरोधी

 इन  किस्मों  को  उनके  नाम  के  आगे  दिए  गए  राज्यों  के  लिए  जारी  किया  गया  है  तथा

 इन  किस्मों  के  बीज  सम्बन्धित  राज्यों  के  किसानों  को  उपलब्ध  हैं  ।
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 q)
 ही  नहीं  उठता  ।

 उत्तरों  कपात्ष  क्षेत्र

 (i)  माध्यम/उत्कृष्ठ  900,  505,  886  )
 मध्यम  रेशा  45  विकास

 (ii)  छोटा  रेशा  --.  5

 8  ।

 विवरण

 केस्द्रीय  कपास  क्षेत्र  :

 मध्यम/उत्कृष्ठ
 --.  कोट  7

 मध्यम  रेशा  पूर्णिमा  महाराष्ट्र )

 वक्षिण  कपास  क्षेत्र  :

 मध्यम  रेशा  —  2,

 119  ,  कर्नाटक )
 10  का  दक्षिण  वारानी  ट्रेक  )  ।

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिठेड  द्वारा  भ्रभ्रिक  ठे  फेदारों  को  बदलना

 5017.  भ्री  प्रनप  चन्द  शाह  :  क्‍या  इस्पात  भोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  महाराष्ट्र  में  माल  की  दुलाई  के  लिए
 वतं  मान  श्रमिक  सहयोग  समिति  के  स्थान  पर  गैर-सरकारी  श्रमिक  ठेकेदार  को  शामिल  करने  का
 निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
 हक  क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  भारतीय  इष्पात  प्राधिकरण  के  उच्च  अधिकारियों  तथा

 श्रमिक  समिति  के  प्रतिनिधियों  की  एक  बैठक  बुलाई
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  रूख  क्या  और

 (2)  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  का  श्रमिक  ठेकेदारी  जी  पुरानी  प्रथा  को  बनाए
 रखने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  शोर  खान  मन्‍्त्रो  एम०  एल०  :  नहों  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हां  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  22-2-1989  को  एक  बैठक  बुलाई  थी  जिनमें
 तथा  श्रमिक  सहकारी  समिति  के  प्रतिनिधि  भी  उपस्थित  थे  ।

 और  (2)  महाराष्ट्र  सरकार  ने  कलांबुली  स्थित  के  स्टाकयार्ड  में  इस्पात  और
 इस्पात  की  म॒दों  को  संभालने  के  लिए  सहकारी  समिति  के  विद्यमान  प्रबन्ध  के  साथ  अपनी  प्राथमिकता
 को  बनाए  रखने  का  संकेत  दिया  था  तथा  ने  और  अमिक  सहकारी  समिति  के  बीच
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 ोे--ा)ऑ3ख७़ढफे  से  ऑन  औि  न  ने  त  नी  रखने का निर्णय लिया है जब  न»  कि  नया

 विद्यमान  ठेके
 को

 तब  तक  बरकरार  रखने  का  निर्णय  लिया  है  जब  तक  कि  नया  समझौता  नहीं  हो
 जाता  जिसके  बारे  में  सहकारी  समिति  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  ।

 एकेडसिक  स्टाफ  कालेजों  को  स्थापमा  का  प्रस्ताव

 5018.  श्री  श्रीबल्लम  पाणिप्रही  :

 भरो  राम  प्यारे  पतिका  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  में  एकेडेमिक  स्टाफ
 कालेज  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  का  व्यौरा  क्‍या  और

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विमागों  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एल०
 पी०  ज्ञाहो  )  :  हां  ।

 ओर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  अभी  तक  48  विश्वविद्यालय  निर्धारित
 किए  हैं  जहां  शैक्षिक  स्टाफ  कालेज  स्थापित  किए  गए  हैं  ।  प्रत्येक  शँक्षिक  स्टाफ  कालेज  से  प्रति  वर्ष
 करीब  250  नए  भर्ती  किए  गए  अध्यापकों  को  प्रशिक्षित  करने  की  आशा  की  जाती  है  ।  अनुस्था  पन
 कार्यक्रम  की  अवधि  4  सप्ताह  कार्य क्रम  का  स्वरूप  बहुविषयक  है  और  विभिन्न  विययों  से  संबंधित
 भ्रध्यापकफों  को  एक  साथ  बुलाया  जाता  43  स्टाफ  कालेज  आरंभ  किए  जा  चुके  हैं  तथा  106

 अनुस्थापन  कार्यक्रम  आयोजित  किए  गए  ओर  करीब  3,800  अध्यापकों  को  अनुस्थापन  शिक्षा  दी  गई
 है  ।  दूसरे  चरण  में  शैक्षिक  स्टाफ  सेवारत  अध्यापकों  के  लिए  विषयोम्मुख  पुनश्यर्या  पाठ्यक्रम
 आयोजित  करेगा  ।  आयोग  ने  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम  आयोजित  करने  के  लिए  93  विश्वविद्यालय
 संस्थानों  को  निर्धारित  किया  है  ।

 घलिय।-सूरत  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करना

 संस्थानों को  क्रो  मानिकराब  होडल्य  गावित  राष्ट्रीय  क्या  जल-भतल  परिवहन  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सम्पूर्ण  घूलिया-सूरत  सड़क  को  राष्ट्रीय  र।जमार्ग  घोषित

 करने  का  है  क्योंकि  इस  सड़क  का  नागपुर  से  धूलिया  तक  का  एक  हिस्सा  पहले  ही  राजमार्ग  घोषित

 किया  जा  चुका  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मम्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  राजेश  :  नहीं  ।

 केन्द्रीय  सेक्टर  के  सड़क  कार्य  क्रम  के  अन्तर्गत  वित्तीय  कठिनाई  के  कारण  अभी  राष्ट्रीय
 राजमाग्ग  नेटवर्क  में  संदर्भाधीन  सड़क  को  शामिल  करना  संभव  नहीं  है  ।
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 जज  नय

 वारतोय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  द्वारा  भूकम्पोय  सर्वेक्षण

 5020.  श्री  केश्वराव  पारधी  :  क्‍या  इस्पात  धोर  छान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  का  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  तरह  भूकम्पीय
 सर्वेक्षण  आदि  के  लिए  ड्रिलिंग  करने  का  विचार

 यदि  तो  क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  दी  गई  ठेका  दरों  के  पश्चात्‌
 कोई  तुलनात्मक  अध्ययन  किया  गया  और

 यदि  तो  तुलनात्मक  दरों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  एम०  एल०  :  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण
 का  फील्ड  सिस्टम  फाइवਂ  द्वारा  परीक्षण  आधार  पर  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  शुरू  करने  का
 प्रस्ताव  जिसके  लिए  ड्िलिंग  करनो  होगी  ।  ये  उद्देश्य  और  बिशिष्टियों  के

 संदर्भ  तेल  व  प्राकृतिक  गैस  के  सर्वे  से  भिन्‍न  होते  हैं  ।

 तुलनात्मक  अध्ययन  आवश्यक  नहीं  क्योंकि  शोटहाल्स  विशिष्टियों  की  सही  और  कड़ी
 चौकसी  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  प्रथम  चरण  के  परीक्षण  सर्वेक्षण  हेतु  शोटहोल  ड्रिलिंग  का  काम

 ऐसे  केन्द्र  सरकारी  उपक्रम  को  सौंपने  का  विचार  किया  जा  रहा  जिसको  इस  विषय  में  श्रमाणित

 महारत  हासिल  हो  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कृष्णा  नदो  को  राष्ट्रीय  जल  सागग  घोषित  करना
 ञु

 [  प्रनुवाद ]
 5021.  श्री  श्रीहरि  राव  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृष्णा  नदी  के  संबंध  में  जल  विज्ञान  संबंधी  सर्वेक्षण  और  तकतीकी  आर्थिक  अध्ययन
 काये  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  उक्त  नदी  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  कब  तक  घोषित  किए  जाने  की  संभावना
 और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राजेश  :
 नहीं  ।

 ओर  किसी  जलमागर्ग  को  राष्ट्रीय  जलमागं  घोषित  करने  पर  विचार  करने  के  लिए
 जलीय  सर्वेक्षण  और  तकनीकी-आाधिक  व्यवहायंता  अध्ययन  करना  इसकी  पूर्व-अपेक्षाएं  कृष्णा  नदी
 के  लिए  ये  अध्ययन  आन्भ्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  किए  जा  रहे  हैं  ओर  ये  अभी  चल  रहे  हैं  ।

 योग  भ्रध्यापक  के  पदों  को  फालतू  घोषित  किया  जाना

 5022.  डा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  मागव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  बर्ष-बार  1988-89  के  शैक्षिक  सत्र  में  योग  अध्यापकों  के
 अनेक  पदों  को  फालतू  घोषित  किया  गया  और
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 यदि  तो  विद्यालय-वार  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?  हा

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो
 एल०  पो०  :  ओर  कुल  मिलाकर  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  कोई  योगा  अध्यापक
 अतिरिक्त  घोषित  नहीं  किया  गया  है  ।  फिर  भी  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  क्षेत्रों  के  अन्दर  ही  पदों
 ओर  अध्यापकों  का  समायोजन  किया  गया  इस  प्रकार  के  समायोजनों  को  स्कूलों  में  योगा  के
 शिक्षक  से  संबंधित  नीति  में  हुए  परिवर्तनों  के  कारण  करना  जरूरी  हो  गया  वर्ष  1986  में
 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  बोर्ड  ने  शारीरिक  शिक्षा  को  योगा  के  साथ  समेकित  करने  और  इसे  से

 तक  की  कक्षाओं  में  पढ़ाने  का  निर्णय  लिया  ।  इस  पर  अध्यापकों  शा  अर्न्यों  द्वारा  आपत्ति  की
 गई  थी  ।  इस  आपत्ति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  स्कूलों  में  बोग  शिक्षा  के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  तैयार
 की  गई  नोति  को  ध्यान  में  श्खते  हुए  केन्द्रीय  विद्यालय  संक्ठन  से  इस  श्ामले  पर  पुनः  विचार  किया
 ओर  वर्ष  1988  में  यह  निर्णय  किया  कि  शिक्षण  बोई  के  यया  अपेक्षित  अंशकालिक  और

 पूर्णकालिक  योग  अध्यापक  प्रदान  किए  इस  बीच  अध्यापकों  के  परिहाय॑  स्थानान्तरण  से  बचने  के
 लिए  अध्यापकों  और  पदों  के  समायोजन  का  सहारा  लेना  पड़ा  ।

 केरल  में  केरोय  विशालयों  में  दाखिला

 5023.  क्रो  टी०  बशीर  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृुप्रा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  अधिक  संख्या  में  छात्रों  को  दाखिला  दिये  जाने  का

 कोई  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कति  विभाभों  में  राज्य  भग्त्रो

 एल०  पो०  :  नहीं  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  ।

 जिःमा  हाउस  का  मारतोीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  को  प्राबंटन

 5024.  भो  राजकुभार  राय  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  कली  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बम्बई  में  जिनना  हाउस  को  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  को  आवंटित  किया

 गया
 यदि  तो  परिषद  को  कब  तक  कब्जा  दिया  और

 परिषद  से  कितनी  धनराशि  ली  जायेगी  ?

 विदेश  मम्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  के०  के०  :  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध

 परिषद  को  बम्बई  स्थित  जिन्‍ना  हाउस  देने  के  लिए  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया

 गया  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 बोकारों  स्टील  प्लांट  में  भर्ती

 ]
 5025.  क्षीमती  मनोरसा  सिंह  :  क्‍या  इस्पात  भ्रोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 89



 उत्तर  6  1989
 —__———

 बोकारो  स्टील  हैवी  प्लांट  में  गत  तीन  वर्षों के  दौरान  कितने  व्यक्तियों की  नियुक्ति
 और

 ऐसी  वियुक्तियों  में  छोटा  नागपुर  के  जनजातीय  लोगों  को  दी  गई  प्राथमिकता  का

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  और  स्तान  मंत्री  एम०  एल०
 :  और  गत  तीन  वर्षों  के

 दोरान  बोकारो  इस्पात  कारखाने  में  की  गई  नियुक्तियों  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  तथा  उनमें  आदिवासियों

 संख्या  निम्नलिखित  है  :
 विविवशननिनननननीननिनिलीी

 ,  वर्ष  की  गई  कुल

 ः

 कुल  नियुक्तितयों  में  अनुसूदि कुल  नियुक्ततियों  में  अनुसूचित
 नियुक्तियां  जनजातियो  की  संख्या

 जनजातियों  434...
 ||

 32

 363  88

 304  40

 अनुसूचित  जनजातियों  नागपुर  के  आदिवासियों  को  नियुक्तियों  में  आरक्षण

 के  संबंध  में  सरकार  के  निर्देशों  का  बोकारो  इस्पात  कारखाने  द्वारा  पालन  किया  जा  रहा  है  ।

 टिड  को-प्रापरेटिव  रिजर्वापर  फिशरीअ  डे3लपमेंट  प्रोजक्ट

 :  5026,  भ्री  शांति  लाल  पठेल  :  क्‍या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  गुजरात  सरकार  ने  राज्य  में  . को-आपरेटिव  रिजर्वायर  फिशरीज
 डेबलपमेंट  प्रोजेक्टਂ  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 (@)  यदि  तो  उस  परियोजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  इस  परियोजना  के  लिए  सहायता  देने  पर  सहमत
 हो  गया  और

 यदि  तो  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  कुल  कितनी  सहायता  दी  गई  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 हां  ।

 »  इस  परियोजना  में  गुजरात  के  पांच  जिलों  में  2.303  करोड़  रुपए  को  कुल  लागत  से
 9573  हैब्टेयर  जलाशय  क्षेत्र  में  मात्स्यिकी  के  विकास  की  परिकल्पना  की  गई  इसके  कुछ

 महत्वपूर्ण  परियोजना  धटक  इस  प्रकार  हैं  :---

 (1)  डिम्पोना  मत्स्य  रखरखाव  ओर  मत्स्य  स्क्रोनों  के  प्रावधान  हेतु  बुनियादी
 सुविधाओं  का

 (2)  मछुआरों  के  लिए  मत्स्यन  आदानों  एंड  का

 (3)  मत्स्य  विषणन  समथंन  का
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 (4)  प्रशिक्षण  एवं  बिस्तार

 (5)  राज्य  स्तर  पर  तकनीकों  एवं  परियोजना  कार्यात्वयन  सैल  तथा  सहकारी  संगठनों  जादि
 करना  ।  इस  परियोजना  के  पूर्ण  विकास  के  स्तर  पर  करीब  1120  मीटरी  टन

 अतिरिक्त  मछलियों  के  उत्पादन  किये  जाने  की  आशा  जिससे  करीब  1020  मछुवारे
 लाभान्वित  होंगे  ।

 जी

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  1.845  करोड़  रूपए  की  सहायता  की  मंजूरी  दी
 जिसमें  1.534  करोड़  रूपए  का  ऋण  और  0.311  करोड़  रुपए  की  राजसहायता  शामिल

 इस  राशि  में  से  6.13  लाख  रुपए  की  राशि  राज्य  सरकार  को  पहले  ही  निर्मुक्त  कर  दी  गई

 पुर्थो  क्षेत्र  में  हरित  क्रांति  का  विस्तार

 ]
 5027.  भ्रो  झ्रस्तर  हसन  :  क्‍या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  पूर्वी  क्षेत्र  में  हरित  क्रांति  का  विस्तार  करने  में  मिली  सफलता  का  ब्यौरा

 क्‍या

 उन  फसलों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनके  उत्पादन  में  वृद्धि  क ेलिए  इस  योजना  के  अन्तर्गत

 चुना  गया  है  और  हस  संबंध  में  कहां  तक  सफलता  मिली

 क्‍या  सरकार  की  आंठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  दक्षिण  भारत  में  हरित  क्रांति  का

 विस्तार  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  हि

 क॒वि  मंत्रालय  में  कृषि  धोर  सहकारिता  बिमाण  में  र/ज्य  मंत्रो  श्याम  लाल  :
 भौर  देश  के  पूर्वी  क्षेत्र  मे ंचावल  का  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़ाने  के

 लिए  एक  विशेष
 चावल  उत्पादन  कार्यक्रम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985-86)  के  शुरू  से  क्रियान्वित  किया  जा

 रहा  है|  चना  और  अरहर  का  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  1988-
 89  से  पूर्वी  राज्यों  सहित  14  राज्यों  में  विशेष  खाद्यान्‍न  उत्पादन  कार्यक्रम  भी  शुरू  किया  गया

 छः  पूर्वी  राज्यों  जहां  विशेष  चावल  उत्पादन  कायंक्रम  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  भौसत
 वाधिक  उत्पादन  1984-85 5  को  समाप्त  होने  वाली  त्रवाधिक  के  दौरान  282.5  लाख  मीटरी  टन

 जो  बढ़कर  1987-88  को  समाप्त  होने  वाली  त्रैवापिक  के  दोरान  332.1  लाख  मीटरी  टन  हो
 गया  |  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्य  क्रम  के  अन्‍तगंत  शामिल  की  गई  अन्य  मख्य  फसलों  के  उत्पाद
 1988  अर्थात्‌  की  भी  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  प्रथम  वर्ष  के  दौरान  बढ़ने  की  सम्भावना  है  । -8

 (  8,  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  1988-89  में  अपने  प्रारम्भ  से  आन्ध्र
 प्रदेश  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  के  दक्षिण  राज्यों  में  क्रियान्बित  किया  जा  रहा  तथापि
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  स्क्रीमों  को  अभी  तक  अस्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 एलिफेंटा  को  गुफाएं  भ्रोर  बस्बई  के  बीच  यात्री  नोक।यें  चलाना

 5028.  श्रो  कमला  प्रसाव  सिह  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  गेटवे  ऑफ  इंडिया  बम्भई  और  एलिफेस्टा  की  मुफाओं  के  बीच  आते-जाते  समय

 समुद्र  में  भारी  संख्या  में  लोग/पर्यंटक  स्टीमर  दु्घंटनाओं  के  कारण  मारे  गए

 यदि  तो  इन  गुफाओं  को  जाने  वाले  पयंटकों  की  सुरक्षा  के  लिए  एलिफंन्टा  की

 गुफाओं  और  गेटवे  ऑफ  इंडिया  के  बीच  भारतीय  नौवहन  निगम  की  यात्री  नौकायें  चलाने  का  कोई
 प्रस्ताव  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  बगरण

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्झे  राजेश  :  नहीं  ।

 पिछले  5  वर्षों  के  दोरान  केवल  एक  दुघंटना  दर्ज  है  जिसमें  4  यात्री  मारे  गए  थे  ।

 ओर  भारतीय  नौवहन  विश्रम  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 शाउट्रीप  धो  किक  बेतन  बोर्ड  के  गठन  का  प्रस्ताव

 5029.  भो  हुसंस  इलवईई  :  क्या  मानव  संपताधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  शंक्षिक  संस्थाओं  में  कमंचारियों  के  वेतन  संबंधी  विवाद  को  निपटाने  के  लिए
 राष्ट्रीय  शैक्षिक  वेतन  बोर्ड  गठित  करने  का  प्रस्त'व  और

 यदि  तो  सरकार  का  शंक्षिक  संस्थाओं  के  शिक्षक  और  गैर-शिक्षक  कमंचारियों
 की  मांगों  का  समाधान  करने  के  लिए  अन्य  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  हैं  ?

 सासब  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विन्यागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पी०  :  नहीं  ।

 राज्यों  में  उनके  अधीन  स्कलों  के  शिक्षण  तथा  गे  र-शिक्षण  स्टाफ  सम्बन्धी  मांगों  को
 निपटाने  के  लिए  उनके  अपने  तंत्र  तथा  प्रबन्ध  होते  हैं  |  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  तथा  केन्द्रीय  संगठनों  के
 अधीन  स्कूल  शिक्षकों  के  वेतनमान  संशोधित  कर  दिए  गए  इसी  प्रकार  केन्द्रीय  सरकार  के
 अधीन  कालेजों  तथा  डिग्री  स्‍तर  की  तकनीकी  संस्थाओं  प्रौद्योगिकी
 संस्थानों  को  के  शिक्षकों  के  वेतनमान  भी  संशोधित  कर  दिए  गए  हैं  ।  के-द्र  राज्यों  को
 उनके  नियंत्रण  में  आने  वाले  इंजीनियरी  कालेजों  सहित  विश्वविद्यालयों  तथा  कासेजों  के  शिक्षकों  के
 वेतनमानों  का  संशोधन  करने  के  लिए  अतिरिक्त  व्यय  का  80  प्रतिशत  की  सीमा  तक  की  वित्तीय
 सहायता  भी  प्रदान  कर  रहा  है  ।

 क्षेत्रीय  पा  प्पोर्ट  बंगलोर  में  कर्मंच।री

 5030.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  प्रग्पर  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  बंगलौोर  में  वर्तमान  कमंचारियों  की  संख्या  बहां  के
 कार्यभार  के  लिए  अपर्याप्त  है

 यदि  तो  कया  सही  और  सुचारू  ढंग  से  कार्य  करने  के  लिए  उपरोक्त  पासपोर्ट
 कार्यालय  में  अतिरिक्त  कर्मचारी  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव
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 ~~

 नियुक्त  किए  जाने  वाले  अतिरिक्त  कमंचारियों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उन्हें  कब  तक  नियुक्त  कर  दिया  जाएगा  ?

 विवेद्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :  से  जी  नहीं  ।  क्षेत्रीय
 पासपोर्ट  बंगलौर  के  लिए  स्थीकृत  कमंचारियों  की  संख्या  के  अनुसार  वहां  पर  अपेक्षित
 कमंचारी  उपलब्ध  करा  दिए  गए  हैं  ।  तथापि  वित्त  मंत्रालय  का  कमंचारी  निरीक्षण  एकक  हस  समय
 बंगलौर  में  कार्यालय  के  कार्यभार  का  जायजा  ले  रहा  है  ।

 दिरली  परिवहन  निगस  को  बसों  को  सहो  झ्थान  उनको  गति  भोर  बकत  की
 पायंदी  के  बारे  में  मोके  पर  जांच

 5031.  भ्रो  बिजय  एन०  पाटिल  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्जी  परिवहन  निगम  अधिकारियों  द्वारा  बसों  को  बस  स्टाप  पर  रोकने  उनकी
 वक्‍त  की  पाबंदी  के  बारे  में  मौके  पर  जांच  की  जाती

 यदि  तो  1988  के  दोरान  ऐसी  जांच  कितनी  बार  की  गई  और  दिल्ली  परिवहन
 निगम  के  दोषी  पाए  गए  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  अधिकारियों  ने  आगे  क्‍या  कायंवाही  की

 1988  के  दोरान  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अधिकारियों  को  बस  ड्राइवरों  और
 कंडक्टरों  के  अभद्र  और  लापरवाही  पूर्ण  व्यवहार  के  बारे  में  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  और

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहम  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्प्री  राजेश  :  दिल्ली  परिवहन
 निगम  गति  को  विनियमित  करते  समय  की  पाबंदी  और  स्टापों  रर  बसों  को  रोकने  के  लिए
 नियमित  आधार  पर  चंकिंग  करता  है  ।

 उनके  चैक  करने  के  परिणामस्वरूप  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  1988  के  दौरान

 अनुचित  स्थान  पर  बस  रोकने  तथा  समय  की  पाबंदी  के  अभाव  के  137  मामलों  का  पता
 दोषी  ड्राइवरों  के  विरुद्ध  विभागीय  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 20961  |

 अपराध  बी  गम्भीरता  के  अनुसार  दोषी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कारंबाई
 की  जाती  उपचारी  उपाय  के  रूप  में  दोषपूर्ण  ड्राइबिग  आदतों  वाले  ड्राइवरों  को  लाइन  ड्यूटी  से

 हटा  दिया  जाता  है  और  उन्हें  रिफ्रेंशर  पाठ्यक्रम  के  लिए  प्रशिक्षण  स्कूल  में  भेज  दिया  जाता

 बंकल्पिक  कृषि  हेतु  स्वोडन  से  सहायता

 5032.  भ्रो  यो०  शोभनाद्रोहबर  राव  :  क्‍या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  2।  स्वोडन से  के  टाइम्सਂ  में
 एंड  फार  आलटरनेटिव  फामिगਂ  शीष॑ंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  तरफ  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  सरव।र  कृषिਂ  अथवा  कृषिਂ  हेतु  भी  वित्तीय
 सहायता  देती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्लोर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  व्यास  लाल  :
 1

 और  भारतीय  सन्दर्भ  में  रासायनिक  उवंरक  एवं  कीटनाशियों  के  इस्तेमाल  के
 बिना  वेकल्पिक  खेती  की  संकल्पना  सम्भव  नहीं  भारत  में  1987-88  में  रासायनिक  उवंरकों  के
 जरिये  पोषक-तत्वों  की  खपत  51.2  ग्राम  प्रति  हैक्टेयर  थी  ।  कई  विकसित  एवं  विकासशील  देशों
 की  रासायनिक  पौध  पोषक-तत्वों  की  खपत  का  स्तर  भारत  के  खपत-स्तर  से  काफी  अधिक  है  ।  बढ़ती

 हुई  जनसंख्या  की  बढ़ती  हुई  खाद्य-आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से  आर्गेनिक  खादों  ओर

 उवबंरकों  के  साथ  रसायनिक  उवंरकों  के  इस्तेमाल  को  इष्टतम  स्तर  तक  बढ़ाया  जा  रहा  भारत  में
 कीटनाशियों  का  इस्तेमाल  आवश्यकता  पर  आधारित  है  |  इसके  क्ृमिनाशियों/कीटनाशियो
 के  अत्याधिक  योग  के  हानिकारक  प्रभावों  को  रोकने  के  उद्देश्य  कीटों  के  बायोलाजिकल  और
 मैकेनिकल  नियंत्रण  का  प्रयोग  करते  समेकित  कीट  प्रबन्ध  को  लोकप्रिय  बनाया  जा  रहा  है  ।

 सरकारी  तथा  सहकारी  सहायता  प्राप्त  विद्यालयों  में  अध्यापकों  के  रिक्त  पद

 5033.  भरी  कमल  चोधरी  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिनांक  31  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  दिल्‍ली  में  सर  का  री

 सहायता  प्राप्त  प्राइमरी/सोनियर  सेकेन्डरी  स्कूलों  में  अध्यापकों  के  रिक्त  पदों  की  संख्या  कितनी
 ये  पद  किस-किस  तारीख  से  रिक्त  पड़े  हैं  और  उनके  न  भरे  जाने  के  क्या  कारण

 क्‍या  इन  स्कलों  में  अध्यापकों  की  कमी  का  छात्रों  के  अध्ययन  पर  प्रा  तकूल  प्रभाव  पड़ा
 और

 यदि  तो  कितना  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  और  अध्यापकों  की  कमी  को  पूरा  करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 मानथव  संसाधन  विकास  सम्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विश्वागों  में  राज्य  मन्त्री  एलਂ
 पो०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  ।

 नेपाल  को  व्यापार  शोर  पारगमन  के  लिए  सुविषाएं

 5034.  भ्रो  एस०  एस०  गुरड़्ड़ी  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  ने  नेपाल  को  व्यापार  और  पारगमन  संबंधी  विशेष  सुविधाएं  दिया  जाना
 बंद  करने  का  फैसला  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  नेपाल  सरकार  ने  इन  सुविधाओं  की  बहाली  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  सम्जालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  के०  मठटबर  :  और  व्यापार  और
 पारगमन  के  संबंध  में  भारत-नेपाल  संधियां  23  विशेष  को  साथ-साथ  समाप्त  हो  गई  ओऔर
 इसके  साथ  ही  इन  संधियों

 के अन्तर्गत नेपाल को जो विशेष सुविधाएं दी जाती थी वे भी अब कारी नहीं रही । 94
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 ओर  सरकार  ने  नेपाल  की  शाही  सरकार  को  यह  निमंत्रण  दिया  है  कि  वह
 व्यापार  और  पारगमन  के  संबंध  में  एक  संयुक्त  संधि  के  बारे  में  बातचीत  नेपाल  के  विदेश  मंत्री

 की  26-27  1989  को  नई  टिल्ली  की  यात्रा  के  दौरान  नेपाल  की  शाही  सरकार  ने  व्यापार
 और  पारगमन  के  संबंध  में  अलग-अलग  द्विपक्षीय  संधियों  के  प्रारूप  का  नया  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 सहकारो  क्षेत्र  को  राष्ट्रीय  कष  ९0वं  प्रमोण  विकास  बक  से  सहायता

 5035.  भरी  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  सहकारी  क्षेत्र  के  लिए  ऋण  देने  की

 ब्रक्रिया  का  पुनः  निर्धारण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  यह  कृषक  समुदाय  के  लिए  लाभप्रद  और

 यदि  तो  इस  संबंध  ने  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बेक  का  क्‍या  उचित

 परिवतंन  करने  का  विचार  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कि  झोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बिहार  के  किसानों  को  क॒षि  प्रादातों  को  सप्लाई

 5036.  क्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  नालन्दा  जिला  हरी  सब्जियों  और  गेहूं  के  उत्पादन  की

 दृष्टि  से  अग्रणी  ओर

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  इस  क्षेत्र  के  किसानों  को  रियायती  दरों  क्रषि  आादानों

 कृषि  ऋण  ऊर्जा  और  फार्म  उपकरणों  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  एजेंसी  स्थापित  करने

 का  विचार  है  ?

 कवि  संत्रालय  में  कषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  लाल  यादव  )

 बिहार  में  नालन्दा  जिला  हरी  और  गेहूं  का  उत्पादन  करने  ब  ले  जिलों  में

 एक  महत्वपूर्ण  जिला  है  ।

 इस  आदानों  आदि  की  सप्लाई  करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  एजेन्सी  की  स्थापना

 प्रस्ताव  नहीं  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कायंक्रम  के  तहत  मिम्नलिखित करने  का  कोई

 सहायता  प्रदान  की  गई  है  :--

 (1)  प्रमाणित  बीज  मृदा  एवं  खरपतवार  नियन्त्रण  के  लिए

 (2)  ब्याज  की  रियायती  दर  पर  अल्पावधि  भौर

 (3)  उवंरक  बिक्री  केन्द्र  बोलना  ।
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 मारत  गोल्ड  माइम्स  लिमिटेड  के  सअदूरों  को  मजूरो  का  भुगतान

 5037.  भी  एम०  वो०  चंत्रशेक्षर  मूति  :

 श्री  वी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 क्या  इस्पात  ह्ोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  में  कोलार  स्थित  भारत  गोल्ड  माइन्स  लिमिटेड  के  उनके  मजदूरों  को
 अपनी  मजदूरी  नहीं  मिल  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  मजदूरों  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  गोल्ड  माइन्स  लिमिटेड
 से  बाजार  मूल्य  पर  सोना  ५प्त  करते  रहने  का  विधार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  भोर  झ्वान  मंत्री  एम०  एल०  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  स्वर्ण  नियंत्रण  प्रशासक  द्वारा  निर्धारित
 प्रक्रिया  के  खुले  बाजार  में  स्वर्ण  बेचने  का  अधिकार  दे  दिया  गया  है  ।  भारत  गोल्ड  माइन्स कै  थक  के
 लि०  से  स्वर्ण  अधिग्रहीत  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  बिचाराधीन  नहीं  है  ।

 केस्रीय  मुर्गी  प्रजतन  भुवनेश्वर

 5038,  क्री  श्रनादि  चरण  कया  कवि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  मुर्गी  प्रजनन  भुवनेश्वर  द्वारा  वर्ष  1988-89  के  दौरान  कितने  मूल्य  के

 मुर्गी  प्रजनन  अवयव  खरीदे

 क्‍या  इन  अबयवों  की  किस्म  का  प्रयोगशालाओं  में  परीक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  क्याम  लाल  :
 18,70,500  रुपये  ।

 हां  ।

 कुक्कुट  आहार  अवयवों  का  विश्लेषण  बालू  कच्चे  एसिड
 अधुलनशी  ल  नमक  ओर  एफ्लाटोक्सीन  घटकों  के  लिए  कराया  गया  था  ।

 झापरेवान  प्लड

 5039.  श्री  चना  किशोर  पाठक  :  क्‍या  कवि  मन्त्री  यह्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फ्लडਂ  विभिन्‍न  राज्यों  में  चलाया  जा  रहा
 यदि  तो  बिहार  में  इसे  किन-किन  जिलों  में  चलाया  जा  रहा
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 ---

 कया  सहरसा  जिला  भी  इन  जिलों  में  शामिल

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (2)  सहरसा  जिला  उक्त  परियोजना  के  अंतगंत  कब  तक  शामिल  किया  जाएगा  ?

 कृषि  मन्‍्त्रालय  में  कवि  भ्लौर  सहकारिता  विमाण  में  राज्य  संत्री  लाल

 हां  ।

 इस  समय  बिहार  में  निम्नलिखित  दुग्ध  क्षेत्र  आपरेशन  फ्लड  में  शामिल  हैं  :---

 दुग्घ  क्षेत्र  जिसे

 1.  पटना  नालंदा  और  बैशाली  ।

 2.  समस्तीपुर  समस्ती  दरभंगा  और  मधुबनी  ।

 3.  बेगुसराय  बेगुसराय  ओर  खगड़िया  ।

 4.  मुजफ्फरपुर  सीतामढ़ी  और  पूर्वी

 5.  रोहतास  रोहतास  औए  भोजपुर  ।

 6.  सारन  सिवान  और  गोपालगंज  ।

 7.  मुंगेर  मुंगेर  और  मागलपुर  ।

 8.  गया  गया  और  नवाडा  ।

 इसके  दुग्ध  विपणन  के  लिए  रांची  और  बुकारों  जिले  भी  शामिल

 किए  गए  हैं  ।

 और  आपरेशन  के  अन्तर्गत  कवरेज  के  लिए  सहरसा  दुग्घ  क्षेत्र  का  प्रस्ताव

 भी  किया  गया  जिसमें  सहरसा  और  माधेपुर  जिले  शामिल  उपयुक्त  बुनियादी

 सुविधाओं  और  सामुदायिक  सुविधाओं  के  अभाव  में  बिहार  डेरी  संघ  यह  कार्यक्रम  शुरू  नहीं  कर

 सका  ।

 (2)  सहरसा  दुग्ध  क्षेत्र  को  आपरेशन  के  अन्तर्गत  शामिल  करने  के  लिए  बिहार  डे  री

 संघ  से  कोई  विस्तृत  प्रस्ताव  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 केस्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  उप-स्‍झ्रायुक्‍त  झोौर  सहायक  प्रायुक्त  के  रिक्त  पद

 [  प्रनुवाद ]
 5040.  श्रो  संफुहोन  भ्रहमद  :  क्या  सानव  सठाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  उप-आयुकत  ओर  सहायक  आयुक्त  के  रिक्त  पदों  का

 अद्यतन  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इन  पदों  को  भरने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 97



 लिबखित  उत्तर  6  1989

 सानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  सभा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०
 ची०  ज्ञाहो  )  क्‍  से  पायुकत  के  दो  पद  तथा  सहायक  आयुक्त  )  का  एक  पद  रिक्त

 है  ।  नियमों  के  अनुसार  इन  पदों  को  भरने  के  लिए  कारंवाई  प्रारम्भ  कर  दी  गई  है  ।

 ब्रह्मपुत्र  नदी  का  धुबरी-सदिया  जलमार्ग

 5041  श्रो  प्रब्दुल  हमीद  :  क्या  जल-भूतल  परिवहुन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्रह्मपुत्र  नदी  का  धुबरी  से  सदिया  तक  का  जलमार्ग  जलमागंਂ  बनाया  जा

 रहा

 वर्ष  1983-89  3-89  तथा  1989-90  के  लिए  इस  परियोजना  हेतु  कितनी  धघन-राशि
 निर्धारित  की  गई  और

 इस  परियोजना  से  कितने  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  ?

 जल-भूतल  परिवहुन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  ब्रह्मपुत्र  नदी  के

 संदिया  धुबरी  खण्ड  को  पहले  ही  राष्ट्रीय  जल  मार्थ  घोषित  किया  जा  चुका  है  ओर  संगत  अधिनियम
 भर्थात्‌  जलमार्य  नदी  का  सेंदिया  धुबरी  1988”  को
 26.12.88  से  लागू  कर  दिया  गया  है  ।

 यद्यपि  1988-89  के  दौरान  इस  राष्ट्रीय  जलमार्ग  के  विकास  के  लिए  कोई  विशिष्ट
 प्रावधान  निर्धारित  नहीं  किया  गया  लेकिन  1989-90  में  150.00  लाख  रु०  का  प्रावधान
 निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 रोजगार  की  संभावना  इस  बात  पर  निर्भर  करेगी  कि  विभिन्‍न  एजेंसियों  द्वारा  जलमार्ग
 का  किस  हृद  तक  उपयोग  किया  जाता  है  और  इस  स्तर  पर  रोजगार  सम्भावना  संबंधी  ब्यौरों  का
 आंकलन  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 झ्राथिक  महत्व  प्रथवा  प्रंतर्राज्पोय  सड़कों  के  लिए  केंद्रीय  सहायता  कार्यक्रम
 के  पझ्ंतगंत  खर्च  को  गई  धनराशि

 5042.  भो  सत्यधोपाल  सिञ्र  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  आर्थिक  महत्व  का  अथवा  अन्तर्राज्यीय  सड़कों  के  लिए  केंद्रीय  ऋण  सहायता  कायंक्रम  के  अंतर्गत
 वर्ष  1988-89  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य-संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  राशि

 मंजूर  की  है  और  उसने  कितनी  खर्च  की  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजद  :  वर्ष  1988-89  के
 दौरान  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  सरकार  को  जारी  की  गई  राशि  दर्शाने  वाला  एक  विवरण
 संलग्न  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  सरकार  द्वारा  1988-89  के  दोरान  किए  गए  खर्च  के  बारे
 में  सूचना  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  राउय  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  1988-89  के
 दोरान  किए  गए  खर्च  को  संकलित  करके  अभी  सूचना  नहीं  भिजवाई  गई  है  ।
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 विवरण

 ा

 लाख  रु०

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  1988-89  के  लिए  जारी
 की  गई  राशि

 2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  2.50

 2.  असम  1.00

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  शून्य
 4.  अंडमान  एवं  निकोबार  द्वीप  समूह  शून्य

 5.  बिहार  100.00

 6.  चण्डीगढ़  शून्य

 7.  दिल्‍ली  शून्य

 8.  दादर  एवं  नगर  हवेली  शून्य

 9.  दमन  एवं  दीव  शून्य

 10.  गोवा  शून्य

 11.  गुजरात  11.00

 12.  हरियाणा  90.00

 13.  हिमाचल  प्रदेश  40.00

 14.  जम्मू  एवं  काश्मीर  शून्य

 15.  कनटिक  72.00

 16.  केरल  74.00

 17.  लक्षद्वीप  शून्य

 18.  मध्य  प्रदेश  शून्य

 19.  महाराष्ट्र  शून्य

 20.  मणिपुर  1.00

 21.  मेघालय  शून्य

 22.  मिजोरम  झून्य

 23.  नागालेंड
 '  1.00

 24.  उड़ीसा  23.00

 25  पांडिबेरी  शून्य

 26.  पंजाब  54.00

 27.  राजस्थाक  27.00
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 1  2  3

 28.  सिक्किम  शून्य

 29.  तमिलसनादु  10.00

 30.  उत्तर  प्रदेश  365.00

 31.  पश्चिम  बंगाल  128.50

 1000.00  लाख

 तांबे  की  सांग  धोौर  उत्पदत

 5043.  श्री  चिन्त।मणि  जेता  :  क्‍या  इस्पात  पोर  छान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  भें  तांबे  की  मांग  प्रति  वर्ष  बढ़ती  जा  रही
 यदि  तो  तांबे  की  वाधिक  मांग  और  उत्पादन  कितना

 कया  देश  विशेष  रूप  से  मध्य  प्रदेश  तांबे  की  नई  खानों  का  पता  लगाने  के  लिये
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  झौर  ख्वान  मंत्री  एम०  एल०  :  और  देश  में  तांवे  की

 अनुमानित  मांग  और  देशी  उत्पादन  की  1986-87  से  स्थिति  तथा  1989-90  के  लिए  प्रायोजना

 इस  प्रकार  है  :--

 यूनिट-ठस

 न््््््  मांग  उत्पादन
 तांबा  सहित  )

 1986-87  1,04,000  44,563
 1987-88.  7-88.  1,28,000  42,134

 1988-89  9  1,35,000  $2,416

 1989-90  1,35,000  50,000

 )

 और  गत  तीन  वर्षों  में  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  मध्य  आन्ध्र
 उत्तर  हिमाचल  तथा  जम्मू  व  कश्मीर  में  विभिन्‍न  आधार  धातु  क्षेत्रों  में

 तांबे  क ेलिए  गवेषण  किया  है  |  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ही  खनिज  गवेषण  निगम  लि०  ने  भी
 उत्तर  प्रदेश  में  और  मध्य  प्रदेश  के  बालाधाट  जिले  के  मलंजखंड  में  ज्ञान  तांबा  निक्षेपों  का

 विस्तुत  गवेषण  किया  है  ।

 सर्वेक्षण  और  गवेषण  एजेंसियों  से  प्राप्त  सूचना  के  मलंजखंड  निक्षेप  में  1.39%
 तांबांश  वाले  84.83  मिलियन  टन  अयस्क  0.88  ९  तांबांश  वाले  125  मिलियन  टन
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 सीमांत  भंडार  और  1.03%  तांबांश  वाले  213  मिलियन  टन  संभावी  भंडारों  को  मिलाकर  कूस
 423  मिलियन  टन  अयस्क  भंडार  होने  का  अनुमान

 झपराधिक  सामलों  में  सहायता  के  लिये  स्विटजरलेड  के  साथ  समभोतः  ज्ञापन  पर

 हस्ताक्षर

 5044.  भरी  एच०  ए०  क्‍या  बिवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  स्विटजरलेंड  ने  अपराधिक  मामलों  में  परस्पर  सहायता  के  लिए  हाल

 ही  में  एक  समझौता-ज्ञापन  पर  हस्ताक्ष  र  किये  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :  जी  हां  ।

 भारत  ने  पत्रों  के  आदान-प्रदान  द्वारा  20.2.1989  को  स्विटजरलैंड  के  साथ  अपराधिक
 मामलों  में  पारस्परिक  सहायता  के  संबंध  में  एक  करार  किया  करार  को  शर्तों  के  अन्तगंत  यह
 प्रावधान  रखा  गया  है  कि  दोनों  देशों  के  कानून  प्रवर्तन  प्राधिकारी  एक  दूसरे  को  सहयोग  देंगे  जिसमें

 गवाहों  का  पता  लगाने  में  सहायता  गवाहों  का  बयान  लेता  और  उनका  परिसाक्ष्य  स्यायिक
 अथवा  व्यवसायिक  प्रलेखों  को  अस्तुत  करना  तथा  उनका  प्रामाणीकरण  करना  और  न्यायिक  अथवा

 प्रशासनिक  दस्तावेजों  की  तामिल  शामिल  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  सए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  धोष णा

 5045.  डा०  फलरेण  गुहा  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  नए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  घोषणा  किये  जाने
 का  भ्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  भग्जो  राजेस  :  (१)  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिहलो  परिवहन  निगम  की  बसों  में  गन्तव्य  स्थान  के  ताम  का  बोर्ड

 5046.  श्रीमतों  बिद्याबली  चतुर्वेदी  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहुन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 बया  दिल्‍ली  परिवहन  की  कई  बसों  के  गन्तथ्य  स्थान  के  नाम  के  बोर्ड  में  बस  रूट  की
 संख्या  हाथ  से  चाक  द्वारा  लिखी  होती  है  जो  स्पष्ट  पढ़ने  में  नहीं  आता  जिसके  कारण  यात्रियों  को

 असुविधा  होती  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 जल-शूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  ओर  (a)  इस

 बात  के  स्थायी  निर्देश  हैं  कि  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसों  में  गःतब्य  स्थान  दर्शाने  वाले  विधिवत

 पेंट  किए  हुए  बोर्ड  लगाए  जाएं  ।  इन  निर्देशों
 का

 पालन  किया  जाता  है  केवल  इक्का  दुक्‍्का  मामलों  को
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 छोड़  कर  जहां  जन-सेवा  के  हित
 में

 किसी  बस  को  उसके  निर्धारित  रूट  से  हटाकर  किसी  अन्य

 रूट  पर  भेजना  पड़ता  ऐसे  मामलों  में  पेंट  किए  गए  बो्डों  की  अनुपसब्धता  के  कारण  रूट  संख्या

 ओर  गन्तब्य  स्थान  चाक  से  लिख  दिए  जाते  दिल्‍ली  परिबहन  निगम  से  कहा  गया  है  कि  वे  यह

 सुनिश्चित  करें  कि  इन  मामलों  में  जो  चाफ  से  लिखा  जाए  वह  मोटे  अक्षरों  में  हो  ।

 कीटनाशोी  यंत्र  का  विकास

 ]

 5047.  भरी  प्रतापराव  बो०  भोसले  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  में  कोई  कीटनाशी  यंत्र  विकसित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  इसका  मौके  पर  परीक्षण  कारगर  पाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (3)  क्‍या  सरकार  का  देश  के  क्रृधि  प्रधान  क्षेत्रों  में  इस  यंत्र  का  प्रयोग  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  झ्लोर  सहफारिया  बिसाग  में  राज्य  समंत्रो  श्याम  लाल  :
 हां  ।

 से  तमिलनाडु  कृषि  काइम्बट्र  द्वारा  तैयार  किये  गये  पायथर  स्प्रेयर
 के  जरिए  एक  सकशन  ट्रेप  अटैचमेंट  का  परीक्षण  किया  जिसे  सफेद  कपास  का  लीफ  होपर
 और  कई  अन्य  कीटों  जैसे  उड़ने  वाले  कीटों  को  फुर्ती  से  पकड़ने  में  प्रभावी  पाया  गया  है  ।

 (2)  ओर  तमिलनाडु  कृषि  विश्वविद्यालय  इसे  अन्य  स्थानों  पर  भी  लोकप्रिय  बनाने  के

 लिए  अन्य  राज्यों  के  साथ  सम्पर्क  बनाए  हुए

 काप्रकाजी  महिलाओं  के  लिए  होस्टलों  के  निर्माण  के  लिए  मानदंड

 5048.  श्रो  झ्लार०  एम०  भोये  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क  |)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कामकाजी  महिलाओं  के  लिये  होस्टलों  के  निर्माण  के  लिये
 मध्य  प्रदेश  को  दी  गयी  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  प्रयोजनाथं  वर्ष  1988-89  के  दौरान  कितनी  धनराशि  देने  का  विचार  है  ?

 सानव  संसाधन  बिफास  मंत्रालय  में  युबा  कार्य  भ्रोर  लेल  तथा  महिला  शोर  आल  बिकास
 बिसागों  में  र।झ्य  मंत्रो  सारप्रट  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कामकाजी

 महिलाओं  के  लिए  होस्टल  गबन  का  निर्माण  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  के  स्वयंसेवी  संगठनों  को
 लिखित  अनुदाम  दिए  बए  :--
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 वर्ष

 +++«  --
 2.  वर्ष  --
 3.  1987-88  =

 कामकाजी  महिलाभों  के  लिए  दिवस  देखभाल  केन्द्र  सहित  होस्टल  भवनों  का  निर्माण
 करने  के  लिए  सहायता  योजना  के  अन्तगंत  घन  का  आवंटन  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश-बार  नहीं  किया
 जाता  ।  अनुदान  स्वयंसेवी  संगठनों  के  आवेदन-पन्रों  क ेआधार  पर  दिया  जाता  है  ।

 भारतोय  प्रोद्योगिकी  संस्थान  दिल्ली  स्थित  बायोमेडिकल  इंजोनिय रिंग  मेज  हारा
 किया  गया  ह्रष्ययन

 )
 5049.  थरौ  पी०  प्राए०  कुमारमंगलमप्त  :  क्या  मातव  संसाथन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्‍ली  स्थित  बायोमेडिकल  इंजीनियरिंग  केन्द्र  ने
 पटाखे  छोड़ने  से  जलने  की  घटनाओं  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सन्‍्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  सस्कृति  बिभागों  में  राज्य  मस्त्री  एल०
 पो०  :  हां  ।

 भारत  में  भतिशबाजो  से  5  लने  से  पीड़ितों  के  संबंध  में  पांच  तर्ष  से  अधिक  का  अध्ययन

 पूरा  कर  लिया  ग्रया  यह  अध्ययन  दिल्ली  के  दो  प्रमुख  अस्पतालों  में  और  दिल्ली  में  घरेलू  सर्वेक्षणों
 के  जरिए  तथा  दिल्ली  के  आसपास  के  गांवों  के  एक  ग्रुप  में  किया  गया  परिणाम  यह  दशते  हैं  कि
 पीड़ित  व्यक्ति  मुख्य  रूप  से  किशोर  तथा  युवा-व्यस्क  थे  तथा  सबसे  ज्यादा  नुकसान  शांकवीय  फुब्वारा
 आतिशबाजी  से  हुआ  |  डिजाइन  तथा  रूप  और  आतिशबाज  में  निहित  विस्फोटक  सामग्री  घावों  के
 लिए  विशिष्ट  रूप  से  महयोजित  हैं  ।

 काशिनाडा  शोर  मद्रास  के  बोच  जलमार्ग  का  सुधार  घोर  विकात

 5050.  श्री  सो  ०  समब  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  काकिताड़ा  और  मद्रास  के  बीच  जलमार्गों  के धुधार  और  विकास  को  व्यापक  योजना
 को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  और  उसे  स्वीकृति  भी  मिल  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंमालथ  के  राज्य  संत्री  राजेश  प/यलट)  :  और  (  आंध्र
 प्रदेश  में  काबी  नाडा  पत्तन  और  मद्गास  के  बीच  अन्तर्देशोय  जलमार्ग  काकीनाडा  इलुरू
 कोमासूर  केनाल  और  उत्तरी  वकिधम  केनाल  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  अपने  क्षेत्र  में  विभिन्‍न
 केनालों  के  सुधार  के  लिए  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीमों  के  रूप  चार  अलग  स्कीमों  को  संस्वीकृति  के
 लिए  भ्रेजा  था  |  इसी  प्रकार  तमिलनाडु  सरकार  ने  भी  तीन  अल्लग  स्कीमें  भेजी  नौचालन  प्रयोजनों
 के  लिए  इन  जम्ममार्गों  को  सतत्‌  जलमार्गों

 के  रूप  में  विकसित  करने  की  जरूरत  को  देखते  हुए  आंध्र

 103



 लिखित  उत्तर  6  1989
 जज  -

 प्रदेश  और  तमिलनाडु  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  परस्पर  विचार-विमर्श  करते

 हुए  मद्रास  और  काकीनाडा  के  बीच  जलमार्मों  के  विकास  के
 लिए  एक  एकीकृत  स्कीम  तैयार  करें  ।

 समस्वित  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  झ््तगंत  निगरानी  झोर  मूल्यांकन  एकक

 5051.  भो  पझ्रार०  एम०  भोये  :  क्‍या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  समन्तवित  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  इसके  प्रारम्भ  किये  जाने  के  समय  से  लेकर

 अब  तक  कोई  स्वतंत्र  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  इसके  लिये  स्वतंत्र  विशेषज्ञों  का  एक  निगरानी  और  मूल्यांकन
 पल

 करने
 क  ?  एकक

 स्थापित  करने  का  विचार  है  !

 कृषि  मंत्रालय  के  प्रामोण  विकास  में  राज्य  मन्जो  जनादंत  :  समन्वित

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०  डी०  के  आरम्भ  होने  से  लेकर  योजना  आयोग  के

 कार्ये  क्रम  मूल्यांकन  संगठन  ई०  वित्तीय  प्रबंध  तथा  अनुसंधान  एफ०

 एम०  मद्रास  भारतीय  रिजंव  बैंक  बी०  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  खिकास

 बैंक  द्वारा  किए  गए  चार  प्रमु्ष  मूल्यांकन  अध्ययनों  सहित  कई  मूल्यांकन  अध्ययन  किए
 गए  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  के  कार्यान्वयन  के  निष्पादन  की  निगरानी  टेलेक  स/|
 टेलिग्राफिक  मासिक  मुख्य  सूचक  तिमाही  प्रगति  वाधिक  रिपोर्ट  तथा

 पत्तियों  के  वास्तविक  सत्यापन  और  निरीक्षणों  द्वारा  अंड-जिला  स्तर  पर  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 कार्य  क्रम  की  गुणात्मक  निगरानी  के  आधार  पर  की  जाती  है  ।  राज्यों  से  यह  अपेक्षा  की  गई  है  कि  वे

 जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  से  प्राप्त  समेकित  सूचना  को  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजें  ।  समवर्ती

 मूल्यांकन  की  एक  पद्धति  भी  आरम्भ  की  गई  है  जिसके  दो  दौर  पूरे  हो  चुके  सारे  देश  में  27
 ख्याति  प्राप्त  स्वतंत्र  अनुसंधान  संस्थाओं  द्वारा  सर्वेक्षण  किया  जाता  है  ।  स्वतंत्र  विशेषज्ञों  का  एक
 निगरानी  और  मूल्यांकन  एकक  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  क्योंकि  मौजूदा  व्यवस्था  को

 ही  पर्याप्त  समझा  गया

 धापरेहान  फ्लड-वो

 5052.  श्री  घ्रार०  एस०  भोये  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आपरेशन  फ्लड-दो  परियोजनाओं  में  मदवार  निर्धारित
 लक्ष्यों  तथा  किये  गये  व्यय  की  दृष्टि  से  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  तत्संबंधी  कमी  का  वषवार

 तथा  राज्य  वार  ब्यौरा  क्या

 दुग्ध  उत्पादन  के  लक्ष्य  किस  प्रकार  निश्चित  किये  जाते  हैं  ओर  इस  संबंध  में  प्राप्तियों
 का  अनुमान  किस  प्रकार  लगाया  जाता

 क्‍या  आपरेशन  फ्लड  परियोजनाओं  के  कार्य  निष्पादन  के  दोरान  दुग्ध  उत्पादन  में

 सरी  के  मामले  में  अलग-अलग  क्षेत्रों  में  अन्तर  बढ़ा
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 क्‍या  सरकार  ने  प्रत्येक
 के  मामले  में  उपलब्धियों  का आकलन  करने  के  लिए  एक  समिति

 नियुक्त की  और

 (5)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कवि  सत्रालय  में  कृषि  भोर  सहकारिता  विभाग  में  राक््य  हयाम  लाल  :
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आपरेशन  फलड़  परियोजना  के  अन्तर्गत  निधियां  दिए  जाने

 में  दिया  गया  आपरेशन  फ्लड
 परियोजना  के  अन्तगंत  राज्यों  के लिए  कोई  मदवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किये  जाते  हैं  ।

 वाधिक  दुग्ध  रुत्पादन  के  राज्यवार  लक्ष्यों  का  निर्धारण  योजना  आयोग  के  परामर्श  से
 पहले  के  उत्पादन  की  मात्रा  और  विभिन्‍न  पशुधन  विकास  योजनाओं  के  माध्यम  से  प्रदान  किए  जाने
 वाले  संभावित  आदानों  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  विभिन्‍न  राज्यों  में  दुध  के  उत्पादन  का  अनुमान
 नमूना  सर्वेक्षणों  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।

 आपरेशन  फ्लड  परियोजना  की  तुलना  में  दूध  उत्पादन  में  वृद्धि  में  असमानताओं  के

 प्रतिमान  के  संबंध  में  कोई  विशेष  अध्ययन  नहीं  है  ।

 और  !984  में  गठित  एल०  के०  झा  समिति  का  समग्र  मूल्यांकन  यह
 था  कि  आपरेशन  फ्लड  परियोजना  के  अन्तगंत  अपनाया  जा  रहा  दृष्टिकोण  और  नीतियां  ठोस  हैं  ।

 सातवों  पंचवर्धोय  योजना  के  दोरान  प्रापरेशन-फ्लड  के  प्रतगंल  ततकालोन  मारतोय
 डेरो  निगम  जिसका  वतमान  सास  राष्ट्रीप  डेरी  बिकास  बोडड  है  के  रा

 नियुक्ति  को  गई  रास्यधार/बवंवार  धनराक्षि

 रुपये

 )

 क्रम  संस्थान
 पा

 5-87  1986-87  6-8  7  1987-88  अप्रैल-दिसम्बर

 सं०  के  दौरान  के  दौरान  के  दोरान  88  के  दौरान

 ।  -  2  3  4  5  6

 1.  अण्डमान  निकोबार  0.25  2.34  0.01  0.00

 2.  आंध्र  प्रदेश  603.78  8C8.83  818.98  178.50

 3.  अक्रम  109.99  .  64.28  ह  34.08  15.80

 4.  बिहार  119.12  253,97  227.86  9.50

 5.  दिल्‍ली  116.66  27.75  30.47  0.00

 6.  गोबा  5.59  8.13  9.59  5.84

 7.  गुजरात  1039.42  1352.01  661.73  185.62

 8.  हरियाणा  263.43  271.50  274.77  0.00

 9.  हिमाचल  प्रदेश  25.13  25.53  10.26  0.00
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 1  2

 6  1989

 343.46

 501.27

 12.34

 961.29

 584.09

 0.16

 1.16

 0.16

 30.78

 ३4  70

 6.96

 485.95

 2

 0.25

 803.57

 229.25

 5  6

 625.20  251.47

 160.78  210.12

 37.60  0.00

 94.65  96.00

 510.89  136.69

 0.00  0.00

 0.90  0.00

 1.44  1.10

 6.95  29.73

 9.49  10.00

 617.55  150.00

 95.82  0.00

 0.00

 474.03  9.44

 0.03  0.00

 855.95  140.00

 37.14  6.99

 सातवों  पंथबयर्थाय  योजना  के  बोरान  झापरेशन  फ्लड  के  तहत  बृध  को
 जबर्षधार  झोसत  लरोद  किलोप्राम  प्रति

 1986-87
 डॉ  अ'&6फसफससस  ल्‍क्‍कस्‍क्‍-सनेन्‍क्‍हफपनरिेइि इन

 राज्य  का नाम  8
 तक

 1  2  3  4  5

 आंध्र  590.41  689.84  708.79  636.26

 असम  4.65  3.72  3.47  2.00

 बिहार  23.96  16.13  71.55  71.57

 गुजसत  2261.47  2137.24  2064.42  1885.49

 हरियाणा  166.17  145.18  128.32  85.12

 हिमाचल  प्रदेश  11.26  11.08  13.70  12.76
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 |

 1  2  3  4  5

 जम्मू  व  कश्मीर  7.93  6.99  5.52  4.11

 कर्नाटक  525.07  689.04  857.98  863.47

 केरल  102.95  112.11  148.28  202  54

 मध्य  प्रदेश  192.91  196.17  197.60  245.87

 महाराष्ट्र  1758.85  1676.76  1508.34

 नागालैंड  0.19  0.22  0.40

 उड़ीसा  8.79  17.38  25.62  35.05

 पंजाब  426.73  418.53  362.79  307.65

 राजस्थान  656.42  455.79  312.09  212.29

 सिक्किम  2.76  3.83  3.95  3.33

 तमिलनाडु  742.38  775.80  809  93  881.14

 त्रिपुरा  2.54  3.71  3.12  3.06

 उत्तर  प्रदेश  334.77  354.?3  305.25  254.99

 पश्चिम  बंगाल  35.34  47.23  32.53  38.80

 गोषा  11.56  11.10  10.36  10.31

 पांडिचेरी  15.9  5  19.36  20.82  21.06

 अण्डमान  और  0.62  0.18  लि  न

 निकोबार  द्वीप  समूह

 सातवों  पंचबर्थोय  योजना  के  दोरान  ध्रापरेशन  फ्लड़  के  धन तर्गत  तरल  बूष  के
 संस्करण  को  क्षमता  का  राश्यवार/वर्षध्षार  ब्योरा
 न  $$  था  5  ी-सबअछअइक्‍इ्अ

 1988-89  9 राज्य  का  नाम  1985-86  1986-87  1987-88
 दिसम्बर
 88  तक*

 2  3  4  5

 आमन्ध्र  प्रदेश  1312.00  1312.00  1437.00  _  1437.00

 असम  10.00  10.00  287.00  न

 बिहार  225.00  287.00  287.00

 गुजरात  302100  3341.00  3441.00  344  00
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 पिन

 2  3  4  5

 हरियाणा  315.00  315.00  365.00  365.00

 हिमाचल  प्रदेश  20.00  20.00  20.00  20.00

 जम्मू  ओर  कश्मीर  10.00  10  00  10.00  10.00

 कर्नाटक  670.00  880.00  820.00  820.00

 के  रल  160.00  160.00  220.00  220  00

 यध्य  प्रदेश  420.00  605.00  685.00  688.00

 महा  राष्ट्र  1900.00  1930.00  1990.00  1990.00

 बागालेंड  न

 उड़ीसा  70.00  6000  6000  9000

 पंजाब  750.40  1017.00  1060.00  1060.00

 राजस्थान  750.00  910.00  900.00  900.00

 सिक्किम  15.00  15.00  15.00  15.00

 तमिलनाड  690.00  762.00  771.00  771.00

 त्रिपुरा  10.00  10.00  10.00  10.00

 उत्तर  प्रदेश  385.00.  390.00  405.00  405  00

 पश्चिम  बंभाल  100.00  100.00  100.00  100.00

 गोवा  30.00  30.00  30.00  30.00

 पाण्डिचेरी  0.00  30.00  30.00  30.00

 अण्दमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  --

 उम्ननन्तिम

 क्षमताओं  में  महानगरों  की  डेरियों  की  क्षमतायें  शामिल  नहीं  हैं  ।
 ्  4 बबरण-4५

 सातबों  पंचबर्दाय  योजना  के  दोरान  आपरेझन  ब्लड  के  झम्तगंत  डेरो  सहकारी
 समितियों  को  र।ज्यबार/बर्धधार  संख्या

 ) ८  -  न  भा  —  आज  55 जमक-क
 राज्य  का  नाम  5-8  6  -88  दिसम्बर

 दिसम्बर
 तक*

 ५ 2 3 4 5 आन्प्न प्रदेश 3633 4080 असम
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 2  3  4  5

 बिहार  1030.  1218  1678  1818

 गुजरात  8356  8840  9276.  9355

 हरियाणा  2867  3028  2974.  3059

 हिमाचल  प्रदेश  98  136  150  172

 जम्मू  और  कश्मीर  100  105  109  109

 कर्नाटक  3236  3954  4253.  4560

 केरल  535  689  705  832
 मध्य  प्रदेश  2283  2565  3082.  3263

 महाराष्ट्र  2617  3370  3946.  4062

 नागालैंड  10  17  18

 उड़ीसा  352  391  458  535

 पंजाब  4094  4561  4882...  4944

 राजस्थान  3813  4193  4728.  4883

 सिक्किम  112  114  119  119

 तमिलनाडु  4958  5549  5873  6355

 त्रिपुरा  75  80  95  95
 उत्तर  प्रदेश  3701  $201  6630  6984
 पश्चिम  बंगाल  1024  1144  113901171

 गोवा  76  87  92  93

 पाण्डिचेरी  62  64  65  67

 अण्दमान  और  निकोबार  द्वीप  20  20  लन-+  —

 +अस्थाई  आंकड़े

 सातथों  पंचथर्थोय  योजना  के  दोराम  प्लापरेशन  फ्लड  के  प्स्तगंत  डेरी  सहकारो
 समितियों  को  राध्यवार/बर्षबार  सदस्यता

 हर  बा  a  )

 राज्य  का  नाम
 ्ः

 *faaeax,  1988  तक
 1985-86  6  1986-87  1987-88  1988-89

 जमानाਂ  आपयययययाययपथ्प्तिययया
 1  ४  3  4  5

 आंध्र  प्रदेश  280215  342858  422233  461354

 असम  1441  1441  1395  1446

 बिहार  22184  44467  66472  73504
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 2  3  4  5

 युजरात  1193523  1315281  1362447  390322

 हरियाणा  152891  169791  177750..  181393

 ड््गाचल  प्रदेश  9991  13397  14099  14764

 जम्मू  ओर  कश्यौर  4015  4015  4098  4098

 480710  583853  718171  703094

 केरल  88443  108874  137103  151221

 य्रध्य  प्रदेश  103454  116067  127767  128319

 महाराष्ट्र  667180  694725  709576  683638

 बागालेंड  299  426  426

 14028  17585  24205  28753

 पंजाब  221161  251392  268284.  273075

 222829  250620  279767.  299968

 2815  3005  3870  3968

 तमिलनाडु  727626  821326  926418  .  990813

 चिपुरा  4050  4495  4799  4813

 उत्तर  प्रदेश  211162  266092  331147  343968

 पश्चिम  बंगाल  56453  64959  63608  64702

 गोवा  7256  8119  8927  9287

 वांडिचेरी  11693  13358  13891  14660

 अन्दमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  950  900  वजन

 +*अस्थाई  आंकड़े

 सातबों  पंचब्योय  योजना  के  दोशान  ध्ापरेशन  फ्लड  के  प्रस्तगंत  कृत्रिम  गर्मातात

 कार्यक्रम  के  तहत  डेरो  सहक।रो  समितियों  को  राज्यवार/बर्णबार  संदया
 —  गा

 राज्य  का  नाम  1988  तक

 1985-86  6  1986-87  *1987-88  *1988-89

 2  3  ५
 लि

 ण्णाण

 163  203  212  261

 9  8  8  8

 9।  181  226  283



 16  1911
 लिछित  उत्तर

 2  3  4  5

 गुजरात  1828  1961  19  68  1842
 हरियाणा  257  341  324  251
 हिमाचल  प्रदेश  ब्मन्म  ~—  —  —

 जम्मू  व  कश्मीर  न  न  न  ~

 कर्नाटक  1037  1355  1592  1658

 केरल  222  11 11  12
 मध्य  प्रदेश  724  514  401  391

 महाराष्ट्र  422  463  347  382

 नागालेंड  गा  _  _  ता

 उड़ीसा  147  71  118  108

 पंजाब  776  739  782  775

 राजस्थान  554  570  511  520

 सिक्किम  30  31  13  नः

 तमिलमाड  1749  1729  1792  1962

 त्रिपुरा  9  5  5  15
 उमर  प्रदेश  626  780  768  792

 पश्चिम  बंगाल  405  402  234  314:

 गोवा  9  26  35  35

 पांडिवेरी  20  30  30  35

 अन्दमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  7  -
 न

 जा
 +अस्थाई  आंकड़े

 शातबों  पंचबर्दोप  योजना  के  बोरान  श्रापरेशनन  कल  के  ख़रतयेत  पशु-स्वास्थ्य  कार्य
 क्रम  के  तहत  डेरी  सहकारी  समितियों  की  राज्यवार/बर्षधार  संख्या

 लक खिल  खखखणयतत  ता
 सितम्बर  88  तक

 1986-87  *1987-88  * राज्य का  नाम  6

 ।  3  4  5

 आन्प्न  प्रदेश  667  702  879  1023

 असम  12  —  न  _

 बिहार  9  न  260  282

 गुजरात  5761.  6313  4776  6239



 1  2  3  4  5

 हरियाणा  806  238  262  135

 हिस्णाचल  प्रदेश  न  न  न  बन

 जम्मू  व  कश्मीर  न  न
 —

 -

 कर्नाटक  2457  2678  3158  2331

 413  436  511  546

 मध्य  प्रदेश  1642  1518  1509  1422

 मद्द  राष्ट्र  1618  1697  2047  2040

 न  2  8  न

 148  10  317  298

 पंजाब  3773  3161  2703  3006

 राजस्थान  3044  3025  2816  2521

 सिक्किम  72  77  82

 तमिलनाडु  3189  3381  3663  3860

 65  70  65  65

 उत्तर  प्रदेश  3175  4059  5047  4959

 बश्चिम  बंगाल  591  616  432  431

 गोमा  76  84  92  93

 पांडिचेरी  33  30  30  30

 अन्वमान  और  निकोबार  --  न  न

 द्वीप  समूह

 *अस्थाई  आंकड़े

 पंजोकृत  जहाज  कम्पनियों  को  जहाजं  के  संचालन  से  हुप्रा  लाभ

 5053.  की  एस०  डेलिस  :  क्या  लल-सूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कृत  सरकारी  ओर  गैर-सरकारी  जहाज  कम्पनियों  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  जहाजों  के  संचालन

 से  कुल
 तथा  लनिवल  भजित  लाभ  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मम्त्रालय  के  राज्य  मरत्रो  राजेश  :  सूचना  एकत्र  की  जा

 रहो  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पझोल  इंडिया  ट्  बोड़  को  स्थापना

 5054.  भो  एस०  डेलिस  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ऑल  इंडिया  टर्फ  बोर्ड  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 (am)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?



 16  1911  मौखिक  उत्तर

 सानव  संसाधन  विकास  भसज्ालय  में  युवा  क युवा  कार्य  शोर  खेल  तथा  महिला  झौर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  सारप्रेट  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विदेशों  में  सेवारत  मारतोय  पुलिस  सेवा  ह्ाधिकारो

 5055.  श्री  एन०  डेलिस  :  क्‍या  विवेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  रेंगे  कि  :

 इस  समय  विदेशों  में  सेवारत  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  उन  अधिकारियों  की  संख्या  क्‍या

 है  जिनकी  पत्नियां  विदेशी  और

 ये  महिलाएं  किन-किन  देशों  की  नागरिक  हैं  ?

 विदेश  मन्त्रो  पी०  बो०  नरसिह  :  इस  समय  भारतीय  पुलिस  सेवा  का
 विदेश  में  कायंरत  ऐसा  कोई  अधिकारी  नहीं  है  जिसकी  पत्नी  विदेशी  हो  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  विवेश  सेवा  के  महिला  प्रधिका री

 5056.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  विदेश  सेवा  की  कितनी  महिला  अधिकारी  समुद्र  पार  के  देशों  में  कार्यरत
 और

 इस  समय  वे  कहां-कहां  तैनात  हैं  ?

 विदेश  सन्त्रो  पो०  थो०  नरसह  राब  )  :  हस  समय  भारतीय  विदेश  सेवा  की  29

 महिला  अधिकारी  विदेशों  में  कार्यरत  हैं  ।

 ये  अधिकारी  कहां-कहां  तैनात  इसकी  सूची  संलग्त  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 1.  श्रीमती  सोनू  पेरिस

 2.  श्रीमती  मनोरमा  हाई  नैरोबी

 3.  श्रीमती  चोकिला  हाई  माहे

 4.  श्रीमती  सावित्री  राजदूत  लोमा

 5.  श्रीमती  मधु  वियना

 6.  श्रीमत्ती  शशि  उप  प्रधान  कराची

 7.  श्रीमती  सूर्याकान्ति  काठमाण्ड
 8.  श्रीमती  लक्ष्मी  जेनेवा

 9.  श्रीमती  एन०  नैरोबी

 10.  श्रीमती  एल०  प्राग

 11.  श्रीमती  पो०  सेन  काहिरा

 12.  कु०  विजयलता  प्रथम  लिस्वन
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 13.  श्रीमती  के०  प्रथम  केनबरा

 14.  श्रीमती  सुजाता  प्रथम  पेरिस

 15.  श्रीमती  वी०  प्रथम  न्यूयार्क

 16.  श्रीमती  प्रिमरोज  प्रथम  कोलम्बो

 17.  श्रीमती  होमाय  प्रथम  न्यूयाक॑

 18.  श्रीमती  जे०  प्रथम  ढाका

 19.  श्रीमती  एन०  प्रथम  हवाना

 20.  कु  ०  अनीता  बीजिंग

 21.  श्रीमती  मुकता  डी०  द्वितीय  काठमाण्ड्‌
 22.  कु०  मोनिका  द्वितीय  पेरिस

 23.  कु०  विजय  द्वितीय  मेड्रिड
 24.  श्रीमती  नरेन्द्र  द्वितीय  टोकियों

 25.  श्रीमती  रिया  गांगुली  तृतीय  मेड़िड

 26.  कु०  अरुणा  तृतीय  सच्चिव  रोम

 27.  कु०  गायत्री  तृतीय  लिस्वन

 28.  कु०  रुचिर  तृतीय  पेरिस

 29.  कु०  संगीता  तृतीय  मेड़िड
 केगग्रोय  विद्यालयों  में  कार्यालय  प्रधोक्षक  का  पद

 5057.  श्री  जगस्ताथ  पटनायक्  :  क्या  सातव  संसाधत  विकास  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  नवोदय  विद्यालयों  की  भांति  कार्यालय  अधीक्षक  के
 पद  रवीकृत  किए  गए  और

 कया  केन्द्रीय  विद्यालय  के  क!र्यालय  कर्मचारियों  को  चयन  ग्रेड  प्रदान  करने  तथा  एक
 ग्रेड  विशेष  में  12  वर्ष  का  सेवा  काल  पुरा  करने  वाले  कर्मचारियों  को  वरिष्ठ  वेतनमान  देने  के  लिए
 कदम  उठाए  गए  और  यदि  नहीं  तो  उसके  ब्ष्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधम  विकास  सम्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राजः  मन्‍्ड्ली  एल०
 पवो०  :  नहीं  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  अनुसचिवाल्तीय  स्टाफ  को  सेलेक्शन  प्रेड  देने  क ेलिए  कोई
 प्रावधान  नहीं  है  ।

 सड़कों  के  निर्माण  झौर  भरस्मत  को  ध्यापक  योजमा

 5058.  प्रो०  मधु  बंडबते  :  क्या  जल-भूतल  परिबहुर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  सड़कों  के  निर्माण  पर  मरम्मत  की  कोई  व्यापक  योजना  शुरू
 की  और
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 यदि  तो  क्या  बम्बई  और  गोआ  को  जोड़ने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  मश्म्मत  के
 काये  को  प्राथमिकता  दी  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सन्त्रालय  के  राजुए  मन्त्रो  राजेश  :  और
 संवैधानिक  तौर  पर  भारत  सरकार  का  मूलतः  संबंध  केवल  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रूप  में  घोषित  सड़कों
 से  ही  सरकार  पंचवर्षीय  योजनाओं  और  वाधिक  योजनाओं  के  भाग  के  रूप  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 के  विकास  और  सुधार  के  लिए  व्यवस्था  करती  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  अनु  रक्षण  और  मरम्मत
 का  वित्त  पोषण  गैर-योजनागत  निधियों  से  किया  जाता  है  जिसके  लिए  विभिन्‍न  शीर्षों  के  अन्तगंत
 प्रतिवर्ष  राज्य  सरकारों  को  एकमुश्त  आबंटन  किया  जाता  वे  वास्तविक  जरूरतों  और  प्राथमिकताओं
 के  अनुसार  कार्यों  को  हाथ  में  लेते  हैं  ।

 भारत  के  विदेशों  व्यात्ाार  में  गहुग्रोजित  विवेशों  नौबहन  कम्पनियों
 हारा  कदायार

 5059.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  के  विदेश  व्यापार  में  सहयोजित  कुछ  विदेशी  नौवहन  कम्पनियां  सरकारी

 एजेंसियों  सहित  भारत  के  लैनदारों  के  बिलों  का  भुगतान  किए  बिना  अपनी  खुविधानुसार  जब  चाहें
 भारत  में  अपने  संचालन  कार्य  बन्व  कर  देती  जिससे  न  केवल  इसके  लेनदार  संकट  में  पड़  जतते  हैं
 बल्कि  भारत  को  भी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  नहीं  और

 यदि  तो  सरकार  का  नौवहन  संघांलन  और  नौवहन  एजेंटों  से  संबंधित  इन
 चारों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विभार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राजेश  :  ऐसा  कोई
 मामला  भारतीय  रिजवं  अथवा  नौबहन  महानिदेशक  अथवा  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्रालय  के

 ध्यान  में  नहीं  आया  है  |

 नोवहन  एजेंटों  के  कायंकलापों  को  विनियमित  करने  के  लिए  सरकार  ने  नौवहन  एजेंट
 1987  पेश  किया  है  जो  संसद  के  दोनों  सदनों  की  संयुक्त  प्रवर  समिति  के

 विचाराधीन  है

 पझ्रज-ता  गुफाझों  का  संरक्षण

 5060,  श्रो  सनत  कुमार  क्‍या  मासथ  संताथन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 शताब्दी  के  मन्दिरां  के  विश्व  विख्यात  भीति  चित्रों  क  तत्काल  संरक्षण  की  आवश्यकता

 यदि  तो  क्या  अजन्ता  गुफाओं  को  बचाने  के  लिए  इनके  संरक्षण  और  जीर्णोद्वार

 संबंधी  कार्य  आरम्भ  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 इसकी  मुख्य
 बातें  क्‍या  ओर  इस  पर  कितनी  धनराशि  श्वत्रं  होगी  भौर  इसके

 कार्यान्वयन  पर  कितना  समय  लगने  की
 शस्झावना
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 जज  नया

 सासब  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  में  .  क्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मस्ती  एल०
 पो०  :  नहीं  ।  अजन्ता  गुफाओं  की  दीवारों  के  भिति  चित्रों  पर  फनी  का  रिसाव

 नहीं  हो  रहा  है  ओर  इसलिए  उन  पर  तत्काल  ध्यान  देने  की  जरूरत  नहीं  है  ।
 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  जो  ०  टो०  रोड  को  मजबत  ओर  थोड़ा  करना

 ,  5061.  श्री  समत  कुमार  कया  जल-भूतल  परिबहूत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  विशेष  रूप  से  आसनसोल  और  हावड़ा  से  होकर  जाने  वाली  जी०
 टी०  रोड  का  एक  भाग  खराब  स्थिति  में

 क्या  इस  सड़क  के  गुजरने  वाले  भारी  यातायात  को  देखते  हुए  इसे  म  जबूत  बनाने  और
 साथ  ही  कुछ  स्थानों  पर  इसे  चौड़ा  करने  के  लिए  वर्ष  1989-90  की  वाधिक  योजना  में  कोई  वित्तीय
 प्रावधान  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  कार्य  कब  आरम्भ  किए  जाने  की
 सम्भावना  है  ?

 र  बे  ५  ]
 जल-भूतल  परिवहन  मस्जालय  के  राज्य  पन्त्री  राजेश  आसनसोल

 ओर  हावड़ा  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  2  जो  जी०  टी०  रोड़  का  अंग  के  खण्ड  सामान्यतः

 यातायात  योग्य  स्थिति  में  है  ।

 ओर  वाधिक  योजना  1989-90  में  शामिल  कार्यों  के  ब्योरे  दशनि  वाला  एक
 बिवरण  संलग्न  इन  कार्यों  की  परियोजनाएं  तैयारी  के  विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  ।

 विवरण

 बाधिक  योजना  1989-90

 लम्बाई  प्रनुमानित
 कि०्मो०  लानत

 ।

 1.  एन०  एच०  2  बाई  पास  के  667.5-668  भौर  4.5  90.00
 645-649  कि०मी०  के  मौजूदा  पैदल  पथ  को

 मजबूत  बनाना

 2.  बदंवान  बाई  पास  के  586-587  किन्मी०  8.0  120.00

 0-:  और  4-10  कि०मी०  के  2  लेन  वाले
 कमजोर  पैदल  पथ  को  मजबूत  बनाना

 3.  451-452,  453-453.6,  470-47  और  5.6  56.00
 583-586  कि०मी०  को  मजबूत  बनाना

 4.  बड़बड़  और  दुर्गापुर  में  भीड़भाड़  वाले  क्षेत्र  में  सुधार  एल  ०एस०  100.00

 5.  मजबूत  बनाने  सहित  4  सेनों  में  चोड़ा  करना

 (1)  बिहार/पश्चिम  बंगाल  बार्डर  से  नूनिया  ब्रिज  23  3523.00

 (11)  नूनिया  ब्रिज--रानीगंज  14  2836.00
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 झख
 सध्य  प्रदेश  में  रामतिल  तिखलहन  को  फसल

 ]
 5062.  भरी  के०  एन०  प्रधान  :  क्‍या  कवि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश
 के  आदिवासी  किसानों  की  मुख्य  तिलहन  फसल

 यदि  तो  इस  फटल  की  खेती  कितने  क्षेत्र  में  की  जाती  है  और  इसका  कितना
 उत्पादन  होता  है  तथा  राज्य  के  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंइसका  कितना  उत्पादन  होता

 कया  सरकार  ने  इसके  समर्थन  मूल्य  की  घोषणा  की  है  और  यदि
 नहीं  तो  इसके  क्‍या

 कारण

 क्‍या  विदेशों  में  रामतिल  की  मांग  है  और  यदि  तो  सरकार  ने  इसके  निर्यात  के
 क्या  प्रबंध  किए  और

 क्या  इस  फसल  की  निर्यात  सम्भावना  को  देखते  हुए  इस  पर  अनुसंधान  किया  जा
 रहा  है  ?

 कृषि  सन्‍्त्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भग्त्री  श्यामलाल  :

 हां  ।  अधिकांश  रामतिल  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  उगाया  जाता  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  मध्य  प्रदेश  में  रामतिल  का  उत्पादन  ओर  क्षेत्र  नीबे  दिया  गया

 ag  क्षेत्र  हेक्टेयर  उत्पादन  मीटरी  टनों

 1905-86...
 .  |

 492...

 220.9  32.1

 1987-88  7-88  218.3  44.1

 राज्य  में  रामतिल  के  कुल  उत्पादन  का  75  प्रतिशत से  अधिक  आदिवासी  क्षेत्रों  में  पैदा

 होता  है  ।

 देश  में  अन्य  तिलहनों  की  तुलना  में  रामतिल  के  छोटे  क्षेत्र  तथा  उत्पादन  को  देखते  हुए
 कोई  समर्थन  मूल्य  घोषित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 यद्यत्रि  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  रामतिल  की  कड़ी  ततिस्पर्धा  है  फिर  भो  भारत  सरकार
 ने  खुलेआम  लाइसेंस  जी०  के  अन्तगंत  रामतिल  के  निर्यात  करने  को  अनुमति  दी  है  ।

 (2)  हां  । Nf
 कार्यामेट  प्रूप  की  कोटनाशो  ब्वाहयों  का  उत्पादन

 ]
 5063.  भ्रो  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  कवि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  वैज्ञानिकों  न ेमेधाइल  आइसो  साइनाइड  जो  भोपाल  गैस  कांड  के  बाद

 विश्व  भर  में  भय  का  कारण  वन  गई  थी  का  प्रयोग  किए  बिना  कार्बामेट  ग्रुप  की  कीटनाशी  दवाइयों
 के  उत्पादन  की  नई  विधि  का  हाल  ही  में  पता  लगाया

 ह
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 यदि  तो  क्या  तैयार  की  गई  नई  विधि  का  कोई  परीक्षण  किया  गया  और

 यदि  हां  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  और  इस  नई  विधि  के  प्रयोग  को  बढ़ावा
 देने  क ेलिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  धनुसंघान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  हरि  कृष्ण
 :  वैज्ञानिक  और  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की  राष्ट्रीय  रासायनिक

 प्रयोगशाला  सी०  पुणे  ने  मिधाइल  आइसोसाइनाइड  और/अथवा  फोसजीन  का  प्रयोग

 किए  बिना  ही  काबमिट  कीटनाशक  दवा  को  तैयार  करने  की  एक  प्रक्रिया  का  विकास  किया  है  ।

 जो  नहीं  |  यह  कार्य  अभी  तक  एन०  सी०  एल०  द्वारा  केवल  प्रयोगशाला  के  स्तर  तक

 ही  किया  गया  है  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बरचोना  में  बोद़  मठ  को  खुदाई  का  काय॑

 5064.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  ने  उड़ीसा  में  कटक  जिले  के  बरचोना  क्षेत्र  में
 सातवीं  शताब्दी  के  बौद्ध  मठ  की  खुदाई  का  काय॑  शुरू  कर  दिया  और

 यदि  तो  खुदाई  कार्य  कब  प्रारम्भ  किया  गया  था  भौर  यह  कार्य  कब  तक  पूरा  हो
 जाएगा  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मह्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कति  विभागों  २  र/ज<  मंत्रो  एल०
 पो०  :  हां  ।  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  कटक  जिले  के  बरचोना  क्षेत्र  में
 स्थल  उदयगिरि  पर  खुदाई  कार्य  आरम्भ  किए  गए  हैं  ।

 उदयगिरि  में  1985  में  आरम्भ  किए  गए  खुदाई  कायं  1989-90  तक  जारी  रहेंगे  ।

 कोटनाशी  वबाइयों  का  भ्रायात

 5065.  श्रो  बिनेश  गोस्वामी  :
 थो  बलवम्त  सिह  रामूबालिया  :

 क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कीटनाशी  दवाइयों  को  बढ़ती  हुई  भांग  स्वदेशी  उत्पादन  से  पूरी  न  हो  पाने
 के  कारण  कीट  शी  दवाइयों  का  आयात  करना  आवश्यक  भौर

 यदि  तो  वर्ष  1989-90  के  दोरान  विभिन्न  प्रकार  की  कीटनाशी  दवाइयों  का
 कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  जाएगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  श्याम  लाल  :
 कीटनाशी  दवाइयों  का  आयात  निम्नलिखित  कारणों  से  किया  जाता  है  :

 (1)  कुछ  कीटनाशी  दवाइयों  का  स्वदेश  में  उत्पादन  न  किया  अथवा
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 भारत  में  निभित  न  की  जाने  वाली  कुछ  कीटनाशी  दवाइयों  जैसे

 कार्बोप्यू  फोरमोथियोन  का  1989-90
 में  आयात  किए  जाने  की  सम्भावना  ऐसी  कीटनाशी  दवाइयों  की  तकनीकी  ग्रेड  की  सामग्री  के
 रूप  में  अनुमानित  मांग  लगभग  6500  मीटरी  टन  है  ।

 घाल  बिकरास  के  लिए  संस्थान

 5066.  श्री  नरसिह  सूर्यवंशी  :  क्या  मानव  संसाधन  विक्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  तथा
 प्रशिक्षण

 परिषद  के  तत्वावधान  में  केन्द्रित
 शिक्षाਂ  पर  आयोजित  की  गई  तीन  दिवसीय  विचार  गोणष्ठी  में  निणंय  के  तोर  पर  बाल  विकास  के
 लिए  तैयार  की  गई  एक  काय॑  योजना  में  बाल  विकास  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  संस्थान  की  स्थापना  किए
 जाने  की  सिफारिश  की  गर्द  है  ताकि  इस  क्षेत्र  में  अनुसंधान  प्रशिक्षण  और  मूल्यांकन  संबंधी  कार्य  किया
 जा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 मानव  संताधन  बिकास  संत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कति  विमाणों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पो०  :  और  संगोष्ठी  में  भाग  लेने  वाले  सहभोगियों  द्वारा  भी  व्यक्त  की  गई  इच्छा
 के  अनुसार  संगोष्ठी  में  चर्चा  के  दौरान  एक  विशिष्ट  सहभागी  ने  कारंबाई  योजना  के  एक  भाग  के  रूप
 में  प्रशिक्षण  तथा  मूल्यांकन  आयोजित  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  बाल  विकास  संस्थान  की
 स्थापना  का  प्रस्ताव  किया  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  प्रशिक्षण  परिषद  तथा  राष्ट्रीय  जन  सहयोग  तथा
 बाल  विकास  संस्थान  शिशु  शिक्षा  और  उसके  बिकास के  क्षेत्र  में  निकट  सहयोग  से  पहले  ही  कार्य  कर

 रहे  इस  क्षेत्र  में  सरकार  किसी  अन्य  नए  संस्थान  की  जरूरत  महसूस  नहीं  करती  ।

 ग्राम  पंचायतों  को  राष्ट्रीय  भ्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  से  सम्बद्ध
 किया  जाना

 5067.  श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  कवि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्होंने  दिनांक  26  1989  के  आफ  इडियाਂ  में  प्रकाशित  यह
 समाचार  देखा  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  ग्राम  पंचायतों  को  जिन्हें  अपने  क्षेत्रों  की  समस्याओं  के
 बारे  में  अधिक  अच्छी  जानकारी  होती  प्रायः  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्राथोजित  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 रोजगार  कार्यक्रम  से  सम्बद्ध  महीं  किया  जाता  और

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  बारे  में  किए  गए  मूल्यांकन  अध्ययन  के  निष्कर्षों  का

 राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कषि  मस्त्रालय  में  प्रमोग  विकास  में  राज्य  मन्त्रो  मनादंत  पुआरी  )  :

 हां  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजग।र  कार्य  क्रम  की  मार्गदर्शिकाओं  में  ग्रामीण  लोगों  की  महसूस  की
 गई  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  योजनाएं  तंयार  करने  और  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  कार्यों  के  निष्पादन
 में  ग्राम  पंचायतों  को  शामिल  करने  की  परिकल्पना  की  गई  इस  बारे  में  कार्यक्रम  के  समबर्ती

 मूल्यांकन  के  निष्कर्ष  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
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 विवरण

 1.  ग्राम  पंचायतों  द्वारा  योजन!यें  बनाना  तथा  प्राम  समुदाय  द्वारा
 महसूस  को  गई  प्रावश्यकताभ्नों  को  दर्शाना

 आन्ध्र  हिमाचल  जम्मू  व

 मध्य  उत्तर  पश्चिम  दिल्‍ली  तथा  पांडिचेरी
 में  लगभग  96  प्रतिशत  से  100%  0८  अरुणाचल  मणिपुर  तथा  राजस्थान

 में  लगभग  91%  से  95%  लक्षद्वीप  में  लगभग  87  प्रतिशत  चंडीगढ़  में  80  प्रतिशत
 कार्य  तथा  मिजोरम  में  75  प्रतिशत  समुदाय  द्वारा  महसूस  की  गई  आवश्यकताकों  को  दर्शा

 रहे

 हिमाचल  जम्मू  और  मध्य  राजस्थान  और  पश्चिम  बंगाल  में

 समदाय  की  लगभग  93  से  100  प्रतिशत  तक  आवश्यकताओं  का  पता  ग्राम  सभा/ग्राम  पंचायत  द्वारा

 लगाया  गया  था  ।  मेघालय  और  लक्षद्वीप  में  एसी  आवश्यकताओं  का  मात्र  4  से  7

 प्रतिशत  का  पता  ग्राम  सभा/पंचायतों  द्वारा  लगाया  गया  जबकि  पांडिचेरी  में  ग्राम  सभा/पंचायतों
 द्वारा  किसी  भी  आवश्यकता  का  पता  नहीं  लगाया  महसूस  की  गई  आवश्यकताओं  का  पता
 पंचायत  समितियों  द्वारा  बिहार  और  उड़ीसा  में  लगभग  77  गुजरात  और  दिल्ली  में  50  से

 51  आन्ध्र  अरुणाचल  प्रदेश  ओर  तमिलनाडु  में  22  से  30  प्रतिशत  और
 मिजो रम  और  उत्तर  प्रदेश  में  15  से  20  प्रतिशत  तक  लगाया  गया  |  दूसरी  अधिकारियों

 सदस्यों  |/विधान  सभा  सदस्यों  ने  मेघालय  में  लगभग  78  प्रतिशत
 के  उत्तर  और  लक्षद्वीप  में  43  से  49  प्रतिशत  गुजरात  और  मिजो  रम  में

 32  प्रतिशत  और  30  प्रतिशत  आन्ध्र  प्रदेश  और  चंडीगढ़  में  22  प्रतिशत
 और  :0  प्रतिशत  मामलों  और  अरुणाचल  हिमाचल

 तमिलनाडु  ओर  दिल्‍ली  में  6  से  15  प्रतिशत  मामलों  में  आवश्यकताओं  वा  पता  लगाया  गया  ।

 पांडिचेरी  में  सभी  असम  में  53  प्रतिशत  मामलों  और  अरुणाचल
 कर्नाटक  तथा  लक्षद्वीप  में  लगभग  47  प्रतिशत  तमिलनाडु  में  लगभग  33  प्रतिशत
 मेघालय  में  लगभग  16  प्रतिशत  मिजोरम  में  10  प्रतिशत  मामलों  में  महसूस  की  गई
 आवश्यकताओं  का  पता  दूसरों  के  द्वारा  लगाया  गया  ।

 2.  कार्यों  निष्षादन

 ग्राम  पंचायतों  द्वारा  राजस्थान  में  लगभग  92  प्रतिशत  मध्य  पंजाब  और  पश्चिमी
 बंग।ल  में  लगभग  86  से  9  प्रतिशत  तमिलनाडु  में  लगभग  78  प्रतिशत  कार्यों  और  हिमाचल
 प्रदेश  और  दिल्‍ली  में  लगभग  7।  प्रतिशत  से  72  प्रतिशत  कार्यों  का  निष्पादन  क्या  गया  जबकि
 संबंधित  विभागों  ने  चंडीगढ़  में  सभी  (100  कर्नाटक  में  85  प्रतिशत  गुजरात
 में  75  प्रतिशत  क'यों  और  लक्षद्वीप  और  अरुणाचल  प्रदेश  में  क्रमश  67  प्रतिशत  और  64  प्रतिशत
 कार्यों  का  निष्पादन  किया  ।  जम्मू  और  कश्मीर  में  सभो  कार्य  और  केरल  तथा  उड़ीसा  में

 93%  तथा  90%  कार्य  लाभार्थी  समितियों  के  जरिए  निष्पादित  किए  गए  जबकि  आनध्न  प्रदेश  में
 लगभग  50  प्रतिशत  काय  उनके  द्वारा  निष्पादित  किए  गए  ।  स्वैल्छिक  एजेंसियों  द्वारा  निष्पादित  कार्य
 केवल  कुछ  ही  मामलों  में  पाए  गए  भर्थात्‌  उत्तर  प्रदेश  में  लगभग  7  प्रतिशत  मणिपुर  में  लगभग
 5  प्रतिशत  महाराष्ट्र  और  मेघालय  में  ।  से  2  प्रतिशत  कार्यों  का  निष्पादन  स्वेश्छिक
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 एजेंसियों  के  जरिए  किया  गया  दूसरी  मिजोरम  में  लगभग  42  प्रतिशत  अरुणाचल  अ्रदेश
 में  लगभग  36  प्रतिशत  मणिपुर  में  लगभग  29  प्रतिशत  उड़ीसा  और  पांडिचेरी  में  ?  से
 8  प्रतिशत  कार्यों  और  आन्ध्र  महाराष्ट्र  ओर  पश्चिम  बंगाल  में  से  5

 प्रतिशत  कार्यों  का  निष्पादन  ठेकेदारों  द्वारा  किया  सया  जो  कि  मार्मंदर्शिकाओं  के  विरुद्ध  था  ।

 उपरोक्त  एजेंसियों  के  अतिरिक्त  कुछ  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  कार्यों  का  महत्वपूर्ण  प्रतिशत

 दूसरी  एजेंसियों  जेसे  खण्ड  जिला  परिषद  आदि  भें  प्रदर्शित  द्वारा  भी  निष्पादित  किया

 हुआ  पाया  गया  ।  हरियाणा  में  लगभग  सभी  असप  ओर  पांडिचेरी  में  92  से  93  प्रतिशत

 उत्तर  प्रदेश  में  67  प्रतिशत  मेघालय  में  लगभग  59  प्रतिशत  बिहार  और  मर्णिपुर  में
 42  से  49  प्रतिशत  कार्य  और  लक्षद्वीप  में  लगभग  33  प्रतिशत  काय  दूसरी  एजेंसियों  द्वारा  निष्पादित

 किए  गए  ।

 सोआाबतों  क्षेत्र  धिकास  कार्यक्रम  के  लिए  प्रवधकर

 5068.  भ्री  बढ्धि  चड्र  जंग  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सीमावर्ती  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितती
 राशि  का  प्रावधान  किया

 सीमावर्ती  जिलों  में  अब  तक  ख्ब  की  गई  धनराशि  का  जिला-वार  ब्योरा  क्‍या  है  तथा

 यह  धनराशि  किन  मदों  पर  खत  की  गई

 क्‍या  उपर्युक्त  कार्यक्रम  को  सीमावर्ती  क्षेत्र  शिक्षा  विकास  कार्यक्रम  में  परिवर्तित  कर

 दिए  जाने  के  कारण  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  अनेक  सड़कों  का  निर्माण  कार्य  स्थमित  करना

 पड़ा

 यदि  तो  इन  सड़कों  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  की  योजना  का  विस्तृत  ब्यौरा
 क्या  और

 (¥)  क्‍या  सरकार  उपयुक्त  सीमावर्ती  सड़कों  का  निर्माण  रक्षा  विभाग  की  धनराशि  से  करता

 चाहता  है  ?

 सानव  संताघन  विक्तास  मम्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  स्रं्कृति  विभागों  में  राज्य  धरनो  एल०
 पो०  :  साततरीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सोम।वर्ती  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  200

 करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  था  ।  गृह  मन्त्रालय  द्वारा  वर्ष  1986-87  के  दोशान  यह  कार्य कम
 कार्यान्वित  किया  गया  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  शिक्षा  विभाग  को  स्क्‍॑नमन्‍्करित्र

 किया  गया  चुंकि  इसका  अभिप्राय  इसे  उस  शिक्षा  तक  सीमित  करना  था  जो  सीमावर्ती  क्षेत्रों  के

 विकास  के  लिए  एक  विवेचित  निवेश  था  ।

 )  विवरण  संलग्न  है  |

 से  (३)  शिक्षा  विभाग  द्वारा  सीमावर्ती  क्षेत्र  बिकास  कार्यक्रम  के  लिए  तैयार  की  गई
 मार्ग  दर्शी  रूपरेखाओं  के  अनुसार  बह  शिक्षा  तथा  सम्पूर्ण  मानव  संध्ाधन  विकास  पर  केन्द्रित  शिक्षा



 लिखित  उत्तर  6  1989

 विशाय  द्वारा  यथा  कार्यान्वित  सीमावर्ती  क्षेत्र  बिकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  मार्गों  का  निर्माण  करना

 शामिल  नहीं  है  ।

 हक  विवरण

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  सभी  सीमावर्ती  खंडों/जिलों  की  आवश्यकताओं  के  कार्यक्रम  के
 अम्तयंत  अनुमोदित  विभिन्‍न  कार्यकलापों  के  संबंध  में  अनुदान  संस्वीकृत  किए  जाते  जिला-वार
 राशि  संस्बीकृत  नहीं  की  जाती  है|  बर्ष  1987-88  तथा  वर्ष  1988-89  के  दोरान  चार  सीमावर्ती
 राज्यों  को  मुक्त  प्रशासनिक  अनुमोदन  की  राशि  तथा  अनुदान  निम्न  प्रकार  से  है  :---

 दी  गई  प्रशासनिक  मुक्त  किए  गए

 संस्वी  कृति  अनुदान

 रुपयों  में  )

 1987-88

 ग्रुजरात  385.71  355.69

 राजस्थान  849.91  738.17

 पंजाब  859.75  523.95

 जम्मू  और  काश्मीर  1558.19  882.19

 3653.26  ~~

 गुजरात  544.00  5:0.00

 राजस्थान  1238.00  722.47*

 पंजाब  1744.00  920.00

 जम्मू  तथा  काश्मीर  2543.00  2387.53

 कुल  6069.00  ~
 +_  कक  3०"  कक

 *इसके  उर्मूल  आर०  एम०  यू०  ग्रामीण  स्वास्थ्य  तथा  अनुसंधान  बीकानेर
 को  मुक्त  किए  गए  11.04  लाख  रुपये  शामिल  हैं  ।

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  किए  गए  प्रयास  राज्यों  के  शैक्षिक  विकास  कार्यक्रमों  के  पूरक
 के  अन्तर्गत  आरम्भ  किए  गए  कार्यकलापों  में  नए  स्कूलों  को  भवनों  का

 कक्षा  पीने  के  पानी  तथा  शोचालयों  के  रूप  में  आवश्यक  सुविधाओं  का  नए
 प्रौद्योगिकी  प्रशिक्षण  संस्थानों  की  स्थापना  तथा  विद्यमान  प्रौ०  प्रशि०  संस्थानों  को  सुदृढ़

 को  खोलना  आदि  शामिल  है  ।

 महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र  में  रूल  प्रसंस्करण  एकक  को  स्थापना

 5069.  श्री  बालासाहिब  बिखे  पाटिल  :

 प्रो०  मथु  दंडबते  :

 क्या  श्ाद्य  प्रसंस्करण  उच्योग  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र  में  प्रचुर  मात्रा  में  फलों  की  उपलब्धता  को  ध्यान
 में  रखते  हुए

 उस  क्षेत्र  में  कोई  फल  प्रसंस्करण  एकक  स्थापित  करने  पर  विच्चार  कर  रही
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाद्य  प्रसंहहरण  उच्चयोग  सम्त्रालप  के  राज्य  मसत्री  जगबोरा  :  से
 किसी  भी  क्षेत्र  में  फल  तथा  सब्जी  प्रसंस्करण  यूनिट  स्थापित  करना  कज्बे  माल  की  उपलब्धता  के
 अलावा  विभिन्‍न  अवस्थापना  संबंधी  सुविधाओं  पर  निभंर  करता  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय
 के  पास  कोंकण  क्षेत्र  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  फल  तथा  सब्जी  प्रसस्करण  यूनिट  स्थापित  करने
 विषयक  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जवाहरल/ल  नेहरू  रोजग।र  योजना

 070.  श्री  क॒ष्ण  प्रताप  सिह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1989-90  के  दौरान  जवाहरलाल  नेहरू  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  बिहार  में  कितने
 पिछड़े  क्षेत्रों  का चयन  किया  गया  और

 इन  जिलों  में  कितने  व्यक्षिययों  को  रोजगार  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कवि  मन्त्रालय  में  प्ररमोण  विकास  विमाग  में  राह््य  सम्त्री  अनाइंग  :

 बिहार  तथा  देश  के  अन्य  राज्यों  में  जवाहरलाल  नेहरू  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गांत  कवर  किए  जाने
 बाले  जिलों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्राधास  योजना  के  प्र  तगंत  मकानों  का  निर्माण

 5071.  श्री  क८ग  प्रताप  सिह  :  क्‍या  रूषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्माण  सामग्री  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के परिणामस्वरूप  भारतीय  आवास  योजना  के
 अन्तगंत  निर्माण  किए  जाने  वाले  मकानों  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  भोर

 यदि  तो  सरकार  ने  उक्त  योजना  के  अन्तर्गत  मकानों  का  निर्माण  जारी  रखने के
 लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 क॒वि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विश्ास  विभाग  में  र्य  मंत्रो  अनादंत  :
 और  इन्दिरा  आवास  योजना  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  एल०  ई०
 जी०  की  एक  उपयोजना  है  जो  मूलतः  एक  रोजगार  सृजन  कार्यक्रम  योजना  के  अस्तर्मत

 ऐसी  प्रौद्योगिकियों  को  अपनाने  पर  बल  दिया  गया  है  जो  स्थानोय  रूप  से  उपलब्ध  सस्ती  भवन
 प्रियों  अथवा  श्रम  का  अधिक  हस्तेमाल  करके  स्थानीय  रूप  से  तैयार  की  जा  सकने  वाली  सामग्री  के

 '
 प्रयोग  को  बढ़ावा  देती  हैं  ।  इस  प्रकार  योजना  के  अन्तग्गंत  उपरोक्त  नीतियों  पर  जोर  विए  जाने  से
 भवन  सामग्रो  की  मूल्य  वृद्धि  पर  नियन्त्रण  रख  पाता  सम्भव  हो  सका  है  |

 ,

 इंदिरा  श्राथास  योजना  के  अ  तर्गेत  मकानों  का  निर्माण

 5072.  णौ  कुठ्ण  प्रताप  सिह  :  क्‍या  रुषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है  123
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 ()  वर्ष  1988-89  के  दोरान  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तर्मंत  बिहार  में  आवासीय
 मकानों  के  निर्माण  का  क्‍या  लक्ष्म  निर्धारित  किया  गया

 1988  तक  ऐसे  कितने  मकानों  का  निर्माण  किया  और

 लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  द्रामोज  विकास  विगण  में  राण्य  मंत्रों  :
 1988-89  के  दोरान  योजना  के  अम्तगंत  बिहार  को  आवंटित  निधियों  से  वर्ष  के  दोरन  19327
 भकानों  का  निर्माण  किया  जा  सकता  है  ।

 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  योजना  के  अन्तगंत  राज्य  में  1988  तक  9939
 मकानों  का  निर्माण  किया  गया  है  ।

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार  से  कहा  था  कि  31  1989  तक  उन  सभी  मकानों
 का  निर्माण  काय॑  पूरा  कर  लिया  जिन्हें  योजना  के  अन्त्गंत  1985-86  शुरू  होने  का  वर्ष  )
 से  लेकर  1988-89  तक  आवंटित  निधियों  से  निर्माण  किया  जा  सकता  है  ।

 राष्ट्रीय  बोज  बेक

 ]

 5073.  श्री  बालासाहिब  बिले  पाटिल  :  क्‍या  क॒वि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एक  राष्ट्रीय  बीज  बेंक  खं।लने  का  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  कथि  ओर  सहुकारिता  विभाग  में  राज्य  मत्री  श्याम  ल,ल  :
 नहीं  ।

 (a)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विजयवाड़ा  भोर  मेल्लोर  के  बोच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  पुलों  का  पुनर्निर्भाण
 5074.  भो  शो०  शम्यु  :  क्या  खल-भूतल  परिथ्षहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  विजयवाड़ा  और  नेल्लोर  के  मध्य  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  बने  कितने  पुल
 अपनी  अवधि  पूरी  कर  चुके

 क्‍या  इस  मार्ग  पर  पुराने  पुलों  के  स्थान  पर  नये  पुल  बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
 ५

 लल-भूतल  परिवहन  रग्त्रालय  के  राज्य  मम्न्नी  राजेश  :  से  आंध्र

 प्रदेश  में  एन०  एच  ०-5  पर  नेललोर  ओर  विजयवाड़ा  के  बीच  पड़ने  वाले  पुनर्निर्माण  के  लिए  पता  लगाए

 गए  20  पुलों  में  से  3  पुलों  के  प्राककलनों  को  हाल  ही  में  संस्वीकृत  किया  गया  है  ।  इन  सभी  पुलों  का

 पुन्निर्माण  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  शेष  अवधि  के  दौरान  ओऔर  बाद  कौ  योजनाओं  के  दौरान

 निधियों  की  उपलब्धता  के  अनुसार  चरणबद्ध  ढंग  से  किया  जाना

 क्षानों  में  मर्तो  पर  प्रतिबग्ध

 5075.  डा०  गोरो  शंकर  र/लहंत  :  क्या  इस्पात  शोर  खान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 124
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 ४२  ं00फफसलफ3इकफ+अकऋऋकऋ  --

 देश  में  उनके  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  कितनी  खानों  में  भर्तों  पर  प्रतियंध
 गया

 (@)  यह  प्रतिबंध  कब  से  कब  तक  लगाया  गया  है  और  इसके  कया  कारण  और
 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिहार  स्थित  खानों  से  यह  प्रतिबंध  हटाने  का  है  ?

 इस्पात  झ्रौर  छान  मंत्री  एम०  एल०  :  से  सरकार  ने  इस्पात  और
 मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  संचालित  खातों  में  कर्मचारियों  की

 भर्ती  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  कोई  निर्देश  नहीं  दिए  मंत्रालय  के  कुछ  सरकारी  उपक्रम
 आमतौर  पर  उन  क्षेत्रों  में  नये  लोगों  को  भर्ती  न  करने  में  संयम  बरत  रहे  जहां  पहले  से  हो
 अधिक  कामगार  हैं|

 किलिस्तो नो  मुक्ति  संगठन  के  बारे  में  सम्मेषत़

 5016.  डा०  गोरो  हांकर  राजहस  :  क्या  बिदेश  मनन्‍्त्रो  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  एशिया  में  शांति  स्थापित  करने  की  प्रक्रिया  को  तेज  करमे  के  लिये  फिलिस्तीनी

 मुक्ति  संगठन  के  संजस्  में  एक  अच्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  बुलाये  जाने  की  बतंमान  स्थिति  क्या  ओर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  दिशा  में  कोई  नई  पहल  करने  का  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :  और  मध्य  पूर्व  के
 विषय  में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  बुलासे  के  प्रस्ताव  को  अधिकाधिक  समर्थन  तो  मिल  स्हा  है  परन्तु
 अभी  तक  कोई  समझोता  नहीं  हुआ  है  ।  सरकार  सभी  संबंधित  पक्षों  के  साथ  सम्पक  बनाए  हुए  है  ताकि
 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  किया  जा  सके  और  यह  जरूरी  नहीं  मानती  कि  इस  संबंध  में  अलग  से  कोई  पहल
 की

 भारत  में  प्रराशन  उच्योभ

 5077.  डा०  गौरी  झंकर  र/लहुत
 :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पुस्तक  प्रकाशित  करने  के  संबंध  में  विश्व  में  सातवें  स्थान  से  स्थान
 पर  आ  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  उप्राय  क्िय्ये  गये  हैं  अथवा  करने  का  विचार

 मानव  संपाधम  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  सथा  संह्कृति  विभागों  में  राज्य  ऋषणी
 एल०  पी०  हा  :  यूनेस्को  सांब्यकीप  वर्ष  1987  के  संस्करण  अनुस्ह्र  संज्षार  में
 पुस्तक  प्रकाशन  मैं  भारत  की  स्थिति  स्थान  पर  है  ।

 देक्ष  में  पुस्तकों  की  प्रोन्नति  के  लिए  सरकार  त  कई  कदम  उठाए  राष्ट्रीय  शिक्षा
 1986  में  यह  कहा  गया  है  कि  के  सभी  व्यक्तियों  हेतु  पुस्तकों  को  सुलभता  से  प्राप्त

 कराने  के  लिए  प्रयास  किए  जायेगेਂ  ।  की  अध्ययन  की  आदत  तथा  सृजन  लेखन  को
 प्रौन्‍्नत  करने  के  उपाय  किए  जायेंगे  ।  राष्ट्रीय  पुस्तक  नीति  को  त॑यार  करने  के  लिए  सरकार ने  1985
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 अमन»

 में  राष्ट्रीय  पुस्तक  नीति  पर  एक  कार्यकारी  दल  नियुक्त  किया  इस  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों
 के  आधार  पर  पुस्तक  प्रौनन्‍्नति  के  लिए  सरकार  ने  कई  निर्णय  लिए  ।

 कील अल  कक  अ  अल  ककिक

 राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  की  स्थापना  1957  में  उचित  दर  पर  अध्ययन  सामग्री  निर्मित  ओर
 बढाने  तथा  जनता  के  बीच  पुस्तक  प्रवृति  विकसित  करने  के  उद्देश्य  से  की  गई  थी  ।  राष्ट्रीय  पुस्तक
 न्यास  पुस्तक  प्रौन्‍नति  हेतु  कई  योजनाएं  कार्यान्वित  कर  रहा  शिक्षा  संबंधी  राष्ट्रीय  पुस्तक  नीति

 तैयार  करने  के  पश्चात्‌  (1)  ब्लेक  बोर्डਂ  योजना  के  अन्तगंत  बच्चों  क ेलिए  तथा  (11)
 नव-साक्षरों  के  लिए  पुस्तक  निर्माण  की  नई  योजनायें  तैयार  की  गई  हैं  ।

 कफोटमाइक  नोति  को  सपोक्षा

 5070.  भ्री  मर्रातह  सूयंबंशी  :

 क्री  विजय  एन०  पाठिल  :

 1
 कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  आयोजित  की  समस्‍यायें  तथा  विकल्पਂ  संबंधी  नेशनल

 कोर  ग्रुप  की  बैठक  में  कीटनाशक  विशेषज्ञों  म ेकीटनाशक  नीति  की  सम्पूर्ण  समीक्षा  करने  को  कहा  है
 तथा  बताया  है  कि  प्रयोग  में  लाई  जा  रही  अधिकांश  कीटनाशक  ओऔषधियां  प्रमुख्च  कीटों  का  नाश

 करने  में  असफल  रही  है  और  इनसे  केवल  लोगो  के  स्वास्थ्य  को  खतरा  ही  बढ़ा  भोर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  का  क्या  बदम  उठाने  का  विचार  है

 कृषि  मंत्रालय  में  कथि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  न्‍्याम  लाल  :
 वोलन्टरी  हैल्थ  एसोसिएशन  आफ  इंडिया  द्वारा  की  समस्या  और  विकल्पਂ  विषय

 पर  नेशनल  कोर  ग्रुप  की  अभी  हाल  ही  में  आयोजित  बंठक  में  महमूस  किया  गया  कि  कौटनाशक  बहुत
 से  कृमियों  पर  नियंत्रण  करने  में  असफल  रहे  हैं  जिससे  किसानों  को  कष्ट  हुआ  है  और  इसलिए  देश

 को  कीटनाशी  दवाइयों  के  बिना  खेती  को  कायम  रखने  के  लक्ष्य  की  ओर  बढ़ना  च'हिए  |  इस  कथित
 बैठक  में  बहुत  अधिक  विषाक्त  और  खतरनाक  जंव  रसायनिक  कीटनाशक  दवाइयों  के  उपयोग  से  होने
 वाले  खतरों  और  हानि  के  बारे  में  भी  चिन्ता  ब्यवत  की  है  ।

 सरकार  ने  कीटनाशकों  के  वितरण  और  उपयोग  को  विनियमित
 करने  के  लिए  कीटनाशी  1968  बनाया  है  ताकि  मनुष्यों  और  जानवरों  को  जोखिम  से
 बचाया  जा  सके  और  उससे  संबंधित  मामले  निपटाये  जा  सकें  ।  उक्त  अधिनियम  के  प्रावधानों  के
 अन्तगंत  देश  में  कीटनाशी  दवाइयों  के  आयात  किए  जाने  अथवा  निर्माण  की  अनुर्मात  तब  तक  नहीं  दी
 जाती  जब  तक  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए  इनका  पंजीकरण  न  किया  गया  हो  ।  देश  में  किसी  कीटनाशक
 को  तभी  पंजीकृत  किया  जाता  है  जबकि  आंगड़ों  के  वेज्ञानिक  मूल्यांकन  के  आधार  पर  इसकी  सुरक्षा
 और  प्रभावकारिता  के  संबंध  संतुष्टि  कर  ली  गई  हो  |  पंजीकरण  किए  जाने  के  समय  कीटनाशी  दवा
 के  सुरक्षित  ओर  उचित  अनुरक्षण  तथा  उपयोग  की  पैकेज  पद्धतियां  भी  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।  देश  में
 उपयोग  की  जा  रही  कीटनाशी  दवाओं  का  समय-समय  पर  म॒ल्यांकन  किया  जाता  है  ताकि  भविष्य  में
 उनके  सतत्‌  इस्तेमाल  को  सीमित  पूर्ण  प्रतिबंध  लयाने  अथवा  चरणबद्ध  तरीके  से  इन्हें
 बंद  किए  जाने  आदि  के  बारे  में  निर्णय  लिया  जा  सके  ।
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 खाच्च  प्रसंस्करण  उच्ोगों  को  स्थापना  के  लिए  प्रस्ताव  रा
 5079.  भ्रो  प्रताप  मानु  शर्मा  :  क्‍या  ल्ाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  सभा  में  ब्ाद्य  प्रसंस्करण  की  स्थापना  के  लिये  कुछ
 प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  और

 कया  अन्य  कंपनियों/प्रतिष्ठानों  ने  भी  इस  संबंध  में  प्रस्ताव  भेजे  हैं  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदोहा  टाई:लर)  :  से
 मध्य  प्रदेश  राज्य  में  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  खाद्य  प्रसंस्क रण  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 प्राप्त  करने  हेतु  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  मध्य  प्रदेश  वित्त  निगम  द्वारा  किए  गए  भश्रस्ताव  प्राप्त
 हुए  हैं  ।

 विश्यविशालय  तथा  कालेंज  के  ह्रध्यापकों  को  तवर्थ  सेवा  का  लाम  विया  जाना

 5080.  भ्री  उ्तम  राठोड़  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  दिल्ली  चिश्व  विद्यालय  ने  हाल  ही  में  कोई  ऐसा  निर्णय  किया  है  कि  प्राध्यापक
 को  विश्वविद्यालय/कालेज  की  सेवा  में  स्थाई  रूप  से  शामिल  कर  लिये  जाने  पर  उसके  द्वारा  की

 गई  तदर्थ  सेवा  का  लाभ  भी  दिया

 यदि  तो  ऐसे  लाभों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  प्रकार  की  सेवा  का  लाभ  पेंशन  के  मामले  में  भी  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 मानव  संस।धन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  र/रूप  मंत्री  एल०
 पो०  :  जी  नहीं  ।

 श्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 तदथ्थं  सेवा  न  तो  अस्थायी  है  ओर  न  ही  नियमित  ।

 पंचायतों  राज  प्रभालो

 5081.  थी  श्ली०  जंग्रा  रेडडो  :  क्‍या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तालुका  और  जिला  स्तरों  पर  पंचायती  राज  के  संबंध  में  हुई  राज्यों  के  मुख्य
 सचियों  की  पिछली  बैठक  में-क्या  सिफारिशें  की

 क्‍या  संविधान  में  कोई  संशोधन  करमे  का  सुझाव  दिया  गया  था  यदि  तो  क्‍या

 ठोस  सुझ्नाव  दिए  गए  हैं  ओर  संविधान  में  संशोधन  करने  संबंधी  सुझाव  के  बारे  में  क्या  कदम  उठाए

 गए

 (7)  क्‍या  इस  समय  विभिन्‍न  राज्यों  में  पंचायती  राज  संस्थाओं  के  लिए  चुनाव  संबंधी  कानून
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 प्रक्रिवएं  और  नियम  भिन्न-भिन्न  हैं  याद  तो  इस  संबंध  में  देश  में  एक  समानता  लाने  के  लिए  क्‍या
 प्रस्ताव  है

 क्‍या  सरकार  पंचायती  राज  संस्थाओं  के  कार्यकरण  को  सुचारु  ओर  उन्हें  प्रभावी
 बनाने  की  दृष्टि  से  उनके  चुनाव  नियमित  समय  पर  कराने  के  लिए  भी  कदम  उठाने  पर  विचार  कर

 रही  है

 कवि  मंत्रालय  में  प्रामोभ  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  अना।इंग  :  से
 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 पंचायती  राज  और  जिला  आयोजना  पर  जिला  मेजिस्ट्रंटों/कलेक्टरों  को  रिपोर्ट  पर  चर्चा  करने

 लिए  मख्य  सचिवों  का  सम्मेलन  30  1988  को  भायोजित  किया  गया  संचिवों  के

 सम्मेलन  में  जिम  महों  पर  आम  राय  वे  निम्नलिखित  हैं  :---

 1.  यह  आवश्यक  और  वांछनीय  दोनों  है  कि  पंचायती  राज  संस्ज्ञाओं  को  पुनर्जीवित  किया

 जाए  ।

 2.  आयोजना  निचले  स्तर  से  शरू  होती  चाहिए  ।

 एक  सामान्य  नमूने  कें  रूप  में  पंचायती  राज  का  एक  त्रिस्तरीय  ढांचा  उपयुक्त
 उत्तर  पूर्ष  के  कुछ  जम्मू  और  कश्मीर  और  अण्डमान  और  निकोवार  द्वीप  समूह
 में  कुछ  संशोधनों  की  आवश्यकता  है  ।

 4...  विकास  आयोजना  ओर  प्रशासन के  केन्द्र  बिन्दू  को  एक  ओर  गांवों  से
 ओर  दूसरी  ओर

 जो  कि  लोगों  में  सहभागिता  की  भावना  पृदा  करने  में  उनके  इतने  निकट  नहीं
 से  हटा  कर  खण्डों  में  स्थानान्तरित  करने  में  लाभ  है  ।

 5.  ग्राम  पंचायत  स्तर  पर  चुनावों  को  छोड़कर  खण्ड  ओर  पंचायतों  के  लिए  चुंनाव  दलीय
 आधार  पर  हो  सकते  हैं  ।

 ऊ  हालांकि  आयोजना  संबंधी  निर्णय  और  निगरानी  कार  निर्वाष्षित  प्रतिनिधियों  पर
 छोड़ा  जाना  परन्तु  कार्यकारी  उत्तरदायित्व  जिलाधीश  और  उसके  अधिकारियों
 की  टीम  के  पास  निहित  होने  चाहिए  |  इस  उद्देश्य  क ेलिए  जिलाधीक्ष  प्रशासन  संबंधी
 स्थायी  समिति  के  अध्यक्ष  के  रूप  कार्य  कर  सकता  है  ।

 7...  प्रशासन  के  विकास  संबंधी  नियंत्रक  पहलू  अलग  नहीं  किए  जाने  जिले  में

 एक  केन्द्र  बिन्दु  होना  चाहिए  जो  दोनों  पहलूओं  को  देखे  ।  जिलाधीश  को  केन्द्र  बिन्दु
 होना  चाहिए  और  उसे  स्थानीय  निकाय  का  एक  कर्मंभारी  बनाकर  इस  अवस्था  में
 उसकी  स्वतंत्र  स्थिति  से  समझोता  नहीं  किया  जाना  भाहिए  ।

 8.  कमजोर  वर्गों  के  हितों  की  सुरक्षा  न  नेवल  सीटों  के  आरक्षण  की  शीति  के  जरिए  वरन्‌
 कुछ  वित्तीय  आवंटन  के  निर्धारण  क॑  जरिए  भी  को  जानी

 9.  स्था  नीय  निकायों  को  उन्हें  सौंपे  भए  कार्यों  क ेबराबर  ही  वित्तीय  और  संभठनात्मक
 संसाधन  दिए  जाने  चाहिए  ।

 10...  पंचायती  राज  और  जिला  आयोजना  पर  सामने  आह  सुझावों  के  कार्यान्वयन  के  लिए
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 कर  अउ8नो२२ीन+  5

 एक  राजनीतिक  सर्वेसम्मत्ति  की  आवश्यकता  इस  मुद्दे  पर  राजनोतिक  आम  राय
 के  आधार  पर  संवेधानिक  संसोधन  भी  किया  जा  सकता  है  ।

 स्थानीय  स्वशासी  ईकाई  होने  की  वजह  से  पचायती  राज  संस्थाएं  संविधान  के  अन्तर्गत  राज्य
 सूची  में  मिजोरम  और  नागालेंड  को  छोड़कर  शभी  राज्यों  और  लक्षद्रीष  भोर  प्रांडिबेरी
 को  छोटकर  सभी  संघशासित  प्रदेशों  में  अलग-&लग  शक्तियों  और  कायों  वाली  पंचायती  राज
 पद्धतियां  हैं  ।  पंचायत  निकायों  के  चनाव  कराने  और  उनके  कायों  की  प्रक्रिया  और  नियम  उन  राष्यों
 के  कानूनों  में  निहित  हैं  ।

 मिजोरम  और  नागालेंड  में  परम्परागत  परिषदें/ग्राम  परिषदें  हैं  ।  पांडिबरेरी  में  यद्यपि
 पंचायती  राज्य  अधिनियन्  1974  में  अस्तित्व  में  आया  था  लेकिन  इसे  अभी  लागू  किया  जाना  है  ।
 लक्षद्वीप  में  पंचायती  राज  अधिनियम  अभी  हाल  में  ही  पारित  हुआ  है  और  इसके  अन्शर्गत  निमय
 बनाए  जा  रहे  हैं  ।

 केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  पर  इस  बात  के  लिए  जोर  दे  रही  है  कि  पंचायती  शाज  निकायों
 के  समय  पर  चुनाव  करवाए  जाएं  और  उन्हें  पर्याप्त  अधिकार  और  काय॑  सौंपे  जाएं  ताकि  थे  विकास
 की  प्रक्षिया  में  लोगों  को  भागीदारी  का  सशक्त  साध्यम  बन  सकें  4  विज्लेष  रूप  से  प्रध्वाम  मंत्री  जी  तथा
 कृषि  मंत्री  ने  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  पत्र  लिखे  हैं  जिनमें  विभिन्‍न  पंचायती  शाद्ष  निकायों  के  चुनाव
 नियमित  रूप  से  करवाने  के  लिए  कहा  भया  है  ।

 खाशाश्म  उतपादत  में  बद्धि  करमा

 5082.  भो  बो०  कण  राव  :  कया  कु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :]

 )  क्‍या  भारत  में  वर्तमान  खाद्यान्न  उत्पादन  को  बढ़ाकर  तौत  गुशथ्ा  करने  की  क्षमता

 (@)  यद्दि  तो  इम  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिये  क्ग्मा  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  मन्भालय  में  कृषि  प्रोर  सहकारिता  किश्रात  में  रम्त्प  मंत्री  श्याल  खास  :
 ओर  भारत  के  पास  अपना  खाद्यान्न  उत्पादन  बढ़ाने  की  काफी  क्षमता  द्रेश में  अप्रमुक्स

 उपलब्ध  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  उहृंश्य  से  कई  विकास  कायंक्रम  शुरू  किए  गए  इनमें
 लिखित  शामिल  हैं  :--

 (1 )  सिंचाई  सुविधाओं  का

 (2)  क्षेत्र  की  प्रति  इकाई  उवंरक  खपत  में  वृद्धि

 (3)  अधिक  उपज  देने  वाली  बौनी  तथा  संकर  किस्मों  की  फ़सलों  के  तहत  भाने  वाले  क्षेत्र  का
 विस्तार

 (4)  उन्नत  प्रोद्योगिकी  तथा  पैकेज  पद्धतियों  को

 (5)  भूमि  का  गहन  उपयोग  करना  तथा  दोहरी  भोर  अहु-कुसलीय  पद्भत्रि  अप्रयाकर

 क्षेत्र  में  वृद्धि

 (6)  उन्दत्  हपकरणों  ओर  मशीतरियों  का

 (7)  समेकित  कीट  जियन्त्रण
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 (8)  सस्ती  ऋण

 निज

 (9)  खेतों  में  उपलब्ध  प्रौद्योगिकी  का  अन्तरण  करने  के  उद्देश्य  से  विस्तार  सेवाओं  को  सुदृढ़
 और

 (10)  प्रभावी  मूल्य  एवं  विपणन  समथ्थंन  ।

 खम्देरी  में  पंलेसਂ  का  संरक्षण

 ]
 5087.  भ्रो  महेखा  सिह  :  क्या  सामव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  गुना  जिले  में  चन्देरी  स्थित  पैलेसਂ  संग्रहालय  के  संरक्षण  के

 लिये  कितनी  धनराशि  मंजूर  और  खर्च  की  गई

 क्‍या  भारतीय  राष्ट्रीय  कला  और  संस्कृति  न्यास  के  विशेषज्ञों  की  राय  में  धनराशि

 अकाल्पनिक  बिना  सोचे  विचारे  तरीके  ख््  की  गई  है  ओर  इससे  पंलेसਂ  का  मूल  भाकार

 ही  बिगड़  गया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष  को  तुरन्त  रोकने  और  इस  मामले  पर

 पुनविचार  करने  का  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पो०  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  संस्वीकृत  4.5  लाख  रुपये  की  राशि  में  से  4  लाख
 रुपये  खर्च  हुए  हैं  ।

 भारतीय  पुरातत्व  भारतीय  राष्ट्रीय  कला  और  संस्कृति  न्यास  द्वारा  अभिव्यक्त
 राय  से  सहमत  नहीं  हैं  ।  जो  कार्य  किया  गया  है  वह  ठीक  है  और  यह  किसी  महल  में  स्थापित  स्थल

 संग्रहालय  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रख  कर  किया  गया  प्रदर्शन  भौर  सुरक्षा  व्यवस्थाओं  के

 लिए  उपयुक्त  ओर  गुप्त  त्रिजली  की  व्यवस्था  की  गई  है  उसको  छोड़कर  कोई  बड़ा  संरचनात्मक

 बर्तत  नहीं  किया  गया  है  और  इन  उपायों  से  किसी  भी  रूप  में  इस  महल  की  मूल  वास्तुकला  को  कोई
 भाधात  अथवा  बाघा  नहीं  पहुंचती  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍लो  परिवहन  निगम  के  बस-किरायों  में  बद्धि  का  प्रस्ताव

 5084.  श्री  बलटन्त  सिह  रामूबालिया  :
 भ्री  बिनेश  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अन्तगंत  चलने  वाली  बसों  के  किरायों  में  वृद्धि  करने
 का  कोई  प्रस्ताव

 पदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्‍या  1986  में  भी  किरायों  में  वृद्धि  की  गयी

 यदि  तो  क्या  यात्री  किराये  में  बृद्धि  करने  के  बावजूद  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को
 उस  वर्ष  और  उसके  बाद  के  वर्षों  में

 भी  घाटा  हुआ  ओर  यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
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 (2)  सरकार  मे  दिल्ली  परिबहन  निगम  के  घाटों  पर  नियंत्रण  के  लिये  कार्य  क्षमता  में  वृद्धि
 वहां  व्याप्त  भ्रष्टाचार  को  दूर  अनियमितताओं  को  दूर  करने  ओर  प्रशासनिक  व्यय  में

 कमी  करने  हेतु  क्या  उपाय  किये  और

 इन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  कार्यकरण  पर  क्‍या  प्रभाव

 पड़ा  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्प्  सन्‍्त्रो  राजेश  :  और
 वित्तीय  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  तथा  घाटों  में  कटौती  करने  के  लिए  दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  भाड़ों
 में  संशोधन  और  उसे  गुक्तिसगत  बनाने  का  किया  है  ।

 हां  ।

 19:6  में  भाड़े  में  संशोधन  से  काटे  में  कमी  आई  विल्तु  वह  प्रचालन  खर्च  में

 बाद  में  हुई  वृद्धि  की  पूर्ति  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  1984-85, 5,
 1986-87  और  1987-88  तथा  1988-89  में  1988  प्रभालन

 घाटों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 ९०  )
 84-85.  85-86  85-87...  87-88.  88-89

 06.83  77.73  38.63  45.९6
 88  तक  अनन्तिम )

 (४)  और  कार्य  कुशलता  बढ़ाने  तथा  खर्च  में  कमी  करने  के  लिए  सतत  आधार  पर

 उठाए  गए  कदमों  में  मितव्यययिता  उपायों  को  टायर  की  बेहतर  बाहनों

 के  अनुरक्षण  और  इंधन  रूट  को  युक्तिसंगत  बनाकर  वस्तुसूत्री  नियंत्रण  करना

 शामिल  इन  उपायों  से  1987-88  के  दौरान  लागत  में  6  करोड़  रुपए  और  1588-89  के  दौरान

 लगभग  10  करोड़  रुपए  की  कमी  करने  में  मदद  मिली  है  ।

 सखाद्यान्त  के  लिए  धनराशि

 5086.  श्री  भर्ज  श्वर  तांतो  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वंष  195788  07-88  और  1988-89  के  दौरान  खाद्यान्न  उत्पादन  के  लिए  कितनी  धनराशि

 उपलब्ध  कराई  और

 यह  धन्तराशि  किन  विशिष्ट  मदों  पर  खर्च  की  गई  ?

 कथि
 '  मंत्रालय  में  कवि  धोर  सहकारिता  विमाभ  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  यादव  )  :

 1987-88  और  1988-89  के  वोरान  भारत  सरकार  ने  खाद्यान्न  उत्पादन  के  लिए  विभिन्‍न

 फसल  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  10,485.00  लाख  रुपए  और  28.201.15  लाख  रुपये

 निर्मुक्त  किए  थे  ।

 फसल  की  आवश्यकताओं  ओर  मृदा  तथा  क्ृषि-वातावरण  परिस्थितियों  के  भाधार  पर

 आदानों  जैसे  एच०  वाई०  वी०  उबं  खरपतवार  मृदा  सुधारक
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 आदि  के  उदयरेद  के  लिए  किसानों  को  प्रोत्साहन  मदान  करने  के  लिए  शाशियां  खत  की  गयी  ।
 इसके  अपतिरिवत  इच  फसलें  में  उत्पादन  प्रोध्ोविकी  में  ऋशिक्षण  अनुकली  सिनिकिट  परोक्षणों
 फामं॑  प्रदर्शनों  आदि  के  लिए  भी  निधिियां  व्यय  को  गयी  थीं  ।

 मुथाहाटो  लें  जारतोब  भू-स्वक्षण  दिमाग  का  एक  सहन  कापलिय  कोशना

 5087.  भ्री  भद्दे  इधर  तांतो  :  क्‍या  दस्पात  धोौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  जनवरी  1982  में  असम  सरकार  को  सूचित  किया  था  कि
 उसका  गुवाहाटी  में  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  विभाग  का  एक  मंश्ल  कार्यालय  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  यह  कार्यालय  खोलने  की  दिशा  में  आज  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  संत्री  एम०  एल०  :  कौर  1982

 असम  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  खांन  विभान  मे  दिसपुर  में  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  का

 एक  सकिल  कार्यालय  खोलने  को  इच्छा  प्रकट  की  असम  राज्य  सरकार  से  आधारभूत

 सुविधायें  कार्यालय  काम्पष्क्‍्स  ओर  कुछ  आधासी  मक.नों  के  निर्माण  हेतु  भूखण्ड  सुलभ  कराने

 का  अनुरोध  किया  गया  था  ।  कई  अनुरोधों  के  इस  प्रयोजन  हेतु  सरकारी  भूमि  अभी  तक

 सुलभ  नहीं  की  गई  है  ।  असम  सरकार  को  दिए  गए  आश्वासन  को  देखते  गुवाहाटी  में

 एक  छोटी  इमारत  किराए  पर  लेकर  अक्तूबर  ,  1986  में  भारतीय  भू-सर्वक्षण  का  सकिल  कार्यालय
 खोल  दिया  गया  है  ।

 सोविपत  संघ  में  भारतोय  सांस्कृतिक  केन्द्र

 5088.  ये  पोौ०  एस्र०  सईद  :  क्‍या  थिद्वेश  मंत्री  यह  बताते  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  हाल  ही  में  सॉवियत  संघ  में  एक  भारतीय  सांस्कृतिक  केन्द्र  स्थाफ्ति  किया  गया

 यदि  तो  इस  केन्द्र  में  निष्पादित  किये  जाने  वाले  मुख्य  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या

 इस  पर  कितनी  धनराशि  खत  होने  का  अनुमान  है  ?

 विवेश  मंत्रालय  में  राज्ण  मंत्रों  के०  के०  :  हां
 ।

 जवाहरलाल  नेहरू  सांस्कृतिक  केन्द्र  जिसने  2  1989  से  मास्को  में  कार्य  करना
 आरम्भ  कर  दिया  मंचीय  कला  और  योग  का  प्रशिक्षण  हिन्दी  सीखाकर  और  भारतीय

 संस्कृति  के  विभिन्‍न  पहलुओं  के  बारे  में  संकीय  कार्य  प्रदर्शनिम्रों  दि  का
 आयोजन  करके  भारतीय  संस्कृति  के  बारें  में  जागरूकता  पैदा  करेगा  ।

 इस  केन्द्र  पर  वित्तीय  वर्ष  1988-89  में  लमभय  पांच  लाख  रुसये  खत  किए  मए

 दुधाक  पल्षझों  का  सिकास

 :  089.  भी  पो०  पभ्रार०  कुमारमंगलस  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृषा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  डेरो  विकास  बोर्ड  ने  डेयरी  विकास  की  विभिन्‍न  परियो  जनाओं  पर  बर्ष  1970

 से  अब  तक  कितनी  धनराशि  व्यय  की

 कया  भेंस  ओर  अन्य  पशुओं  का  दुग्ध  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  निर्धारित  को  गई
 राशि  में  से काफो  धनराशि  दुग्ध  प्रश्न॑स्क  रण  सँयंत्रों  मे ंलगा  दी  गई
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 कया  उनमें  से
 अधिकांश  संयंत्र  अनुदान  में  मिलने  वाले  दुर््र  चूर्ण  का  आयात  बन्द  किए

 जाने  के  कारण  दूध  की  3।  कमी  होते  के  कारण  अपनी  निध  ररिति  क्षमता  से  कम  उत्पादन  कर  रहे
 और

 दुग्घ  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  भैंस  ज॑से  दुधारू  पशुओं  के  विकास  हेतु  क्या  कदम  उठाने

 कवि  मन्त्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सग्भो  श्य|स  लाल  :
 आपरेशन  फ्लड  कायेक्रम  के  विभिन्‍न  चरणों  के  अन्तर्गत  वर्ष  1970  से  1989  तक

 739.49  करोड़  रुपए  राशि  आबंटित  की

 आपरेशन  जो  इस  समय  अपने  तृतीय  चरण  में  का  मूल  उद्देश्य  किसामों  को
 उन  सहकारी  समितियों  को  जो  उत्पादक  सदस्यों  के  द्वारा  ही  बनायी  एवं  नियंत्रित  की  जाती  की
 स्थापना  करके  और  दूध  की  प्रसंस्करण  और  विपणन  आदि  के  लिए  आवश्यक  बुनियादी
 सुविधाएं  मुहैया  करके  दुग्ध  उत्पादकों  को  शहरी  मंडी  से  जोड़ना  रहा  इस  कार्यक्रम  फ्ो  वित्
 फन्डिग  एजेंसियों  और  भारत  सरकार  के  साथ  हुए  समझौते  और  विशिष्ट  कार्य  मदों  के  अनुसार  दिया
 जाता  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  धनराशि  का  आबंटन  कार्य  मदों  के  भीतर  ही
 धनराशि  के  उसकी  वास्तविक  प्रगति  आदि  की  दर  के  आधार  पर  कार्य  अवधि  के  दौरान

 सुधार  के  रूप  मे  किया  गया  ।  ऐसे  सुधार  इस  प्रकार  के  कार्यक्रम  के  लिए  आवश्यक  हैं  ।

 इस  परियोजना  क्षेत्र  में  1989  में  दुग्ध  संयंत्रों  क ेउपयोग  की  ओसत  क्षमता

 कुल  मिलाकर  करीब  86  प्रतिशत  थी  और  34  दुग्धशालाओं  में  उपयोग  क्षणता  से  अधिक  हो

 देश  में  पशुधन  में  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  द्वारा  अपनायी  जाने  बाली  प्रस्तावित

 नीतियां  नीचे  दी  गई  हैं  :-..-

 (1)  विदेशी  डेरियों  के  पशुओं  की  नस्‍्लों  के  साथ  अज्ञात  पशुओं  का  संकर  प्रजनन  तथा  मूल
 इलाकों  में  स्थापित  स्वदेशी  नस्ल  के  पशुओं  के  संकर  प्रजनन  को

 (2)  संकर  नस्ल  के  पशुओं  में  चुनिन्दा  प्रजनन  कायंक्रम  को  सुदृढ़

 3)  भारवाही  और  दोहरे  प्रयोजन  वाले  स्वदेशी  नस्ल  के  पशुओं  और  भैसों का हि

 (4)  चुनिन्दा  प्रजनन  के  जरिए  भैसों  का  सुधार  ।

 कोटों  पर  जंविकोय  नियंत्रण

 5090  श्री  पी०  झ्रारए०  कुसारमंगलस  :
 धो  विजव  एन०  पाहठिल  :

 क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  के  अन्य  विकसित  देशों  की  तरह  भारत  भी  बिना  कीटनाशकों  के  प्रयोग  किए

 कृषि  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  करमे  की  ओर  बढ़  रहा

 जैविक  नियंत्रण  तथा  पाइुय  मूल  के  कीटनाशकों  जैसे  अन्य  उपभोगी  वैकल्पिक  उपायों

 का  ब्योरा  क्या  है  जिनका  विकास  और  परीक्षण  किया  जा  रहा
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 ४.  क्‍या  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  हेतु  गहन  अनुसंधान  ओर  विकास  के  लिए  कोई  निश्चित

 अवधि  निर्धारित  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  कीटनाशकों  पर  राजसहायता  दिया  जाना  बन्द  करने  तथा  उस  राशि

 का  उपयोग  वैकल्पिक  उपायों  के  लिये  अनुसंधान  और  विकास  हेतु  करने  का  और

 क्‍या  उपयोगी  सिद्ध  हुए  वैकल्पिक  उपायों  के  प्रयोग  को  ओत्साहित  करने  हेतु  कीटनाशकों
 '

 को  खली  लाइसेंस  नीति  की  सूची  से  हटाये  जाने  का  भी  प्रस्ताव  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  भ्ोोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सग्त्रो  श्याम  लाल  :

 भारत  सरकार  द्वारा  समर्थित  समेकित  कीट  प्रबंध  का  उदृश्य  पौध  संरक्षण  उपाय  के  रूप  में

 कीटनाशियों  के  उपयोग  पर  निर्भरता  कम  करना  है  ।

 जैव  नियंत्रण  विधि  में  परजीवी  धौर  परभक्षियों  के  संरक्षण  तथा  संवर्धन  के  तथा
 फंगस  वाइरस  तथा  गोल  कमियों  आदि  जैसे  अन्य  जेब  नियंत्रण  ऐजेंटों  के  उपयोग  के  जरिए  कीट
 नियंत्रण  की  व्यवस्था  रोगजनकों  तथा  परभक्षियों  के  जरिए  कीटों  के  जेब  नियंत्रण  की
 सफलताओं  के  कुछ  उदारहण  संलग्न  बिवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 पौध  मूल  के  दो  कूमिनाशी  अर्थात  तम्बाकू  के  पो्धों  से  निकाला  जाने  वाला  निकोटीन  सल्फेट
 तथा  क्राइसथियम  फूलों  से  निकाला  जाने  वाला  पाइरेश्यिन्स  भारत  में  क्रमशः  चीचडी  व

 तथा  धरेल  कीटों  के  विरुद्ध  प्रयोग  करने  के  लिए  विनिर्माण  हेतु  पहले  ही  पंजीकृत  हैं  ।

 धूंकि  इन  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  एक  निरंतर  प्रक्रिया  कोई  विशेष  समय-सारणी
 निर्धास्ति  नहीं  की  गई

 जी  नहीं  ।

 (2)  नहीं  ।

 जिवरण

 शारत  में  फसल  कोटों  तथा  लर-पतबारों  के  जेब  नियंत्रण  के  कुछ  सकल  उदाहरण

 फसल/खर-पतवार  कीट  क्षमताशील  परभक्षी  तथा
 पाइथोफेंगस  कीट

 ऊपर

 बनना  पाइरीला  एपरीकेनिया

 टैट्रास्टिकस

 छेदक  ट्राइकोग्रामा  (4

 स्केल  इन्सेकट  किलोकोरिस

 फेरोसाईमनस

 स्टिकोलोटिस
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 कपास

 चावल

 मक्का

 सोरषम

 अरंडी

 चना  व  अरहर

 टमाटर

 सेब

 मारियल

 सालबीमिया

 पेराधिनियम

 3

 ट्राइकोग्रामा

 के लोनस

 ऋइसोपा

 ट्राइकोग्रामा

 ट्राइकोग्रामा

 सिरटोरिनस

 ट्राइकोग्रामा

 ट्राइकोग्रामा
 टेलेनसस  ,

 यूसेलेटोरिया
 कैलोनस

 ब्रेकन

 द्राइकोग्रामा

 लिखित  उत्तर

 4

 (3

 (3

 (3

 (2

 (2

 (3

 स्यूकलियर
 पालीडे  ड्रोसिस  वायरस

 यूसैलेटोरिया
 केलोनस

 भर  कन
 (3

 स्यूकलियर  पालीडेड्रोसिन  वायरत

 एनकेरसिया
 एफिटिस
 किलोकोरिस

 ऐफेलिनस
 ट्राइकोग्रामा

 भर  कन

 (2

 (2
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 nnn  i  0  $  ०  ऋ  ऊआख$खऋअऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  ऊ  ऋ  ऋ  ऋ  ऋ  हा  ननननाणयययय-फिलनककानननानमक०
 परियोजना  संबंधी  सामान  के  परिवहन  में  ध्वतियमिततायें

 भो  सोमणो  माई  डामर  :

 प्रो  कमला  प्रसाद  सिह  :

 श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :

 क्या  क॒थि  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  फारमस  फर्टिलाइजसं  कोआपरेटिव  लिमिटेड  की  लेखा  परीक्षा
 रिपोर्ट  में  परियोजना  संबंधी  सामान  की  दुलाई  में  कुछ  अनियमितताओं  का  उल्लेख  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  दो  परिवहन  कम्पनियों  को  2.5  करोड़  रुपये  का  अधिक  भुगतान  करने  के  बारे  में
 भी  रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया  गया  जिन्हें  आंवला  स्थित  उवंरक  संयंत्र  तक  परियोजना  संबंधी  सामान
 की  दुलाई  का  ठेका  दिया  गया  था  ।

 भी रिपोर्ट में  यदि  तो  इसके  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उनके  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  ओर

 (४)  के  कार्यकरण  में  सुघार  लाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 कृषि  झ्त्रालय  में  उ्बरक  विभाग  में  राज्य  ममन्‍्त्री  प्राए०  से  इंडियन
 फार्मस  फर्टिलाइजर्स  कोआपरेटिव  लि०  की  आन्तरिक  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  में  भुगतान  के
 ब्यौरे  निकालने  में  कुछ  विसंगतियां  पाई  गई  विशेषकर  आंवला  परियोजना  को  माल  को  दुलाई
 में  लगे  हुए  दो  ट्रांसपोर्ट  ठेकेदारों  के  सम्बन्ध  में  इन  विसंगतियों  की  जांच  और  समाधान  अभी  पूरा
 नहीं  हुआ  है  ।

 ओर  (३)  उपरोक्त  जांच  और  समाधान  पूर्ण  होने  के  पश्चात्‌  ही
 का्यंवाही  यदि  कोई

 की  जाएगी  ।

 समस्थित  बाल  बिकास  योजना  को  उपलब्धियां

 5092.  भी  बद्धि  चला  लत  :  कया  भानथ  संसाथन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 समन्वित  बाल  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  धनराशि

 खरं  की  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  की  गई  सफलताओं  का  ब्योरा  कया  है  !

 भागव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  प्ुथा  कार्य  ध्रोर  खेल  तथा  महिला  झोर  बाल  विकास
 विभाषों  में  राज्य  मस्त्रो  सारप्रंट  :  समेकित  बाल  विकास  सेवाएं
 सी०  डी०  योजना  के  अन्तगत  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौराम  हुआ  व्यय  निम्न  प्रकार  है  :--

 to
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 बषं  खर्च  की  गई  राशि
 रुपये  )

 00]  Ne
 1571

 बाल  '
 एस०

 परियोजनाओं
 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 समेकित  बाल  बिरास  सेवा  योजना  को  उपलब्धियां  :--

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  सी०  डी०  एस०  )  परियोजनाओं  से  प्राप्त  दिसम्बर
 1988  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  1,61,765  आंगनवाड़ियां  124.16  लाख  बच्चों  (0.6  वर्ष  ),  गर्भवती
 महिलाओं  तथा  शिशुवती  माताओं  को  पूरक  पोषाहार  प्रदान  कर  रही  हैं  जबकि  1,67,788
 वाड़ियां  3-6  वर्ष  की  आयु  वर्गਂ  के  5..86  लाख  बच्चों  को  स्कूल  पूर्व  अनौपचारिक  शिक्षा  प्रदान  कर

 रही  हैं  ।

 2.  कुछ  स्वतन्त्र  मूल्यांकन  अध्ययनों  से  भी  गुणवत्ता  की  दृष्टि  से  ठोस  परिणाम  सामने  आए
 हैं  ।  इन  अध्ययनों  से  पता  चला  है  कि  :--

 (1)  भति  कुपोषण  के  मामलों  में  काफी  हृद  तक  कमी  आई  है  ।

 (2)  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  आयु  वर्ग  अर्थात्‌  0-3  ब्ष  की  आयु  के  लाभान्वित  होने  बाले  बच्चों
 की  संख्या  किसी  भी  पूर्ववर्ती  बाल  कल्याण  कार्यकम  से  लाभान्वित  होने  बाले  बच्चों
 की  संख्या  से  अधिक  3  वर्ष  से  कम  आयु  वर्ग  के  लगभग  45%  बच्चे  पूरक
 हार  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 (3)  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  सी०  डी०  परियोजना  क्षेत्रों  में
 रोग  प्रतिरोधन  टीके  लगवाने  वाले  बच्चों  की  संख्या  काफी  अधिक  कभी-कभी  यह
 संख्या  गैर-आई०  सी०  डी०  एस+  क्षेत्र  के  बच्चों  की  संख्या  की  तुलना  में  तीन  से  चार

 गुना  अधिक  होती  है  ।

 (4)  समेकित  बाल  विकास  सेवा  सी  ०  डी०  एस०  )  परियोजना  क्षेत्रों  में  बाल  मृत्यु
 दर  तथा  जन्मदर  में  कमी  तथा  परिवार-नियोजन  को  अधिक  संख्या  में  लोगों  द्वारा

 अपनाए  जाने  का  पता  चला  जेसा  कि  संक्षेप  में  नीचे  बताया  गया  है  :--

 गा
 मद  आई०  सी०  डी०  एस०  राष्ट्रीय  आर०

 शिशु  मृत्यु  दर  (1987) )  82.6  95.0

 जन्म  दर  1981  24.2  33.3

 गर्भ  घारण  करने  वाली  महिलाओं
 की  दर  (1981)  1.8  2.8
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 (5)  अन्य  अच्छे  परिणाम  भो  देखे  गए  हैं--जैसे  जन्म  के  समय  बच्चों  के  भार  में  रोग

 प्रतिरोधन  के  कारण  विकलांगता  की  अधिक  विटामिन  की  कमी  तथा
 रक्‍्तक्षीणता  की  रोकथाम  ।

 पश्चप्नों  को  नस्ल  में  सुधार  के  लिए  योजनाएं

 5093.  थो  बढ़ि  चसा  जेन  :  क्या  कृषि  भंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 देश  में  पशुओं  की  नस्ल  में  सुधार  संबंधी  ग्ोजनाओं  तथा  पिछले  तीन  बर्षों  के दोरान
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  पर  खर्च  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 देश  में  पशुधन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  आठवीं  गोजना  अवधि  के  दोरान

 ड्या  नीति  अपनाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृथधि  मम्त्रालय  में  कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  दयासलाल  :

 देश  में  गोपशुओं  ओर  भैसों  की  नस्ल  में  सुधार  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित

 की  जा  रही  योजनाओं  और  इन  पर  खत्र  की  गई  राशि  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  देश  में  पशुधन  की  वृद्धि  की  गति  को  तेज  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  अपनायी  जाने  वाली  प्रस्तावित  नीतियां  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 (1)  अज्ञात  नस्ल  के  गोपशुओं  का  विदेशी  डेयरी  नस्‍लों  के  साथ  संकर  प्रजनन  करवाना  और
 उन  स्वदेशी  भूखंडों  में  जहां  स्वदेशी  वस्‍लें  कारगर  संकर  प्रजनन  को  रोकना  ।

 (2)  संतति  परीक्षित  सांडों  का  उपयोग  करके  संकर  प्रजनित  गोपशुओं  में  चुनिंदा  प्रजनन
 कार्य  क्रम  सुदृढ़  ताकि  देश  के  विभिन्‍न  कृषि  जलवायु  क्षेत्रों  के  लिए

 युक्त  संकर  प्रजनित  पशुओं  की  नस्‍्लें  विकसित  हो  सके  ।

 (3)  भारवाही  और  दोहरे  प्रकार  के  उद्देश्य  के  लिए  देशी  नस्‍लों  देः  गोपशुओं  ओर  भैंसों ध्श
 का  विकास  करमा  ।

 (4)  चुनिंदा  प्रजनन  के  द्वारा  भेसों  का  सुधार  करता  ।

 विवरण

 या  रुपये
 योजना  का  नाम  घनराशि

 गा
 _  एययणययणयणएयण:ए्र“णण

 आपरेशन  के  बाहर  गोपशुओों  भर  भेंसों  के
 हे

 345.18
 विकास  के  लिए  हिमित  वीये  प्रौद्योगिकी  का  विस्तार

 2.  परीक्षित  प्रमाणित  सांडों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  67.45
 समन्वित  पशु  प्रजनन  ओर  संतति  परीक्ष  ण/कार्यक्रम

 3.  देशी  नस्ल  के  गोपशुओं  और  भेंसों  का  विकास  59.18
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 अ5सससफनमसससससससचनॉैीइक्‍इ  ्  के  ्ज््णओणआशथडईड  ड  ड  लक्‍ब  स्फ्ल्‍ठफसफ्,रःरओ  ओओ 4.  उजत्र  गुणवत्ता  वाली  देशीय/सकर  प्रजनित  ओसमरों  66.78

 का  उत्पादन  करने  के  लिए  चुनिदा  गोशालाओं  की
 सहायता

 5.  केन्द्रीय  यूथ  पंजीकरण  योजना  का  विस्तार

 6.  केन्द्रीय  पशु  अजनन  फार्म  694.62
 7.  केन्द्रीय  हिमित  वीय॑  उत्पादन  और  प्रशिक्षण

 बंगलौर

 8.  संतति  परीक्षण  योजना  पर  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  46.48
 परिषद  की  योजना

 9.  गोपशुओं  के  बारे  में  परियोजना  निदेशालय  पर  भारतीय
 कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  योजना

 राजस्थान  को  पूजा  राहुत  सहायता

 5094.  भी  बद्धि  चस्र  जेम  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  एक  केन्द्रीय  दल  ने  सूखे  की  स्थिति  का  मौके  पर  अध्ययन  के  लिए  की
 में  राजस्थान  का  दोरा  किया  था  ओर  रोजगार  तथा  सूखा  राहत  कार्यों  क ेलिए  अपार  करोड़  रुपये  की
 सहायता  स्वीकृत  की

 का  केन्द्रीय  सरकार  ने  7.50  रुपया  औसत  दैनिक  मजदूरी  के  आधार  पर  राजस्थान
 के  लिए  केवल  क्‍या  करोड़  रुपये  मंजूर  किए  जबकि  वास्तव  में  औसत  दंनिक  मजदूरी

 क्‍या  हस  संत्रंध  में  राजस्थान  ध्तरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अभ्यावेदन  किया

 यदि  तो  राज्य  सरकार  को  58  करोष्ट  रुपये  की  शेष  धनराशि  के  प्रुगतान  में  बिलंब
 किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  की  इस  धनराशि  का  भुगतान  कब  तक  कर  देगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रौर  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  इपास  लाल  :
 भोौर  राजस्थान  सरकार  द्वारा  हस  में  प्रस्तुत  किए  गए  ज्ञापन  के  जबाब  में

 एक  केन्द्रीय  दल  ने  !]  से  ।4  की  तक  इस  राज्य  का  दोरा  किया  ।  उस  दल  की  रिपोर्ट
 तथा  उस  पर  उच्च  स्तरीय  राहत  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  सूखा  राहुत  के  अम्तगंत
 रोजगार  पैदा  करने  के  कार्यों  के  लिए  77.50  से  की  के  लिए  व्यय  करोड़  रुपये
 तथा  अप्रैल  से  की  अवधि  के  लिए  77.50  करोड़  रुपये  की  अधिकतम  व्यय  सीमा
 मोदित  की  गई  थी  ।
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 से  रोजगार  पैदा  करने  के  कायंक्रम  के  लिए  और  अधिक  केन्द्रीय  सहायता  के

 बास्ते  राजस्थान  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  पूरक  शापन  तथा  उस  पर  उच्च  स्तरीय  राहत  समिति

 की  सिफारिशों  के  आधार  पर  अप्रैल  से  1988  की  अवधि  के  लिए  40.08  करोड़  रुपये  की

 अतिरिक्त  अधिकतम  व्यय  सीमा  पहले  ही  अनुमोदित  की  जा  चक्की  ताकि  1988  में  दक्षि  ण-पश्चिसी

 मानसून  आने  तक  रोजगार  के  पर्याप्त  अवसर  प्रदान  किए  आा  सकें  ।

 सेंसर  बाई  का  पुनर्गठन

 रिमुबाद ]
 5095.  भ्रोमतो  बसवराजेश्वरो  :

 झ्रो  जो०  एस०  बासवराज  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  सेंसर  बोर्ड  का  पूर्णतः  पुनर्गंठणन  करने  की  योजना  बना  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मम्तो

 एल०  पो०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तिलहन  धोर  बाल  योक  व्यक्पारियों  को  समस्णा

 5096.  श्रीमतो  असवाराजेद्ब  रो  :
 भरी  शांति  लाल  पटेल  :

 शी  जो०  एस०  बासबराज  :

 क्या  ख्ाश्  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तिलहन  और  दालों  के  थोक  व्यापारियों  को  बाजार  में  इनकी  भरमार  की  समस्या
 का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्‍या  सरकार  का  उनकी  समस्या  हल  करने  हेतु  उनकी  कोई  सहायता  करने  का  विचार
 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 >  खाद्य  प्रसंहरुरण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदोश  :  से

 सूचना  एकांत्रत  को  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कचसे  लोहे  के  ग्रायात  को  गेर-सरणोीवद्ध  करना

 5097.  भ्रीभमती  असवा  राजेश्थरो  :
 ओर  एस०  एम०  गुरड़्डो  :

 ;  ्  तर  1  4  हि ।
 त  टू  की
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 क्या  लिबित  उत्तर

 (%)  क्या
 कच्चे  लोहे

 के  उपभोक्ताओं  ने  कच्बे  लोहे  के  आयात  के  गैर-सरणीबद्ध  किए  जाने
 के  बारे  में  सरकार  को  विरोध  प्रकट  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  किसी  अन्य  एजेम्सी  ने  भी  गैर-सरणीबद्ध  किए  जाने  का  बिरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 (४)  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  घोर  खान  मन्चो  एम०  एल०  :  से  (3)  कच्चे  लोहे  के  कई
 उपभोक्ता  यह  महसूस  करते  हैं  कि  यदि  कच्चे  लोहे  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्त्गंत  लाया  जाता

 तो  कच्चे  लोहे  के  अधिकांश  उपभोक्ता  जो  लघु  क्षेत्र  में  उन्हें  समस्याएं  हो  जाएंगी  क्‍योंकि  उनके
 पास  कच्चे  लोहे  का  सीधा  निर्यात  करने  के  लिए  अवस्थापना  नहीं  इस  समय  कच्चे  लोहे  के
 निर्यातों  को  गैर-सरणीबद्ध  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 दालों  मृल्य

 5098.  श्रंमतो  असवारःजेश्वरो  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अच्छी  फसल  होने  को  पूरी  सम्भावता  और  बिक्री  के  लिए  रबी  की  भारी  फसल

 तेयार  हो  जाने  के  बावजूद  दालों  के  मूहय  में  पर्याष्त  गिरावट  आने  के  आसार  नहीं

 )  यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या

 क्‍या  सरकार  दालों  के  मूल्य  कम  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  पर  विचार  कर  रही
 और

 यदि  तो  दालों  के  मूल्य  कितने  कम  हो  जामे  की  आशा  है  ?

 क्रषि  मरप्रालय  में  कृषि  जोर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाख  :

 ओर  1988-89  के  दोरान  दालों  के  उत्पादन  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  होने  के  कारण  22

 1988  और  ।  1989  के  बीच  दोनों  के  थोक  मूल्यों  के  अखिल  भारतीय  सूचकांक
 में  लगभग  10  की  गिरावट  रिकार्ड  की  गई  है  ।

 और  दालों  के  मूल्यों  पर  नियंत्रशलरकले  के  लिए  देश  में  दालों  के  उत्पादन  में  बृद्ि
 करने  के  सम्बन्ध  में  विशेष  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।  इसके  धरेलू  सप्लाई  को  बढ़ामे  के  लिए

 सरकार  आम  खुला  लाइसेंस  के  अन्तगंत  दालों  के  आयात  की  नीति  भी  जारी  रख  रही  है  ।

 हानिकारक  कोठनाशो  दथ।भ्ों  का  धायात

 5099.  डा०  विग्थिजय  सिह  :  क्‍या  कवि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्प्र  प्रवेश  में  कपास  की  फसल  के  लिए  50  करोड़  रुपये  मूल्य  के  सी
 ०  आई०

 एफ०  की  चार  कीटनाशी  दवाओं  फ्लुबवलिनेट  और  फंन  श्री  पर्थारत  का  भाबात

 किया  गया

 कमा  इन  चार  कीटनाली  दवाओं  में  से  पहली  हो  कीटनाशी  दवाएं  अस्यन्त  धहरीशी  हैं

 ओोर  उन्हें  बिना  ख्रकारी  पयंवेक्षण  के  नहीं  छिड़का  जाना
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 कया  ये  सभी  आवश्यक  कीटनाशी  दवाएं  भारत  में  तैयार  की  जाती  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  विदेशी  ब्रांड  की  इन  कीटनाशी  दवाओं  के  आयात
 पर  रोक  लगाने  का  है  ?

 कृषि  मन्श्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विमाग  में  राश्य  मनश्रो  श्याम  लाख  यादव )
 आन्भ्न  प्रदेश  के  कपास  उत्पादकों  के  लिए  फ्लूबालिनेट  तथा  फेन्प्रोपाथिन

 नामक  चार  नई  कीटनाशी  दवाइयों  के  आयातों  का  मूल्य  लगभग  3.2  करोड़  रुपये  है  ।

 मेथोमिल  तथा  ट्रायजोफास  अति  अधिक  तथा  अधिक  विषाक्त  कीटनाशोी  दवाइयां

 ।  इसलिए  सरकारी  पर्यवेक्षण  में  ही  इनके  छिड़काव  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 इनमें  से  किसी  भी  कीटनाशी  दवा  की  तकनीकी  ग्रेड  की  सामग्री  का  उत्पादन  भारत  में

 नहीं  होता  ।

 इन  चार  कीटनाशी  दवाइयों  में  से  फ्लूवालिनेट  को  अब  कीटनाशी  दवा

 1968  की  घारा  9(3)  के  अन्तर्गत  नियमित  आधार  पर  प्रयोग  के  लिए  पंजीकृत  किया  गया
 जबकि  फेन्प्रोपाथिन  तथा  ट्रायजोफास  धारा  के  अन्तगंत  अस्थायी  आधार  पर  पंजीकृत  हैं  ।

 इनका  आयात  भारत  सरकार  की  आयात॑  ओर  निर्यात  नीति  के  उपबस्धों  दरा  शासित  है  ।

 ज़हां  तक  मेथोमिल  का  संबंध  28.2,89  तक  इसके  केवल  एक  समय  के  आयात  की  अनुमति  दी
 गई

 ह

 नए  उर्थरक  सयंत्रों  स्थापना

 5100.  भ्री  प्रनन्त  प्रसाद  सेटी  :

 थो  बालासाहिब  विले

 क्या  शरूषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  नए  उवंरक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  ये  संयत्र  कहां  स्थापित  किए  जायेंगे  तथा  इनका  अन्य  ब्यौरा  क्या  भोर
 जले

 क्‍या  इन  नए  एककों  द्वारा  पूरी  क्षमता  पर  काये  आरम्भ  करने  से  देश  उर्वरकों  की  मांग

 की  दृष्टि  से  आत्मनिर्भर  हो  जायेगा  तथा  उवबंरकों  के  आयात  में  कितनी  कमी  आएगी  ?

 प्‌  कवि  सम्त्रालय  में  उ्धरक  विभाग  में  रृज्य  मम्त्री  धझार०  ओर
 आठवीं  योजना  (1990-95)  )  के  दोरान  देश  में  स्थापित  की  जाने  वाली  अतिरिक्त  क्षमता  के
 रण  के  लिए  प्रक्रिया  चल  रही  है  और  जब  तक  यह  प्रक्रिया  पूरी  नहीं  हो जाती  और  योजना  दस्तावेज
 को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  तेत्र  तक  नए  उर्वेरकों  की  उनके  स्थान  तथा  क्षमता  के  बारे
 में  बताना  सम्भव  महीं  है  ।  ,

 देश  के  उर्वरक  उत्पादक  एकक  देश  की  नाइट्रोजनयुक्त  तश्रा  फोस्फेटिक  उवबंरकों  की
 अधिकांश  भपेक्षाओं  की  पूरा  कर  सकते  नाइट्रोजनयुक्त  तथा  फास्फंटिक  उवंरकों  की  अनुमानित
 मांग  तथा  स्वदेशी  उपलब्धि  के  बीच  के  अन्तर  को  आयातों  से  पूरा  किया  जाता  पोटासिक

 की  को  आयातों  से  पूरा  किया  जाता  है  क्‍योंकि  देश  में  इस  सामग्री  के  कोई
 ज्ञात  स्रोत  नहीं  है  ।  टर
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 |...
 इंबिरा  गांधो  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  हारा  शिक्षा  के  विकास

 के  लिये  किया  गया  *+  :
 रा

 ]  बाद  ः  )
 5101.  श्री  कुबर  क्‍या  सानव  संताधन  बिहक्ास  मंत्री  यह्‌  +  बताने

 .
 की  कृपा

 करेंगे  कि

 .  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  द्वारा  बिहार  में  शिक्षा  के  विकास  के  लिए
 किए  जा  रहे  कार्य  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  विश्वविद्यालय  द्वारा  बिहार  के  विभिन्‍्त  विश्वविद्यालयों  की  मदद  से  अपने  शिक्षा
 के  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  के  लिए  किए  जा  रह  प्रबन्धों  का  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संपाधत  विकारा  मस्थालय  में  शिभा  तयः  संल्कृति  विभागों  सें  राज्य  सम्त्रो  एल०
 पी०  :  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  1985  में
 संसद  के  एक  अधिनियम  द्वारा  की  गई  ताकि  विविध  साधनों  के  माध्यम  से  अध्ययन  और  ज्ञान  को

 प्रोन्‍्नल  तथा  प्रसारित  किया  जा  सके  जिसमें  जनसंख्या  के  विशाल  वर्गों  के  लिए  उच्च  शिक्षा  के  वास्ते
 अवसर  प्रदान  करमे  के  लिए  किसी  संचार  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  और  सामान्यतया  मुक्त  विश्वविद्यालय
 तथा  सुदूर  शिक्षा  पद्धतियों  को  प्रोत्साहित  करने  और  ऐसी  पद्धतियों  में  मानकों  को  निर्धारित  करने  के
 लिए  समुदाय  की  शेक्षिक  कुशलता  को  प्रोन्‍्तत  करना  शामिल  है  |

 समूचा  भारत  विश्वविद्यालय  का  अधिकार-क्षेत्र  है  |

 इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  ने  अपने  उद्देश्यों  के  अनुसरण  में  अंनेक  शैक्षिक

 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम  किए  हैं  जिसमें  बिहार  सहित  वेश  के  बिभिन्‍न  भागों  से  लगभग  30,000
 छात्रों  को  नामांक्ित  किया  जाता  है  ।

 इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  ने  अब  तक  समूचे  राष्ट्र  में  118  अध्ययन  केन्द्र

 स्थापित  किए  हैं  जिम्का  उद्देश्य  सलांह  मश्वरा  देना  अथवा  छात्रों  द्वारा  अपेक्षित  कोई  अन्य  सहायता
 प्रदान  करना  इनमें  बिहार  के  रांची  तथा  भागलपुर  में

 अध्ययन  केन्द्र  शामिल  हैं  ।

 भुजफ्फरपुर  तथा  भागलपुर  में  अध्ययन  केन्द्रों  की  स्थापना  बिहार
 तथा  भागलपुर  के  राज्य  बिश्वविद्यालयों  के  सहयोग  से  को  गई  है|

 भारतोय  नौवहन  निगम  हारा  विदेशी  शिप  प्टडों  से  जलपोत  प्राप्त  करता

 ]

 5102.  भ्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :

 ब्रो०  राम  कण  :

 कया  अल॑-भूलल  परिवहुभ  भन्‍्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  रोम्गनिया  और  पूर्वी  जमेनी  के  शिपयार्शों  सें
 अलपोत

 प्राप्त  किए  थे
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 यदि  तो  क्या  ये  जलपोत  दोषपूर्ण  पाये  गए  थे  और  तिगम  को  अभी  भी  अनुवंध  के

 मूल्य  का  10  करोड़  रुपये  का  भुगतान  करना

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिशाम  निकले  ओर  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 छल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  भम्त्री  राजेश  :  हां  ।

 इन  जहाजों  में  कुछ  कमियां  पाई  गई  शिपयार्ड  को  ठेके  की  पूरी  कीमत  का  भुगतान
 पहले  ही  किया  जा  चुका  है  ओर  कोई  राशि  बकाया  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कषि  झौर  संबद्ध  क्षेत्रों  क ेलिए  का्यदल

 5103.  श्रो  बनबारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  कवि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कृषि  उत्पादन  के  लिए  लक्ष्य  मिर्धारित  करने  से  संबंधित  एक  नई  विश्नि

 तैयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 कया  कृषि  ओर  इससे  संबद्ध  क्षेत्रों  के  लिए  कार्य  दलों  का  गठन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बत्धी  ब्योरा  क्या  है  और  ये  कार्य  दल  किस  प्रकार  कार्य  बरेंगे  ?

 कृषि  मम्त्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  बिभाम  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  :
 से  कृषि  तथा  सम्बद्ध  क्षेत्रों  क ेलिए  कार्यदल  गठित  किए  जाते  हैं  ।  का्यंदल  पिछले

 वृद्धि  प्राप्त  की  मई  उत्पादकता  का  स्तर  तथा  सिंचाई  उबंरफ  बीज  भादि

 सहित  आदानों  की  उपलब्धता  जेसे  अन्य  संगत  घटकों  को  ध्यान  में  रखकर  कृषि  उत्पादन  के  लक्ष्यों  की
 भी  सिफारिश  करते  हैं  ।

 ५  पं
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  कृषि  तथा  सम्बद्ध  क्षेत्रों  हेतु  20  का्यंदल  गठित  किए  गए

 हैं  ।  का्यंदल  कृषि  तथा  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में  उत्पादन  विभिन्‍न  मांय  एवं  पूि  के

 कृषि  अनुसंधान  एवं  शिक्षा  व  विस्तार  आदि  सहित  विभिन्‍न  क्षेत्रों  को  कवर  करते  हैं  ।  कायंदलों
 को  उनके  लिए  निर्धारित  विचारार्थ  विषयों  तथा  समय  ढांचे  के  अनुसार  काय  करना  होता  है  ।

 हृषि  पर  झह्ाधरित  उद्योग

 5104.  भ्री  पो०  पेंचलेथा  :  क्‍या  कि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कृषि  उत्पादन  से  जड़े  हुए  ओद्योगिक  एककों  में  रोजयार  पैदा  करने  के

 लिए  नया  कायंक्रम  शुरू  किया  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?
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 कवि  मम्त्रालय  में  कृषि  प्ोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मरत्री  स्याम  लाल
 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खेसरो  दाल  के  स्थान  पर  बेकल्पिक  फसल  उगाना

 5°05.  डा०  जो०  विजय  रामाराब  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खेसरी  दाल  की  खेती  पर  लगाए  गए  प्रतिबन्ध  को  ध्यान  में  रखते  सरकार का
 विचार  शुष्क  भूमि  में  उगाई  जाने  वाली  वंकल्पिक  फसलों  के  लिए  किसानों  की  सहायता  करने  का
 ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 कवि  मम्त्रालय  में  कवि  धोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  हपान  लाख  :
 और  असम  और  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  ने  खेसरी  दाल  की  खेती  करने  पर  रोक  लगा  दी

 मध्य  पश्चिम  बंगाल  और  महाराष्ट्र  ने अभी  इसकी  खेंती  करने  पर  रोक  नहीं  लगाई

 है  ।  मध्य  प्रदेश  और  बिहार  ने  इसकी  खेती  को  शुष्क  भूमि  परिस्थितियों  के  लिए  अनुकूल  अन्य  दलहन
 और  तिलहन  फसलों  से  प्रतिस्थापित  करने  के  लिए  कदम  उठाये  हैं  ।

 केसत्रीय  विज्ञालयों  में  भ्गुतृचित  जातियों/प्रनुमुचित  जनजातियों  के  छात्रों
 के  लिए  सोटों  का  आरक्षण

 5105.  श्री  गंगारासम  :  क्या  सानव  संसाधन  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  दटिल्लो  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  छठी  कक्षा  में  कुल
 कितने  छात्रों  को  प्रवेश  दिया  गया  और  इनमें  से  प्रत्येक  विद्यालय  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूबित
 जनजातियों  के  कितने  छात्रों  को  प्रवेश  दिया  गण

 क्‍या  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  को  आरक्षण  के  बिहित  अनुसार
 प्रवेश  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  जिकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो

 एल०  पो०  :  एक  विवरण  संलग्न

 और  केन्द्रीय  विद्यालय  के  लिए  अधिकांश  नए  दाखिलों  के  लिए  प्रवेश  प्वाइंट

 केवल  से  है  ज  हां  15%  और  71%  स्थान  अ०  जा०  पैर  अ०  ज़०  जा०  के  छात्रों  के
 हृ  ०

 लिए  आरक्षित  कक्षा  1  और  इससे  ऊपर  की  कक्षाओं  में  कुछ  सीटो  को  छोड़कर  पदोन्नति
 द्वारा  भरी  जाती  जो  संयोग  से  रिक्त  होती  है  इन  स्थानों  के  लिए  प्रवेश  दाखिला  परीक्षा  संचालित

 करने  के  बाद  विद्यालय  के  प्रिंसिपल  द्वारा  किया  जता  अ०  जा०|अ०  ज०  जा०  के  छात्र  दाखिल

 किए  जाते  यदि  ये  दाखिला  परीक्षा  उत्तीर्ण  कर  लेते  हैं  और  उनके  लिए  स्थाम  उपलब्ध  हों  ।
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 जज  अिनननातनिनननना+  ५चतन-न

 विवरण

 दिल्‍्लो  क्षेत्र  के  केसतोय  विद्यालय  में  1988-89  के  शौरान  कक्षा  ५]  में
 बालिल  छात्रों  को  संख्या  शोर  इनमें  प्रत्येक  विद्यालय  में

 '
 शर०  जा०  झौर  धा०  ज०  जा०  के  छात्रों  को  संस्या

 का  का  -  —  जप
 क०  सं०  केन्द्रीय  विद्यालय  का  नाम  ब  1988-89  वर्ष  1988-89  के

 दौरान  कक्षा  शा  में  दौरान  कक्षा  ५]
 दाखिल  छात्रों  की  में  दाखिल  किए  गए
 कुल  संज्या  जा./अ.ज.जा.  के

 छात्रों  की  संख्या

 जज  शड

 क्रजं»  1  दिल्ली  शून्य  शून्य

 2  सं०  नं०  11  दिल्ली  कैंट  श्म्य  श्न्य

 3.  नं०ा  दिल्‍ली  कैंट  शून्य  शून्य

 4.  सो०  आर०  पी०  एफ०  झ्डोदाकर्सां  शून्य  श्न्य

 5  नई  दिल्‍ली  5  शून्य

 6  लारेंस  2  श्न्य

 7.  टैगोर  नई  दिल्ली  3  श्न्य

 8.  भोल  नई  दिल्‍ली  1  शून्य

 9.  न्यू  महरोली  जे०  एन०  यू०  4  शून्य

 10.  आई०  एन०  ए०  नई  दिल्ली  5  1

 11.  एन»  टी०  परी०  नई  दिल्ली  शून्य  श्न्प

 12.  नई  विल्ली  6  शून्य

 13.  एस ०»  षी०  नई  दिल्‍ली  1  श्न्य
 14.  67  एस०  क्यू०  हन०  ए०  शून्य  श्न्य

 56  पी०  भो ०  शून्य  शून्य
 15.  ए०  जी०  सी०  आर०  दिल्‍ली  5  शून्य

 16.  आर०  के०  सं०  2,  नई  दिल्‍ली  3

 17.  आरण०  के०  सै०  4,  नई  दिल्‍ली  शून्य  झ्म्य

 18.  आर०  के०  सै०  8,  नई  दिल्ली  6  शूम्य
 19...  शालीमार  दिल्‍ली  2  शून्य
 20...  ए०  एफ०  एस०  नई  दिल्ली  व  शून्य
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 21.  पुष्प  नई  दिल्‍ली

 22...  ए०  एफ०  एस०  नई  दिल्‍ली  9

 23...  प्रगति  लोधी  नई  दिल्‍ली  11

 24.  विज्ञान  दिल्ली  19

 25.  नई  दिल्ली  1

 26.  नई  दिल्ली  4

 27.  सैनिक  विहार  6

 28.  छावज्ञा  नई  दिल्ली  5

 29.  नई  दिल्ली  श्न्य

 30.  हरियाणा  शून्य

 31.  ए०  एफ०  एस०  हरियाणा  1

 32.  ए०  एफ०  एस०  सं०  1,  गाजियाबाद  शून्य

 33.  ए०  एफ०  एस०  सं०  2,  गाजियाबाद  10

 34.  सं०  1  हरियाणा  8

 35.  सं०  2  हरियाणा  शून्य

 36.  ओ०  एफ०  गाजियाबाद  7

 37.  पंजाब  मेरठ  कोट  झ्न्य

 38.  डोगरा  लाइन्स  मेरठ  कैन्ट  शून्य

 39.  सिख  लाइन्स  मेरठ  कैट  शून्य

 40.  गाजियाबाद  5

 41.  बुलन्दशहर  ज्ल्म्य

 42.  हरियाणा  शूस्य

 43.  विशेष  के०  गाजियाबाद  39

 44.  ए०  एफ०  एस०  ग्राजियाबाद  3.

 45.  श्ांदीनगर  1०  क्यू०  एन०  केयर

 आफ०  56  ए०  पी०  थो०  2

 46...  हरियाणा  5

 47.  जिला  हापुड़
 26

 48...  ए०  एफ०  नई  दिल्ली  37

 |
 |
 ॥

 ae

 ०
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 तिस्बत  से  शरभाषियों  का  मारत  में  प्रवेश

 [  प्रभुवाद ]
 3187.  श्री  हरद  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  तिब्बत  में  हाल  ही  के  जन-बिद्वोह  के  बारे  में  रिपोर्टों  पर  कया  प्रतिक्रिया
 व्यक्त  की

 क्‍या  तिब्बत  में  मार्शल  ला  के  कारण  भारत  में  बड़ी  संख्या  में  शरणाथियों  ने  प्रवेश

 किया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 विदेश  मस्त्रालय  में  राज्य  भनन्‍्त्रो  के०  मटबर  सरकार  को  हाहासा  में

 श्यापक  प्रदर्शनों  और  उपद्रवों  के  खबरों  की  जानकारी  ऐसी  खबरें  हैं  कि  ल्हासा  में  लोग  मारे  गए

 हैं  और  वहां  मार्शल  लॉ  की  घोषणा  की  गई  है  |  चूंकि  तिब्बत  की  स्वीमाएं  जो  भीन  के  एक  स्वायत्त

 प्रदेश  भारत  के  साथ  लगतो  है  और  हमारे  उसके  साथ  गहरे  सांस्कृतिक  और  धामिक  संबंध  अद

 हाल  ही  की  घटनाओं  पर  भारत  की  चिता  स्वाभाविक  है  ।

 हाल  ही  के  सप्ताहों  ओर  महीनों  में  तिब्बत  से  बड़ी  संख्या  में  शरणाथियों  का  भारत

 आने  का  पता  नहीं  चला  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विशेषज्ञता  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रोत्साहन  दिया  भावा

 5108.  भ्री  श्रोबललम  पाजलिप्रहो  :  क्‍या  सानव  संसाधसम  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  विश्वविद्यालय  क्षनुदान  आयोग  विशेषज्ञता  प्राप्त  करने  पर  अधिक  जोर  देता  रहा
 ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सातवीं  योजना  के  प्रथम  चार  वर्षों  के  दोरान  क्या  कदस
 उठाये  गये  हैं  और  इस  योजना  की  शेष  अबधि  के  दोरान  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है

 ?

 सासनव  संसाधम  जिकास  मम्जालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कति  बिमाणों  में  राज्य  मस्त्रो

 एल०  पो०  :  और  सातवीं  योजना  काल  के  दोरान  विशेषीकरण  की  प्रोन्नति  के

 लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  किए  गए  प्रयासों  के  एक  भाग  के  रूप  भायोग  ने  उभरते
 क्षेत्रों  जैसे  वातावरण  संबंधी  विज्ञान  समृद्ध  सामग्री  विज्ञान
 पर्यावरणिक  संगणक  अनुप्रयोग  आदि  में  पाठ्यक्रम  आरम्भ  करने  के  लिए  कदम  उठाए
 आयोग  ने  दिल्ली  में  एक  नाभकीय  विज्ञान  केन्द्र  तथा  पृर्ण  में  विश्वविद्यालय  वंज्ञासिकों  को  सामास्य

 सुविधायें  देने  के  लिए  ज्योतिष  गणित  व  खगोल  भौतिकौ  में  एक  अन्तविश्वविद्यालय  केन्द्र  स्थापित
 किया

 भोगा  सछलो  पकड़ता



 16  1911
 16  9।

 लिजित  उत्तर

 क्‍या  भारत  के  दक्षिण-पश्चिम  तट  पर  झींगा  मछली  पकड़ने  में  सफलता  नहीं
 मिली

 वदि  तो  इस  संबंध  में  की  गई  निगरानी  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इस  काय  में  किस

 एजेंसी  को  लगाया  गया  और

 दक्षिण  पश्चिम  तट  पर  झौंगा  मछली  पकड़ने  में  असफल  रहने  अथवा  अपेक्षित  संख्या

 में  मछलियां  न  पकड़े  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कवि  अन्त्रालय  में  कृषि  प्र  सहकारिता  घिलरान  में  राज्य  धंत्री  श्याम  अल
 :

 नहीं  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 केःद्रीय  विद्यालय  संग-म  के  झासो  शो  में  कर्मचारियों
 का  प्रभ्यायेदन

 5111.  डा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  मह्मण्  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  शासी  बोई़  के  सदस्यों  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  बोर्ड  में  कर्मचारियों  को  कोई  प्रतिनिधित्व  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  न  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सानव  संश्वाथत  थिकास  मस्जालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विजाभों  में  राज्य  मन्त्रो

 एल»  पो०  :  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  शासी  बोर्ड  की  संरचना  संलप्न  विवरण  में  दी

 गयी  है  ।

 से  नहीं  ।  केस्द्रीय  विद्यालय  संगठन  की  निवमावली  में  शासी  बोर्ड  में

 आारियों  के  प्रतिनिधित्व  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  |

 विवरण

 जाते  बोर्ड  को  संरघता

 संगठन  के  निम्त  सदस्य  शासी  बोडं  में  होंगे  :--

 1.  संगठन  के  अध्यक्ष

 2.  भारत  सरकार  द्वारा  उपसभापति  पद  के  लिए  निदिष्ट  अधिकारी  ।

 3.  शिक्षा  ओर  युवक  सेवा  मन्त्रालय  का  वित्तीय  सलाहकार  या  उसका  प्रतिनिधि  |

 4.  रक्षा  मन्त्रालय  का  प्रतिनिधि  ।

 5.  मुश्य  कल्याण  कार्मिक  मंत्रालय  ।

 6.  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद  का  निदेशक  या  उसका  प्रतिनिधि  ।
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 7.  एक  जन  शिक्षा  या  राज्य  सरकार  का  शिक्षा  निदेशक  जिसे  संगठन  के  सदस्य  के
 रूप  में  भारत  सरकार  के  शिक्षा  भौर  युवा  सेवा  मन्त्रालय  में  नामित  किया  है  ।

 8.  राज्य  सरकार  का  एक  शिक्षा  सचिव  जिसे  संगठन  के  सदस्य  के  रूप  में  भारत  सरकार  ने
 शिक्षा  ओर  युवा  सेवा  मन्त्रालय  में  नामित  किया  है  ।

 9.  संगठन  के  एक  या  एक  से  अधिक  सदस्य  जिन्हें  भारत  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  इस
 प्रयोजन  के  लिए  शिक्षा  ओर  युवा  सेवा  मन्‍्त्रालय  में  नामित  किया  जा  सके  ।

 10.  एक  सांसद  जो  संगठन  का  भी  सदस्य  इस  प्रयोजन  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  शिक्षा
 ओर  यूवा  सेवा  मन्त्रालय  में  नामित  किया  जाएगा  ।

 11.  संगठन  के  आयुक्त  ।

 12.  उपायक्त  और  संगठन  के  पदेन  सचिव  ।

 झधिक  केग्ह्रोय  विद्यालय  खोलने  के  लिए  चतुर्थ  बेतन  प्रायोग
 को  शिशें

 5112.  डा०  सुधीर  राय  :  क्‍या  सामव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चतुर्थ  बेतन  आयोग  ने  देश  और  विदेश  में  और  अधिक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने
 की  सिफारिश  की  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सम्त्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विमागों  में  राक्य  मंत्री
 पो०  :  चतुर्थ  बेतन  भ्ायोग  ने  और  अधिक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  की  सिफारिश

 की  है  ताकि  केन्द्रीय  सरकार  के  स्थानान्तरणीय  कमंचारियों  के  बच्चों  की  शैक्षणिक  आवश्यकताओं  को

 पूरा  किया  जा  सके  ।

 है  सरकार  को  ओर  अधिक  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  आवश्यकता  की  पहले  से  आनकारी  है  ।
 ब  1985  तक  खोले  गए  499  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  पिछले  4  वर्षों  के  230  नए
 केन्द्रीय  विद्यालय  खोले  गए  हैं  जिनके  ब्यौरे  नौथे  दिए  गए  हैं  :-
 अनग2:तगन  देव जिनन-3-मननम+ननम  ०3.  कते  के  हे  ees  ।  ०»

 वर्ष  क्षेत्र  कुल

 नागरिक  रक्षा  उच्च  अध्ययन  को  परियोजना|

 a  संस्थाएं

 1985-86  5-86  06  26  09  41

 1986-87  49  .  32  14  95

 1987-88  30  17  05  52

 1988-89  18  13  42

 103  88  39  230
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 तथापि  नए  विद्यालय  प्राप्त  प्रस्तावों  को  उपयुक्तता  पर  खोले  जाएंगे  बशर्ते  कि  संसाधन
 उपलब्ध  हों  ।

 केरल  में  मुख्य  शेखोय  मार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ण  धोषित  करना

 5113.  हो  टी०  बशोर  :  क्या  जल-भूतस  परिबट्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  केरल  सरकार  ने  त्रिवेन्द्रम  से  अंगमलली  तक  के  मृख्य  केन्द्रीय  मार्ग  को  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  घोषित  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 पदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  और
 वित्तीय  कठिनाई  अन्य  प्राथमिकताओं  के  कारण  इस  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 चोषित  करना  संभव  नहीं  हुआ  है  ।

 करल  में  तिलहन  धनुश्रंघान  केसा

 5114.  श्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केरल
 के

 त्रिवेन्द्रम  जिले  में  कोई  तिलहन  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित
 किया

 अजित  की  :

 क्‍या  उक्त  केन्द्र  के  विस्तार  के  लिए  योजनाएं  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कवि  ससत्रालय  में  कृषि  ह्रमुसंघान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राह्ष्प  मत्रो  हरि  कृष्ण
 :  केवल  तिलहनों  पर  अनुसंधान  करने  के  लिए  कलग  से  किसी  अनुम्नंधात

 केन्द्र  की  स्थापना  महीं  की  गई  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  अखिल  भारतोय  समन्वित

 अनुसंधान  प्रायोजना  के  अन्तगंत  एक  नये  अनुसंधान  केन्द्र  की  स्थापना  केरल  कृषि  विश्वविद्यालय  के

 तहत की  गई  है  जो  मूंगफली  और  तिल  पर  कार्य  करेगा  |  यह  केन्द्र  बेल्लायनी  में  1.8.1987  से

 स्थापित  किया  गया  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 विश्वविद्यालय  प्मबान  प्रायोग  के  पास  कुमायूं  शोर  गढ़वाल  विश्वविद्यालय
 की  लम्बित  परियोअनगाएं

 ]
 '

 5115.  भो  हरोश  राबत  :  कया  मानव  संताधत  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गढ़वाल  और  कुमायूं  विश्वविद्यालयों  ओर  उनसे  सम्बद्ध  डिग्री  कालेजों  को

 बत  स्वीकृत  कुछ  परियोजनाएं  विष्बधिद्यालय  अनुदान  आयोग  के  पास  लम्बित  पड़ी  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ये  कब  से  लम्बित  पड़ी  है  और  इन्हें  कब  तक

 मंजूरी  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  सम्जभालय  में  दिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍्ज्ो

 एल»  पो०  ओर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  2  कासेजों  अर्थात

 (i)  एम०  बी०  राजकीय  डिग्री  हलद्वानी  ओर  (ii)  राजकीय  पी०  जी०  कालेज

 से सातवीं  योजना  अवधि  में  स्नानकोत्तर  विकास  योजना  के  अन्तगंत  वित्तीय
 सहायता  के  लिए  20.3.1989  को  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  ये  दोनों  कालेज  कुमायूं  विश्वविद्यालय  से
 सम्बद्ध  इन  प्रस्तावों  को  भन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  आयोग  द्वारा  प्रस्तावों  पर  विचार  किया
 का  रहा

 इन्दि २!  गांधी  राष्ट्रीय  खुला  विश्वविशधालय  केशा

 5116.  भी  हरोश  राबत  :  क्‍या  मामव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  खुला  विश्वविद्यालय  के  प्रस्तावित  क्षेत्रीय  केन्द्र  उत्तर  प्रदेश
 में  स्थापित  किये  जा  चुके

 कया  इन  केन्द्रों  को  और
 लोहाधाट  स्थित  डिग्री  कालेजों  में  खोलने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  थे  केन्द्र  वहां  ध्ोल  दिये  गये  ओर

 यदि  तो  इन  कैन्द्रों  को  कब  तक  खोलने  का  विचार  है  ?

 भानव  संसाधन  विकास  भर  भ्राशय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  घंत्री
 एल०  पी०  :  से  हं०  भां०  रा०  मु०  वि०  198  में  सलाह-परामर्श
 या  छात्रों  को  आवश्यक  सहायता  देने  के  लिए  अध्ययम  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रावधान  इसमें
 किसी  भी  क्षेत्र  के  अध्यधन  केन्द्र  के  कार्य  के  निरीक्षण  ओर  समन्वय  हेतु  क्षेत्रीय  केन्द्र  स्थापित  करने
 का  भी  प्रावधान  सामान्यतः  क्षेत्रीय  केन्द्र  केन्द्र  उन  कालेजों/शैक्षिक  संस्थानों  भें  खोले
 जाते  जहां  पर  राज्य  सरकारों  हारा  भायास  का  प्रबंध  किया  जाता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  अभी  तक  ;6  अध्ययन  केन्द्र  थ्लोले  गए  हैं  जिनमें  एक  हल्द्वानी  में  अल्मोडा
 में  शीघ्र  ही  एक  अध्ययन  केन्द्र  स्थापित  किया  जाना  है  |  परन्तु
 बागेश्वर  और  लोहाबाट  में  अध्ययन  केन्द्र  क्ञोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  का  एक  क्षेत्रीय  केन्द्र  लखनऊ  में  स्थापित  किया
 गया

 ध्रांध्र  प्रदेश  में  मुस्त  विश्वविद्यालय  को  राष्ट्रीय  दर्ला

 [  प्रमुधाव ]
 5117.  भरी  हुसंस  रलथाई  :  क्या  सानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  अपनाने  के  पश्थात्‌  इंदिरामांधी  मुक्ति
 विश्वविद्यालय  स्थापित  किया  गया  पहला  मुक्त  विश्वविद्यालय
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 न  जलन  अल  म  जनक  क+०क  so  ढ०े  जय  कानन  nat  »«के  हनन  |  —  अलओ  ome.  ०

 क्‍या हससे पूर्व आंध्र प्रदेश में एक मुक्त विश्वविद्यालय आरम्भ किया गया कया उपरोक्त आंध्र मुक्त विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव ओर यदि तो इसके क्‍या कारण हैं ? ५ मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विश्वागों में राज्य मंत्री एल० पो० शाही ): राष्ट्रीय शिक्षा अपनाने से पहले इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में संसद के एक अधिनिमम द्वारा स्थापित किया गया था । हां । में । और नहीं । आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय राज्य विधायी अधिनियम के अन्वगंत स्थापित किया गया था और इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । बंगलोर स्थित क्षेत्रोप पातपोर्श कार्यालय का स्थानास्तरण श्रो वो० ए८० कष्ण प्रय्यर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या बंगलौर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा 23 को जनता से आवेदन प्राप्त नहीं किए गए यदि तो इसके क्‍या कारण क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को बंगलौर से किसी अन्य स्थान पर ले जाने का यदि तो इसके क्‍या कारण हैं ? विदेश संत्रालय में राज्य मंत्री के० के० : क्षेत्रीय पासपोर्ट बंगलौर ने केवल डाक द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त किए और 23 की शाम को लोगों को पासपोर्ट भी जारी किए थे | सरकार को यह खबर मिली है कि 22 को लगभग 50 लोग क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के कार्यालय में घुस आए और पासपोर्ट अधिकारी को धमकाया तथा सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया । अगले दिन भी तनाव बना रहा और कर्मकारियों ने पुलिप् सुरक्षा की मांग की । काउंटर क्लर्क काउटर पर आवेदम पत्र लेने से डर रहे थे क्‍योंकि ऐसा करने पासपोर्टो तथा आवेदन पत्रों को नुक्सान पहुंचने/गुम होने का डर था ओर करमंचारियों ने 23.2.89 को अपने-अपने केबिनों के अन्दर बंठकर काम किया । ओर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को ब्ंगलोर से हटाकर कहीं और ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । कर्माटक में छोटे स्टेडियमों के निर्माण हेतु दो गई धन-राशि श्री बो० एक० कृष्ण प्रय्थर : क्या मानव संसाधन शिकार मम्त्री यह बताते की कृपा कृष्ण प्र्थर करेंगे कि :
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 ककिीिडस  फसकसन्‍  -  —

 (%)  बर्ष  1988-89  के  दौरान  कर्नाटक  में  छोटे  स्टेडियमों  के  निर्माण  के  लिए  कितनी

 धसहाशि
 दी  गई  और

 1989  तक  कितने  स्टेडियमों  का  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 सामव  संसाधन  विकार  संत्रालय  में  युवा  कार्य  शोर  खेल  तथा  महिला  शोर  बल  विकास

 विम्ाों  में  राष्य  मंत्री  मारप्रंट  :  वर्ष  1988-89  के  दौरान  कर्नाटक  को

 स्टेडियमों  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  के  रूप  में  निम्नलिखित  राशि  दी  गई  है  :--

 परियोशना  संशूर  की  गई  राक्ि  दो  गई  राशि

 1.  विद्यानन्द  गुरुकुल  शिक्षा  0:5  लाख  रुपये  0-25  लाख  रुपये

 रायचुर  में  स्टेडियम

 2.  चिकमंगलूर  में  इंडोर  स्टेडियम  9:90  लाख  रुपये  4-95  लाख  रुपये

 कुल  :  10  40  लाख  रुपये  : 5.20  लाख  रुपये

 परियोजनाओं  के  कार्यात्ययन  को  जिम्मेदारी  कर्नाटक  सरकार  की  है  ।
 कर्मारक  को  उ्थरकों  को  सप्लाई

 5120.  श्री  बो०  एस  ०  कृष्ण  हय्यर  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  को  वर्ष  1989-90  के  दौरास  कुल  कितनी  मात्रा  में  उवंरकों  मी  आवश्यकता

 कया  कर्नाटक  में  उवंरक  खपत  में  44  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  वर्ष  1989-90  के  दौरान  कर्नाटक  को  पोटेशियम  उबंरकों
 की  सप्लाई  किए  जाने  को  सुनिश्चित  करेगी  ?

 क॒वि  संत्रासय  में  कवि  धोर  सहकारिता  जिमाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 1989-90  के  दोरान  कनटक  में  उर्बरकों  की  खपत  का  लक्ष्य  उवंरक  रूपी  पोषक  तत्व

 का  7.50  लाख  मीटरी  टन  है  ।

 कनटिक  में  1988-89  के  दौरान  उरषरकों  की  अनुमानित  खक्षपत  7.39  लाख  मी०  टन
 जो  पिछले  वर्ष  की  खपत  की  तुलना  में  लगभग  32  प्रतिशत  अधिक  है  ।

 प्रत्येक  राज्य  की  उवंरक  की  मांग  का  प्रत्येक  फसल  मौसम  के  लिए  मृल्यांकन  किया
 जाता  है  ओर  समग्र  मांग  उपलब्ध  कराई  जाती  है  ।

 धास्दं लिपा  झोर  तुर्को  को  छड़ों  का  निर्यात

 5121.  भी  बो०  एस०  कृष्ण  प्रय्पर  :  क्‍या  इस्पात  शोर  खातर  मन्‍्त्री  यह  बतामे  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  कुद्रेमुख  आयरन  और  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  मिभित  छड़ों  के  निर्यात  के  लिए

 आस्ट्रेलिया  ओर  तुर्की  क ेसाथ  कोई  समझौता  हुआ
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 यदि  तो  इनका  कितनी  मत्रा  में  निर्यात  किए  जाने  की  सम्भावमा  और

 कुद्रेमेख  आयरन  और  कम्पनी  लिमिटेड  इस  समय  अन्य  मिन-किन  देशों  को  छड़ों  का
 निर्यात  कर  रही  है  !

 इस्पात  भ्रोर  खाल  मंत्रो  एम०  एल०  :
 !  हां  ।

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  इन  दोनों  देशों  को लगभग  5-7  लाख  टन  लोह  अयस्क
 पैलेटों  का  निर्याते  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 आस्ट्रेलिया  और  टर्की  के  अतिरिक्त  पश्चिमी
 उत्तरी  मलेशिया  और  इराक

 को  भी  कुद्रेमुख  लोह  अयस्क  कम्पनी  लि०  द्वारा  पैलेटों  का  नियति  किया  जा  रहा

 राष्ट्रीय  शिक्षा  प्रभुसंघान  भोर  प्रशिक्षण  परिषद  प्रकाशित

 पाठ्य  पुस्तकों  की  फम्ी

 5122.  भो  बिजव  एन०  प,टिल  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मनन्‍्त्री  यह  बत  ने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  राष्ट्रीय  शिक्षा  *नुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  प्रकाशित

 पाठ्य  पुस्तकों  की  दिल्ली  से  बाहर  कभी  होने  को  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  की  पुस्तकों  के  उपलब्ध

 न  होने  के  क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  भोर  प्रशिक्षण  परिषद  की  पुस्तकों  की

 सप्लाई  में  सुधार  लाने  का  विचार

 मानव  संसाधन  थि  समंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  मंत्रो  एल०
 पो०  :  हां  |  वर्ष  1988-89  में  शिकायतें  थी  ।

 और  रा०  शे०  अनु०  प्र०  परि०  की  पाठ्यपुस्तकों  को  वितरण  सूत्रना  तथा

 प्रसारण  मंत्रालय  के  प्रकाशन  प्रभाग  द्वारा  अर्थात्‌
 पटना  और  हैदराबाद  स्थित  इसके  बिक्री  केन्द्रों  क ेजाए  किया  जाता  रा०  शे०  अनु०  प्र०  परि०

 ने  वर्ष  1987-88  के  दौरान  प्रायोगिक  आधार  पर  दिल्‍ली  में  अपने  प्रकाशन  के  वितरण  के  लिए
 थोक-बिक्री  एजेन्ट  नियत  अब  पांच  और  शहरों  अर्थात्‌  भुगनेश्वर
 ओर  गुवाहाटी  है|  थोक-बिक्री  एजेंट  को  नियुवत  किए  जाने  का  भ्रस्ताव  परिषद  का  अम्य  महत्वपूर्ण

 शहरों  में  ऐसे  थोक-बिक्री  एजेंटों  के  नेटवर्क  को  विस्तृत  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन

 बी०  सहित  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  ०  शि०  से  सम्बद्ध  स्कूलों  को

 यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  रा०  शै०  अनु०  प्र०  परि०  के  सभी
 मकान

 मई  दिल्‍ली  स्थित  रा०  शै०

 ०  प्र०  परि०  के  मुख्यालथ  से  सीधे  ही  प्राप्त  इन  उपायों  से  अब  उम्मीद  है  कि  पाठ्य

 पुस्तकों  की  कोई  कमी  नहीं  होगी  ।

 पंजाब  में  प्रोढ़  शिक्षा  फी  उपश्षग्धियां

 5123.  भी  कमल  चोघरी  :  गया  मानव  संसाधम  जिकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  पंजाब  में  विशेषकर  होशिमरारपुर  जिले  में  निरक्षर  प्रोढ़  म्यक्षितयों  को  साक्षर

 बनाने  में  कितनी  सफलता  मिली

 उनमें  से  अनुसूचित  जातियों  विशेषकर  होशियारपुर  जिले  कितने  लोगों  को
 शिक्षित  किया  और

 होशियारपुर  जिले  और  पंजाब  के  अन्य  जिलों  के  दूरदराज  के  क्षेत्रों  में  प्रौढ़  शिक्षा
 संस्थानों  की  कार्यप्रणाली  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधम  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  संत्रो  एल०
 पी  ०  :  से  पंजाब  राज्य  में  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्रों  शि०
 के०  )  तथा  जन  शिक्षण  निलायम  शि०  के  नेटवर्क  द्वारा  चलाए  जा  रहे  हैं  ।  जबकि  प्रोढ़
 शिक्षा  केन्द्र  कार्यात्मक  साक्ष  संख्यावाचक  तथा  राष्ट्रीय  हित  के  विकासात्मक  कार्यक्रम  के  संबंध
 में  जागरूकता  प्रदान  करता  जन  शिक्षण  निश्चायम  का  उद्देश्य  सतत्‌  शिक्षा  को  प्रोन्‍्नत  करना
 इस  कार्यक्रम  के  लिए  लक्षित  दल  में  ग्रामीण  तथा  अनुसूचित  जाति/जन  जाति  के  किशोरों  को  अग्रता
 देकर  15-35  आय  वर्ग  के  प्रौढ़  निरक्षरों  को  शामिल  किया  गया  1988-89  के  दौरान  राज्य
 के  4366  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्रों  में  156240  प्रोढ़  निरक्षरों  को  नामांकित  किया  गया  ।  होशि  यारपुर
 जिले  में  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्रों  की तदनुरूपी  संख्या  और  नामांकन  298  और  9445  थी  ।  प्रोढ़
 शिक्षा  केन्द्रों  तथा  नामांकित  शिक्षुओं  की  कुल  संख्या  में  से  96%  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  थे  ।  राज्य
 तथा  होशियारपुर  जिले  में  अनुसूचित  जाति  के  लाभ  भोगियों  की  संख्या  क्रशः  69484  व  6549

 जो  कुल  संख्या  का  30  प्रतिशत  तथा  69  प्रतिशत  है  ।

 गायों  का  प्रायात

 5124.  को  परसराभ  भारह्ाज  :  क्‍या  क॒थि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पश्चिमी  यूरोप  से  गायों  का  भायात

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 राज्यों  को  आयात  फी  गई  गायों  की  सप्लाई  के  लिए  सरकार  ने  स्या  प्रक्रिया

 अपनाई  है  ?

 ;  कृषि  मंत्रालय  सें  कृषि  प्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राद्य  मंत्रों  इपामलाल  :
 ओर  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  ने  भारत  जन  संघीय  गणराज्य  द्विपक्षीय  कार्यक्रम  के

 जमंन  संघीय  गणराज्य  से  198  6-87  के  दौरान  800  ओसयसें  तथा  80  सांडों  तथा  1988-
 89  के  दोरान  और  200  ओसरों  का  आयात  किया  ।  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  ने  इन
 हारमंती  के  जरिए  भी  एच०  आर०  एच०  प्रिसेस  इरेने  से  100  ओसरों  को  जमंन  संघीय  गणराज्य

 से  उपहार  स्वरूप  प्राप्त  किया  ।

 कुछ  चुनी  गई  संस्थाओं  के  ये  भायातित  ओसरें  जमंन  ब्यवहायंता  अध्ययन  दल
 की  सिफारिशों  तथा  शीतोष्ण  इन  क्षेत्रों  में  जिला  सहकारी  दुग्ध  उत्पादक  संघधों  को  मौजूदगी
 तथा  किसानों  के  होल्सटीन-फ्रेजियन  पशुओं  के  साथ  संकर  प्रजनन  में  किसानों  के  अनुभव  जैसे  मानदण्डों
 के  भाधार  पर  तमिलनाडु  में  नीलगिरी  जिले  के  तथा  कर्नाटक  में  कोलार  एवं  बंगलौर  जिलों  के
 किसानों  को  बेची  गई  थीं  ।
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 सास  प्रसंस्क  रण  जदच्चोगों  को  प्रोत्ताहित  करने  हैतु  विस्तीय  सहाबता

 5125.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विशेष  दर्जा  प्राप्त  राज्यों  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  प्रोत्साहित
 करने  हेतु  वर्ष  1988-89  के  दौरान  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  तथा  सातवीं  योजना  की  शेष  अवधि  में

 इल  उद्योगों  को  कितनी  बित्तीय  सहायता  दी  जाएगी  ?

 खात्त  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मत्रो  जगरदोश  :

 नहीं  ।

 फल  और  सब्जी  प्रसंस्करण  उद्योगों  क ेविकास  के  लिए  राज्य  सरकारों/सहकारी
 समितियों  की  विक्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  में  करोड़  रुपये  का  योजना
 प्रावधान  किया  गया  है  ।

 जिमावा  सूत्र  को  अदलना

 प्रो०  नाशाणण  अन्य  पराधर  :  मानव  संसाधन  विकास  मम्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  में  मुख्य  मं  जियों  के  सम्मेलन  में  तैयार  किए  गए  सूत्र  के  अन्तर्गत

 उल्लिखित  दूसरी  भारतीय  भाषा  के  अन्तर्गत  हिन्दी  भाषी  राज्यों/क्षेत्रों  में  हाल  ही  तक  संस्कृत  का

 अध्ययन  जारी

 यदि  तो  त्रिभाषा  सूत्र  को  बदलने  और  भारतीय  भाषाਂ  वाक्यांश  को  दूसरी

 आधुनिक  भारतीय  भाषाਂ  के  रूप  में  बदलकर  संस्कृत  को  शामिल  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 ओर

 क्या  त्रिभाषा  सूत्र  के  अन्तर्गत  संस्कृत  के  अध्ययन  को  शामिल  किया  जायेगा  विशेष  रूप  से

 जबकि  वर्ष  क्या  के  शिक्षा  नीति  संबंधी  संकल्प  में  उल्लेख  में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  राज्य

 सरकारों  को  सेकेण्डरी  स्तर  पर  वर्ष  संबंधी  में  निरूपित  त्रिभाषा  सूत्र  को  अपनाना  चाहिए  और  सख्ती

 से  लाग  करना  चाहिए  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मस्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  एक०
 पो०  :  और  स्वतंत्रता  से  अब  तक  स्कलों  में  भाषाओं  के  शिक्षण  के  मामसे  पर

 विभिन्न  मंचों  पर  विचार  किया  गया  था  |

 राष्ट्रीय  शिक्षा  में  उल्लिखित  त्रिभाषा  सूत्र  में  पहले  बनाए  गए  विभिन्‍न  सूत्रों

 को  संश्लेषित  करके  यह  बताया  गया  कि  माध्यमिक  स्तर  राज्य  सरकारों  को  ऐसे  त्रिभाषा  सूत्र

 जिसमें  हिन्दी  भांधी  राज्यों  में  हिन्दी  और  अंग्रेजी  के  अलावा  एक  भाधघुनिक  भारतीय

 अधिमानता  दक्षिणी  भाषाओं  में  से  एक  भाषा  का  अध्ययन  और  गंर-हिन्दी  भाषी  रास्यों  में  क्षेत्रीय

 भाषा  तथा  अंग्रेजी  के  हिन्दी  का  अश्ययस  शामिल  हों  उसे  अपनाना  तथा  तत्परत  से  कार्यान्वित



 लिखित  उत्तर  6  1989
 हा  ता  न  जप  न

 करना  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  1986  में  भाषाओं  के  शिक्षण  के  बारे  में  इस  प्रावधान  का

 समर्थन  किया  गया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसके  साथ  साथ  त्रिभाषा  सूत्र  को  विश्वसनीय  रूप  से
 कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्यों  को  हमेशा  तिफारिश  की  सभी  राज्यों  सिद्धांत  रूप
 तज्रिभाषा  सूत्र  को  स्वीकार  कर  लिया  है  सिवाय  तमिलनाडु  जो  दो  भाषा  सूत्र  का  कार्यान्वयन  कर
 रहा  कुछ  राज्य  इस  सूत्र  के  बन्तगंत  संस्कृत  के  अध्ययन  का  प्रस्ताव  करते  रहे  हैं  ।

 वर्ष  1968  तथा  !986  की  शिक्षा  नीतियों  में  वर्ष  1961  में  यथा  उल्लिखित  भाष।ओं
 के  अध्ययनों  की  योजना  का  कोई  हवाला  नहीं  दिया  गया  है  ।  सरकार  का  यह  बिचार  रहा  हैं  कि  स्क्लों
 में  भाषाओं  का  शिक्षण  राष्ट्रीय  नोति  में  उत्लिखित  त्रिभाषा  सूत्र  द्वारा  विन्यिम्तिति  होना  चाहिए  ।

 यम  प्राथोग  की  रिपोर्ट  का  कायस्थियन

 5127.  प्रो०  मारायण  अ्षन्‍्द  परावार  :  क्‍या  सासथ  संसाधन  विफास  मन्त्री  चद्रोपाध्याय
 आयोग  की  रिपोर्ट  के  कार्यन्वियन  के  बारे  में  |  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4861
 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  चट्टोपाध्याय  की  अध्यक्षता  में  गठित  शिक्षकों  संबंधी  राष्ट्रीय  आयोग  की  रिपोर्ट  में

 की  गई  सिफारिशों  पर  और  दिनांक  3  1987  को  कन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए
 स्पष्टीकरण  तथा  संशोधन  पर  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  उक्त  वेतनमानों  को  लागू  कर  दिया
 है  अथवा  दिनांक  3]  1989  से  लागू  करने  का  निर्णय  लिया  और

 सातवीं  योजना  के  अस्तिम  वर्ष  के  दोरान  शेष  राज्यों  के  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार
 व्वारा  यथा  संशोधित  इन  सिफारिशों  का  काय  न्वियन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अब  तक  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 मान०  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिभा  तथा  संस्कृति  जिसागों  में  राण्य  मंत्रो  एल०
 वो०  :  से  राष्ट्रीय  शिक्षक  चोथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  तथा  राष्ट्रीय
 शिक्षा  नीति  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संधशासित  प्रदेशों  तथा  केन्द्रीय  स्वापत्त  निकायों
 में  कायंरत  स्कूल  शिक्षकों  के  वेतनमानों  को  12.8.87  को  संशोधित  किया  गया  संघ  शासित
 प्रदेशों  तथा  केन्द्रीय  स्वायत्त  निकायों  द्वारा  संशोधित  बेतनमानों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 3.11.87  को  आवश्यक  स्पष्टीकरण  जारी  कर  दिए  गए  थे  ।  ये  वेतनमान  राज्यों  में  कार्य रत  शिक्षकों
 के  लिए  लाग्‌  नहीं  हैं  ।

 राज्यों  के  शिक्षकों  के  सरकार  की  यह  राय  है  कि  वेतनमानों  तथा  सम्बन्धित  सेवा
 शर्तों  में आवधिक  संशोधन  करने  के  लिए  उनका  अपना  एक  तंत्र  यह  संबधित  राज्य  सरकारों  का
 काम  है  कि  वे  अपने  शिक्षकों  के  लिए  लागू  वेतनमानों  को  उपयुक्त  रूप  से  संशोधित  राज्य
 सरकारों  द्वारा  आवश्यक  कार्रवाई  करने  के  लिए  रा०  श०  की  रिपोर्ट  उन्हें  उपलब्ध  करा  दी
 गई  राज्यों  से  कोई  पुनंनिवेश  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 कामकाली  महिलाधों  के  लिए  होश्टल  सम्बन्धो  परियोजनाश्रों  का
 निर्माण  कार्य  पूरा  करना

 5128.  प्रो०  माराण्ण  चस्य  परादार  :  कया  मानव  संसाथन  विकाप  मन्त्री  कामकाजी

 महिलाओं  के  लिए  होस्टलों  के  बारे  में  |  1988  के  अतारांकित  संख्या  4670  के
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 16  9।।
 लिखित  उत्तर आन  ——

 कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  होस्टल  संबंधी  परियोजनाओं  का  निर्माण  काय॑  पूरा
 करने  के  संत्रंध  में  हुई  प्रगति  की  अद्यतन  स्थिति  क्‍या  और

 कया  सातवीं  योजना  अवधि  में  पूरा  करमे  हेतु  कुछ  अन्य  परियोजनायें  सम्मिलित  की
 गई  हैं  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युत्रा  कार्य  ध्रौर  लेन  तथा  शोर  बाल  विकास
 बिम्ा्ों  में  र.ज्य  संत्रो  म.रप्रेट  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान
 स्वीकृत  की  गई  पा  योजनाओं  में  से  अब  तक  21  परियोजनाएं  पूरी  हो  चुकी  हैं  ।

 हां  ।  1.9.88  से  6.4.89  तक  की  अवधि  +  दौरान  स्वयंसेवी  संगठनों  को  स्व्रीकृत
 कामकाजी  महिला  उदके  स्थान  और  होस्टलों  की  क्षमता  को  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेशबार
 दशने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 कामकामो  महिलाझों  के  लिए  होस्टल  सम्धन्धो  परियोजनाञों  का  निर्माण  कार्य

 कझमता

 संगठन  का  नाम  परियोजना  दिवस  देखभाल  केन्द्र
 का  स्थान  महिसाएं  में  बच्चों  की  संख्या

 ||  2  3  4  5

 अन्‍्ध्र  प्रदेश

 1.  वूमन्स  कापरेटिव  फाइनांस  अन्नतपुर  51  न

 कारपोरेशन  लि०  हैदराबाद

 2.  एजरू  57  ते

 3.  -  तदैव  खम्माम  34  _

 4.  महबूब  नगर  54  --

 5.  राजमूंद्री  54  --

 6.  विशाखापट्नम  57  _

 7.  --  तदेव  विजयनगरम्‌  57  ज+

 8.  वासवया  महिला  मंडली  विजयवाडा  25  _

 विजयवाडा

 झाराणा चल  प्रवेश

 9.  परियोजना  कार्यान्वयन  समिति  तंबग  33  ना

 तवंग

 बिहार

 10.  तिलयू  महिला  रोहतास  रोहतास  40  —
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 11.  ही

 13.

 14.

 25.

 2  5

 2

 स्वरोजगार  महिला
 मिथिला

 बनवासी  सेवा  के  रोहत जि

 बरुजरात

 महिला  मंडल  मेहसाना

 कर्माटक

 कनटिक  निर्धन  और

 विकलांग  महिला  विकास

 बंगलोर

 केरल

 रोटरी  क्लब  आफ

 पालधाट

 जय  महिल ना  कोट्राय  मम

 विमला  महिला  समाजम

 अश्नाकुलम

 युवा  महिला  क्रिश्चियन  समिति

 पथनामथिता

 अथरा  सेवा  कोट्रायम

 यूवा  महिला  क्रिश्चियन
 पथनामंधिता

 मध्य  प्रदेश

 विशेष  क्षेत्र  विकास

 भारतीय  रेड  क्रास
 भर

 नगर  पालिका  निवाड़ी
 जिला  टीकमगढ़

 नगरपालिका  बायतुल

 महिला  रीबा

 भारतीय  रेड  क्रास
 इन्दोर

 बंगलोर

 6  1989

 5

 30

 20

 20
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 2  3  4  5

 महाराष्ट्र

 27.  आदर्श  आश्रम  नासिक  नासिक  80  20

 28.  महिला  चिपलल  .  चिपलन  50  20

 रत्नाणिरि  रत्नागिरि

 29.  पोपल्स  एजूकेशन  सोसा  इ  औरंगाबाद  100  —

 ओरंगाबाद

 30.  रखना  ट्रस्ट  नासिक  नासिक  74  __

 31.  शिवाजी  शिक्षण  गढ़चिरोली  42  -

 ढ़चिरोली

 32.  श्री  शारदा  देवी  शिराला  अमरावत  20  10

 अमरावती

 33.  श्री  गणेश  शिक्षण  प्रसारक  लतूर  51  10

 लतर  लत्र

 34.  शिक्षण  महेश्वरी  डा०  पंजाबराव  बुलदाना  50  16

 देशमुख
 प्रतिष्ठान  बुलदाना

 35.  समता  औरंगाबाद  औरंगाबाद  36

 36.  अन्नपूर्णा  महिला  दादर  बम्बई  60  20  .

 बम्बई

 '37.  भारतीय  पुणे  पुणे
 दि

 मागालंण्ड

 38.  नागालैण्ड  चिल्ड्रन  दीमापुर  दीमापुर  56  लि

 39.  डेपलेपमेंट  एसोशिएशन  आफ  दीमापुर  70  _

 नागालैंण्ड  दीमापुर

 उड़ोसा

 २0.  इंडियन  रेड  क्रास  पुरी  पुरी  80

 तलधर  अंगुर  मेरा  मुंडली  रीजनल  अंगुल  घनकलन  66  20

 इम्प्रूवमेंट  ट्रस्ट  अंगुल

 हि
 42.  इंडियन  रेड  क्रास  संगरूर  99  20

 राजस्थान

 43.  श्री  आये  विद्यापीठ  भूसावर  30



 1  2  3  4  5

 44.  नयरपालिका  बलूतता  बलूतरा  50  20

 बारमगेर

 लमिलमाड़्‌
 45.  अथुरा  सेवा  कोट्टायम  केरल  कोयम्बटूर  174  30

 पश्चि  भें  बगाल

 46.  जलपाईग्रुडी  जलपाईगुडी  40  20

 जलपाईगुडी
 47.  टेगोर  सोसाइटी  फार  ग्रामीण  24  परगना  50  20

 विकास-रधबलिया  24  परगना

 48.  दुर्गापुर  नगर  दुर्गापुर  दुर्गापुर  120  26

 49.  सत्या  भारती  कलकत्ता  नाबग्राम  हुगली  28  रन

 50.  ग्राम  सेवा  हरबा  24  परगना  32  20

 51.  पश्चिम  बंगाल-नारी-और  शिशु  कलकत्ता  145  30
 कल्याण  कलकत्ता

 बा  जार
 3058  482

 1.9.88  को  उत्तर  दिए  गए  लोक  सभा  प्रश्न  संख्या  4670  के  उत्तर  के  भाग  में

 उल्लिखित  विवरण  में  क्रम  सं०  15,  74  और  8  के  सामने  उल्लिखित  कमल  क्षुष्ण  एजूकेशन
 रचना  नासिक  और  टोटल  रूरल  अपलिस्ट  एन्डीयर  बरला  की  परियोजनाएं

 बाद  में  रद  कर  दी  गई

 फिलिस्ती तो  मुक्ति  संगठन  के  प्रध्ययतन  का  दोरा

 5129.  भी  एम०  रशमा  रेडडो  :
 भरी  थो०  एन०  रेड्डी  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 9  र्जा  क्‍या  फिलिस्सीनी  मुक्ति  संगठन  के  अध्यक्ष  द्वारा  हाल  ही  में  भारत  का  दोरा  किया
 गया  था  यदि  तो  उनके  साथ  हुई  वार्ता  के  क्या  परिणाम

 क्‍या  भारत  सरकार  पश्चिम  एशिया  में  शांति  स्थापना  के  लिये  प्रयत्नशील  यदि

 तो  तसत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारत  ने  यह  मांग  की  है  कि  इजरायल  को  लेबनान  में  स्थित  फिलिस्तीनी  शरणार्थी

 लिबिरों  पर  आक्रमण  करना  बन्द  करना  और
 ॥

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योस  क्‍या  है  ?

 बिदेश  मस्जालय  में  राज्य  संत्री  के०  के०  :  जी  फिलिस्तीनी

 मुक्ति  संगठन  की  कार्यकारी  समिति  के  अध्यक्ष  यासिर  आफरात  9  और  10  1989  को  भारत
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 कार्  न
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 न
 की  यात्रा  पर  आये  थे  ।  उन्होंने  अधिकृत  प्रदेशों  की  स्थिति  के  संबंध  में  बताया  और  यह  भी  बता
 कि  मध्यपूर्व  संबंधी  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  शीघ्र  बुलाने  के  उद्देश्य  से  व्यापक  अन्तर्राष्ट्रीय  समर्थन  प्राण
 करने  की  दशा  में  उन्होंने  क्या  प्रयत्न  वि.ए  उन्होंने  भारत  सरकार  की  इस  बात  के  लिए  सराहना
 की  कि  उसने  फिलिस्तीनी  लक्ष्य  की  सिद्धि  के  लिए  निरन्तर  समर्थन  दिया  है  और  नवगठित  फिलस्ती  नी
 शाज्य  को  उसने  तत्परतापूर्वक  मान्यता  प्रदान  की  ।  उन्हें  यह्‌  विश्वास  दिलाया  कि  फिलीस्तीन  के  शीघ्र

 ओर  न्यायोजित  समाधान  की  कोशिशों  में  भारत  निरन्तर  दृढ़तापूर्वक  समर्थन  देता  रहेगा  ।

 हम  संयुगत  राष्ट्र  के  तत्वावधान  में  एक  अन्तरराष्ट्रीय  सम्मेलन  बुलाने  के  प्रस्ताव  का

 पुरजोर  समथंन  करते  है  जिसमें  संबंधित  पक्षों  की  पूरी  भागीदारी  हो  जिनमें  फिलीस्तीनी  मुक्ति  संगठन
 भी  बराबरी  के  आधार  पर  और  फिलिस्टीन  के  एकम।त्र  बंध  प्रतिनिधि  के  रूप  में  शामिल  हो  और

 जिसमें  फिलिस्तीन  की  समस्या  के  न्‍्यायोत्रित  और  स्थायी  समाधान  के  लिए  विचार-विमर्श  किया
 जाए  ।

 और  लेबनान  में  फिलिस्तीनी  शरणार्थी  शिबिर  पर  इजरायल  की  तरफ  से

 बार  किये  जाने  वाले  हमलों  को  लेकर  भारत  सरकार  चिन्तित  रही  भारत  उन  संयुक्त  राष्ट्र
 संकल्पों  का  समर्थन  करता  रहा  है  जिनमें  लेबनान  से  इजरायली  सेनाओं  की  पूर्ण  वापसी  की  मांग  की

 गई  है  ।  हाल  ही  1988  में  गुट  निरपेक्ष  आंदोलन  की  मंत्री  स्तरीय  बैठक  में  पारित

 संकल्प  में  भी  यह  मांग  दोहरायी  गई  है  और  इस  प्रस्ताव  में  संयुक्त  राष्ट्र  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि

 लेबनानी  शरणार्थी  शिविरों  के  सभी  असैनिकों  को  ह्जरायल  के  आतक्रमणों  से  बचाने  का  सुनिश्चय
 करने  के  लिए  भी  वह  कार्रवाई  करे  ।

 सूरणमुशो  के  संकर  बोओों  का  भायात

 51:0  थी  एम०  रधुमा  रेडडो  :  क्‍या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1988-89  के  दोरान  सूरजमुश्ली  के  संकर  बीजों  का  आयात

 किया

 (A) YS
 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  तथा  किस  दर  से  इसका  आयात  किया  गया

 प्रत्येक  राज्य  को  किये  गये  वितरण  के  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  इस  संकर  बीज  से  आधार  बीज  तैयार  करने  हेतु  कोई

 मदम  उठाये  और

 (5)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कि  मंत्रालय  में  कषि  स्‍प्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल

 से  ($)  संबधित  राज्य  सरकारों  से  मांगी  गई  सूचना  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  सूचना

 प्राप्त  होने  पर  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा

 यमुतापार  क्षत्र  में  बिल्ली  विश्वविद्यालय  के  कालेज

 ]
 5131.  भो  रामाअय  प्रसाद सिह  :  क्‍या  मानव  संताधन बिकाल  मंत्री  यह

 बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 .  163
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 क्‍या  दिल्‍ली  के  यमुनापार  क्षेत्र  में  कालेजों  की  संद्या  उक्त  क्षेत्र  की  जनसंख्या  को  देखते

 हुये  बहुत  ही  कम  है

 यदि  तो  उक्त  क्षेत्र  में  कुछ  और  कालेज  खोलने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये

 और
 क्‍या  सरकार  का  वहां  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  का  पूर्वी  परिसर  खोलने  का  विचार  है  ?

 समासमव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  बिमागों  में  राज्य  मंत्रों
 पो०  :  और  ट्रांस  यमुना  क्षेत्र  में  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  4  कालेज

 अगले  शैक्षिक  सत्र  के  दोरान  हस  क्षेत्र  में  एक  अन्य  कालेज  खोला  जाएगा  दिल्‍ली  के  कालेजों  में  दाखिला
 क्ेबश  उस  स्थान/क्षेत्र  क ेनिवासियों  तक  ही  सीमित  नहीं  जिनमें  कालेज  स्थित  है  ।

 दिल्‍ली  में  विश्वविद्यालय  ने  इश्न  प्रकार  का  निर्णय  लिया  है  |

 जिलेजम  से  किजशान  झोर  प्रोशोगिको  संप्रहालय  को  स्थापना

 ]

 5132.  भी  मुल्लापल्‍लो  रामचन्द्रन  :  कया  मानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार ने  त्रिवेन्द्रम  में  प्रस्तावित  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  संग्रहालय  की
 स्थापना  के  लिए  वित्तीय  सहायता  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  परियोजना  पर  अनुमानतः  कुल  कितनी  लागत  आयेगी  ओर  केन्द्रीय
 सरकार  से  कितनी  सहायता  का  अनुरोध  किया  गया  और

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सामव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  थिमाणों  में  राज्य  भम्त्री

 एल०  पो०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।  ई$क्‍

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  मिकट  केसश्रीय  विशालय

 5132.  श्री  जगस्नाथ  पटनायक  :  गया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कफ
 करेंगे  कि  :

 क्या  राउरकेला  संयंत्र  के  प्रबन्ध  मंडल  ने  राउरकेला  में  एक  परियोज  स्कूल  खोलते

 हेतु  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  से  अनुरोध  किया  था  जिसे  अन्ततः  वर्ष  1983  में  खोल  दिया  गया
 हू

 क्या  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  प्राधिकरण  ने  1987  में  कक्षा  एक  और  कक्षा-दो
 में  दाखिला  न  देने  का  एक  तरफा  निर्णय  लिया  था  और  स्कूल  के  लिये  वित्तीय  व्यवस्था  न  देने  की  भी
 घमकी  दी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  इस  विद्यालय  के  सुचारू  रुप  से  कार्य  करते  कै  लिये  क्‍या
 कदम  उठाये  हैं  ?

 164
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 नाता  शक्कर  जल  कक  कककीकिक  कक  ना

 सानन  सपाधन  विकास  मग्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कति  बिलाभ  में  राज्य  मन्‍्तो
 एल०  पो०  :  से  हां  |  राउरकेला  स्टील  प्लांट  स्थित  केन्द्रीय  विद्यालय  मे
 शैक्षिक  सत्र  1982-83  में  काम  करता  अरम्भ  कर  दिया  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  राउरकेला  की  परियोजमना  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  स्थापित  किया  गया  था  और  इस
 विद्यालय  का  सारा  आवर्ती  तथा  अनावर्ती  ध्यय  राउरकेला  स्टील  प्लांट  प्राधिकरण  द्वारा  बहन  किया
 जाता  है  जिसने  स्कूल  को  प्रायोजित  किया  था  |  अ'गे  इस  खर्च  को  वहन  न  करने  की  उनकी  असमर्थता
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  केन्द्रीय  विद्यालय  को  चरणबद्ध  रूप  में  बन्द  करमे  का  निर्णय  लिया
 गया  है  ।

 को  सूखा  राहुत  सहाप्ता

 5134.  भ्री  जगम्नाथ  पटनायक  :  कया  क॒वि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  क ेकिसानों  को  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  अपनाने  का

 सुक्षाव  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ग्यौरा  क्‍या यो
 क्‍या  नई  बंकल्पिक  फसलों  के  लिए  उच्च  पेदाबार  बाली  बीजों  को  किसमें  सहित  नई

 प्रौद्योगिकी  के लिए  आवान  सरकार  ऊथवा  स्वीकृत  एजेंसियों  के  माध्यम  से  उपलब्ध  कराये  जाते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (2)  गया  सूखा  राहत  आकस्मिक  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  परिषद  के  दल  ने  उड़ीसा  विशेषकर  कालाहांडी  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  अग्त्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मस्जी  श्यामलाल  :

 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल्न  पर  रक्ष  दी  जाएगी  ।

 बिहार  के  विश्वविद्यालय  प्रनदान  श्रायोग  से  सहायता  प्राप्त  करते
 के  लिए  पात्र  ठहरायै  गए  विश्वथिश्ा[लय

 है
 5]35.  श्रौ  थंद्र  क्शोर  पाठक  :  क्या  सानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बिहार  में  अब  तक  किन-किन  विश्वविद्यालयों  को  बिश्वविद्यालय  अनुदान  आयोन  से

 सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  पात्र  ठहराया  गया  ह

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  विश्वविद्यालयों  को  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए
 पात्र  ठहराने  के  लिये  क्या  मानदण्ड  अपनाये

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  बिहार  के  विश्वविद्यालयों  को  कितनी  अनुदात  राशि  प्रदान

 की  गई
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 ४.  क्‍या  सरकार  का  विध्वार  बिहार  में  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  खोलने  का  थौर

 (३)  यदि  तो  कहां  और  कब  से  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  बिभागों में  राज्य  मसत्रो  एल०
 बौ०  :  बिहार  के  निम्नलिखित  विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  क्षायोग  द्वारा
 केन्द्रीय  स्रोतों  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  उपयुक्त  धोषित  किया  गया  है  :--

 (1)  भागलपुर  भागलपुर  ।

 (2)  बिहार  मुजफ्फरपुर  ।

 (5)  एल०  एन०  मिथिला  दरभंगा  ।

 (4)  के०  एस०  दरभंगा  संस्कृत  दरभंगा  ।

 (5)  मगध  बोधगया  ।

 (6)  पटना  पटना  ।

 (7)  रांची  रांची  ।

 और  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दो  गई  है  ।

 सरकार  बिहार  में  कोई  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  खोलने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार

 नहीं  कर  रही  है  ।

 (=)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 विश्वविज्ञालय  अनृद्तन  आयोग  अध्ततियम  की  धारा  12  के  अनुसार  17  1972
 के  बाद  स्थापित  किसी  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय  वि०  अ०  आ०  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  से
 किसी  प्रकार  की  निधियां  करने  किसी  अन्य  स्रंगठन  द्वारा  कोई  अनुदान  तब  तक  नहीं  दिया
 जाएगा  तब  तक  कि  आयोग  निर्घारित  किए  गए  ऐसे  मामलों  से  स्वयं  सन्‍्तुष्ट  होकर  ऐसे  विश्वविद्यालय
 को  अनुदान  प्राप्त  करने  के  लिए  उपयुक्त  थोण्ति  न  कर  दे  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 नियम  के  संपर्युक्त  प्रामप्तान  के  अनुसरण  में  नियम  तेयार  किए  गए  हैं  और  अधिसूचित  किए  गए  हैं
 जिनमें  ऐसी  शर्ते  निर्धारित  की  गई  हैं  जिन्हें  नए  विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 अनुदानों  के  लिए  उपयुक्त  घोषित  करने  से  पहले  पूरा  करना  होगा  ।  उपयुक्त  नियमों  के
 किसी  नए  विश्वविशालय  द्वारा  वि०  अ०  क्ा०  द्वारा  अनुदानों  के  लिए  उपयुकत  घोषित  किए

 जाने  से  पहले  निम्नलिखित  शर्ते  पूरी  करनी  होंगी  :--

 (1)  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  का  ओऔचित्य  मौजूदा  सुविधाओं  की  विशेष
 विशिष्टताओं  अथवा  पिछड़  क्षत्रों  के  उत्थान  अथवा  क्षेत्रीय  असन्तुलनों  को  समाप्त  करने
 के  लिए  नए  कार्यकलापों  ब्षा  आवश्यकता  के  आओररों  निर्भर
 करता  है  ।.
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 (11)  उस  कानून  जिसके  अन्तर्गत  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  गई  ल्लिक्षा  आयोग
 (1964-66),  ),  वि०  अ०  आ।०  द्वारा  नियुक्त  विश्वविद्यालयों  के  अभिशासन  से  संबंधित

 समिति  तथा  पिछले  10  वर्षों  के  दौरान  आयोग  द्वारा  नियक्त  पेनल  स  द्वारा  की
 गई  सिफारिशों  को  उक्तित  महत्व  दिया  गया  है  ।

 (111)  विश्वविद्यालय  मात्र  एक  संबंद्धन  विश्वविद्यालय  ही  नहीं  है  भपितु  एक  बहुसंकाय
 विश्वविद्यालय  भी  है  जिसके  आस  अनेक  विषयों  में  शिक्षण  तथा  अनुसंधान  की  पर्वाप्त
 सुविधाएं  हैं  ।

 (1५)  विश्वविद्यालय  में  प्रत्येक  शिक्षण  विषय  में  आवश्यक  सहावक  स्टाफ
 सहित  एक  दो  रीडरों  तथा  पर्याप्त  संख्या  में  लेक्चररों  के  न्यूनतम  स्टाफ
 व्यवस्था

 (५)  छात्रों  के  आवास  तथा  कल्याण  के  लिए  पर्याप्त  मशीनरी  प्रदान  की  जया
 है  अथवा  प्रदान  की  जा  रही  ओर

 (५1)  )  विश्वविद्यालय  को  पुस्तका  छात्रावास  तथा  ह्टाफ  क्वार्टरोंਂ
 को  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  जिसकी  कुल  कौमत

 2  करोड़  रुपये  से  कम  नहीं  है  अथवा  राज्य  सरकार  आयोग  को  यह  आश्वासन  देने  को
 तैयार  है  कि  विश्वविद्यालय  की  विकसित  भूमि  के  अतिरिक्त  उपय  क्‍्त  सुवि  गञओं  की
 व्यवस्था  के  लिए  5  वर्ष  की  प्रारंभिक  अवधि  के  दोरान  कम-से-कम  2  करोड़  रुपये  की
 राशि  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ।

 1985-86  से  1987-88  वर्षों
 के

 दोरान  बिहार  के  विश्वजिद्यालयों  को  दिए  गए  अनुदानों
 के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  है  :

 लाखों

 विश्वव्शिालय  का  नाम  9-55
 बघं

 1904  51:५9  7-88

 भागलपुर  विश्यविद्यालय  1:98
 .

 9-55  83-28

 2.  बिहार  विश्वविद्यालय  2:26  5:35  04  _

 3.  मिथिला  विश्वविद्यालय  25.50  17:87  4.88

 4.  के  दरभंगा  संस्कृत  2-26  5-35  ना

 विश्वविद्यालय

 5.  मगध  विश्वविद्यालय  25.50  36-66  4-99

 6.  पटना  विश्वविद्याल  40-87  39-50  96-54

 7.  रांची  विश्वविद्य'लय  36:66  25-09

 बिहार  में  मवोदय  विद्यालय

 श्री च्सा किशोर पाठक : क्‍या सानव संसाकत शिकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
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 7”.
 बिहार  मे ंइस  समय  कुल  कितने  नवोदय  विद्यालय  हैं  और  जिलेवार  उनकी  सख्या

 क्‍या  इन  विद्यालयों  के  पास  अपना  निजी  भवन  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  उन  विद्यालयों  के  पास  अपना  निजी  भवन  कब
 लक  हो  जायेगा  ?

 मानव  संसाधन  विकास  अन्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  बिमागों  में  राक्य  जरत्री  एल०
 पी०  :  नवोदय  विद्यालयों  की  स्थानों  और  जिलों  को  दक्षनि  बाली  एक  सूची  विवरण  के
 रूप  में  संलग्न  है  !

 और  जी  योजना  के  अनुसार  निःशुल्क  30  एकड़  भूमि  और  नवोदय
 विद्यालयों  द्वारा  उपयोग  को  जाने  बाली  कुछ  अस्थायी  खाली  भवन  इन  विद्यालयों  को  चलाने  के  लिए
 राज्य  संघ  शासित  सरकारों  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही  बिहार  में  सभी  विद्यमात  नवोदय
 विशज्यासयों  के  लिए  स्थामी  भवनों  के  निर्माण  का  कार्य  पहले  से  ही  लोक  निर्माण  एजेंसियों  को  सौंपा
 जा  चुका  इन  भवनों  के  अगले  ।8  महीनों  में  तैयार  हो  जाने  की  आशा

 विवरण

 बिह।र  में  कार्यरत  मवोदय  बिश्लालयों  को  सूचो
 जज  जत++++-+++___न्‍नबनबननन

 ऋरम  संख्या  ग्राम  जिला

 2  3

 1  बिरोली  समस्तीपुर
 2  सेख  पुरा  मुंगेर
 3  कुमार  बाग  बेटिहा  वैस्ट  चम्पारन

 4.  हंस  दिहा  दुम्का
 5  आरा  मौजपुर
 6  रांती  मधुबनी
 7  भाधरा  गुमला
 $  बी०  आई०  टी०  मेसरा  रांची

 9  छाएबास  परिसर  सिहभूम
 10  रेवाड़  नावडा

 11.  शक्ति  नयर  चंदन  डैम  भागलपुर
 12.  राष्ट्रीय  सावंजनिक

 भेला  भवत  सुपोल  सहरसा
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 1  2  3

 13.  बन्दुश्लार*  बेगुसराय

 14.  बेरूम  ओरंगाबाद

 15  विक्रम  पटना

 16  जथियान  ह॒  गया

 17.  खारोनादिषट  मुज्जफरपुर

 18.  बहादुरपुर  दरभंगा

 ओर  दरभंग

 19.  पूर्णिया  पूर्णिया

 20.  छिरि  लोहारदेगा

 21.  राजगृह  नालंदा

 22.  लालमटिया  गोद्‌दा

 22.  कोतासी  कठिहार
 और  कोधा

 +  बिशनपुर  के  नाम  से  भी  जाना  जाता  है  ।

 बदिहब  बेंक  एशियाई  विकास  बंक  से  सहायता  प्राप्ति  के  लिए
 केरल  को  राजम।र्ग  संबंधो  परियोजनाएं

 ]
 भो  जक्कम  पुरवोतभग  :  क्‍या  जल-मभूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  की  राष्ट्रीय/राज्य  स्तर  के  कुछ  राजमार्गों  में

 सुधार  करने  सम्बन्धी  कतिपय  परियोजनाएं  भेजी  थी  जिनके  लिये  विश्व  बैंक  अथवा  एशियाई  विकास

 बैक  से  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  कहा  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्या  कायेंवाही  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  नहीं  |

 एक  विवंरਂ  गे  संलग्न  इन  अपेक्षाओं  के  लिए  उचित  समय  पर  बाहरी  एजेंसियों  से

 सहायता  ली  जाएगी  ।  *

 169



 लिखित  उत्तर  6  1989

 विवरण

 राष्ट्रीय  राजमार्स  कार्य  का  नाम  राशि

 संख्या

 1.  राष्ट्रीय  राजमाग  परियोजना

 1.  17  कर्नाटक  सीमा  से  माहे  तक  204.30
 18.05  कि०मी०  187.60  कि०मी०
 तक  चौहरी  लेन  में  बोड़ा  और

 सुदृढ़  करना  ।

 2.  47  327/100  से  342/100  कि०  मी०
 तक  तथा  0/00  से  9/800  कि०मी०
 तक  कोचीन  बाई  पास  4  लेन  में
 लौड़ा  करना  ।

 3...  47  कोचीन  बाई  पास  की  9/8  से  73.20

 16/4  कि०  मी०  तक  तथा  अरूर
 अलेप्पी  खण्ड  को  16/4  से  366/780
 कि०  मी०  तक  4  लेन  में  चौड़ा
 करना  ।

 4.  47  क्वीलन  से  त्रिवेन्द्रम  तक  497/750  59.00
 से  551/900  कि०  मी०  तक  तथा

 0/0  से  11/900  कि०  मी०  तक
 ज़िवेन्द्रम  बाई  पास  को  चौहरी  लेन  में
 चौड़ा  करना  ।

 5.  राष्ट्रीय  राजमार्ग  47  और  राष्ट्रीय  16.36
 राजमार्ग  17  )
 को  जोड़ने  वाली  सम्प्क  सड़क  का
 बिकास  ।

 धासोण  भूसिहोन  रोजगार  धारम्दी  कार्यक्रम  ओर  राष्ट्रोय  परामीण
 रोजगार  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  राज्यों  को  धनराशि

 5138.  श्री  बक्‍कभम  पुस्थोसमम  :
 भो  सो०  सम्यु  :

 क्या  कवि  मन्‍्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्ष  1988-89  के  दोरान  ग्रामीण  भूमिद्दीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  ओर  राष्ट्रीय
 प्रामीण  रोजगार  कायंक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों  को  राज्यवार  कितनी-कितनी  धनराशि
 मंजूर  की  गई  तथा  कितनी-कितनी  धनराशि  जारी  की  और
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 _  ववनननीीीी  ——  ---__>.  ---

 वर्ष  1989-90
 9-9

 0  के  लिए  उक्त  योजनाओं  के  कार्यात्वयन  हेतु  राज्यवार  कितनी-कितनी
 घनराशि,नियत  की  गई  है  ?

 कथि  संत्रालय  में  ध्रामोण  विकास  विम्राग  में  राज्य  मम्त्रो  जनाइंग
 यर्ष  1988-89  के  दौरान  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  एल०  ईं०  जी०
 ओर  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  आर०  ई०  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों  को
 आबंटित  और  रिलीज  किये  गये  संसाधनों  को  दशनि  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 सरकार  मणदूरी  शोजगार  कार्यक्रम  को  पुनंगठित  करने  की  कारंवाई  कर  रही  इस

 वजह  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के

 अन्तर्गत  वर्ष  ,989-90  के  लिए  राज्यवार  आबंटन  अभी  किये  जाने  हैं  ।

 विवरण

 लाख
 प्रामोण  भूसिहोन  रोअगार  राष्ट्रीय  प्रामोण  रोजगार
 गारन्टी  कार्यक्रम  कार्यक्रम

 जयजा-+
 क्रणसं०  राज्य|सध  शासित  आवटित  रिलीज  किए  रिलीज  किए

 क्षेत्र  संसाधन*  संसाधन*  संताधन*  गए  संसाधन*

 1  2  3  4  5  का  6

 1.  आन्प्र  6561-90  700956
 858658

 7351-69

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  50:50  40  65  96  14  60-63

 3.  भसम  1374-10  1547-33  1876-14  1876-14

 4.  बिहार  9653:.80  11394-17  13243:36  11640-95

 5.  गुजरात  2261:80  2686-19  2956-66  3589-07

 6.  हरियाणा  64400  724-99  892-44  892°74

 7.  हिमाचल  प्रदेश  340-80  384-83  554-16  553-58

 8.  जम्मू  और  काश्मीर  414-40  466-97  673-09  1021-69

 9.  ब.नटिक  316610  3591-41  3975-00  3800-81

 0.  केरल  2579:70  2252-08  ३470:06  3370-87

 11.  मध्य  प्रदेश  5699-50  6389.84..  723022  6009-35

 12.  महाराष्ट्र  5482:70  6063-14  6929-88  6640-71

 13.  म्िपुर  71-50  51:84  114.48  73:55

 14-  मेघालय  95-45  90:51  125-92  112-74

 15-  मिजोरम  43-00  28°41  76:66  60:59

 16.  नागालेंड  84-00  90-45  88:14  127°25
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 1  2  3  4  5  6

 पा  उकेसा 369016 .  3813-67  176160  60

 पजाब  678-50  6685-20  952-02  867:78

 19.  राजस्थान  2697.10  3278-45  359856  4609.06

 20.  सिक्किम  44-00  44-43  77:78  54:59

 21.  तमिलनाडु  540665  6161:13  6934-24.  6733-44

 22.  त्रिपुरा  18450 =  174-44  270:83  25177

 23  उत्तर  प्रदेश  11975-60  15480-:84  16230-68  16230-68

 24.  पश्चिम  बंगाल  5193-85  359200  7052.:54.  5796-19

 25.  अंडसान  और  निकोबार

 द्वीप  समूह  41-30  28-08  64-82  52-81

 26.  चंकगढ़  0-00  शून्य  21-24  18-29

 27.  दादर  और  नाथर  हवेली  21:00  22  54  33  78  31-61

 28.  दिल्‍ली  44-75  36:79  42-78  37:93

 29.  गोवा  78-90  74.76  97-40  77-48

 30.  लक्षद्वीप  20-30  14.08  33-88  31-30

 31.  पांडिचेरी  44:25  46-07  57:96  53-80

 32.  दमन  ओर  दीव  10:93  7:12  21-66  12:50
 बन  क  सन  न  न  ं चृींअीपााा सन  ततत++  73738  नल

 +  रियायती  दरों  पर  खाद्यान्मों  के  मूल्य  सहित

 भारतोय  नोवहतस  निगम  के  अलपोत

 5139.  भरी  बौ०  ध्योगिकास  प्रसाव  :
 श्री  अतीक्ष  चगा  सिन्‍हा  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहस  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 31  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  संचालित

 मालबाही  कन्टेनर  ओर  अम्य  जलपोतों  का  ब्यौरा  क्‍या  वे  कितने  पुराने  उनकी  क्षमता  क्‍या  है
 ओर  उन्हें  मूलरूप  से  कहां  से  प्राप्त  किया  गया

 क्‍या  भारतीय  नोवहन  निश्रम  लिमिटेड  को  अपने  पुराने  मालवाही  जलपोतों  के  संचालन
 से  हानि  हो  रही

 क्‍या  भारतीय  नौवहन  नियम  शत  पांच  वर्षों  के  दौरान  विदेशों  से  पर्याप्त  मात्रा  में  जहाज
 द्वारा  दुलाई  के  लिए  माल  प्राप्त  करने  में  असफल  रहा
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 क्‍या
 विदेशी

 कम्पतियां  भारतीय  नौवहन  निगम  की  तुलना  में  जहाज  द्वारा  दुलाई  का

 माल  अधिक  मात्रा  में  प्राप्त  कर  रही

 (३)  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  ब्यौरा  क्या  और

 (=)  भारतीय  नौवहन  निगम  के  मालवाही  जलपोतों  के  आधुनिकोकरण  और  बहुप्रयोजनीय
 जलपोत  प्राप्त  करने  हेतु  क्‍या  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सम्जालय  के  राज्य  भम्त्रो  राजेश  :  31.12.1988
 की  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  नौबहन  निगम  के  जहाओों  के  म्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :--

 (7)  श्रहाक्षों  का  प्राकार  गहात्रों  को  संख्या  डी०  इब्स्यू०  टो०

 कार्गो  लाइनर  45  6.98

 बल्क  कंरियस  24  11.17

 काम्बिनेशन  कैरियर्स  4  4.75

 बी०  एल०  सी०  सी०  एस०  2  5.54

 टैंक  कैरियस )
 21  15.89

 टैंकर  कैरियस ं)  12  3.54

 यात्री-ब-कार्मो  6  0.10

 टिम्बर  करियर  0.06

 आफशोर  सप्लाई  जहाज  10  9.14

 ण्ोत  जहाणों  को  संस्था

 भारत
 20

 यू०  एस०  एस०  आर»  7

 जी०  डी०  आर०  7

 जापान
 16

 यूगोस्लाविया
 19

 पोलेंड  6

 स्वेडन

 यु०  के०  7

 स्पेन  3

 सिगापुर
 10

 कोरिया
 27

 पश्चिमी  जमेनी
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 125  जहाजों  का  आयु-वार  कम्पोजीशन  :

 जहालों  की  संख्या  डो०  ड#हयू  ०  टो०

 5  वर्षों  तक  43  16.07

 .6  वर्ण  से  10  वर्ष तक  28  8.44

 11  वर्ष से  15  वर्ष तक  44  22.84

 16  वर्ष  से  20  वर्ष  तक  7  0.66

 20  वर्ष  से  अधिक  3  0-16

 कुल  :  125  48.17

 नहीं  ।

 भारतीय  नोवहन  निगम  विदेशों  से  कार्गों  का  उचित  हिस्सा  प्राप्त  कर  सका  है  ।

 ओर  (४)  निर्यात  कार्गों  में  विदेशी  लाइनों  का  बड़ा  हिस्सा  है  इसका  मुख्य  कारण  यह
 है  कि  विदेशी  खरीददार  नौबहन  लाइन  नामित  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  होते  अनुमान  है  कि
 1987-88  में  भारतीय  नौबहन  लाइनों  मे  नौवहन  निगम  कुल  मिर्यात  कार्गो  का
 लगभग  18.4  ९८  माल  ढोया  ।

 भारतीय  नौवहन  निगम  आधुनिक  ओर  कम  इंधन  की  खपत  बाले  जहाज़ों  को  खरीद
 कर  अपने  बेड़े  को  आधुनिक  बनाता  है  और  उसकी  योजना  बहु  उद्देश्यीय  भोर  विशिष्ट  जहाजों  को
 खरीदते  की

 के०  यू०  एस»  थी०  लॉ  उड़ीसा  को  भश्रह्मपुर
 सिश्वविद्ञालय  से  सम्बद्ध  करना

 5140  भौ  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  मालव  संसाधन  विकास  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  किसी  विश्वविज्यालय  के  अधीन  लॉ  कालेज  की  स्थापना  के  लिये  बार  काउंसिल
 आफ  इंडिया  की  स्वीकृति  लेनी  पड़ती

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 बार  काउंसिल  आफ  इंडिया  द्वारा  कालेज  की  स्वीकृति  दिये  जाने  के:बावजूद  के०  यू०
 एस०  बी०  लॉ  कालेज  भजननगर  उड़ीसा  को  ब्रहमपुर  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  न  किये  जाने  के  कया
 कारण  ओर

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 सालव  संसाधन  विकास  संज्ञालय  में  छिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राल्य  मग्त्रो
 एश०  पो०  :  से  हां  |  बार  काउंसिल  आफ  इंडिया  के  अंगुसार  विधि  में
 डिग्रियों  की  मान्यता  और  कानूनी  शिक्षा  के  स्तरों  से  संबंधित  काउंसिल  के  नियमों  के  अधीन  विधि
 कालेज  को  विधि  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  के  लिए  परिषद  की  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करना  आवश्यक  है  ॥
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 बार  काउंसिल  ने  के०  यू०  एस०  बी०  लॉ  कालेज  उड़ीसा  को  कोई  अनुमति  प्रदान  नहीं
 की  वास्तव  में  परिषद  को  निरीक्षण  टीम  की  रिपोर्ट  के  आधार  जिसने  कासेज  का  निरीक्षण
 किया  कालेज  को  सूचित  किया  गया  थः  कि  जब  तक  निरीक्षण  के  समय  ध्यान  में  लाई  गयी  कमियों
 को  सुधारा  नहीं  विश्वविद्यालय  द्वारा  कालेज  की  मान्यता  को  समाप्तकिया  जा  सकता

 गोपालपुर  में  मछलो  पकड़ने  के  बःदरगाह  का  निर्माण

 5141.  भो  सोसनाथ  रथ  :  क्‍या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  गोपालपुर  में  भछली  पकड़ने  के  बन्दरगाह  के  निर्माण  कार्य  में  कितनी  प्रगति

 हुई  और

 इस  प्रयोजना्थ  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 कृषि  सम्तालय  में  कथि  शौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  लाल  :
 ओर  यह  परियोजना  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीक्षत  नहीं  इसलिए  इसके  निर्माण  की

 प्रगति  तथा  घन  के  आबंटन  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कामर,जो  महिलाधों  के  लिए  होस्टलों  को  स्थापना

 £142.  डा०  फूलरेणु  कया  मातर  संताधस  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  होस्टल  स्थापित  करने  का
 क्या  लक्ष्य  रखा  गया  और

 राज्यवार  उन  स्थानों  के  भाम  क्‍या  हैं  जहां  पर  होस्टल  स्थापित  करने  संबंधी
 योजनाओं  को  स्थापित  करने  के  लिये  अब  शक  स्वीकृति  दी  गयी  है  ?

 सासव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  पुथा  कार्य  ्रोर  खेल  तथा  महिला  झोर  बआातल़  विफास
 विज्ञाणों  में  रक््य  भम्जो  सारप्रथ  :  यह  प्रस्ताव.किया  गया  था  कि  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  लगभग  300  अतिरिक्त  कामकाजी  महिला  होस्टल  बनाए  जाएं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  वि

 विवरण

 सातदों  पंचवर्दोय  योजना  के  दौ्गन  31-3-59  तक  स्थोकत  दिवस

 देख  माल  केफों  सहित  कामकाजोी  महिला  होस्टलों  को  सूचो  |

 क्रम  सं०  र  सित  परियोजना  का  स्थान  परिवोचनाओं  की

 का  नाम  सध्या

 1  2  3

 प्रारभ्र  प्रदेश

 श्रारप्र प्रदेश  अनसतपु  ।
 '

 एलुरू  1

 $  गुडी  बाड़ा
 ह
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 ८४,  >-  बै«  गुंदूर
 5.  खम्माम

 6.  कुरनूल
 १.  मह॒बूबनगर
 8.  राजामुन्दरी

 9.  विजयवाड़ा

 विशालापत्तनम

 विजयनगरम

 अरुणाचल  प्रदेश

 रोइंग

 ॥3.  तवांग

 खशलम

 १4.  लखीमपुर

 बिहार

 मधुबनी

 नबहूटूटा

 रोहतास

 गुजरात
 बड़ौदा

 भावनगर

 20:  कषटफक

 मेहसानाਂ

 हु  ५  नदी ४४
 932,  अम्बाला

 23.  हिसार
 हिमाचल

 24.  बिलासपुरु

 25.  बंगलौश

 26.  बीवर

 नाक» ७ fs a

 6  1989

 —

 के

 —

 कन्‍-+

 री



 16  1911

 3  4

 27.  गड़ाग

 28.  हासन

 29.  हुबली  1

 30.  हुलकोटी
 31.  किट्टूर
 32.  मणिपल  1

 केरल

 33.  एलेप्पी
 34.  कालीकट  4

 35,  कोचीन
 1

 36.  इंडुक्की
 3

 37.  इरिजंलकुड्डा
 38.  कन्यानूर  4,

 39.  कासरगोड  A

 40.  कोट्टायम  प्र

 41.  उट्टापलम
 4

 42.  चालधाट  t

 43.  पठनमधिट्‌टा
 #

 44  पोनाकुन्नम  3.

 45.  शेरदूटालम
 46.  शोरानूर

 4

 47.  त्रिचूर
 ड

 48.  त्रिबेन्द्रम  ।

 49.  वायकोम  4

 50.  यजूर  4

 51.  वेन्गूर  ।

 52.  बायनाड  व

 53.  थोडपुजा
 4

 भ्रध्य  प्रदेश
 54.  बैतुल

 1

 55,  विजावर  4

 177



 लिखित  उत्तर  €  3989

 1  3  4

 56.  भोपाल  3

 37.  ग्वालियर  1

 58.  हारदा  1

 59.  इंदौर  2

 60.  खुजराहो
 61.  तेपानमर  1

 62.  निवारी  1

 63.  रीवां  १

 64.  सिहोरी
 65.  सियोनी

 महाराष्कू

 ह

 66.  भहमदनगर  2

 67..  अकोला  1

 68.  अमरावती  1

 69.  औरंगाबाद  2

 40.  बम्बई  5

 11.  बुलदानाਂ
 72..  घुले  2

 73..  गडबिरोली  1

 74.
 कोल्हापुर  1,

 75..  लेटुर
 76.  नानदेद

 77.  नासिक  2

 78.  परभानी  |

 79.  षुणे  3

 80.  ?

 834.  ड़

 82.  थाने  $

 835.  इम्फालः
 84.  ऊहरोल  |
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 1  2  3  4
 TRI

 तागालेंड
 85.  दीमापुर  2

 उड़ीसा

 86.  अंगुल  ||

 87.  बालासोर  1

 88.  बे  रहामपुर

 89.  बोलानगिर  1

 90.  भुवनेश्वर  ।

 91.  कटक
 ।

 92.  जेवपुर
 ह

 93.  कालाहांडी
 1

 94°  पुरी
 1

 95.  साम्बलपुर  1

 पंजाब

 96.  भंटिडा  1

 97.  संगरूर
 राजस्थान

 98.  भार्दावाटा
 हु

 99.  बांसवाड़ा  ।

 100.  बाडमेर
 4

 101.  बीवाड
 कं

 102.  भूसावर
 4

 103.  चितोड़गढ़
 क

 104.  हनुमानगढ़
 ४

 105.  जयपुर
 2

 106.  खेतरी
 व

 107.  किशनयढ़
 न्‍

 108.  निम्बाहेरा
 4

 109.  पाली  |  ।

 प्रतापगढ़
 i

 111.  सिरोही
 4

 179



 लिखित  उत्तर  ॥॒  6  1989

 2  3  4

 तललिलनाओू
 1125  कोयम्बट्र  3

 है  3.  धर्मंपुरी  1

 B14,  डिडीगुल  1

 115.  मद्रास  2

 816.  ऊटकुमुंड
 rt.  पेरमबालूर  |

 118..  पुडुबकोट्टय  1

 119.  तंजौर

 1:20.  जिचनापलल्‍ली  4

 121.  बेल्लूर  2

 शत्तर  प्रदेश

 122.  गाजियाबाद  2

 123:  जौनपुर  1

 देंस्‍्ट  बंगाक

 124.  अरदवान  ||

 125.  कलकत्ता  2

 126.  दुर्गापुर  1

 127.  जलपाईगुड़ी
 128.  हुगली  1

 129.  रिश्रा

 130.  24  परगना  2

 दिल्लों

 131.  दिल्ली  3.

 पहिचेरो

 132.  पांडिचेरी

 केम्त्रीय  विश्चालय  संगठन  में  झ्रायुक्त  भोर  संयुक्त  धायुकत  के  रिक्त  पद

 5143.  क्रो  रामाभ्य  प्रसाद  सिह  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  आयुक्त  भोर  संयुक्त  आयुक्त  केਂ  पद  रिक्त

 पड़े
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 क्‍या  इन्हें  क्अ  भर  दिया  गया  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 सानव  संसाधम  जिकास  ससभालपय  में  क्षिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मरत्रो  एल०
 चो०  :  हां  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  भहीं  उठता  ।

 केम्ीय  विद्यालय  संगठन  के  घिकड्ध  दायर  मामले

 5144.  भ्री  रामाभ्य  प्रसाद  सिह  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केस्द्रौय  विद्यालय  संगठन  के  विरुद्ध  चालू  तथा  पिछले  कर्षों  में  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों
 में  दायर  किए  गए  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या

 पांच  और  दप्ष  वर्षों  से अधिक  समय  से  विचाराधीर  मामशों  का  व्योश  शका
 ओर

 गत  तीन  वर्षों  में  निपटाये  गए  मामलों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधम  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राहए  मस्त्रो  एल०
 पो०  :  उपलब्ध  रिकार्ड  के  वर्ष  1988  ओर  1989  1987  में

 दर्ज  किए  गए  म्यमलों  की  संख्या  क्रशः  64  और  21  है
 '  सामान्य  तौर  पर  ये  मे  पदोन्‍नतियों

 स्थानान्तरणों  पेंशन  और  सेवानिवृत्ति  स्थायीकरण  और  अनुशासनिक
 मामलों  से  संबंधित  है|

 उपलब्ध  रिकार्ड  के  पांच  और  10  वर्षों  स ेअधिक  समय  से  लम्बित  पड़े
 मामलों  की  संख्या  क्रमशः  26,  10  और  शून्य  हैं  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  इस  प्रकार  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  है
 क्योंकि  ये  मामले  क्षेत्रीय/विद्यालय  स्तर  पर  भी  निपटाये  जाते  हैं  ।

 केगद्रीय  विद्यासयों  के  ध्रध्पापक  धोर  मुख्यालयों  भोर  क्षेत्रीय  कार्यालयों
 में  नियुक्त  १.संचारी

 5145.  श्रो  रामाश्प  प्रसाद  सिह  :  क्या  सासव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  31  1988  को  केन्द्रीय  विश्वालयों  के  विभिन्न  श्रेणियों  के  अध्याषकों  तथा

 मुख्यालयों  ओर  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  नियुक्त  कमंचारियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  7

 मानव  संसाधन  विकास  सन्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संल्कृति  विभागों  में  शाज्य  मस्ती  एल०
 पो०  :  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  30.4.88  की  यथा  स्थिति  के  अनुशार  विषुक्त  शिक्षण  स्टाफ  के

 ब्योरे  निम्नलिखित  हैं  :--  पु
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 ऋ०  सं०  पद  का  नाम  संख्या

 1...  स्नातकोत्तर  शिक्षक  3311

 2.  प्रशिक्षित  स्नातक  शिक्षक  6142

 3.  मुख्याध्यापक  168

 4.  पी०  आर०  टी०  8409

 5.  अन्य  शिक्षक  2618

 केम्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  मुख्यालय  और  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  30.4.88  की  यथास्थिति  के
 अनुसार  नियुक्त  स्टाफ  के  ब्योरे  संलग्न  और  में  दिए  गए  हैं  ।.

 केसीय  विधालय  संगठन  में  30.4.1989  को  शधच्चतन
 स्टाफ  के  थ्योरे

 ऋण  पद  का  नाम  कार्य रत  काभिकों  की  संस्या

 1.  2
 जाना

 3

 1.
 ह

 1

 2.  संयुक्त  आयुक्त  1

 3.  उप-भायुक्‍त  3
 4.  सहायक  आयुक्त  2

 5.  वरिष्ठ  लेखा  अधिकारी  1
 6.  शिक्षा  अप्रिकारी  6

 4.  बरिष्ठ  लेखा  परीक्षा  अधिकारी  1
 8  वरिष्ठ  प्रशासतिक  अधिकारी  2
 9,  सतकंता  अधिकारी

 10.  वरिष्ठ  विश्लेषक  न

 11.  कार्यका री  अभियन्ता  1
 12.  लेखा  अधिकारी

 13.  आन्तरिक  लेखा  परीक्षा  मधिकारी  न

 14.  कनिष्ठ  विश्लेषक

 35.  अनुभाग  अधिकारी  10

 16  सहायक  शिक्षर  अधिकारी  4

 17. _  तकनीकी  अधिकारी  1
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 जन  व  के  ee  )  हक  ले  सनननन  मी

 1  2  3

 18.  हिन्दी  अधिकारी  1

 19.  सहायक  सम्प्रादक  1

 20.  सम्पादकीय  सहायक  1

 21.  अनुसधान  सहायक  i

 22.  अधीक्षक  |  |

 23.  लेखा  अधीक्षक  2

 24.  वरिष्ठ  व्यक्ति  सहायक  ।

 25.  सांडियकी  सहायक  ।

 26.  तकतीकी  सहायक  |  ॥

 27.  विधि  सहायक  पथ

 28.  वरिष्ठ  हिन्दी  अनुवादक  प्र

 29.  प्रूफ  रीडर  थ्रु

 30.  हिन्दी  अनुवादक  3

 31.  कमिष्ठ  तकनी की  सहाधथक  है|

 32.  वरिष्ठ  आशुलिपिक  5

 33.  सहायक  32

 34.  भेखा  परीक्षा  सहायक  93

 35,  अपर  श्रेणी  सलिपिक/लेखा  क्‍्लक  67

 36.  कनिष्ठ  आशुलिपिक  12

 37.  अवर  श्रेणी  लिपिक/हि्दी  टाईपिस्ट  34

 38.  वरिष्ठ  गेसटेटनर  संचालक  1

 39  स्टाफ  कार  ड्राईबर  हर

 40.  गेस  टेटनर  संचालक  |

 41.  दफतरी  9

 42...  दल  कर्मचारी  (9

 43...  चोकीदार

 44...  सफाई  कमंचारी  2
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 केसीय  विद्यालय  संगठन  के  क्षेओय  कार्यालयों  में  30.4.1988  को  ययास्थिति
 के  धनुसार  कार्यरत  स्टाफ  के  हयोरे

 ह

 ऋ०  सं०  पद  का  नाम  कार्यरत  कामिकों  की  संख्या

 1.  सहायक  आयुक्त  “13
 2.  प्रशासनिक  अधिकारी  14
 3.  शिक्षा  अधिका री  39
 4  लेखा  एवं  निरीक्षण  अधिकारी  13

 5  लेखा  अधीक्षक  15

 6.  अधीक्षक  11

 7.  '  वरिष्ठ  पुस्तकाध्यक्ष  9

 8.  हे  15

 0.  लेखा  परीक्षा  सहायक  74

 10.  आहलुलिफिक  40

 11.  अवर  श्रेणी  लिपिक  37
 12.  जीप  ड्राईवर  14
 93.  र  श्रेणी  लिपिक  59

 14.  हिन्दी  टाईपिस्ट  10

 15.  दफतरी  _  ।

 16.  सफाई  कमेचारी  सहित  प्रूप  84

 कुल  ट्रटाज

 कमटिक  में  सहिलाझों  के  लिए  स्थरोजगार  योजना
 है

 «ो  भ्रीकान्त  दस  सर्रासहराज  बाडिवर  :  क्‍या  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  महिलाओं  को  स्वरोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कुछ  योजन्राएं  लागू
 कर  रही

 यदि  तो  कर्नाटक  में  इस  संबंध  में  कोन  से  विशिष्ट  कदम  उठाए  गए
 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  से  इस  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ
 बदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (5)  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 सानव  शंसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युबा  कार्य  भौर  खेत  क्रक्ताः  लहिला  धोर  बाल  विकास
 विभागों  भें  राज्य  मंत्रो  मारप्रट  :  हां  ।

 कर्नाटक  सहित  सभी  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  में  योजनाएं  राज्य  सरकार  की  एजेंसियों
 स्वयंसेवी  संगठनों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जाती  जब  ओर  जैसे  प्रस्ताव  प्राप्त  होते'है ंतो  उन

 पर  सहायता  की  अनुमोदित  पद्धति  के  अन्तगेत  विचार  किया  जाता  है  ।
 से  (2)  1986-87,  6-87,  1987-88  और  1988-89  के  दोरात  महिला  एवं  बाल  विकास

 विभाग  द्वास  फ्राप्स  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  और  उन  पर  की  गई  कारंवाई  संलग्न  विवरण  में  दो  गई

 है



 लिखित  उत्तर 1911

 9७

 32]

 ७७३

 -/087'9z

 90

 202]

 ९७७

 -(0/8'99

 Dir

 392]

 ९७७

 -/000'60

 2७

 92]

 ९४७५

 -/000'8T

 9७

 92]

 ६७५

 -/0८८'६9

 24७७४

 5

 ५५॥॥१

 4PRIBIB

 ॥/०॥४

 ७938७

 ४७

 pide

 de

 20७४

 ३॥७४॥

 ९

 ५

 ४४५०४ ७७४ 802७ २४७ ७२७२५ ७४४७७. (७४:॥।६७३४ 20७ (०३ -»३४- ४ 3:%/%॥ ४४६४ --४३४-- न 292] 8 338 ट ३७ हे ६७७ 22७५ ७२॥४२ 22५ 009] € 20 ३७३४ ९४४ ७७७७ 2७४ 2]४४५ ९ 2202५ ॥ 4 ६ ट ०५% 20॥ २ ३४ ४2]/४५ 22234



 6  1989 लिखित  उत्तर

 dit

 22]

 ६४७

 -/(५08'1#

 9७

 202]

 pba

 -/88५'8#

 9७

 92]

 ६०७४

 28

 92]

 ६४७७

 -/८८5५५

 29%

 02]

 (७७

 -/075' ८८

 29७

 32]

 ९७५

 -/६८0*89

 2७

 32]

 ६७४

 -५900८

 9७

 92]

 ७४३

 9७

 22]

 ९४७२ 9

 48४

 2800७४३ ४७४» कै ७७० ४४२ 20००५ 2.8 5५ ४औ | (७0 अप ४६ ४४ ४७४४७) »9 329%०% 2592५ '2090२०3 ४ 0] ०्ध् ०९ ०७ 24802 ४७२४ टला ५७७७ ॥23|५७ 98४ धर लत छ



 जिखित  उत्तर 16  1911

 29७

 2४]

 0७७

 -/५६9'8६

 30

 92]

 0७५

 -/0६1'6६

 00

 92]

 una

 -/६५६'6५

 9७

 92]

 ७७७

 -/0978'69

 30

 92]

 9७५

 -/016'97

 20

 bz

 9७३

 -/006'.9 9

 29७

 292]

 3७५

 -/५00'9८

 9७

 9४)

 9४७

 -/028'६५

 9७

 02]

 ९७३»

 -(0:८6'८५

 ह

 9

 debe

 4088

 ७1४७

 1081-४१

 ३४४७६--

 ६२३७७

 200३0

 120३

 १३७६

 ४७४

 221७७

 ७-७8

 bbb

 ॥०2५%1%

 RR)

 3181)

 bh

 buch *22+b

 98४2]

 22218

 81810 32७1७

 (४1६0२)

 ७०७०५

 ३-७४ ७29४8

 २४४५७
 ४४

 शंधो

 २०७४४

 ४७४0४] ७)

 ७७२)

 ॥२॥२|2
 दर

 9

 वअअ««५भ«-»-«ननमनमम«भ

 1२३४

 187



 6  1989

 ।
 1७

 12४

 &

 482]

 48

 (७॥४७

 (८)

 32७

 2(७०>४
 28029५
 ४०»
 ५]

 290

 3७]

 ७४:

 ४2॥४५

 ३७४४९

 (७४

 882

 2५३५४

 कनन

 2३२

 42५९

 ७

 22
 €

 2920
 ३

 ४५३2७

 कट



 16  1911  जिखित  उत्तर
 शक  बक  — ध्ाए्घए्६घ६्६6्6६्स्स

 झत्प  संसाधन  बाले  राष्ट्रों  को  प्राथिक  संसाधन  उपलब्ध  फराने  के  लिए
 भारत  का  विकसित  देशों  को  ध्ाहान

 5147.  भव्ग  श्यर  तांतो  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  भारत  ने  विकसित  देशों  से  आह्वान  किया  है  कि  वे  अल्प  संसाधन  वाले  राष्ट्रों  को

 पर्धाप्त  आर्थिक  संसाधन  उपञ्रब्ध  भर

 यदि  तो  उससे  पर्यावरण  दूषित  किए  बिना  इससे  उन्हें  तई  प्रौद्योगिकियां  अपनाने  में
 कितनी  सहायता  मिलेगी  ?

 विवेश  मम्त्रालय  में  राज्य  मरत्रो  के०  नठवर  :  1969  में  लन्दन  में
 सम्पन्न  सेविंग  द  ओजोन  लेयर  से  संबद्ध  सम्मेलन  में  पर्यावरण  मन्त्री  श्री  आर०  अम्सारी  मे  एक

 ऐसा  कोष  स्थापित  करने  की  बात  कही  थी  जिससे  विकासशील  देशों  को  शुद्ध  अतिरिक्त  संसाधन

 प्राप्त  हो  सके  ताकि  ये  देश  उपयुक्त  विकल्पों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  अजित  कर  सकें  और  उस  अतिरिक्त
 लागत  के  बोझ  को  भी  उठा  सके  जो  इन  विकासशील  देशों  पर  डाला  जाएगा  ।

 चूंकि  अभी  तक  ऐसे  किसी  कोष  की  स्थापना  नहीं  की  गई  है  भोर  न  ही  विकसित  देशों
 ने  कोई  वित्तीय  संसाधनों  का  वचन  दिया  इसलिए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बेज्ञानिक  होर  तकनोक्को  सहयोग  के  लिए  सोवियत  संध  के  साथ  संक्ि

 5148.  श्री  प्रताप  राव  थो०  मोखले  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  पह  क्‍ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोवियत  संघ  वेः  साथ  वेज्ञानिक  और  तकनीकी  क्षेत्र  में  सहयोग  के  लिए
 किसी  संधि  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  संधि  में  भारत-सोक्मित  व्यापार  निगरानी  दल  के  गठन  की  व्यवस्था  भी  भोर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  हुई  प्रगति  का  अ्योरा  क्‍या  है  ?

 बिदेश  संत्रालय  में  राज्य  मरत्री  नटबर  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 और  भारत-सोवियत  अन्तर-सरकारी  आयोग  के  अन्तर्गत  एक  व्यापार  संबंधी
 कार्यकारी  दल  काम  करता  है  जो  द्विपक्षीय  व्यापार  के  बिकास  पर  निगरानी  रखता  है  और  आमतौर
 से  साल  में  दो  बार  इसकी  बैठकें  होती  हैं  ।

 भारत-सोवियत  सहयोग  के  तेजी  से  बढ़ते  हुए  आयामों  के  सन्दर्भ  लिस  पर  शब्रगातार  भोर
 सूक्ष्म  निगरानी  रखना  आवश्यक  सरकार  ने  फंसला  किया  है  कि  इस  सहयोग  पर  निगरानी  रखने
 के  लिए  एक  दलਂ  की  स्थापना  की  इस  क्रोड  दल  ऊे  अध्यक्ष  विदेश  सचिव  होंगे
 भारतीय  पक्ष  की  ओर  से  आयोग  के  उपाध्यक्ष  और  जिसमें  ओ्ौद्योगिक

 विद्युत  शिभागों  के स्िथ  और  विशेष  सचिव  मन्त्री  का  भी  होंगे  ।

 विवरण

 नई  दिल्‍ली  में  7  मार्च  से  9  1969  तक  सम्पन्त  आर्थिक  वैज्ञानिक  और  तकनीकी
 सहयोग  से  संबद्ध  भारत-सोवियत  अन्तर  सरकारी  आयोग  के  अधिवेशन  में  परस्पर  लाभप्रद  भारत
 सोवियत  वैज्ञानिक  ओर  तकनीकी  सहयोग  की  समग्र  रूप  से  समीक्षा  की  शई  भौर  इसे  और
 सुदृढ़  उसका  विस्तार  करने  तथा  इसे  विविधता  प्रदान  करने  के  तौर-सरीकों  के  संबंध  में  विचारों
 का  आदान-प्रदान  किया  गया  ।
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 1985-88  5-88  की  अवधि  में  भारत-सोवियत  शिखर  बैठकों  में  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापारिक
 वैज्ञानिक  और  तकनीकी  संबंधों  के  और  विकास  के  संबंध  में  जो  समझौते  हुए  उनके  क्रियान्वयन  में

 हुई  प्रगति  पर  आयोग  ने  अपना  गहरा  सन्‍्तोष  व्यक्त  किया  और  इस  बात  पर  गौर  किया  कि  भारत
 में  बड़ी  औद्योगिक  परियोजनाओं  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  भारत-सोबियत  समझौतों  के  क्रियान्वयन  में
 काफी  प्रगति  हुई  आयोग  ने  इस  बात  पर  गौर  किया  कि  1986

 में
 दुतरफा  व्यापार  को  1992.

 तक  बढ़ाकर  2.5  गुणा  करने  का  जो  लक्ष्य  तय  किया  उसे  प्राप्त  करने  की  दिशा  में
 सोवियत  व्यापार  में  सन्‍्तोषजनक  प्रगति  हो  रही

 प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  ओर  सोवियत  संघ  की  कम्यूनिस्ट  पार्टी  के  महासबिव  मिखाइल
 गोबाचोव  ने  1987  में  वेजशञानिक  और  तकनीकी  सहयोग  के  जिस  एकीकृत  दीघंकालिक
 क्रम  पर  हस्ताक्षर  किए  उसके  क्रियान्वयन  पर  आयोग  ने  सन्‍्तोष  व्यक्त  किया  ।

 धिंद्य  तेल  तंथा  लोह  और  अलौह  मशीन  कम्प्यटर  और
 कृषि  तथा  कषि  ओऔद्योगिकी  जल  संसाधन  और  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  के

 क्षेत्रों  मे ंसहयोग  की  वतंमान  परियोजनाओं  की  गहराई  से  समीक्षा  करते  आयोग  ने
 इस  बात  के  लिए  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  और  निर्देश  जारी  किए  कि  संबंधित  क्षेत्रों  में  इस

 गति  को  बनाए
 रखा  सहयोग  के  नए  अवसरों  और  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  जाए  तथा  प्रोशोकोल  में  यथा  सहमत
 समय-सीमा  के  भीतर  प्ररिणामों  को  हासिल  करने  की  कोशिश  की  जाए  ।

 रेलों  और  नागरिक  विमानन के  क्षेत्रों  में  आयोग  ने  भारत  सोवियत  सहयोग  के  नए  क्षेत्रों  का  .
 पता  लगाया  और  इन  क्षेत्रों  में  नए  कायंदल  गठित  करने  का  किया  ।

 आयोग  संयुक्त  उत्पादन  दोनों  ढ्रेशों  के  उपक्रमों  के  बीच  सीधे  संबंध  जंसे
 आध्िक  सहयोग  के  नए  रूपों  का  विकास  के  लिए  नए  सिरे  से  जोर  देने  की  संभावनाओं  पर
 विचार-विमर्श  किया  और  इस  उद्देश्य  के  लिए  आर्थिक  सहयोग  के  नए  रूप  के  बारे  में  एक  कार्यदल  का
 गठन  किया  है  ।  ०

 सोवियत  संघ  ने  हमें  यह  बताया  कि  सोवियत  सुदूर  पूर्व  आर्थिक  क्षेत्र  विशेषकर  उपभोक्ता

 वस्तुओं  की  उत्पादन  यूनिटों  में  संयुक्त  उर्धम  लंगाने  की  संभावनाएं  हैं  जिनमें  सिले-सिल्गए  वस्त्र
 ओर  कंधि  उत्पांदों  का  परिसंस्करंण  भी  शामिल  भारत  ने  बताया  कि  वह  सोवियत  सुद्र-पूर्व  और
 साइबेरिया  के  विकास  में  सहयोग  करने  के  लिए  अत्यन्त  इच्छुक  है  जिसमें  इस  क्षेत्र  की  वन  संपदाओं
 का  आपसी  '  लाभ  लिए  इस्तेमाल  करने  के  भिमित्त  संयकत  उद्यमों  की  स्थापना  करना  भी
 शाॉर्मिले  है  ।

 बुखारा  और  ताशकन्द  में  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  जो  तीन  होटल  निर्माण
 योजनाएं  चलाई  जा  रही  उनकी  सनन्‍्तोफजनक  प्रगति  पर  भी  आयोग  ने  गोर  किया  और  हस  बाल
 पर  भी  सहमति  हुई  कि  अल्मा  ब्लादीवोस्तोक  तथा  नखोदक
 में  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  सात  और  होटलों  के  निर्माण  संबंधी  संविदाओं  को  सितम्बर  उपभोक्ता  तक
 अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  ।  हि

 आयोग  ने  भारतीय  व्यापार  क्ष  क्रों  ेञ्वा  खोवियत  उपक्रमों  और  संगठनों  के  बीच  सहयोग  को
 ''

 सुधारने  के  लिए  दोनों  पक्षों  हारा  उठाए  ब्रए  कदमों  पर  गौर  किया  जैसे  कि  भारत-सोवियत  समिति
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 लिखित  उत्तर  :

 जप  -  ————
 पक्ष  और  भारतीय  स्टियरिंग  समिति  के  बीच  पारस्परिक  क्रियाकलाप  और  सोवियत

 संध  में  भारत  के  साथ  व्यापार  सहयोग  एसोसिएशन  की  स्थापना  ।  इस  बात  पर  भी  सहमति  हुई  कि
 अगल  2  वक्ष  में  मास्को  में  एक  भारतीय  व्यापार  की  स्थापना  भी  की  जाएगी  ।

 सम्पन्त  समझौतों  के  क्रियान्वयन  की  बराबर  समीक्षा  की  संयुक्त  आयोग  के  अस्तगंत
 गठित  संबंधित  कार्य  दलों  द्वारा  इस  बात  पर  बराबर  निगरानी  रखी  जाती  है  जिसकी  वर्ष  में  एक  या
 दो  नियमित  बैठकें  होती  हैं  की  परिंधि  की  संयुक्त  आयोग  के  सह-अध्यक्षों  द्रारा
 अगले  वर्ष  के  अन्त  में  उनकी  अगली  कार्यकारी  बंठक  में  और  1990  के  ग्रीष्म  में  मास्को  में  हीने  बाले
 संयुक्त  आयोग  के  1:  वें  अधिवेशन  में  संमीक्षा  की|जाएगी  ।'

 मह्य  नोकाओझों  को  किराए  प३  चलाने  के  सम्बन्ध  में  नोका  चालकों
 को  कठिन  इयां

 5149.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  श्षाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 कया  अनेक  छोटे  और  स्वतन्त्र  उद्यमियों  को  मत्स्य  नौकाओं  को  किराए  पर  देने  के  संबंध

 में  आशय  पत्र  के  कार्यान्वयन  में  कठिनाइयों  का  सामनाਂ  करना  पड़  रहा
 '  यदि  तो  एक  बार  में  केवल  छह  महीनों  के  लिए  आशय-पत्र  संजूर  करने  के  क्या

 कारण
 क्‍या  अन्य  सभी  उद्योगों  को  आशय  पत्र  के  कार्यास्वयन  के  लिए  तीन॑  वर्षों  का  समय

 मिलता  और

 यदि  तो  छह  महीने  के  निर्धारित  समय  के  अन्दर  ग्रत्स्य  नौकाओं  को  किराये  पर
 देने  में  छोटे  उद्यमियों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करनेਂ  के  लिए  क्‍या  कदमਂ  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 (23

 हे
 खाद्य  संस्करण  उद्योग  मनत्रानय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  भोर

 विदेशी  मत्स्य  नौकाएं  क्ञा्टर  करने  के  आशय  पत्र  की  बंधता  उसे  जारी  करने  की  तारीब
 से  छः  मास  की  अवधि  के  लिए  होती  है  ।  जब  कभी  चार्टरकर्ताओं  से  सम्रयावधि  आगे  बढ़ाने
 के  लिए  अनुरोध  गत्राप्त  होते  तब  उन  पर  गुण-दोष  के  आधार  पर  चिचांर  किया  जाता

 और  ओद्योगिक  विकास  विभाग  ने  अपने  1968  सीरीज के  भ्रेस  नोट  संख्या  ;।  5
 में  इस  तथ्य  का  उल्लेख  किया  है  कि  आशय  पत्र  की  आरभ्भिक  वैधता  अवधि  तीने  वर्षों  के  लिए
 होगी  ।  विदेशी  मत्स्य  नौकाएं  चार्टर  करने  के  लिए  आशय  पत्र  भारतीय  समुद्री  क्षेत्र  नौकाओं
 द्वारा  मत्स्य  का  1981  ओर  इसके  अन्तगंत  बनाए  गए  नियमों  के  उषबंधों  के

 अनुसार  जारी  किया  जाता  है  ।  यदि  चांट  रकर्ताओं  द्वारा  किन्हीं  कठिताइयों  का  सामना  करना  पड़ता

 है  तो  उन  पर  विचार  किया  जाता  है  और  उपर्यकक्‍्त  अधिनियम  और  नियमों  रुपरेखा  के  अन्दर
 रहते  हुए  कारंबाई  की  जाती  है  ।

 उबरक  कम्पमियों  में
 भी

 श्रोर  प्रशिक्षण
 £150.  श्रो  संयद  शाहुबदीन  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 सरकारो  क्षेत्र  की  उबंरक  कम्पनियों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  संस्थागत  प्रक्षिक्षण
 हेतु  भर्ती  किए  गए  कमंचारियों  की  संख्या  का  वर्षवार  तथा  कम्पनीवार  ब्यौरा  क्या

 इनमें  से  अनसूक्तित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  क्षमंचारियों  की  संख्या  कितनी

 हि  इसी  अवधि  के  दौरान  इन  कम्पनियों  द्वारा  प्रशिक्षण  के  लिए  विदेश  गए
 चारियों  की  संख्या  का  वर्षवार  तथा  कम्पनीवार  ब्यौरा  क्या  और -..

 इनमें  से  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित.  जनजाति  के  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  ?
 सस्त्रालय  के  उ्ेरक  विभाग  में  राज्य  अम्त्रो  झार०  से  प्रश्न

 के  प्रत्येक  भाग  की  अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  ५

 191
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 16  1911  लिखित  उशर
 अमिक  कक  -  न्पननजमन+

 पध्र/मौीण  पेवकल  पोजय/कु

 5151.  भी  संयद  शाहधुह्वीन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  प्रामीण  पेयजल  योजमाओं  के  आरे में  9
 1989  के  तारांकित  प्रश्न  संस्या  208  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  समस्‍्याग्रस्त  गांवों  की  परिभाषा  में  वे  गांव  भी  शामिल  हैं  जहां  पेयणल  सुविधा
 उपलब्ध  कराते  के  लिए  मिर्धारित  सानदंडों

 के  आधार  पर  सुरक्षित  पेयजल  की  पर्याप्त  सप्लाई  नहीं
 की  जाती

 यदि  तो  राज्यवार  कुल  कितने  गांवों  में  पेवजल  की  पर्याप्त  सप्लाई  की
 जाती

 देश  के  प्रत्येक  मांत्र  में  पेयजल  के  पर्याप्त  स्रोत  कब  तक  जुटाने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया

 केन्द्र
 सरकार  द्वारा  दो  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  और  त्वरित  ग्रामीण

 जल  पूर्ति  कार्यक्रम  के  लिए  कितनी  धनराशि  प्रदान  की  जाती  भौर

 इन  कार्यक्रमों  के  अन्तग्गंत  इनके  आरम्भ  क्रिए  जाने  के  समय  से  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों
 के  लिए  कुल  कितनी  घनराशि  नियत  की  गई  है  और  क्रितनी  धनराशि  प्रदान  की  गई

 कवि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विक्रास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  क्षम।इंनत  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुमानित  3347  समस्याप्रस्त  धांबों  को  छोड़कर  देश  रस  लोत  बालेਂ  सभी
 समस्याप्रस्त  गांकों  को  सातबीं  पंत्रवर्षीय  योजना  के  अन्त  शक  सस्‍्त्क्छ  वेयजल  की  सुविधाएं  उपलग्ध  कस
 दिए  जाने  की  संभावना  आंशिक  रूप  से  कवर  किए  गए  अधिकांश  समस्याप्रस्त  गांदों  को  भी
 सातवीं  योजना  में  पर्याप्त  संख्या  में  जल  स्रोत  उपलब्ध  करा  दिए  जाएंगे  और  शेष  गांवों  को  आठवीं
 योजना  के  दौरान  जल  स्रोत  उपलब्ध  करा  दिए  जायेंगे  ।

 केन्द्रीय  प्राय्रेज़ित  त्तरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्य  क्रम  के  अन्तर्गत  सातबी  योजना  के
 दौरान  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  उपलब्ध  कराई  गई  कुल  केन्द्रीय  सहायता  की  राज्षि  1696.54

 करोड़  रुपये  है  जिसमें  वर्ष  1989-90  के  लिए  भी  आबंटन  शामिल  इसके  राज्यों/संच
 शासित  क्षेत्रों  को  उपलब्ध  कराई  गई  कुल  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि  1696.54  करोड़  ९पये  है  जिसमें
 वर्ष  1989-90  के  लिए  भी  आभाबंटन  शामिल  इसके  राज्यों/संध  शासित  कैत्रों  ने  सातवीं
 योजना  के  दोरान  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  आवश्यव  ता  कार्यक्रम  के  अन्तर्धत  2515.37  करोड़  रुपये  का
 प्रावधान  किया  है  ।

 (3)  छठी  योजना  के  आरम्भ  से  तथा  सातवीं  योजना  में  (1988-89  त्यत्ति  प्रामौण
 जल  सप्लाई  कायंक्रम  के  अन्तगंत  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  आादुंठित्  क्षण्षा  बास्तदिक  रूप  में  रिलीज
 की  गई  कुल  धनराशि  1968.42  68.42  करोड़  रुपये  तथा  2235  52  करोड़  रुपये

 हिन्द  महासागर  ध्ायोग  में  भारत  का  पोफझ्नन

 5152.  डा०  थो०  एल०  शंसेश  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  रह  बक़ने  की  कृपा  करेंबे  कि  : पद
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 -  जज  जप  नी  जी++

 क्या  हिन्द  महासागर  के  छोटे-छोटे  देशों  के बीच  परस्पर  आधिक  सहयोग  की  शुरूआत
 की  दृष्टि  से  पिछले  ब्ष  स्थापित  पांच-सदस्यीय  हिन्द  महासागर  आयोग  ने  भाश्त  को  भी  इस  आयोग

 में  शामिल  होने  के  लिए  आमन्त्रित  किया  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  भारत  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है

 विदेश  भम्त्रालय  में  राज्य  सरत्रो  के०  के०  :  अपनी  हाल  की  भारत  यात्रा
 के  दौरान  मारीशस  के  उप-प्रधान  मन्त्री  ने  सामान्य  रूप  से  यह  प्रस्ताव  किया  था  कि  हिन्द  महासागर
 आयोग  में  भारत  भी  भाग  ले  सकता  है  |

 इस  मामले  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 शाष्ट्रोय  उबरक  निगम  हारा  लेमिनेहेड  थोरियों  की  खरोद

 5153.  डा०  बो०  एल०  इलेशा  :  क्‍या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  राष्ट्रीय  उवंरक  निगम  द्वारा  कितने  मूल्य  की  लेमिनेटेड
 बोरियों  अथवा  अन्य  प्रकार  को  बोरियों  की  खरीद  की

 यह  खरीद  किस  प्रकार  की  और

 यह  खरीद  किन-किन  कम्पनियों  से  की  गई  ?

 कृषि  मसज्रालय  में  उ्रक  विभाग  में  राज्य  सम्त्रो  नेशनल
 फटिलाइजर्स  लि०  एफ०  द्वारा  1988-39  के  दौरान  खरीदी  गई  बोरियों  का  मूल्य
 लगभग  33  करोड़  रुपये  है  ।

 (७)  बोरियां  एन०  एफ०  एल०  के  सहायक  एककों  के  अतिरिक्त  ऐसे  पक्षकारों  से  खरीदी

 गई  हैं  जिन्हें  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  खुली  निविदाओं  के  भाधार  पर  ठेके  प्रदान  किए  गए  थे  ।

 निम्नलिखित  पक्षकारों  से  खरीद  को  गई  थी  :--

 1.  मैससे  एच०  आर०  एन्‍्टर  पानीपत  एफ०  पानीपत  का  सहायक
 एकक  )

 2.  मैससे  हिम्पेक्स  प्रा०  लि०  एफ०  एल०  नंगल  का  सहायक  एकक )
 3.  मैससे  मेहतपुर  पैकिंग  एफ०  एल०  नंगल  का  सहायक  एकक )
 4.  मैससे  पंजाब  पोलि  जूट  एफ०  एल०  भटिंडा  का  सहायक

 एकक ) 5. मेससे श्रीकृष्ण एण्ड कलकत्ता । 6. मंससे कृष्णा लेमिमेसिंग कलकत्ता । मैससें हिरयाणा जूट एंड लेमिनेटिंग कलकत्ता । 7४४०: #. मेससे अशोका कलकत्ता । *# 55 -9. मंससे निर्मल कलकत्ता । मैससं स्वास्तिक लेमिनेटिस बहादुरगढ़ । मैससं श्रीराम बहादुरगढ़ । मैसरस पहाड़पुर साहिबाबाद ।
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 13.  मैससं  धातु  मार्किटिंग  औरंगाबाद  ।

 14.  मेससे  आाम॑  अहमदाबाद  ।

 हथ  यात्रियों  के  लिए  राजसह।यता

 5154.  भ्रो  सेयद  धाहबद्वीन  :  क्‍या  विदेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 विदेश  मन्त्रांलय  की  गत  तीन  वाधिक  मांगों  में  हज  यात्रियों  क ेलिए  कितनी

 सहायता  निर्धारित  को  गई  थी

 प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  राजसहायता  की  कितनी  राशि  वास्तव  में  ध्यय  की

 प्रत्येक  वर्ष  किन  मुख्य  मदों  पर  यह  राशि  व्यय  की  और

 कया  सरकार  का  विचार  हज  पर  मक्का  या  सदीना  आने  जाने  के  लिए  विमान  भाड़े  में

 ओऔर/अथवा  आवास  में  राजसहायता  देने  का  है  ?

 विदेश  मम्ज्रालय  में  राज्य  मरत्री  के०  के०  :  पिछले  तीन  वित्तीय  बर्षों

 भें  समिति  को  आर्थिक  सहायताਂ  शी  के  अन्तर्गत  विदेश  मन्त्रालय  के  बजट  प्राक्कलन  में
 लिखित  बजट  प्रावधान  किए  गए  हैं  :--

 बजट  |  98  6-87  2.0  करोड़  रुपये

 बजट  987-88  24  करोड़  रुपये

 बजट  98  8-8  9  2.24  करोड़  रुपये
 सरकार  ने  इन  वर्षों  में  हज  समिति  को  कोई  आर्थिक  सहायता  नहीं  दी  ।

 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (1)  एयर  इंडिया/इंडियन  एयर  लाइन्स  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  1988  में

 हज  उड़ानों  के  परिचालन  में  उन्हें  जो  नुकसान  हुआ  है  वह  उसकी  प्रतिपूर्ति  करे  ।  यह  मामला  संबद्ध
 प्राधिकारियों  के  विचाराधीन  है  ।

 (11)  मक्का  ओर  मदीना  में  हज  यात्रियों  क ेआवास  के  लिए  आर्थिक  सहायता  देने  का
 सरकार  के  समक्ष  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उब  रकों  के  डोलरों  को  मियुक्ति

 5155.  श्रो  ्षयद  शहाबुद्दोत  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 साबंजनिक  क्षेत्र  की  विभिन्‍न  उवंरक  निर्माता  कम्पतियों  द्वारा  थोक  व्यापारियों  कौर

 डीलरों  की  नियुक्ति  की  प्रक्रिया  क्‍या

 क्‍या  किसी  आरक्षण  नीति  का  भी  पालन  किया  जाता

 यदि  तो  किन  श्रेणियों  के लिए  भारक्षण  की  भ्यवस्था  भोर

 एक  1989  के  दिन  प्रस्येक  कम्पती  के  राज्यवार/संथ  राम्य  विभिस्त

 श्रेणियों  के  थोक  व्यापारियों  की  संख्या  क्‍या  थी  ?

 कृषि  मम्त्रालथ  में  डर्व  रकू  विभाग  में  राज्य  सरतरी  प्लार०  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की
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 जबिद्याष  रूाद्यान्त  उत्पादन  कश्यक्रम  के  अस्कगेंत  महाराष्ट्र  को  शहावता

 5156.  भो  प्रकाझ  बी०  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताते  की  कुपा  करेंगे कि  :
 गत  तीन  वर्षों  के  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 महाराष्ट्र  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अब  तक  कितनी  सहायता  राशि  आबंटित  की

 उक्‍स  अवधि  के  दौरान  वर्षक्ार  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  तथा  कितना  लक्ष्य  प्राप्त

 कया  वर्ष  1989  के  लिए  भहाराष्ट्र  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  कर  लिए  गए  और

 यदि  तो  विशेष  खाद्यान्न  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1989  के  लिए  कितनी  केन्द्रीय

 क्रह्य  यक्ता  का  प्रावधान  किया  गया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 सातवी  पंचवर्धीय  भोजना  को  मध्यावधि  समीक्षा  करने  के  पश्चात्‌  वर्ष  1988-89  से  विशेष

 आध्ान्म  उत्पादन  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  था  और  मुख्य  फसल  के  रूप  में  चावल  का  चुनाव  किया
 गया  था  ।  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  काय॑क्रम-चावल  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  को  प्रारम्भ  में  दी
 गई  केस्द्रीय  सहायता  268.76  लाख  रुपये  थी  ।  इसके  उबंरकों  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्र
 खोलने  के  लिए  9.60  लाख  रुपये  ओर  किसानों  को  ऋण  समर्थन  देने  के लिए  55.00  लाख  रुपये  भी
 दिए  गए  थे  ।  इसके  विशेष  खाद्यान्त  उत्पादन  कार्य  क्रम  के  तहत  दालों  का  उत्पादन  करने  के  लिए
 54.00  लाख  रुपये  की  धनराशि  भी  दी  गई  थी  ।  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  सहायता  देने  की
 योजना  के  तहत  उथले  नलक्षों।खोदे  जाने  बाले  कुओं  के  लिए  391.10  लाख  रुपये  की  धनराशि
 आबंटित  की  गई  ताकि  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कायंक्रम  को  सहायता  पहुंचाई  जा  सके  ।

 और  वर्ष  1988-89  के  लिए  108.00  ज्ञांख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  उत्पादन  का
 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  रत्पाद्नन  के  अनुमान  अभी  देय  नहीं  योजना  भआाग्रोम्  के  कार्यकारी
 दख  ने  वर्ष  1989-90  के  लिए  125.00  लाख  मीटरी  टन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  ।

 1989-90  के  लिए  ऋखंटनों  को  अभी  अन्लिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |  वर्ष
 के  दौरान  यह  कार्यक्रम  जारी

 दुर्ापुर  हस्वात  संयंत्र  कर  ब्राधुलिकोक रण

 5158.  भी  एच०  जी०  राभुलु  :  क्‍या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के
 लिकीकरण  के  आरे  में  |  6  1989  के  अतारांकित  प्रश्त  संड्या  2900  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में
 यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 इस  कार्य  जिसके  लिए  ठेका  दिया  जा  चुका  करने  के  लिए  किन  फर्मों  ने  अपने
 कोटेशन  भेजे

 3)  कया  पशिचिन्त  जमंयी  की  फर्म  मै०  मेनेसमेम  देमाग  को  देश  में  हस्पात  खंबत्र  ्  पि  ह

 करने का कोई पूर्व अनुभव कया उपरोक्त कर्म के भारतीय सहयोगकर्ता को इंस्पात संयंत्र कै निर्माण आदि का कोई भी पूर्व अनुभव नहीं और
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 क्‍या  सोबिमत  संघ  की  फर्मों  को  भी  कुछ  आर्डर  मिले  हैं  और  यदि  तो  तसत्संबंधी
 लक्ष्य  क्‍या  हैं  और  भन्‍्य  अनुबंधों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  झ्लोर  ख्ाम  मंत्री  एम०  एल०  :  एक  विवरण  संलग्त  है  ।

 हां  ।

 मेससे  मेनेसमेन  देमाग  के  नेतृत्व  वाले  संध  के  भारतीय  सदस्यों  नामतः  मेससे  बिरला
 टेक्नीकल  मैससं  हिन्दुस्तान  स्टीलबक्स  कंस्ट्रक्शन  तथा  मेसस॑  डोडसल  को  भारत  और
 विदेशों  में  इस्पात  संयंत्रों  के  निर्माण  का  पूर्व  अनुभव  है  ।

 (i)  सिटर  संयंत्र  पैकेज  तथा  (ii)  ब्लास्ट  फर्नेस  पैकेज  के  ट्तें-की  के  परिचालन  के

 लिए  मेससं  त्याजप्रोमेक्‍्सपोर्ट  के  मेतृत्व  वाले  संघ  के  साथ  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  इस

 संघ  द्वारा  दी  गई  सभी  चारों  सफल  बोलियों  के  लिए  मेसर्स  त्याजप्रोमेक्सपोर्ट  एम०  डी०  एच०  के

 नेतृत्व  वाले  संघ  का  एक  सदस्य  इन  दोनों  पैकेजों  के  संबंध  में  कार्य  का  अधिकांश  भाग  रूसी  फर्म

 द्वारा  किया  जाना  था  ।  उन्हें  इन  दोनों  पैकेजों  के  संबंध  में  संघ  का  नेतृत्व  करने  की  अनुमति  दी

 गई  इसके  अतिरिक्त  सोवियत  रूस  के  मैससे  त्याजप्रोमेक्सपोर्ट  भी  मैससे  मेनसमेन  देभाय

 आार०  (i)  रा०  मेटिरियस्स  ट्रेडलिंग  पैकेज  कम्पलेक्स  तथा  (ii)  बेसिक  आक्स्रेणन  फर्नेस

 पैकेज  के  संबंध  में  नेतृत्व  बाले  संध  का  सदस्य  है  तथा  यह  इन  पैकेजों  में  भी  कार्य  करेगा  ।

 विवरण

 (i)  रॉ  मेटिरियल  हैंडलिग  प्लांट  (i)  मैसस  मेनसमेन  देमाग  आर०

 के  नेतृत्व  वाला  संघ

 (४)  मैससं  जापान

 (1)  बेसिक  आक्सीजन  फर्नेंस  ()  मैससे  डेवी  बिट्रेन

 (ii)  मैससे  मेमेसमेन  देमाग  आर०

 के  नेतृत्व  वाला  संघ  ।

 (iii)  सिटर  प्लांट  ()  मैससं  डेवी  ब्रिटेन

 (ii)  जापान

 (ii)  मैसर्स  मेनेसमेन  देमाग  आर०
 के  नेतृत्व  वाला  संघ

 (iv)  ब्लास्ट  फर्नेंस  पैकेज  (i)  मैससे  डेवी  ब्रिटेन

 (ii)  मैसस  मेमेसमेन  देमाय  आर०
 के  नेतृत्व  वाला  संघ

 (॥)  मैंससे  निप्पॉन  जापान

 (i)  मैससे  मेनेसमेन  देमाग  आर»
 के  नेतृत्व  वाला  संघ

 (ii)  मैससे  कंकास्ट  ए०  जी०  स्वीटजरलैंड
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 भारत  हारा  ध्रमरीकी  जन  सम्पर्क  कम्पतो  लियक्स  करना

 5159.  भी  झरद  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  संयुक्त  राज्य  में  भारतीय  हितों  के  संवर्धन  हेतु  एक  प्रमुख  अमरीकी
 जन  सम्पक  कम्पनी  की  सेवाएं  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिदेदा  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  के०  के०  :  भोर  विदेश  मन्त्रालय
 के  वरिष्ठ  अधिकारी  हाल  ही  में  इस  उद्देश्य  से वाशिगटन  गए  थे  कि  अमरीका  में  सरकार  की  नीतियों

 को  अधिक  से  अधिक  उजागर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  |  अधिकारियों  की  रिपोर्ट

 पर  सरकार  द्वारा  अभी  विन्वार  किया  जाना  है  और  इस  सन्दर्भ  में  कोई  भी  निर्णय  नहीं  लिया
 भया  है  ।

 वाकिस्तान  झौर  भारत  के  बोल  रक्षा  समझौता

 5160,  श्री  भन्न  हवर  तांतो  :  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  6  1989  के  नेशनल  हेराल्ड  में  प्रकाशित  उस  रिपोर्ट  को  देखा

 है  जिसमें  बताया  है  कि  पाकिस्तान  की  प्रधान  मन्त्री  ने  भारत  के  साथ  संयुक्त  रक्षा  समझौते  से  इंकार
 किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मग्जालय  में  राल्य  मर्जी  के०  मटबर  :  हां  ।

 पाकिस्तान  के  प्रधान  मन्‍्त्री  के  बिचारों  को
 नोट  कर  लिया  गया  पाकिस्तान  के  साथ

 संयुक्त  रक्षा  समझोता  करने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 हाशोक  धमादिशों  का  पता  लगाना

 5161.  भरी  वो०  कृष्ण  राव  :  कया  सामब  संसाधत  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुलबर्ग  के लिकट  सन्‍्साथी  स्थित  देवी  के  मन्दिर  में  पत्थर  की  एक  शिला  पर
 अशोक  के  धर्मादेश  सख्या  ।2  और  ।4  के  वृत्तान्त  का  हाल  ही  में  पता  लगाया  गया

 क्या  ये  धर्मादेश  तीसरी  शताब्दी  के
 क्‍या  शिलाओं  पर  खोदे  गए  प्राच्रीन  काल  के  ये  धर्मादेश  संख्या  |  और  2

 तथा  चित्रदुर्ग  जंसे  अन्य  स्थानों  पर  पाए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  बिकास  मस्जालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विश्वागों  में  राक्ष्य  मम्त्री  एल०
 पी»  :  हां  ।

 हां  ।

 हां  ।
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 अशोक  द्वारा  जारी  किए  गए  लघु  शिसादेश  उत्तरी  कर्नाटक  में  तालुक  सिश्युप्पा
 जिला  बल्लेरी  में  उदे  ब्रह्मगिरि  सिद्धपुर  और  जतिगा  जिला  मस्की  भषीभढ
 और  पालकीगुदुइन  जिला  कर्नाटक  में  पाए  गए  थे  ।

 कर्नाटक  में  न।रियल  को  खेती

 5162.  श्री  जी०  एस०  बासवराण  :

 ही  शाह्तिलाल  पटेल  :

 क्या  कवि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  अतिरिक्त  हैक्टेयर  भूमि  में  नारियल  की
 खेती  करने  की  परियोजना  विघचाराधीन

 यदि  तो  सातवीं  योजना  में  इस  परियोजना  के  लिए  कितने  परिव्यय  की  व्यवस्था

 की  गई  और

 कर्नाटक  में  नारियल  के  कुल  कितने  पौधे  लगाए  गए  हैं  और  लगाए  जाएंगे  ?

 कृवि  मंत्रालय  में  कवि  ध्ोर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्रो  श्याव  लाल  :

 हां  ।  नारियल  की  खेती  के  तहत  अतिरिक्त  क्षेत्र  लाने  के  लिए  कार्यान्वित  की  जा  रही
 परियोजनाएं  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 (1)  नयी  पोध  लगाने  के  लिए  राजसहायता  प्रदान  करके  नारियल  के  तहत  क्षेत्र  का  बिस्तार
 करना ।

 (2)  उड़ीसा  और  कर्नाटक  में  नहरों  के  किनारों  पर  नारियल  के  पौधे  लगाना  ।

 (3)  त्रिपुरा  में  खास  भूमि  में  नारियल  के  पौधे  लगाना  ।

 इन  परियोजनाओं  के  लिए  सातवीं  योजना  का  परिव्यय  363.39  लाख  रुपए

 कर्नाटक  में  अब  तक  रोपे  गए  पौधों  की  कुल  संद्या  601330  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  की  शेष  अवधि  के  दोरान  रोपे  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  पौधों  की  संख्या  लगभग  82170  है  ।

 प्रौद्योगिकोय  परिवर्तनों  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण

 द्वारा  रिफ्रेक्टरी  उद्योग  को  सलाह

 5163.  भ्रो  श्री०  एस०  बासबराज  :
 क्रो  एस०  एम०  गुरड़डो  :

 क्या  इस्पात  शोर  छ्लान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  उद्योग  से  कहा  है  कि  बह
 इस्पात  क्षेत्र  में  किए  जा  रहे  प्रौद्योगिकीय  परिवर्तनों  पर  ध्यान  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्रो  एम०  एल०  :
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 इस्पात  क्षेत्र  में  बिशेष  रिफ्रिक्टरियों  के  उपयोग  से  संबंधित  महत्वपूर्ण  प्रौद्योगिकीय

 बतेत  सिम्नलिखित  हैं  :--

 (
 7  मीटर  ऊंची  कोर  ओवन  बैंटरियां  ।

 (2)  ब्लास्ट  फर्नेंस  स्‍्टोवों  के  लिए  ई०  एस०  टी०  एस०  डिजाइन  ।

 (3)  ट्रिबन  हथे  फर्नेसेस  ।  !

 (4)  ओपन  हर्थ  फर्नेसों  क ेलिए  ओ०  आर०  एफ०  प्रौद्योगिकी  ।

 (5)  इस्पात  उत्पादन  की  बेसिक  आक्सीजन  फर्नेस  प्रक्रिया  ।

 (6)  बेसिक  आक्सीजन  फर्सस/|एल०  डी०  कम्वर्टर  में  संयुक्त  धमन  प्रौद्योगिकी  ।

 (7)  लगातार  ढलाई  ।

 (8)  कोक  ओवलनों  के  लिए  सैरेमिक  बेल्डिंग  ।

 (9)  मोनोलियक्स  का  प्रयोग  ।

 भेड़  पालन

 5164.  थे  ब्रतापर।ब  बो०  भोसले  :  क्‍या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  देश  के  कुछ  राज्यों  में  भेड़  पालन  का  काम  बहुत  अधिक  होता  और

 यदि  तो  राज्यवार  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या  है  ?

 क्षि  संजालय  में  कृषि  भ्रोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  संत्रो  श्याम  लाल  :

 हां  ।

 भेड़  पालन  कार्यकलाप  राज्य  में  भेड़ों  की  संड्या  पर  आधारित  होता  है  ।  राज्यवार  भेड़ों
 की  विस्तृत  संख्या  का  विवरण  संलग्न

 विवरण

 राज्यवार  भेड़ों  को  संश्या  (1982)

 ६-7  es  कछएएगनाणए
 सुन  प्रदेश  विन  ककलीईत-+  चलन  जान  वन  अमन  नाना  जनम  नाम  ना  ानन-+--मनन

 संकर  प्रजनित  देशी  कुल  भेड़ें

 2  3  4  5  रा

 1...  आन्प्न  प्रदेश  93  7426  7519

 2.  असम  2  44  46

 3  बिहार  34  1288  1322

 4  गुजरात  28  2329  2357

 5  हरियाणा  64  694  758

 6.  हिमाचल  प्रदेश  54  1037  1091
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 1  2  3  4  5

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  485  1424  1909

 8.  कनटक  132  4669  4792

 9.  के  रल

 10.  मध्य  प्रदेश  6  953  959

 11.  महाराष्ट्र  33  2638  2671

 12...  मणिपुर  —  14  44

 13.  मेघालय  उनन०  उन्न०  26

 14...  नागालैंड  (२)

 15.  उड़ीसा  62  1926  1990

 16.  पंजाब  ज+  न  611

 17...  राजस्थान  33  13398  13438

 18...  सिक्किम  1  10  11

 19.  तमिलनाद  282  “5255  5537

 20.  त्रिपुरा
 '  5  5

 21...  उत्तर  प्रदेश  178  2129  2307

 22...  पश्चिम  बंगाल  34  1331  4365

 केसा  शासित  प्रवेश

 23.  अंडमान  ओर  निकोबार
 दीप  समूह  न

 _
 _

 24  अद्णाचल  प्रदेश  न  तन  20

 25...  चण्डीगढ़  1  |

 26...  दादर  और  नगर  हवेली

 27...  दिल्‍ली  1  2  3

 28...  गोवा  दमन  और  दीव  _

 29.  लक्षद्वीप  _  जत+
 —

 30.  मिजोरम  (*) 1

 31.  पांडिच्रेरी  9  9

 अखिल  भारतीय  1522  46584  48764

 क»«  500  से  कम
 ः

 या
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 उश्र  प्रदेश  में  लघु  इस्पात  संयंत्र  लगाना

 5165.  श्री  राजकुम!र  राय  :  क्‍या  इस्पात  श्लोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अगले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  अलिया  ओर

 गाजीपुर  जिलों  में  किसी  स्थान  पर  और  पूर्वांचल  में  किसी  स्थान  न्धु  इस्पात  संयंत्र  लगाने  को

 जायेंगे  १)
 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  ये  संयंत्र  कब  तक  स्थापित  कर  दिए

 इस्पात  झोर  खान  सरक्तो  एम०  एल०  :  नहीं  ।

 (  48)
 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 माले  में  मेडिकल  कर्पलेक्स  का  सिर्माण

 [  प्रमुबाद ]
 थरो  प्रतापसब  बी०  भोसले  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  भवन  निर्माण  निगम  को  माले  में  मेडिकल  कम्पलेक्स  के  निर्माण  का  ठेका
 दिया  गया  यदि  तो  तत्सम्बनत्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उक्त  मेडिकल  कम्पलेक्स  को  स्थापना  देश  के  एक  महान  राजनेता  की  बाद  में  की
 जा  रही  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 सरकार  का  अन्य  मित्र  देशों  में  इस  राजनेता  की  स्मृति  के  लिए  अन्य  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार  है  |

 बिवेश  मरजालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  के०  मटवर  और  हां  ।  माले  में
 भारत  की  सहायता  से  200  पलंग  वाला  गांधी  मेमारियल  अस्पतालਂ  16.967  करोड़  रुपये  की
 लागत  पर  निर्मित  किया  जाना  है  जैसी  कि  1986  में  प्रधान  मन्‍्त्री  की  मालदीव  की  यात्रा  के
 दौरान  घोषणा  की  गई  थी  |  मेशनल  बिल्डिग  कन्स्ट्रक्शन  कार्पोरोशन  लिमिटेड  इस  परियोजना  के  लिए
 परामशंदाता  और  कार्यकारी  अभिकरण  होगा  जिसे  36  महीनों  में  पूरा  किया  जाना  है  ।

 इस  प्रकार  के  कोई  अन्य  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  अनिर्णीत  नहीं  पड़े  हैं  ।

 गेहूं  भ्रोर  चाबल  के  समर्थन  मूल्य  में  वृद्धि

 5167.  भ्ीमतो  किशोरी  सिह  :  कया  क्षुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गेहूं  ओर  चाक्ल  के  समर्थन  मूल्य  में  ओर  वृद्धि  करने  का

 वदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 कर  अस्थालय  में  कथि  झोर  सहुकारिता  विमान  में  राज्य  सम्त्री  श्यानलाल
 और  सरकार  ने  1988-89  विपणन  मौसम  के  लिए  उच्चित  औसत  क्याजिटी  के  कान

 के  लिए  160  रु०  प्रति  क्विटल  तथा  1989-90  विपणन  मौसम  के  लिए  धान  के
 प्राप्ति  मूल्य  के  संबंध  में  निर्णय  लेने  के  बारे  में  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 जल  द्पबस्था  के  बारे  में  राष्ट्रीय  पोष्टो

 5168.  श्री  नरतिह  संबंधी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बत्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  22  1988  के  हेरल्डਂ  में  सेमिनार
 आन  वाटर  सिस्टम  टड  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 )  क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  विज्ञान  नई  दिल्‍ली  और  रूड़की  स्थित  भारतीय
 विज्ञान  संस्थान  से  देश  में  आठ  बेसिनों  का  अध्ययन  करने  और  बेलेंस  क्य  विकास
 करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  दिशा  रें  अब  तक  क्या  प्रगत्ति  हुई  है  ?

 क॒षि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  र/ज्य  मंत्रों  ्नाइन  :

 हां  ॥

 सरकार  ने  भारतीय  बंगलोर  तथा  राष्ट्रीय  भल-विज्ञान  रूडकी
 से  देश  के  10  विभिन्‍न  जिलों  डाईड्रोजिकल/वाटर  बैलेंस  मॉडल  के  विक्रास  हेतु  अध्यक्स  करने  का

 अनुरोध  किया  है  ।

 भारतीय  विज्ञान  संस्वान  ने  तीत  जिलों  ओर  राष्ट्रीय  अल-विज्ञान  संस्थान  ते  शात
 जिलों  में  अध्ययन  काये  आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 नशीली  झोषथों  के  सेवन  के  विदद्ध  प्रमियात

 थ्

 5169.  भ्री  पो७  :  कया  मानव  संसाधन  बिक्तास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 ह

 विश्वविद्याल्य  परित्तरों  में  नशीली  औषधों  के  सेवन  के  विरुद्ध  किस  तरह  का  अभियाते
 चलाया  जाता

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  को  तशीली  औपधों  के  सेवन  पर  नियन्त्रण  लगाने  के  लिए
 कोई  मागेनिर्देश  जारी  किए  गये  और

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संतःघन  विकास  मंत्रालय  में  तथा  संल्‍्कति  विमानों  में  राज्य  कश्तो  एल०
 पी०  शाही  )  :  )  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  नशीली  दवाओं  के  सेवन  पर  नियंत्रण  करने
 तथा  इसके  विरुद्ध  निवारक  उपायों  की  अंवश्यकता  एवं  नशीली  दवा  के  व्यसन  के  दुष्परिणाओं  के  बारे
 में  छात्रों  में  जागरूकता  उत्पन्त  करने  के  लिए  कदम  उंठाने  के  सम्बन्ध  में  संभी  कुलਂ  प्रतियों  को  लिखा

 कई  विश्वविद्यालयों  ने  इस  दिशा  में  अनेक  उपाय  किए  हैं  जिनमें  नशीली  दवाओं  के  नियन्त्रण  पर
 परामर्श  देना  तथा  मागंदर्शन  करने  पर  ध्यान  संकेन्द्रित  किया  गया  है  ।
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 और  भआंप्र  प्रदेश  सरकार  को  नशीली  दवाओं  के  सेवन  पर  नियन्त्रण  के  सम्बस्ध
 में  कोई  मार्मदर्शी  रूपरेशाएं  जारी  नहीं  की  गई

 बीजा  लिपसों  का  उदार  अनाया  जाता

 5170.  श्री  ज्ञान्ति  लाल  पटेल  :

 भ्ो  लिग्तामणि  जेना  :

 क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  के  जिनके  पास  विदेशी  पासपोर्ट
 बीजा  सम्बन्धी  नियमों  को  उदार  बनाने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बिदेदा  सरबालय  में  राज्य  मन्त्रो  के०  के०  और  वीजा  जारी
 करने  की  नीति  को  ठदार  बनाने  के  एक  अंग  के  रूप  में  विदेश  स्थित  भारतीय  भिशन  प्रमुख  अब  ऐसे
 अनियासी  भारतीयों  को  दो  वर्ष  के  लिए  दींकालिक  आधार  पर  अनेक  बार  प्रवेश  के  लिए  वीजा  जारी
 कर  सकते  हैं  जो  भारत  में  ओद्योगिक  उद्यम  स्थापित  करना  चाहते  हों  ।  भारतीय  मूल  के  ऐसे  सभी
 विदेशियों  के  जिन्हें  दो  वर्ष  का  वीजा  जारी  किया  गंया  पति/पत्नी  और  उनके  परिवार  के  भाश्चित
 सदस्यों  को  भी  दो  वर्ष  का  अनेक  बार  प्रवेश  के  लिए  वोजा  स्वीकृत  किया  जा  सकता  चाहे  ये
 पत्नी  ओर  परिवार  के  आश्चित  सदस्य  भारतोय  मूल  के  न  भी  हों  ।

 65  वर्ष  से  अधिक  आयु  के  भारतीय  मूल  के  ऐसे  विदेशी  जो  स्थायी  निवास  के  उद्देश्य  से

 भारत  लौटना  चाहते  उन्हें  और  उनके  पति/पत्नी  को  भी  संबद्ध  मिशन  अपनी  शक्ति  से  एक  वर्ष
 के  लिए  वैध  दीघं॑कालिक  वीजा  जारी  कर  सकते  चाहे  उनकी  आयु  कुछ  भी  हो  ।

 12.00  अष्पाह्दन

 )

 [  प्रभुधाद

 झो  सेफुहरोन  चोधरो  :  महोदय  यह  एक  महत्वपूर्ण  बात  आप  मुझे  अनुमति
 दीजिए  ।  मैं  एक  अत्यस्त  गम्भीर  मामला  उठा  रहा  हूं  ।

 —

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  मामला  क्‍या  है  ?

 झो  सेफहीस  लोधरी  :  यह  कल  रात  हुआ  है  और  इस  से  हम  सभी  लज्जित  हैं  ।

 ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  हुआ  ?

 क्रो  संफुददोन  जोधरी  :  श्री  खिलानन्द  झा  नाम  के  एक  व्यक्ति  गत  एक  वर्ष  से  बोट  क्लब  पर
 धरना  दिए  हुए  बैठा  उन्हें  बिहार  में  सेवानियृत  किया  गया  था  क्‍योंकि  वह  ब्राह्मण  था  और  उसने

 एक  हरिजन  लड़की  से  विवाह  किया  |  कल  पुलिस  ने  उनके  बच्चों  की  पिटाई  की  भोर  उनके  छोटे  से

 तम्बू  को  नष्ट  किया  ।
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 ]
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा मत  करिए  ।  जिवृद  मत

 )
 भी  श्वेफुद्दोण  छोषरो  :  क्या  हम  सभ्य  समाज

 में  रहते  हैं  ?

 धध्यक्ष  महोबय  :  मेरी  बात  आराम  से  सुनिए  ।  आप  जिद्द  कर  रहे  हैं  ॥

 )

 ]
 भी  संझुहोम  चोधरी  :  इसके  बारे में  सभी  जानते  हैं***

 प्रध्यक्ष  महोशय  :  मैं  उन्हें  अनुमति  नहीं  देता  हूं  ।

 ]
 पहले आप  मेरी  बात  तो  बात  का  पता  आप्रकी  बात  मैं  समझ  रहा  मेरी

 बात तो  सुनिए  ।
 ब॥

 )*

 भी  बसुवेब  श्रालायं  :  भाप  किस  आधार  पर  अनुमति  नहीं  दे  रहे

 ]  ह
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  इससे  कक्ष  आपको  ही  -

 अगर  स्टेट  सबजेक्ट  यहां  उठाएंगे  ।  ः

 )

 भो  संफ्ददोलन  चोधरी  :  यह  राज्यों  का  विधव  नहीं  है  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  यह  यहां  नहीं  हुआ  कुछ  नहीं  हो सकता  इसकी

 अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।
 )**

 धरध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  केवल  यह  पूछना  चाहता  हूं  ।  यदि  पूरी  सभा  की  यही  हृच्छा  है  भकि  ैं

 राज्यों  के  सारे  काम  की  देख-भाल  भारत  सरकार  के  मृह-मंत्री  को  सौंप  बूं'**
 श्री  संफुबबोम  खोधरो  :  यह  राज्य  का  विषय  नहीं  है

 दी **
 कार्यवाहो  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्यों  का  काम  है  ।  यदि  कोई  मुझे  बताये  ।

 ह

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  जोर  से  बोलने  से  कुछ  नहीं  आराम से  बात  आप  मुझ  से
 बात  करें  ओर  मुझे  समझा  दें  ।

 *
 '*  जोर  से  बोलने  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  अगर  ध्यार

 से  बात  सुन  एक  इल्सान  की  तरह  से  बात  एक  भले  आदमी  की  तरह  से  बात  तो  मैं  समझा

 भी
 eee

 )
 eee

 ]
 रो  सेफददोत  चोघरी  :  दिल्ली  पुलिस  ने  क्यों  उसकी  पिटाई  की  ?  मैं  यह  पूछता

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  ओर  से  बोलने  से  कुछ  नहीं  होगा  ।

 क्रो  सैफुद्दोन  चौधरी  :  सुनता  नहीं  कोई  ।

 इाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  शोर  तो  कोई  नहीं  सुनेगा  ।  अब  इस  का  मुझ  पर  कोई  असर

 नहीं  होता  है  ।

 भी  सेफदरोन  चोधरी  :  मुझे  दुःख  होता  है  इस  से  ।

 rear  हथ्यक्ष  महोदय  :  दुःख  मुझे  भी  आप  भी  वही  कर  रहे  हैं  जो  दूसरे  लोग  गलत  काम  करते
 मैं  सुनने  के  लिए  बेठा  हूं  ।  मैं  करने  के  लिए  बेठा  हूं  ।  मुझ  समझात्रा  जाए  ?  एक  भीज  जो

 होती  है  बिहार  में  ।

 ]
 किक

 कायंवाही  और  अपराध  बिहार  में  होते  हैं  ।

 उसका  फाल  आऊट  यहां  तो  मैं  यही  कह  दूंगा  कि

 '

 गृह  मंत्री  को  अपने  पास  ही  सारा  कुछ  रखना  चाहिए  ?

 यह  गलत  बात  होगी  ।
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 यह  एक  गलत  मिसाल  होगी  ।  यदि  मैं  इसकी  अनुमति  बेता  तो  मुझे  अन्य  बातों  कौ

 अनुमति भी  देनी  मुझे  भो  काबुलीं  को  भी  अनुमति  देनी  मुझे  उनको  भी  अनुमति  देनी

 होगी

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कोई  प्रश्न  नहीं'**

 )

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  मदद  कर  सकता  हूं  ।

 |

 यक्ष महोदय  :  आप  इतना  जोर  से  बोल  रहे  हैं  कि  कुछ  सुनाई  नहीं  आप  पांच
 आदमी  बोल  रहे  फायदा  क्‍या  है  आप  को  ।  मैंने  आप  को  बात  सुन  ली  अब  आप  एक  मिनट

 चूप  रहिए  ओर  मेरी  बात  सुन  लीजिए  ।

 अष्णक्ष  महोदय  :  क्‍यों  शोर  कर  रही  हैं  ।  यह  भाप  को  अच्छा  नहीं  यह  क्‍या
 तरीका  है  ।

 *''  *''

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  मुझ  पर  कोई  भसर  नहीं  होता  है  इस  ग्रुस्से  का  क्योंकि  यह्‌  भलत  बात  है  |

 गलत  बात  का  असर  नहीं  होता  ठीक  बात  का  असर  होता  है  ।  मेरे  साथ  बात  तो  मैं  मिनिस्टर

 साहब  को  कह  देता  कि  गलत  काम  किया  इसको  ठीक  करें  लेकिन  अगर  आप  कहें  कि  स्टेट  गवर्न॑मेंट

 का  काम  भी  इनको  सौंप  तो  यह  गलत  है  ।
 ०००

 )
 '*'

 [  प्रभुवाव ]
 झरष्यक्ष  महोदय  :  मैं  यहां  एक  भी  मामले  पर  विचार  कर  सकता  यह  कोई  पुलिस

 स्टेशन  नहीं

 |
 ***

 '**

 झरष्यक्ष  महोदय  :  अब  आपकी  बारी  इतकी  बारी  खत्म  हो  अब  आप  भी  शुरू  हो
 गई  ।

 ]
 मैं  ऐसी  कोई  बात  महीं  खुनंगा  जो  राज्यों  का  विषय  हो  ।

 अब  पटल  पर  पत्र  राखे
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 12.10  भ्र०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 भारतोय  राष्ट्रीय  सहकारी  नई  दिल्‍लो  का  वर्ष  1987-88  का  वाधिक
 वाधिक  लेखा  झोर  कार्यकरण  को  समोक्षा

 कवि  मंत्रालय  में  उ्बरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पझार०  :  श्री  भजन  लाल  की  ओर
 से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के  वधिक
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  उन  पर लेखापरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987:88  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 में  रखे  गए  वेलिये  संध्या  एल०  टो०  7688/89]  ]

 भारतोय  उच्च  प्रध्ययन  शिमला  का  वर्ष  1987-88  का  थ।वथिक  प्रतिवेदन
 धहोौर  कार्यक रण  को  समोक्षा  धादि

 मासव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  सांस्कृतिक  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एल०
 वी०  :  मैं  निम्तलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 भारतीय  उच्च  अध्ययन  शिमला  के  वर्ष  198°-88  -88  के
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखे  ।

 भारतीय  उच्च  अध्ययन  शिमला  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  टी०  7689/89]

 (3)  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  के  वर्ष  1985-86  तथा  1986-57  के
 वाधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लैखापरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विसम्य  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रस्यालय  में  रखे  गए  ।  देलिये  संस्या  ही०  7690/89]
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 (5)  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  तिरुचिरापलली  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  सेखाओं
 की  एक  प्रत्ति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  खेला  परीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 में  रसे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०  ही०  7691/89]

 (6)  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  1985  की  धारा  29  के
 अंतगंत  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88

 के  अधिक  सेखाओं  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी  तथा  उन  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (7)  उपर्युकत  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दशने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  बेलिये  संशया  एल०  टो०  7/92/89  |

 लाखा  राम  स्थरूप  क्षय  रोग  प्रस्पताल  गई  बिहलो  का  वर्ण  1986  का  बाबिक
 बदन  पश्ोर  कार्यक्रण  को  समोक्षा  ह्मा।दि

 अस्त  मंत्रो  तथा  स्वास्थ्य  श्लोर  frare  रियार  कल्याण  मंत्री  रास  मसिबास  कुमारी
 सरोज  खापड़े  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (  )  लाला  राम  स्वरूप  क्षय-रोग  नई  दिल्‍ली  के  बर्ष  1986  के
 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेख  ।

 लाला  राम  स्वरूप  क्षय-रोग  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1986  के
 का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दशने  व'ला  एफ  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिस्षालय  में  रखे  गए  |  देखिये  संह्या  एल०  टो०  7693/89  ]

 सह  राष्ट्र  कृषि-ड्योग  बिकाप  निधम  अम्थई  का  बय  1987-88  का  बाधिक
 प्रतिबेदन  तथा  कर्थकरण  की  समोक्षा  प्रादि

 कथि  मन्चालय  में  उ्यरक  शिभः्ग  से  राज्य  मम्जो  ध्रार०  मैं  श्री  श्याम  लाल  यावव
 की  ओभोर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  को  धारा  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक
 प्रति  (  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :--

 महाराष्ट्र  कृषि  उद्योग  विकास  निगम  अम्बई  के  बर्ष  7-88
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।
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 महाराष्ट्र  कृषि  उद्योग  विकास  निगम  बम्वई  के  वर्ष
 1987-88  का  वाधिक  लेखापरीक्षित  सेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक  महा  लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  वेलये  संख्या  एल०  टो०  7694/89  ]

 हरियाणा  क्ृषि-उद्योग  निगम  चण्डीगड़  के  व  पं॑  1987-88  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हरियाणा  क्रषधि  उद्योग  निगम  चण्डीगढ़  का  वर्ष  1987-88
 का  वार्क  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रस्े  गए  |  देखिये  संख्या  एल०  टो०  7695/89  ]

 (2)  उपर्युक्त  मद  संख्या  (1)  में  उल्लिश्वित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए
 विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्रेजी  संस्करण )  ।

 [  प्रग्यालय  में  रखा  गया  !  देखिये  संहया  एल०  7694/:.9  ]

 (3)  राष्ट्रीय  श्रमिक  सहकारी  परिसंघ  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के
 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  तथा
 क्षित  लेखे  ।

 राष्ट्रीय  श्रमिक  सहकारी  परिसंघ  लिमिटेड  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 [  प्रग्यालय  में  रखे  गए  |  देखिये  संर्या  एल०  टो०  7696/89  ]

 (4)  राष्ट्रीय  सहकारी  चीनी  कारखाना  परिसंघ  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष
 1987-88  के  वा्धिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखापरीक्षित  लेख  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  चीनी  कारखाना  परिसंघ  नई  दिल्‍ली  के
 वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रभ्थालय  में  रखे  गए  ।  बेलियै  शंश्या  एल०  टी०  7697/89

 (5)  अखिल  भारतीय  सहकारी  कताई  कारखाना  परिसंघ  बम्बई  के  वर्ष
 1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 अखिल  भारतीय  सहकारी  कत्ताई  कारखाना  परिसंध  अम्बई  के  वर्ष
 1987-88  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वाशा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  ।

 [  प्रस्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिये  संक््या  एल०  डी०  7698/89] ]
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 (6)  राष्ट्रीय  राज्य  सहकारी  बेंक  परिसंघ  बम्बई  के  वर्ष  1987-88  के
 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 राष्ट्रीय  राज्य  सहकारी  बंक  परिसथ  बम्बई  के  वर्ष  1987-88  के
 वाधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 राष्ट्रीय  राज्य  सहकारी  बेंक  परिसंघ  बम्बई  के  वर्ष  1987-88
 के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संर्या  एल०  टो०  7699/89]

 (7)  राष्ट्रीय  सहकारी  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बैंक  परिसंघ  बम्बई  के
 वर्ष  1987-88  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )।

 राष्ट्रीय  सहकारी  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेंक  परिसंघ  अबम्बई  के
 वर्ष  198 7-:8  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेंक  परिसघ  बम्बई  के
 वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्र  जी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  7700/89  ]

 (8)  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  आनन्द  के  ।  अप्रैल  1987  से  11

 1987  तक  को  अवधि  के  प्रतिनेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  आनन्द  के  |  1987  से  11

 1987  तक  की  अवधि  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक
 विवरण  तथा  अग्रेजी  ।

 (9)  उपर्युक्त  (8)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  |  बेखिये  संश्या  एल०  टी०  7701/89  ]

 भहाएत्तन  न्यास  1963  के  अन्तगंत  प्रभिसूचन।एं

 जल-भूतल  परिथहन  सनत्रालय  में  उपसन्‍्त्रो  सथा  संसदोय  कार्य  मरत्रालय  में  उपभस्त्री
 बोल  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  महापत्तन  न्यास  1963  की  धारा  124  की  उपघारा  (4)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--
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 सा०  का०  नि०  जो  3:  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  विशाखापत्तनम  पत्तन  कर्मचारी

 संशोधन  1989  अनुमोदित  किये  गये  हैं  ।

 सा०  का०  नि०  123  जो  24  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  तृतिकोरिन  पत्तन  न्यास
 का  संशोधन  1989  अनुमोदित  किये  गये  हैं  ।

 सा०  का०  नि०  124  जो  24  1989  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  थ  तथा  जिनके  द्वारा  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  कमंचारी

 )  पहला  संशोधन  1989  अनुमोदित  किये  गये  हैं  ।

 सा०  का०  नि०  125  जो  24  1989  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनक  द्वारा  तृतिकोरिन  पत्तन  न्यास  का

 अनुक्लीक  पहला  संशोधन  1989  अनुमोदित  किये  गये  हैं  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  7702/89]

 (2)  न्यू  मंगलोर  पत्तन  पानाम्बुर  के  वर्ष  1987-88  के  बा्थिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 न्यू  मंगलोर  पत्तन  पानाम्बुर  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्कर

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  7703/9]

 (4  )  बम्बई  डाक  श्रमिक  बम्बई  के  वर्ष  1987-88  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेख  ।

 बम्बई  डाक  श्रमिक  बम्बई  के  थं॑  1987-88  के  का्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  ।

 (5)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित  पन्नों  को सभा  पदल  पर  रखने  में  हुए  विसम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  |  बेखिग्रे  संध्या  एल०  टो०  7704/89

 (6)  मारमुगाओं  डाक  श्रमिक  बोढं  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 मारमुगाओं  डाक  श्रमिक  बोर्ड  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (7)  उपर्युक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दशाने  वाला  एक  विवरण  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देलिये  संस्या  एल०  टी०  7705/89]
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 (8)  अम्बई  डाक  अ्मिक  बोर्ड  बम्बई  के  वर्ष  1985-86  के  बािक  प्रतिवेदन  तथा
 लेखापरीक्षित  लेखाओं  का  शुद्धि-पत्र  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  वेलिये  संश्या  एल०  टी०  7706/89]  ]

 म०  १०

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयकਂ

 विधि  झोर  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संताधन  मंत्रो  बी०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाए  ।

 भ्रध्यक्ष  महोबय  :  प्रश्न  यह  है  :

 लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  1950  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर.स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुझा  |

 श्री  बी०  झंकरानम्द  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 12.13  भ०  प०

 नियम  के  अधोन  मामले

 (Qu)  सागर  को  शेथ  देश  से  हवाई  मार्ग  से  जोड़े  खाने  को  आवश्यकता

 |
 श्री  डाल  चरगा  लेन  :  मध्य  प्रदेश  का  सम्भागीय  मुख्यालय  है  ।  यहां  रक्षा

 विभाग  का  बहुत  बड़ा  सेन्टर  सागर  विश्वविद्यालय  भी  इस  प्रदेश  का  सबसे  पुराना  विश्वविद्यालय

 है  ।  पुलिस  अकादमी  भी  सागर  में  लेकिन  खेंद  की  बात  है  कि  अभी  तक  इसको  हवाई  मार्ग  से

 नहीं  जोड़ा  गया  हवाई  मार्य  से  जोड़ने  के  लिए  जो  न्यूनतम  आवश्यकताएं  होती  वे  सब  वहां
 उपलब्ध

 अतः  सागर  को  अविलम्ब  हवाई  मार्ग  से  जोड़ा  जाए  ।

 )
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  केवल  इस  बात  से  त्िन्तित  हूं  कि  हम  अपने  व्यवहार  से  इस  संस्था

 को  कमजोर  कर  रहे  हैं  ।  हर  चीज  तय  की  जा  सकती  है  ।  मैं  हमेशा  उपलब्ध  रहता  हूं  ।  यदि  कोई

 *दिनांक  6  1989  के  भारत  के  भाग  दो  श्वण्ड-दो  में  प्रकाशित  ।
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 काम  किया  जाना  है  तो  हम  इसे  शाल्तिपूर्व  सम्मानपृवंक  और  प्रभावशाली  ढंग  से  कर  सकते  हैं  ।

 किन्तु  इस  तरीके  से  हम  लोगों  को  क्‍या  दिखा  रहे  हससे  मुझे  दुख  होता  है  क्योंकि  इससे  आप
 अपने  हित  पर  ही  कुठाराधात  कर  रहे

 धास  )

 झष्णक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  ओर  का  भी  पक्ष  नहीं  लेता  हूं  ।  मैं  अनुमति  दे  सकता  हूं  किन्तु  इस
 तरह  आप  मुझे  लिख  कर  दे  सकते  आप  मुझसे  मिल  सकते  यदि  कोई  भी  मामला  इस
 योग्य  है  तो  मैं  चर्चा  को  अनुमति  दे  सकता  हु  ।  मैं  हर  चीज  की  अनुमति  दे  सकता  हूं  किन्तु  इस  तरह
 महीं  ।

 भझ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैं  इसे  नहीं  करूंगा  |  यह  असंभव  है  ।

 भरी  प्रद्युल  रशोद  काबलो  :  मैं  आपको  पहले  ही  लिखित  में  दे  चुका  हूं  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 किन्तु  जो  राज्य  का  विषय  है  उसे  मैं  यहां  नहीं  ले सकता  ।

 )

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  हो  सकता  जो  कुछ  आपने  मुझे  लिख  कर  दिया है  मैं  इसे  गृह  मंत्री  के
 पास  भेज  सकता  हूं  किन्तु  मैं  यहां  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  भविष्य  में  इनकी  बाढ़  आ

 जाएगी  ।

 झ्रष्यक्ष  सहोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  आपको  महसूस  करना  चाहिए  कि  आप  क्‍या  कर
 रहे  यह  हम  सबके  लिए  अच्छा  नहीं  यह  इस  संस्था  ओर  भावी  पीढ़ी  के  लिए  अच्छा  नहीं  है  ।

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  ।  मैं  आप  सबसे  अपील  करता  आप  मुझे  दे  सकते  हैं  किन्तु  इस
 तरह

 दथधान  )

 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मिश्र  आपको  आज्ञा  आपको  अधिकार  मुझे  आ  कर  के  देने  का  ।

 आप  मुझे  दे  सकते  मैं  इसके  लिए  आपमें  से  किसी  को  इनकार  नहीं  करता  हूं  ।  किन्तु  आप

 हे

 कर  रहै  हैं  अच्छा  नहीं  यह  आपका  अपना  गला  काटने  वाली  बात  यह  तो  आत्म  हत्या
 ॥

 )
 प्रो०  सेरुहीन  सोल  :  मेरा  भ्यवस्था  का  प्रश्न  है***'**
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 _

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  कोई  प्रश्म  नहीं

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  अब  की  बात  नहीं  हमेशा  की  बात  है  ।

 )

 )
 प्रो०  सैफ्हीन  सोज  :  आप  जो  कहते  है  बह  कायंवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा

 संचार  माध्यमों  द्वारा  इसका  उल्लेख  नहीं  किया  जाना  मैं  इस  पर  विनिर्णय  चाहता  हूं  ।

 )
 कभी-कभी  आप  राज्यों  के  विषय  के  संबंध  में  जो  कुछ  रिकार्ड  में  शामिल  करने  की  अनुमति

 नहीं  देते  वह्टी  आकशवाणी  और  दूरदर्शन  पर  प्रसारित  होती  है  ।

 ]

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपको  कुछ  लिखवाना  हो  तो  बता  आपका  कोई  काम  होगा  तो

 मैं  करा  दूंगा  ।  ह

 )

 ]
 प्रो०  सेफूहीन  सोज  :  मैं  आपके  समक्ष  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  रथूंगा  ।

 ]

 जब  आप  अलाऊ  नहीं  करते  तो  वहू  रिकार्ड  में  नही ंजा  सकता  ओर न  मीडिया  कवर  कर
 कता

 शध्णक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  लिखकर  दीजिए  ।

 )

 ]

 अध्यक्ष  महोश्य  :  यही  तो  मैंने  कहा  है  मैंने  कई  बार  यह  सुना  है  ।

 श्री  प्रथ्दुल  रशोद  काबलो  :  इस  देश  में  प्रेस  की  स्वतंत्रता  का  आदर  होना  भाहिए  ।

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एक  रेफरी  मुकरंर कर  देता  आप  बाहर  भाकर  लड़  सकते

 )

 प्रो०  सैफुद्दोग  सोज  :  अब  आप  अलाऊ  नहीं  करेगें  तो  बहू  रिकार्ड  में  नहीं  जायेगा भौर  न
 मिडिया  ही  कवर  कर  सकता  है।*'*  )
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 प्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  खुदकुशी  मत  करो  ।  यह  अमानत  आपकी  संभालकर  रखो  |  आपका

 व्यवहार  ठीक  नहीं  है  ।  स्टेट्स  में
 और  यहां  भी  यही  हाल  है  ।

 नियम  छए  फे  अधोन  जारी  ]

 केरल  को  केख्रीय  विधत  प्रिड  से  बिजली  का  पूरा  कोटा  प्राबंटित  किए  जाने
 को  झ्ावहयकता

 भ्रो  मुल्लापहलो  रामच्नन्टन  :  केरल  राज्य  पिछले  कुछ  वर्षों  से  विद्युत  की

 घिक  कमी  का  सामना  कर  रहा  है  ।  उच्च  प्रतिबल  और  अति  उच्च  प्रतिबल  उद्योगों  को  दी  जाने
 वाली  विद्युत  में  व्युतक्रमानुपाती  बटीती  के  कारण  स्थिति  बद  से  बदत्तर  होती  जा  रही  फिलहाल
 कटोती  40  प्रतिशत  है  और  इसमें  आगे  और  वृद्धि  होने  गरी  संभावना  जैसा  कि  उत्तर  पूर्वी
 सून  नहीं  आई  और  यदि  दक्षिण  पश्चिमी  मानसून  भी  देरी  से  आती  है  तो  जहां  तक  विद्युत  सप्लाई  का
 संबंध  है  उच्चोगों  और  अन्य  उपभोकक्‍ताओों  के  लिए  स्थिति  नियंत्रण  से  बाहर  हों  जाएगी  ।

 इसके  विद्युत  की  मांग  में  धीरे-धीरे  वृद्धि  हो  रही  यह  अनिवायं  हो
 गया  है  कि  राज्य  को  केन्द्रीय  प्रिड  स ेउनकी  हकदारी  का  पूरा  जो  मैं  समझता  हूं  5.5  मिलियन

 यूनिट  प्रतिदिन  मंजर  किया

 इसलिए  मैं  माननीय  ऊजों  मन्त्री  से सभी  आवश्यक  कदम  उठाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ताकि

 केरल  राज्य  को  केन्द्रीय  प्रिड  से  राज्य  को  आबंटित  विद्युत  का  पूरा  कोटा  मिल  सके  ।

 भयरदर  के  हेलीफोन  उपभोकताओों  को  महातगर  टेजोफोल
 बम्यई  के  प्रम्तगंत  लाए  जाने  को  पह्राबश्यकता

 12.17  म०  प०

 शरद  दिश्वे  पोछाप्तोन

 भो  हम्‌पचन्य  शाह  :  मैं  जिला  महाराष्ट्र  के  टेलीफोन
 भोक्‍ताओं  की  भावनाओं  ओर  मांगों  की  ओर  माननीय  संचार  मंत्री  का  ध्यान  आकवित्र-करना  छाहूंगा  ।

 महानगर  टेलीफोन  निगम  बम्बई  के  बनने  से  पूर्व  भयन्दर  बम्बई  टेलीफ़ोन  के  अधीन
 था  ओर  बम्बई  के  समान  ही  सभी  सुविधाएं  प्राप्त  कर  रहा  निगम  बनने  के  समय  भयन्वर  को
 लकनीकी  कारणों  से  अलग  कर  दिया  गया  |  भयन्दर  के  लोग  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  के
 अन्तगंत  रहने  के  बहुत  इच्छुक  हैं  ।  यह  पता  लगा  है  कि  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  को  भयन्दर
 को  अपने  अस्तर्गत  रखने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  इसके  लिए  अधिनियम  भें  संशोधन  की  भी  कोई
 आवश्यकता  नहीं  है  ।  केवल  एक  अधिसूचना  जारी  करके  बम्यई  टेलीफोन  के  अन्तर्गत  पूर्व  क्षेत्रों  को
 नग्रर  ढेलीफोन  नियम  लिमिठेड  के  अन्तगंत  लाया  जा  सकता  इससे  भयन्दर  को  महाराष्ट्र  सकिल  से

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  के  अन्तगंत  लाने  में  सहायता  मिलेगी  ।
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 मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  भयन्दर  के  लोगों  को  बम्बई  टेलीफोन  के  अधीन  होने  के  कारण  महानबर
 टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  के  अन्तगंत  लाए  जाने  की  उनकी  इच्छा  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  करता

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  मन्‍्त्री  महोदय  विभाग  ay  तदनुसार  अनुदेश  देगें  ।

 मध्य  प्रदेश  में  स्‍्रागर  में  एक  छावतो  बनाए  जाने  को  ।

 क्री  बापूलाल  मालब्षीय  :  सभापति  मध्य  प्रदेश  के  युवकों  के  लिये  मिलिट्री  में
 भरती  होने  के  लिए  रक्षा  विभाग  की  तरफ  से  एक  क्रोटा  प्रतिवर्ष  निर्धारित  किया  जाता  किन्दु  हर  :
 ब्ष  इस  कोटे  की  पूति  नहीं  हो  पाती  बहुत  कम  नवयुवक  मिलिट्री  में  भरती  होते  भविष्य  में
 भरती  अधिक  संख्या  में  हो  लिये  मेरे  लोक  सभा  क्षेत्र  शाजापुर  के  अन्तगंत  स्थान  आगर

 में  मिलिट्री  की  छावनी  कायम  की  जाये  ।  इस  संबंध  में  मेरे  द्वारा  विगत  समय  में  माननीय

 रक्षा  मंत्री  जी  को  एक  निवेदन  के  रूप  में  मांग  पत्र  भी  दिया  गया  था  तथा  उस  पर  जांच  भी  हुई  थीं

 भागर  छावनी  में  भूमि  की  कोई  कमी  नहीं  पूर्व  के  क्वार्टस  भी  बने  हुए  पर  अप्ती  तक  कोई  भों

 कायवाही  नहीं  हुई  है  ।

 यहां  पर  केन्टोनमेंट  छावनी  1914  तक  रही  ।  उपरान्त  स्टेट  गवनेमेंट  की  फोर्स  1958  तक

 रही  ।  हस  संबंध  में  अनुरोध  है  कि  आगर  में  मिलिट्री  की  छाबमी  पुनः  कायम  की  ताकि  क्‍्वयुवक

 मिलिटी  में  भरती  होने  के  लिए  प्रेरित  हो  सके  ।  अधिक  से  अ  घक  नव्यूवक  मिलिट्री  में  भरती  होकरਂ

 मध्य  प्रदेश  के  कोटे  की  पूर्ति  कर  i

 फिलित्तोनो  मुह  पर  एक  प्रम्तराष्ट्रीय  सम्मेलन  बुलाए  जाने  को

 प्राचए्यकता  Me  +

 ]  on

 श्री  अक्षोज  कुरेशो  :  फिलिस्तीन  का  स्वतस्त्रता  संग्राम  एक  निर्णायक  स्थिति में
 '

 पहुंच  चुका  फिलिस्तीन  को  स्वतन्त्रता  के  लिये  लड़ने  वाले  हजारों  लोगों  ने  अपने  रक्‍त  के  दिग
 जला  कर  अपने  देश  का  नाम  रौशन  किया  है  और  शहीद  हो  गये  आज  भी  साअआआाज्यवादी  और
 इजरायली  लोग  फिलिस्तीनियों  का  संहार  कर  रहे  हैं  और  संसार  मूक  दर्शक  बना  इसे  देख  रहा  है  ।
 फिलिस्तीन  समस्या  और  फिसिस्तीन  की  स्वतन्त्रता  के  लिये  लड़ने  वालों  के  स्वदेश  लौटने  के  '

 क्रेन्द्र  सरकार  को  एक  अन्तंराष्ट्रीय  सम्मेलन  भआायोजित  करना  चाहिए  और  एक  विश्व  जनमत  तैयार
 करने  के  लिये  कदम  उठाने  चाहिए  ।

 हम  राष्ट्रपति  यासिर  अराफत  और  उसके  बह  दुर  सहयोगियों  को  सल।मी  देते  हैं  और
 बाद  और  साम्राज्यवादी  शक्षितयों  के  विरुद्ध  संधर्थ  में  उनके  सामना  होने  और  अपने  लक्ष्य  को  प्राप्त

 हु

 करने  की  कामना  करते  हैं  ।

 प्रारप्र  प्रदेश  में  काकीन[ूडा  या  राजाब॒ंदरोी  में  कमंचारो  शयत  ध्रायोग  को
 परोक्षाध्रों  के  लिए  केख  स्थापित  किए  जामे  को  आवश्यकता

 भ्रो  श्रीहरि  राव  मुन्द्री  )  :  पूर्वी  पश्चिमी  गोदावरी  और  क्ृष्णा  जिले से
 माध्यमिक  विद्यालय  परीक्षा  देने  वाले  परीक्षार्थियों  को  परीक्षा  देने  में  बहुत  कठिनाई  का  सामना  क*ता  .

 पड़  रहा  है  क्‍योंकि  उनके  घरों  से  परीक्षा  केन्द्र  काफी  दूर  है  ।  विशाखापट्टनम  ओर  गुन्दूर  के  बीच  की

 दूरी  586  किलोमीटर  परन्तु  इसके  बीच  एक  भी  परीक्षा  केन्द्र  नहीं  है  ।
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 भोहरि
 काकीनाडा  पूर्वी  गोदावरी  का  जिला  मुख्यालय  है  ओर  एक  महत्वपूर्ण  बन्दगाहू  का  शहर  है  ।

 हजारों  उम्मीदवार  इस  क्षेत्र  से  माध्यमिक  परीक्षा  में  सम्मिलित  होते  यहां  की  आबादी  करीब  5
 लाख  राजामुन्द्री  इस  जिले  का  एक  अन्य  महंत्वपूर्ण  शहर  है  और  यह  विजयवाडा-हावडा  मुख्य  रेल
 मांगें  पर  स्थित  है  ।

 क्षेत्रिय  भर्ती  समूह  स्टेट  बेंक  रेलवे  सेवा  आयोग  और  आमन्ध्र  प्रदेश  लोक

 सेथा  जायोग  सामान्‍य  वर्ग  के  लिये  लिखित  परीक्षा  का  आयोजन  काकीनाड़ा  में  करते  आरक्षित
 वर्गों  के लिए  लिपिकीय  स्तर  को  परीक्षा  का  आयोजन  भी  कर्ंचारी  दयन  आयोग  करता  है  ।

 अतः  केन्द्र  सरकार  से  लिपिणोय  वर्ग  के  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिये  कमंचारी  चयन  आयोग
 द्वारा  लिखित  परीक्षा  आयोजित  करने  के  लिये  चाहे  काकीनाडा  या  आन्प्र  प्रदेश  के  पूर्वी  गोदावरी

 जिले  के  राजामुन्द्री  में  नये  परीक्षा  केन्द्र  स्थापित  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 भारत  हैवो  इलविट्रकल्स  भोपाल  में  पर्यंबेअक  संवर्ग  में  ब्याप्त
 झ्रसंतोध  को  बूर  किए  जाने  को

 डा०  ए०  कलानिधि  :  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल के  प्रबन्ध

 मंडल  की  ओर  आपका  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाटृंगा  जिसने  पर्यवेक्षक  संवर्ग  की  मांगों  पर  कोई  कदम

 नहीं  उठाया  है  ।

 यहापि  भारत  हैबी  इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  समयबद्ध  पदोन्‍तरति  की  नीति  अपनायी  गयी  है
 फिर  भी  पदनामित  चार्जमैंनों  को  पदोन्नति  नहीं  मिल  रही  वर्ष  1961-62  में  बी-प्रेड  के
 कारीगरों  के  रूप  में  नियुक्त  होने  के  बावजूद  उन्हें  सिर्फ  दो  पदोन्‍नतियां  ही  मिली  हैं  जहां  कि  दूसरे
 संवर्गों  में  म्यूनतम  चार  पदोन्‍नतियां  मिल  चुकी  हैं  ओर  कुछ  मामलों  में  तो  आठ  पदोन्‍नतियां  26  वर्षों
 के  सेबाकाल  में  मिल  चुकी  इसके  अतिरिक्त  इस  संवर्ग  को  विगत  तीन  वर्षों  से  बाथिक  वेतन  वृद्धि
 भी  नहीं  मिल  रही

 अपमी  मांगों  को  प्रबन्ध  मंडल  तक  पहुंचाने  ओर  दूरी  को  समाप्त  करने  के  लिये  पयंवेक्षकों  के
 गस  कोई  जरिया  नहीं  है  ।

 पर्यवेक्षक  संवर्गों  क ेलिये  आगे  न  तो  कोई  संवर्ग  ही  है  भोर  न  ही  कोई  पदनाम

 पहु  उचित  समय  है  जत्र  कि  इस  वर्ग  में  व्याप्त  असंतोष  को  दूर  करने  के  लिये  भारत  सरकार

 हस्तक्षेप  करे  ।

 )  रोजगार  योजनाਂ  के  लिये  धनराशि  झ्ा्ंटित  करने  में  पिछड़  प्लोर
 सोमास्त  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दिए  जाने  को  हावश्यकता

 ]
 भरी  हरीहा  राबत  :  कृषि  मन्त्रालय  के  प्रामीण  विकास  विभाग  द्वारा  आर०  एल०

 ई०  जी०  पी०  के  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्‍न  जनपदों  में  प्न  के आबटन  व  जनपदों  की  उपरोक्त
 सम्बन्धित  योजनाओं  की  स्वीकृति  में  सर्वथा  दोषपूर्ण  नीति  का  अनुसरण  किया  गया  है  ।
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 प्रदेश  के  समस्त  जनपदों  से  मांगी  गई  विभिन्न  प्रकार  की  योजनाओं  को  प्रादेशीय  ब्राम  विकाश्
 विभाग  द्वारा  पहले  तो  केम्द्र  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  संस्तुति  किया  ही  नहीं  जिन्हें  संस्तुत
 किया  भी  गया  उनमें  विभिन्‍न  प्रकार  की  तकमीकी  त्रुटियां  क्ताकर  अस्थीकृत  कर  दिया  गया  जबकि
 इसी  प्रान्त  के  कुल  अनपदों  का  इस  कार्यक्रम  वेः  तहत  करोड़ों  रुपए  की  योजनायें  एक  ही  बर्ष  में  स्वीकृत  -

 की  गई  परन्तु  मेरे  क्षेत्र  क ेजनपदों  को  इस  योजना  के  तहत  लाखों  रुपया  भी  इस  विशीय  बर्ष  में
 प्राप्त  नहीं  हो  पाया  है  जबकि  यह  सर्वविद्तित  है  कि  इस  कार्यक्रम  के  तहत  धन  आवंटन  हेतु  निर्धारित
 मानकों  को  यदि  आधार  माना  जाता  तो  प्रदेश  के  सबसे  अधिक  विकसित  जनपद  को  सबसे  कम  धन
 प्राप्त  होता  जबकि  स्थिति  सर्वंथा  बिपरीत

 मुझे  आशंका  है  कि  इसी  प्रकार  का  भेदभाव  नेहरू  जी  के  नाम  पर  प्रारम्भ  वी  गई  रोजगार
 योजना  के  लिए  जनपदों  के  चयन  में  न  अपनाया  जाये  ।

 मेरा  कृषि  मन्त्रालय  से  अनुरोध  है  कि  नेहरू  जी  के  नाम  पर  चलाई  जाने  वाली  योजना
 के  अन्तगंत  जनपदों  के  चयन  में  अभविकसित  जन  जाति  सीम  न्त
 रेगिस्तानी  भू-भाग  वाले  जनपदों  का  चयन  किया

 12.25  म०  १०

 नियम  1938  के  अधीन  चर्चा

 झ्फगान  विड्रोह्टियों  तथा  पंजाब  में  श्रातंकबादियों  के  ब्ोच  संबंध  का

 समाचा  )

 ]
 सभापति  महोदय  :  अब  नियम  193  के  अधीन  श्रीं  भगत  द्वारा  उठाये  गए  अफगान

 विद्रोहियों  और  पंजाब  के  आतंकवादियों  के  बीच  सम्बन्ध  से  उत्पन्त  स्थिति  पर  आगे  की  चर्चा

 श्री  सोमनाथ  रथ  कृपया  अपनी  बात  कहें  ।

 भ्ो  सोमत)।य  रथ  कहें  सभापति  हम  सब  यह  जाने  हैं  कि  पंजाब  के  आतंक
 वादी  धन  राशि  शस्त्र  और  विस्फोटक  साम्रगयों  आदि  के  रूप  में  विदेशी  एजेंसियों  से  मफ्त
 में  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  जहां  तक  अफगानिस्तान  का  सम्बन्ध  है  भारत  को  भूमिका  बिल्कुल
 स्पष्ट  भारत  चाहता  है  कि  अफगानिस्तान  की  समस्या  का  समाधान  अफगानिस्तान  के  लोगों  द्वारा
 स्वयं  बिना  किसी  बिदेशी  हस्तक्षेप  के  किया  जाये  ।  जेनेवा  समझौते  को  लागू  किया  जाना  चाहिए  और
 सभी  लोगों  द्वारा  इसका  आदर  जाना  चाहिए  और  समस्या  का  समाधान  किया  जाना  चाहिए  |

 अफगान  दिद्रोहियों  और  पंजाब  क  आतंकवादियों  के  बीच  सम्बन्ध  का  पता  कुछ  सूत्रों  से  चला  है  ।

 मृत्रों  के  हवाले  से  कहा  गया  है  कि  गुलबुद्दीन  ने  एक  संदेश  में  कहा  है  कि  भाईयों  में  से  कुछ
 पंजाब  के  आतंकवादियों  क॑  साथ  सक्रिय  है  ।'

 पाकिस्तान  की  वतंमान  सरकार  ने  इन  विद्रोहियों  को  रोकने  के  उपाय  किए  हैं  और  उन  लोगों

 को  गिरफ्तार  भी  किया  है  जो  इन  गतिबिधियों  में  सक्रिय  उन्होंने  इन  लोगों  को  सावधान  रहने  को

 कहा  लेकिन  दूसरा  मुह  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  संदेश  में  जिया-उल-हक  द्वारा  उन्हें  भारी
 समन  प्राप्त  होने  और  पाकिस्तान  के  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  को  मुसलमानों  का  मध्ीहा  कहने  की  बात
 नोट  की  गई  ।  हमारे  एक  मित्र  माननीय  सदस्य  श्री  थामस  ने  कहा  है  कि  जनता  पार्टी  के  शासनकाल
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 सोमबाण
 में  छ्क्‍ारत  और  पाकिस्सान  के  बीच  अच्छे  संबंध  लेकिन  इस  संदेश  द्वारा  मालूम  पड़ता  है  कि
 तरकालिक  राष्ट्रपति  किस  प्रकार  भारत  के  हित  के  विरुद्ध  पड़यंत्र  कर  रहे  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  पर  गठित  ठक्‍्कर  आयोग  ने  भी  अपने  प्रतिवेतन  में  विदेशी  एजेंसियों
 का  खिक्र  किया  है  जो  भारत  में  अस्थिरता  को  स्थिति  उत्पन्न  करने  वाले  लोगों  की  सहायता  करने  के

 साथ-साथ  आतंकवादियों  को  सहाय्ता  और  बढ़ावा  दे  रहे  अब  भारत  में  विशेष  जांच
 टीम  ने  बताया  है  कि  किस  प्रकार  षड़यंत्रकारियों  जो  आतंकवादी  न  सिफफं  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी
 की  हत्या  करना  चाहते  थे  बल्कि  श्स  देश  में  साम्प्रदायिक  दंगे  फैलाकर  ओर  गड़बड़ी  उत्पन्न  कर  पूरे
 देश  में  अस्थिरता  उत्पन्न  क,ना  चाहते  थे  |  इन  परिस्थितियों  में  हमें  बहुत  ही  सावधान  रहता
 चाहिए  ।  लेकिन  प्रधानमंत्रो  श्री  गांधी  की  इस्लामाबाद  की  यात्रा  से  भारत-पाकिस्तान  संबंधों
 में  सुधार  हुआ  लेकिन  अभी  तक  पूरी  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  पाकिस्तान  एक  परमाणु  शक्ति  का
 विकास  कर  रहा  जिसका  उपयोग  शस्त्र  निर्माण  के  लिए  किया  जाएगा  और  वहां  की  सरकार
 उतनी  मजबूत  नहीं  है  और  बड  सेना  ही  अधिक  शक्तिशाली  प्रतीत  होती  इस  समस्या  के
 समाधान  के  लिए  हमारे  धानमं  )  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  को  गई  इस्लामाबाद  और  चीन  की  यात्रा

 बहुत  महत्त्यपूर्ण  इस  क्षेत्र  में  भविष्य  में  स्थिरता  उत्पन्न  करना  भी  बहुत  महत्त्वपूर्ण  ब्रिटिश
 विदेश  सचिव  जब  भारत  आए  थे  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  ब्रिटेन  में  क्रियाशील  सिख  आतंकवादियों
 को  रोकने  के  लिए  ठोस  कदम  उठाए  जायेंगे  ।  यह  ब्रिटिश  और  भारत  सरकार  का  भमिला-जुला  प्रयास

 इन  परिस्थितियों  में--प्रेस  में  आज  यह  बात  छपी  है  यदि  अमरीका  आधुनिक  हथियारों  की

 सप्लाई  कर  पाकिस्तान  की  सेम्य  शक्ति  को  बढ़ाने  जा  रहा  तो  अमरीका  द्वारां  सप्लाई  किए  जा
 रहे  ये  हथियार  अफगान  विद्रोहियों  के  हाथ  लग  सकते  हैं  ।  पंजाब  के  आतंकवादियों  को  भी  ये  हथियार
 भेजे  जा  सबते  आपके  माध्यम  माननीय  मंत्री  से  मैं  अनुरोध  करूगा  कि  इन  मे
 भारत  को  इन  मामलों  में  बहुत  सावधान  रहना  चाहिए  |  अफगान  विद्रोहियों  ने  पहले  ही  कह  दिया  है
 कि  हमारे  पायलट  वहां  वर्तमान  सरकार  की  मदद  कर  रहे  शिश्चित  रूप  से  इस्लामाबाद  द्वारा  इस
 बात  से  इन्कार  किया  गया  पंजाब  के  आतंकवादियों  जिन्होंने  न  केवल  कशमीर  बल्कि

 पूरे  देश  में  समस्या  उत्पन्न  कर  दी  के  साथ  अफगान  विद्रोहियों  के  गठबंधन  से  उत्पन्त  स्थिति  के
 कारण  हमें  बहुत  सन्तुष्ट  नहीं  रहना  चाहिए  ।  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  से  पूर्व  देश  में  चल  रहे  धड़यंत्र
 का  यह  एक  हिस्सा  यह  एक  षडयंत्र  प्रतीत  होता  है  कि  जम्मू  और  कशमीर  में  विधटनकारी
 शक्तियाँ  वही  भूमिका  अदा  करके  उभर  कर  आ  गई  है  ।  अतः  इस  संकट  की  घड़ी  में  इन  सारी
 विघटनकारी  शक्तियों  और  उन  लोगों  जो  कि  हमारे  देश  में  अस्थिरता  उत्पन्त  करना  चाहते  है  और

 देश  में  गड़बड़ी  पैदा  करना  चाहते  हैं  को  समाप्त  करने  के  लिए  कड़े  उपाय  करने  चाहिएं  ।

 ड[०  बसा  सामंत  मैं  अपने  विषय  पर  बात  करने  से  पहले  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  पड़ोसी  देशों  के  साथ  हमारी  नीति  स्पष्ट  नहीं  साक॑  बैठक  में  हमारे  प्रधानमंत्री  ने
 काफी  चर्चा  की  ।  हमारे  प्रधानमन्त्री  पूरी  दुनिया  में  घूम  रहे  हैं  और  अनेक  बातें  छप  रही  हैं  ।  जहां
 तक  अफगानिस्तान  का  सम्बन्ध  हम  इन  राष्ट्रों  क ेसाथ  सम्बन्धों  में
 ईमानदार  हो  सकते  किन्तु  सभी  जगह  हमारे  देश  के  लिए  समस्टयें  उत्पन्न  की  जाती

 प्रोवियत  संघ  के  अलावा  पूरे  विश्व  में  भारत  ही  एक  ऐसा  देश  है  जा  अफगानिस्तान  के  श्री  नजीबुल्ला
 समर्थन  र  रहा  वहां  लोकतांत्रिक  सरकार  वहां  लोगों  द्वारा  चुनी  गई  सरकार  मेतिक

 रूप  से  हम  सही  हो  सकते  हैं  ।  किन्तु  भारत  के  अतिरिक्त  सभी  पूर्वी  ओर  पश्चिमौ  राष्ट्र  अपने-अपने

 स्वार्थ  के  लिए  वहां  की  विद्रोही  सरकार  का  समर्थन  कर  रहे  यदि  ऐसा  तो  हमें  एक  ओर
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 किया  जा  रहा  विद्रोही  नेता  मुजाहिहीन  हमारी  सरकार  पर  अफगानिस्तान  को  पायलट  तकार

 मिलिटरी  सहायता  देने  का  आरोप  लगा  रहे  यह  एक  निराशा  से  उत्पस्न  क्कतथ्य  हो  लकता  है  |

 किन्तु  हमने  इससे  इन्कार  नहीं  किया  हम  वहां  की  सरकार  का  समर्थन  कर  रहे  जनेथा  समझौते
 के  पश्चात्‌  सोवियत  संघ  भे  अपनी  सेनायें  अफगानिस्तान  से  हटा  ली  किन्तु  अमरीका  मिलिठरी

 सहायता  प्रदान  कर  रहा  है  भौर  विश्वोहियों  का  समर्थन  कर  रहा  पाकिस्तान  सरकार  का  भी  वहां
 एक  नियमित  सैनिक  अड्डा  है  और  वे  उन्हें  मिलिटरी  सहायता  दे  रहे  हैं  और  समस्‍यायें  खड़ी  कर  रहे

 किन्तु  हमारी  सरकार  की  नजीबुल्लाह  सरकार  को  समथंन  देने  की  नीति  अटल  इन  दिलों
 इसी  बात  से  यथासंभव  शांति  बरकरार  रखने  में  मदद  मिल  रही  इसलिए  यह  स्पष्ट  होगा  अत्यंत
 आवश्यक  है  कि  हम  उस  स्थिति  से  कंसे  निपटेंगे  ।

 जहां  तक  श्रीलंका  का  सवाल  नैतिक  रूप  से  हम  सही  हैं  कि  हम  वहां  एक  लोकतांत्रिक
 सारकार  की  स्थापना  में  मदद  कर  रहे  लेकिन  किस  कीमत  पर  ?  हम  बहां  पर  अभी  तक  800
 सैनिक  गंवा  १%  जब  हमारा  चीन  ओर  पाकिस्तान  के  साथ  युद्ध  हुआ  इतने  सैनिक  तो  हमने
 तब  भी  नहीं  गंवाए  थे  ।  आप  हमें  आंकड़े  महीं  बता  रहे  किन्तु  हमने  वह  युद्ध  लड़ने  के  लिए  लगभग
 2000  करोड़  रुपये  व्यय  किए  हैं  ।  हम  पिछले  दो  माह  में  लगभग  15  सैनिक  गंवा  चुके  वहां  पर
 आप  किसे  मार  रहे  हैं  और  किस  उद्देश्य  से  ?  श्रीलंका  की  सरकार  खुश  है  कि  हम  वहां  पर  लोकतंत्र
 स्थापित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  |  श्रीलंका  में  वे  लोग  कह  रहे  हैं  कि  भारत  लोकतंत्र  की  स्थापना
 में  उनकी  सहायता  कर  रहा  इसी  प्रकार  आप  अफगानिस्तान  में  लोकतंत्र  स्थापित  करने  के  लिए
 नेतिक  समर्थन  दे  रहे  हैं  किन्तु  मुझे  नहीं  मालूम  कि  आप  अपनी  विदेश  नीति  में  ऐसे  मामलों  से  कैसे
 निपटेंगे  ।

 कुछ  अन्य  बातों  से  यह  स्पष्ट  है  कि  अफगान  बविद्रोहियों  तथा  पंजाब  के  उम्रवादिय्रों  दील
 कोई  सम्बन्ध  ऐसा  समाचार  पत्रों  में  छपा  बात  समाप्त  नहीं  हुई  ।  बकक्‍तब्य  में  उनका
 कहना  है  कि  बंधुਂ  पंजाब  के  उग्रवादियों  की  मदद  कर  रहे  वे  भारत  अफगान  राष्टद्रिकों
 को  निर्देश  दे  रहे  उनका  यह  भी  कहना  है  कि  स्वर्गीय  राष्ट्रपति  श्री  जिया-ठउल-हुक  के  जमाने  में

 उन्हें  पाकिस्तान  से  मदद  मिलती  थी  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।

 पाकिस्तान  में  अमरीका  के  सैनिक  भड्डें  मेरे  विचार  में  उन  पर  पाकिस्ताम  का  भी  कोई
 नियंत्रण  नहीं  है  ।  वे  सदा  से  ही  पाकिस्तान  में  रहे  ओर  जहां  तक  भारत  का  संबंध  है  वे  न  केवल

 एक  राज्य  अपितु  अन्य  राज्यों  के  लिए  भी  जतरनाक  सिद्ध  ऐसा  समय  आया  तो  वे
 पाकिस्तान  के  लिए  भी  खतरनाक  सिद्ध  हो  सकते  अतएणव  उन  सभी  सीमावर्ती  क्षेत्रों  पर  हो  रही
 गतिविधियों  से  उत्पन्न  होने  वाली  यह  एक  गम्भीर  स्थिति  है  |

 सरकार  को  यह  समायार  अवश्य  मिल  होगा  कि  खालिस्तान  सन्नवंकों  ने  विदेशों  में  अवखे
 विभिन्न  समर्थकों  को  अपने  देशों  में  उन्हें  रजनंतिक  शरण  देगे  के  लिए  धन्यवाव  दिया  |  समाकारः  फकों
 में  अभी  हाल  में  यह  खबर  छपी  मैं  ब्योरा  जाइता  किस्तु  बर्मा  में  तथा  कुठ  पड़ोसी  कें

 कुछ  लोगों  को  भारत  में  आकर  उत्पात  करने  के  लिए  पारपत्र  दिए  जा  रहे  ऐसी  सभी  खबरें
 छपती  कश्मीर  भी  अफगानिस्तान  से  दूर  नहीं  है  और  सम्भव  है  कि  वहां  पर  भी  कुछ  समस्या

 खड़ी  हो  जाए  |  कश्मीर  में  हाल  की  विशेषकर  पिछले  दो  या  तीन  दिन  में  जो  कुछ  भी

 हुआ  उससे  यही  पता  चलता  है  ।  यह  अफवगालिस्तान  के  बहुत  नजदीक  है  भौर  मुझे  विश्वास  है  कि
 इन  सब  बातों  में  कोई  संबंध  है  ।
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 परमार  न 5»

 बसा

 मैं  सरकार  से  पूछ  रहा  हूं  कि  वे  इन  समस्याओों  से  केसे  निपटेंगे  ।  हमारे  श्रीलंका  के  साथ

 संबंध  बिगड़  गए  नेपाल  के  साथ  भी  हमने  संबंध  खराब  कर  लिए  मैं  यही  कहना  चाह  रहा
 हूं  ।  यह  केवल  उम्रवादियों  तथा  कानून  और  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  सरकार  को  इस  देश  की  ऐसी
 सभी  नीतियाँ  तय  करनी  पड़ती  है  ओर  मेरे  विचार  में  अपने  पड़ोसी  देशों  के  साथ  अपने  संबंधों  के

 मामले  में  हम  अपरिपक्व  ब्यबहार  कर  रहे  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  क्‍या  करने  जा
 रही  है|

 ठकक्‍कर  आयोग  ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  मैं  उद्घृत  करता  हूं  :

 इन्दिरा  गांधी  एक  स्वतंत्र  विदेश  नीति  का  पालन  करती  थी  जो  कि  बहुत
 से  देशों  को  पसंद  नहीं  वह  विश्व  शक्तियों  के  सामने  झुकती  नहीं  थी  तथा  कुछ  देश
 उनको  हटाना  चाहते  थे  ।  जांच7र्ता  दल  ने  ऐसी  बहुत-सी  सामग्री  इकट्ठी  की  है  जिससे  यह
 पता  चलता  है  कि  एक  विदेशी  एजेंसी  ने  आतंकवादियों  को  प्रेरणा  आथिक
 सहायता  और  प्रशिक्षण  देकर  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  है  ।

 आयोग  की  यह  राय  है  कि  एक  विदेशी  एजेंसी  ने  वास्तव  में  इस  की  भूमिका
 अदा  को  है  ।

 आतंकवादियों  से  निपटने  के  लिए  यह  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  हमारे  प्रधानमंत्री  ने  अमरीका
 का  दौरा  किया  और वे  राष्ट्रपति  रेगन  से  मिले  परन्तु  यहां  यही  बात  सामने  आई  है  कि  उन्होंने  हमारे
 प्रधानमंत्री  की  हत्या  में  सहायता  को  ।  मेरे  विधार  से  अब  वह  समय  आ  गया  है  कि  हमें  अपनी
 नीतियों  की  पुनरीक्षा  करनी  आप  ईमानदार  और  अच्छ  व्यक्ति  हो  सकते  लेकिन  मेरे
 विचार  से  आसूचना  प्राप्त  करने  और  विदेश  नीति  तय  करने  में  चतुराई  से  काम  न  लेने  के  कारण
 समस्या  हो  रही  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस'नीति  को  बदलें  और  जहां  तक
 अफगान  विद्रोहियों  और  आतंकवादियों  का  संबंध  उनसे  अधिक  समझदारी  से  निपटें  ।  मैं  यह  आशा
 करता  हूं  कि  इस  चर्चा  का  उत्तर  देते  समय  मंत्री  महोदय  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  ।

 |

 कुमारी  ममता  बनर्जो  .  :  सभापति  जब  श्रीमती  बेनजीर  भुट्टरो  ने
 पाकिस्तान  में  चुनाव  जीता  था  ओर  पाकिस्तान  में  लोकतत्र  प्रतिष्ठित  हुआ  था  तो  हिन्दुस्तान  की
 आम  जनता  को  यह  आशा  हुई  थी  कि  श्रीमती  बेनजीर  भुट्रों  के  साथ  श्री  राजीव  गांधी  के  जंसे  अच्छे
 रिलेशन  बन  गए  हैं  उससे  अब  पाढिस्तान  से  टैरेरिस्टों  को  कोई  ज्यादा  मदद  नहीं  मिलेगी  ।

 हमारे  देश  में  एक  डेमोक्रेटिक  गव्नंमेंट  है  और  पाकिस्तान  में  भी  ऐसी  गवर्नमेंट  बन  गई  है  ।
 मैं  आपको  यह  जानकारी  देना  चाहती  हूं  कि  इस  लोकतंत्र  के  साथ  में  एक  दूसरी  शक्ति  भी  पल  रही
 है  जिससे  आपको  सावधान  हो  जाना  चाहिए  |  जनरल  जिया  के  समय  मुजाहिदीनों  को  जैसी  मदद
 मिलती  थी  बैसीं  ही  मदद  अफगानिस्तान  ओर  पाकिस्तान  के  बार्डर  से  पंजाब  के  टेरोरिस्टों  को  मिल

 रहाँ  है  ओर  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  डुग्स  ओर  फ्री-आमंस  हिन्दुस्तान  में  बहुत  तेजी  से  आ  रहे  हैं  ।

 मैं  अब  महत्वपूर्ण  इशू  की  सरफ  श्रापका  ध्यान  श्षीचना  चाहती  एक  बहुत  ही  गम्भीर
 समाकार  प्रेस  में  हमें  देखने  को  मिला  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से जानना  भाहूंगी  कि  हिकमतयार  ने  जो  संदेश
 प्रेस  में  दिया  है  उसमें  कहां  तक  सच्चाई  है  ?  पंजाब  के  टैरारिस्टों  और  अफगान  रैवल्स  में  जो
 गांठ  हो  रही  है  भोर  इसमें  पाकिस्तान  की  जो  गुप्तचर  संस्था  उनकी  मदद  कर  रही  है  उसमें  कहां  तक
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 सच्चाई  है|  देश  की  जो  इंटेलिजस  ब्रांच  है  क्या  उसको  इसकी  खबर  पहले  मिल  मई  थी  ?  यदि  मिल
 गई  थी  तो  सरकार  ने  उसके  खिलाफ  क्‍या  कार्यवाही  की  ।  इसके  साथ  ही  अगर  यह  खबर  सच  है  तो
 इसके  ऊपर  आपको  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  ।  इससे  केवल  को  ही  खतरा  नहीं
 होगा  बल्कि  पड़ोसी  देश  पाकिस्तान  और  अफगानिस्तान  को  भी  खतरा  होगा  ।

 जब  जिनीवा  एग्रीमेंट  हुआ  था  तो  गोर्बान्रोफ  और  रेगन  इस  बात  से  सहमत  हुए  थे  कि  15
 फरवरी  1989  के  अन्दर  रूसी  सेनिक  अफगानिस्तान  से  वापिस  चले  जायेंगे  ।  रूस  ने  अपने  सेनिक
 इस  बीच  में  वापिस  बुला  भी  लिये  हस  एग्रीमेंट  में  एक  प्वाइंट  यह  भी  था  कि  पाकिस्तान
 अफगानि:तान  के  मामलों  में  कोई  टश्च॒लअंदाजी  नहीं  करेगा  ।  लेवि-न  दुद्ध  की  बात  है  कि  पाकिस्तान
 इस  एग्रीमेंट  के  अनुसार  काम  नहीं  कर  रहा  है  |  पाकिस्तान  से  जो  ड्रग्स  और  फ्री-आर्मंस  भा  रहे  हैं
 इसको  रोकने  के  लिए  हमें  4  ड़े  कदम  उठाने  अगर  इस  पर  रोक  नहीं  लगायेंगे  तो  हमारे  देश
 को  खतरा  होगा  ।  इंटलिजेंस  ब्यूगो  *रो  चाहिए  कि  इस  पर  वह  ज्यादा  ध्यान  दे  ।

 अफसोस  ओर  शर्म  की  एक  बात  यह  है  कि  हमारे  अपर.हाऊस  का  एक  मैम्बर  जिसका  मैं
 नाम  नहीं  लेना  उसने  काफी  दिन  पहले  1987  में  अमेरिका  में  जाकर  टी०  बी०  में  इंटरव्यू
 दिया  और  उस  इइं!रव्यू  में  जो  पैसा  खर्च  हुआ  उसका  पमेंट  पाकिस्तान  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  हुआ  ।

 इंटरव्यू  के  बाद  किसी  मुस्लिम  नेता  ने  यह  कहा  कि  1990  में  हिन्दुस्तान  में  खालिस्तान  बन  जाएगा
 ओर  प्रधानमंत्री  का  असेसिनेशन  होगा  ।  मेरा  एक  सुझाव  है  कि  अगर  कोई  देश  का  रिस्पांसिबल  मैम्बर

 बाहर  जाकर  देश  के  खिलाफ  बात  करे  या  कोई  कांसिपरेसी  करें  तो  आप  उसकी  मंम्बरश्चिप  को  .
 डिसक्वालिफाई  कर  इसके  लिए  अगर  कांस्टीट्यूशन  में  अमेंडमेंट  भी  करना  पड़े  तो  वहू  किया
 जाना  देश  के  इंटरस्ट  के  लिए  प्रावीजन  किया  जाना  आवश्यक  जिस  प्रकार  से  अपने
 सती  प्रॉहिविशन  एक्ट  में  सती  को  ग्लोरीफाई  करने  के  लिए  रूलस  और  प्वाइंट्स  रखे  हैं  वंसे  ही  भाप

 इसमें  भी  जो  **  है"वह  **  नहीं  है  बल्कि  बढ़ा  **  है  ।  वंसे  राज्य  सभा  वाले  उसे**  कहते  हैं
 लेकिन  मैं  उसे  ९**  न  कह  कर  **  कहना  चाहती  हूं  ।  वह  एक  बहुत  बड़ा  सेठ  वह  विदेश  जाकर
 देश  के  खिलाफ  बोलता

 )
 [  प्रमुवाद  ]

 डा०  ससा  सामंत  :  सभापति  वे  दूसरे  सदन  के  एक  सदस्य
 का  नाम  ले  रही  हैं  ।  .

 ]
 कुमारो  मसता  बनर्जो  :  दत्ता  यह  कोई  पालिटिकल  सवाल  नहीं  यह  तो  देश  का

 सवाल  है  ।  दत्ता  सामंत  यह  अपकी  और  हमारी  बात  नहीं  है  ।  हम  भापके  खिलाफ  भी  बोलते  हैं
 लेकिन  यहां  तो  देश  को  बात  हो  रही  है  ।  आज  खाली  **  नहीं  बल्कि  कोई  ओर  भी  रंस्पोंसियुल  मेम्बर
 यदि  देश  के  बाहर  जाए  और  देश  के  छिलाफ  कोई  कांस्प्रेसो  करे  ओर  वह  प्रूव  हो  जाए  तो  उसको
 डिस्क्वालीफाई  करना  सरकार  के  लिए  जरूरी  इसके  लिए  कांस्टीट्यूशन  में  ५मेण्डमैंट  करमा

 चाहिए  )

 ]
 डा०  बता  साभ्ृंत  :  मेरा  व्यवस्था  का  भ्रकन  है  |  इसे  कार्यवाही  बृतांत  से  निकाल  दिया  जामसा

 चाहिए  क्योंकि  वे  दूसरे  सदन  के  एक  सदस्य  का  नाम  ले  रहो  हैं  ।

 «कार्यवाही  बृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया या  ।
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 समापति  महोदव  :  मैं  रिकाओई  देख  लूंस  ।
 .

 नतत+++

 कुमारो  ममता  बनलों  :  मैं  कहती  कोई  भी  रेस्पोंसिबल  मैम्बर  ।  अगर  गयवनंमेंट  उसको

 प्रृंव  कर  सकती  है  तो  उसको  जरूर  डिस्क्वालीफाई  करना  हमारे  देश  के  कांस्टीट्यूशन  में

 बहुत  से  एमेण्डमेंट्स  हुए  बहुत  इम्पोर्टेट  काम  हुए  हैं  तो  इसमें  क्‍यों  नहीं  हो  सकता  हैं  जब  हमारा
 देश  खतरे  में  जब  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  की  लाइफ  खतरे  में  जब  हमारी  इण्टेग्रिटी  खतरे  में  है
 तो  हमारे  देश  से  आगे  ओर  कोई  च्रोज  नहीं  हो  सकती  इसलिए  मैं  यह  बात  कहना  चाहती  हूं  ।

 कल  थम्पन  थामस  जी  ने  वी  बात  से  ऊपर  बोला  धवन  के  खिलाफ  बात  बोली
 थम्पन  थामस  तो  यहां  नहीं  हैं  लेकिन  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  घवघन  और  *  एक  नहीं  धवन
 इन्दिरा  जी  का  लायल  आदमी  घवन  देश  के  लिए  लायल  है  और  ****'देश  के  खिलाफ  बोलने
 के  लिए  बाहर  के  लिए  लायल  है  लेकिन  देश  के  लिए  लायल  नहीं  है  ।  )

 [  श्रभुद्धाद  ]
 डा०  बत्ता  सामंत  :  इसे  कामंवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहों  किया  जाना  चाहिए  ।

 समायथति  इन  नामों  का  उल्लेख  मत  करिए  ।  नाम  रिकाड़  में  नहीं  रख  जायेंगे  ।

 कुम।री  समता  बनर्जो  :  यदि  आप  कार्येथाही  वृतांत  देख  तो  उनके  भाषण  भी  कायंक्षही
 बृतांत  से  निकालमे  पड़ेंगे  क्योकि  उन्होंने  ने  भी  नामों  का  उल्लेख  किया  इसलिए  मैं  कह  रही  हूं  ।

 सभापति  महोवय  :  तब  भी  आपको  नाम  नहीं  लेने  चाहिए  ।

 कुमारी  समता  बनक्षों  :  मुझे  बोलना  है|  मैंने  तो  शुरू  किया  था  कि  यह  इम्पोर्टेट  चीज  है
 इसलिए  बोलना  जरूरी  है  लेकिन  दत्ता  तामन्‍्त  जी  को  ख्याल  नहीं  है  ।

 मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  अफगान  रिवेल्स  के  साथ  आज  हमारे  ढेश  के  पंजाब  टैरेरिस्ट्स  का
 जो  सम्बन्ध  बना  हुआ  यह  हमारे  लिए  बहुत  सोचने  को  बात  इसमें  हमारी  इन्टलीजेंस  ब्रांच

 थोड़ा  केयरफुली  काम  करे  तो  ऐसी  चीज  नहीं  हो  सकती  इसके  लिए  गवर्न॑मेंट  भॉफ  इंडिया  और
 मबनेमेंट  ऑफ  पाकिस्तान  बात  करेंगी  तो  ऐसी  चीज  झत्म  हो  सकती  आई०  एस०  आई०  ।
 बेनजीर  भुट्टो  ने  मदद  नहीं  दी  है  लेकिन  बेनजीर  भुट्टो  की  पोलिटिकल  लाइफ  भी  सेट  नहीं  जैसा

 हिन्दुस्तान  में  वैसा  ही  पाकिस्तान  में  इस  बात  में  ज्यादा  ६५।न  देने  के  लिए  मैं  मन्त्री  जी  से
 रिक्येस्ट  करना  चाहती  हूं  ।

 ] oft
 श्रो  सेयद  हाहबुद्दीन  :  मैंने  इस  चर्चा  को  बड़े  धैयं  से  सूमा  मुझे  लगताਂ  है

 कि  हमारी  चर्चा  में  भाषणबाजी  अधिक  हुई  है  ओर  तथ्य  कम  बताए  गए  हैं  ।  चर्चा  का  विधय  अफगान

 मुजाहिदीन  तथा  पंजाब  के  आतंकवादियों  के  बीच  सम्भावित्त  सम्बन्ध  किन्तु  अक्ताओं  ने  अनेक
 इधर-उधर  की  बातें  की  है  ।  हमने  अफगानिस्तान  में  सिविल  युद्ध  से  लेकर  कुछ  व्यक्तियों  के  कदाचार
 तथा  राष्ट्र-विरोधी  गतिविधियों  सहिल  सभी  विषयों  पर  चर्चा  कर  ली  हमने  भारत  के  अमरीका
 सोवियत  पाकिस्तान  तथा  सभी  पड़ोसी  देशों  के  साथ  सम्बन्धों  पर  चर्चा  कर

 है  |  हमने  पंजाब  तथा  जम्मू-कशमी  २  में  स्थिति  पर  चर्णा  कर  सी  हमने  1984  में  सिलवविरोधी

 +०कार्य  बाही  बृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 दंगों  तथा  शाहबानों  के  मामले  पर  भी  चर्चा  कर  ली  किन्तु  हमने  जकगानिस्तान  की  स्थिति  की

 पृष्ठभूमि  पर  विचार  नहीं  किया  ।

 आजकल  अमरीका  तथा  शूस  के  विश्वव्यापी  हितों  में  समाभिरूपता  बढ़  रही  पाकिस्तान
 तथा  सोवियत  संघ  में  समझौते  की  भी  सम्भावना  यदि  मैं  ऐसा  कह  सकता  हूं  कि  बेनजीर  भुट्टो
 के  आकर्षक  व्यक्तित्व  तथा  राजीवगांधी  की  शालीनता  का  भी  हाथ  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  इसके
 बिपरोत  भी  ऐसा  है  या  नहीं  |  हमें  अफगानिस्तान  में  उत्पन्न  स्थिति  तथा  सम्भवत  अपने  अंदरूनी
 मामलों  के  कुप्रबंध  के  तरीकों  पर  भी  ध्यान  देना  होगा  ।

 शी  मशिमकिम

 बहुत  से  वक्‍ताओं  ने  इसमें  विदेशी  हाथ  होने  का  सन्देह  व्यक्त  किया  हमारी
 नेतिक  व्यवस्था  में  लगातार  विदेशी  हाथ  होने  का  सन्देह  व्यक्त  किया  जाता  है  |  इस  बात  की
 सम्भावना  से  इन्कार  किए  बिना  क्रि  विदेशी  शक्तियां  हमारी  परेशानियों  का  लाभ  उठा  रही  मैं
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  हम  इस  भावना  से  ग्रसित  हम  यह  भूल  जाते  हैं  कि

 कई  बार  हमने  ऐसा  आचरण  किया  है  कि  हमने  स्वयं  अपनी  राजनेतिक  व्यवस्था  को  सर्वाधिक
 सान  पहुंचाया  है  |  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  हमें  यह्‌  विश्वास  होना  चाहिए  कि  यदि  हम  राजनंतिक  रुप
 से  परिपक्थ  यदि  हम  आर्थिक  रूप  से  प्रगति  कर  रहे  है  और  यदि  हम  सामाजिक  रूप  से  जुड़े
 हुए  है  तो  संसार  की  कोई  भी  शक्ति  हमें  अस्थिर  नहीं  कर  सकती  ।

 समकालीन  इतिहास  में  अफगानिस्तान  संगे-मील  यह  लगभग  एक  दशक  तक  महाशक्ति
 के  संनिक  कब्जे  में  था  और  इस  महाशकति  को  नजबूरन  वापस  लौटना  पड़ा  ।  इससे  वियतनाम  में
 अमरीका  की  हार  तुरन्त  ताजा  हो  जाती  अफगानिस्तान  से  रूसी  सेनाओं  की  वापसी  स्वतन्त्रता
 की  भावना  की  विजय  है  ।  दुर्भाग्य  से  अफगानिस्तान  में  अभी  भी  गृहयुद्ध  जारी  है  भौर  वह  उसका

 मूल्य  चुका  रहे  हैं  और  उस  भूमि  पर  जब  तक  शान्ति  कायम  नहीं  हो  जाती  बहू  इसका  मूल्य  चुकाते
 रहेंगे  ।  राजनयिक  असफलताओं  के  उस  देश  में  हमारा  नाम  सोवियत  सेंघ  के

 उद्देश्य  के  साथ  जोड़  दिया  गया  एक  ऐसे  देश  में  हमारी  स्थिति  महत्वहीन  हो  गई  है  जहां  पर

 हमारी  आवाज  का  महत्व  होना  चाहिए  ऐसा  लगता  है  कि  हम  चूक  गए  हैं  |  हम  शायद  घटनाभों
 को  प्रभावित  करने  *  क्षमता  थ्षों  चुके  किन्तु  हमें  भावी  अफगानिस्तान  के  साथ  रहना  है  ।
 हमारा  स्थायी  हित  है  ओर  हमारा  स्थायी  हित  भारत  और  अफगानिस्तान  के  लोगों  के  धीष  मित्रता
 ओर  सहयोग  को  बनाये  रखने  में  मुझे  डर  है  कि  कुछ  ऐसी  ताकतें  हैं  जो  इन  दोनों  देशों  के  महान
 लोगों  के  बीच  मेत्री  नहीं  चाहती  शायद  वह  मेत्री  और  सहयोग  का  प्रभात  नहीं  चाहती  |  मेरे
 विचार  से  अब  समय  आ  गया  है  कि  सरकार  अफगानिस्तान  के  प्रति  अपनी  नीति  की  पुन  रक्षा  करे  और

 कम  से  कम  उस  पक्ष  के  साथ  बातचीत  करने  का  प्रयास  करे  जो  भावी  सरकार  होने  जा  रही  है  ।

 पाकिस्तान  की  सरकार  और  पाकिस्तान  को  सशक्तत्र  सेनाओं  के  बीच  मतभेद  जिसका  हमें
 लाभ  उठाना  चाहिए  ।  पाकिस्तान  सरकार  ओर  अफगान  मुजाहिद्वीन  के  बीच  टकराब  है  |
 आपको  यह  जानकर  हैरानी  होगी  कि  जिसे  जिया-उल-हक  के  बहुत  नजदीक  समझा  जाता

 बेनजीर  भुट्टो  के  सत्ता  में  आने  के  बाद  उनसे  मिला  तक  नहीं

 इसमें  कोई  सन्देहू  नहीं  है  कि सभी  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमाओं  पर  और  भारत-पाक  सीमा  पर  भी

 हथियारों  की  तस्करी  होती  है  ।  पानी  निच्रलो  भोर  बहता  यदि  मांग  है  तो  सप्लाई  भी  होगी  ।

 वहां  तस्कर  व!णिज्यिक  हित  है  विदेशी  एजेंट  भारत  विरोधी  ताकतें  हैं  जो  उनकी  मबृद  करती

 है  ।  किन्तु  इस  रोकने  की  हम  में  कितनी  क्षमता  मैं  मंत्री  महोदय  से  यही  जानना  चाहता  हू

 )  ।
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 Bio  बता  सानस्स  :  क्‍या  आप  पाकिस्तान  से  हथियारों  की  सप्लाई  को  उचित  ठहराते  हैं  ?

 श्रो  संयद  धाहबुद्दीन  :  मैं  इसे  उचित  नहीं  ठहराता  ।  मैं  तो  केवल  यह  कह  रहा  हूं  कि  हम
 शून्य  में  नहीं  रहते  बल्कि  इस  बुराई  से  भरे  बिश्व  में  रहते  बुराई  तो  है  ही  ।  हम  उसे  रोकने  के
 लिए  क्‍या  कर  रहे  किसी  भी  स्रोत  से  आने  बाले  हथियारों  को  रोकने  की  सरकार  की  क्षमता
 कहां  है  ?

 मुझे  खशी  है  कि  हिकमतयार  के  बारे  में  मेरी  सहयोगी  कुमारी  ममता  बनर्जी  ने  एक
 पूर्ण  प्रश्न  उठाया  है  |  हमें  यह  पता  लगाने  की  पूरी  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  क्‍या  यह  रुही  वक्तव्य

 मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  हमें  बताएं  कि  क्या  भारत  सरकार  ने  यह  सिद्ध  करने  के

 लिए  कि  यह  वक्तव्य  सही  है  या  नहीं  अपनी  जांच  एजेन्सियों  का  उपयोग  किया  है  ।  इसे  पढ़ने  से
 इसके  स्रोत  का  पता  नहीं  लगता  ।  उदाहरण  के  लिए  इस  प्रकार  के  मामलों  में  विश्वसनीय  सूत्रों  के

 अनुसारਂ  शब्दों  का  प्रयोग  किया  जाता  है।पी०  टी०  आई०  केवल  यही  कहता  है  ?  के

 अनुसारਂ  किस  स्रोत  से  ?  बह  स्त्रोत  क्‍या  है  ?  मुझे  यह  बात  बड़ी  अजीब  लगती  है  कि  हिकमतयार
 अपने  भारतीय  यूनिट  से  पंजाब  में  अपने  भाइयों  की  गतिविधियों  के  बारे  में  कहें  ।  यह  एक  विशेष
 भारतीय  यूनिट  हैं  जो  यह  नहीं  जानती  कि  पंजाब  में  हिकमतयार  के  भाई  कर  रहे  हैं  |  मुझे  इस
 बात  में  सन्देह  है  कि  कोई  भारतीय  यूनिट  है  भी  या  भारतीय  यूनिट  इसकी  प्रमुख  गतिविधियों  के  बारे
 में  बिल्कुल  अनभिन्ञ  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  में  आतंकवादियों
 को  अफगान  मुजाहिद्वीन  द्वारा  कितनी  प्रत्यक्ष  सहायता  दी  जाती  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  यूनिटਂ  हमारे  भाईयों  का  पता  लगा  पाई  है  ओर  भारत  सरकार
 ने  सप्लाई  को  यदि  कोई  है  रोकने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  हैं  तथा  इस  यूनिटਂ  तथा  इस

 भाइयोंਂ  को  सजा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  है  जो  इस  देश  के  कानून  का  उल्लंघन  करते

 हुए  हमारे  हितों  के  विरूद्ध  काय॑  कर  रहे  हैं  ।

 लोक  शिक्षायत  तथा  पेंशन  मंज्ूलय  में  राज्य  मंत्री  पो०  चिदस्थरम  )  :
 सरकार  ने  29  1989  को  छपे  उस  समाथार  की  भोर  ध्यान  दिया  है  जिससे  पंजाब  में  अफगान
 विद्रोहियों  और  आतंकवादियों  के  बीच  संभावित  साठ-गांठ  के  थारे  में  यह  विवाद  आरम्भ  हुआ
 मैं  इस  सदन  में  कल  ओर  आज  माननीय  सदस्यों  द्वारा  अभिव्यक्त  से  सहमत  हू  ।  माननीय
 सदस्यों  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  बह  रिपोर्ट  को  ध्यान  से  पढ़े  ।  रिपोर्ट  में  कुछ  महत्वपूर्ण  कक्तब्य

 महत्वपूर्ण  शब्द  श्ववंप्रथम  यह  रिपोर्ट  स्पष्ट  रूप  से  बेनजीर  भुट्टो  विरोधी  इमें
 आरोप  लगाये  गए  हैं  ओर  मैं  उद्धत  करता  हूं  :

 की  मौजूदा  सरकार  की  योजना  इन  चैनलों  को  बन्द  करने  तथा  जो  लोग
 सक्रिय  है  उन्हें  संगठित  करने  की  है  ।”

 अन्तिम  पैरा  भी  इतना  ही  महत्वपूर्ण  इसमें  कहा  गया  है  ।

 सनन्‍्देह  में  जिया-उल-हक  से  प्राप्त  समर्थन  का  जिक्र  किया  गया  है  और  पाकिस्तान
 के  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  को  मुसलमानों  का  उद्धारक  कहा  गया  है  ।/'

 इस  प्रकार  यह  रिपोर्ट  स्पष्ट  रूप  से  सब  उन  ताकतों  के  पाकिस्तान  में  आपसी  टकराव  को
 दर्शाती  है  जो  जिया-उल-हक  की  नीतियों  के  समर्थक  हैं  तथा  जो  बेतजीर  भुट्टो  सरकार  के  विरोधी
 हैं  ।  इस  समय  मैं  भापको  यह  बताता  हूं  कि  यह  ताकतें  श्रीमती  बेनजीर  भूट्टो  और  उनकी  सरकार  के
 विरुद्ध  क्यों  हैं  ?
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 :  सबसे  पहले  तो  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  यह  रिपोर्ट  पाकिश्तान  शायद
 पाकिस्तान  सरकार  में  और  शायद  पा  स्तान  सरकार  की  विभिन्‍न  एजेंसियों  के  बीच  चल  रहे
 आंतरिक  संघर्ष  को  दर्शाती  हमें  इस  की  भी  जानकारी  है  कि  पंजाब  में  कार्य  बात  कर
 रहे  न  कि  स्वयं  आतंकवादियों  बल्कि  विदेशों  में  बैठ  उनके  सलाहकारों  के  बीच  समझोता
 है  और  अफगान  मुजाहिदीनों  की  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  1985  में  कुछ  सिद्ध
 उग्रवादी  ब्रिटेन  में  अफगान  मुजाहिहीनों  के  सम्प्क  में  आए  ।  इसी  प्रकार  कुछ  सिद्ध  उग्रवादी  1986
 में  अमरीका  में  तथाकथित  अफगान  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  सम्पर्क  में  आए  ।  इन  दोनों  ग्रुपों  के
 बीच  हथियारों  की  खरीद  के  मामले  में  आपस  में  समझौता  बास्तव  हमारे  पास  इस  प्रकार  की
 रिपोर्ट  आई  है  कि  1987  में  पंजाब  के  उग्रवादी  ग्रुपों  ने  अपने  स्रोतों  से  मुजा८द्वी'ो  से

 मिसाईलਂ  खरीदने  का  प्रयत्न  किया  ।  इस  प्रकार  की  कुछ  रिपोर्ट  है  कि  बहुत  कम  संख्या  में
 स्टिंगर  मिसाईल  खरीदे  गए  किन्तु  इस  प्रकार  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  इस  प्रकार  के  मिसाईल
 भारत  में  पहुंचे  जबकि  सिख  उग्रवादियों  और  अफगान  मुजाहिद्वीनों  के  बीच  कुछ  समझौता  मैं

 यह  नहीं  समझता  कि  यह  रिपोर्ट  सही  है  कि  हिस्बे  इस्लामी  की  कोई  भारतीय  यूनिट  भी  भारतीय
 सीमा  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  का  कोई  यूनिट  होने  का  हमारे  पास  कोई  प्रमाण  नहीं  है  ।

 1.00  म्र०  प०

 कुछ  समय  एक  समाचार  छपा  था  कि  अफगानिस्तान  की  इस्लामी  एक  अफगान
 जो  भारत  में  सक्रिप  को  एक  पत्र  लिखा  गया  था  और  अली  खां  के  नाम  का  उल्लेख  किया

 गया  किन्तु  अखौ  खां  ने  स्वयं  इस  प्रकार  का  पत्र  प्राप्त  होने  से  इन्कार  किया  ।  यह  सही  है  कि
 भारत  में  अफगान  लोग  है  जो  शरणार्थियों  के  रूप  में  भारत  आए  हैं  किन्तु  हमारे  पास
 इस  बात  का  कोई  प्रमाण  नहीं  है  अफगान  शरणार्थी  भारत-पाक  सीमा  पर  सक्रिय  मेरे  विचार
 से  यह  कहना  बिलकुल  गलत  है  कि  भारत  में  शरण'थियों  के  रूप  में  भाए  अफयान  लोगों  का
 पाक  सीमा  को  गतिविधियों  या  पंजाब  में  आतंकवादी  गतिविधियों  से  कुछ  लेना-देता  यहां  मैं
 अफगानिस्तान  के  मामले  में  भारतीय  नीति  को  पुनਂ  दोहराना  चाहता  मैं  विदेश  मत्रालय  द्वारा
 जारी  वह  शासकीय  दस्तावेज  पढ़  रहा  हूं  जो  उन्होंने  अखबारों  में  छपी  इन  ख़बरों  के  खंडन  में  जारी
 किया  था  कि  भारतीय  सैनिक  सलाहकार  अफगानिस्तान  पहुंच  चुके  यह  इस  प्रकार  से  है  :

 का  अफगानिस्तान  के  साथ  कोई  सैनिक  सहयोग  नहीं  हैं  ओर  अफगानिस्तान
 में  भारतीय  सेनिक  सलाहकारों  या  भारतीय  वायुसेना  के  पायलटों  की  उपस्थिति  संबंधी  सभी

 समाचार  शरा  प्रचारःत्मक  और  आधारहीन  है|

 अफगानिस्तान  में  तुरंत  खूनखराबा  रोकने  के  पक्ष  में  है  ओर  यह  विश्वास
 करते  हैं  कि  अफगानिस्तान  के  लोगों  को  बाहरी  हस्तक्षेप  के  बिना  विद्यमान  बास्तविकताओं
 ओर  सभी  सम्बद्ध  जायज  हितों  को  दृष्टि  में  रखते  स्वयं  अपना  भविष्य  निर्धान्ति  करने
 की  अमुमति  होनी  भारत  हमेशा  से  ही  भ्रभुसता  सम्पन्न  गुटनिरपेक्ष  स्वतंत्र
 अफगानिस्तान  का  पक्षधर  रहा  है  और  हम  आशा  करते  हैं  कि  बहां  पर  जितनी  जल्द  हो  सके
 शान्ति  ओर  सामान्य  स्थिति  बड़ाल  हो  सकेगी  ।”

 सिद्धांतों  पर  आधारित  हमारी  स्थिति  के  बावजूद  मुजाहिदीनों  की  ओर  से  समय-समय  पर
 ये  समाचार  प्रकाशित  होते  रहे  हैं  कि  काबुल  की  बतंमान  सरकार  को  भारतीय  सेना  के  सलाहकार
 सलाह  दे  रहे  इसी  के  जबाब  में  इसी  प्रकार  के  समाचार  छपते  रहे  हैं  कि  अफयान

 किक
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 मुजाहिदीन  भारत  में  आतंकवादियों  के  साथ  मिल  गए  हैं  तथा  वे  उनकी  मदद  कर  रहे  हैं  ।  पहली  बात
 तो  सबंथा  गलत  दूसरी  बात  के  संबंध  में  हम  इस  बात  से  पूर्णतयः  संतुष्ट  है  कि  भारत  में  ऐसा
 कोई  गुंट  पंजाब  के  आतंक  के  साथ  मिरूकर  काय॑  नहीं  कर  रहा  है  ।

 हमें  इस  सदन  में  समय-समय  पर  विशेष  रूप  से  जिया-ठल-हक  के  शासन  काल  के

 दोरान  पंजाब  में  आतंकवादियों  के  साथ  पाकिस्तानी  एजेंसियों  की  सांठ-गांठ  होने  के  बारे  में  कुछ
 जानकारी  मिलती  +ही  वास्तव  में  आपको  याद  होगा  के  2  1988  को  सरकार

 में  इंस  सदन  के  समक्ष  एक  विवरण  रखा  जिसमें  यह  कहा  गया  था--मैं  इसे  उद्धृत  कर  रहा  हुं  :

 संवीक्षा  से  पता  चलता  है  कि  आतंकवादियों  का  मार्ग-निर्देशन  उन्हें
 शस्त्र  पहुंचाने  और  शरण  देने  के  मामले  में  पाकिस्तान  की  भूमिका  में  कोई  अन्तर  नहीं  आया

 है  ।  कई  आतंकवादी  नेता  कई  पयाकिस्तान  गए  हैं  |  सामान्य  आतंकवादो  भी  काफी  संख्या
 में  किसी  न  किसी  वजह  से  पाकिस्तान  गए  उमग्रवादियों  को  पाकिस्तान  से  ये  निदेश  मिले
 हैं  कि  यद्यपि  भारतीय  सुरक्षा  बल  उन  पर  दबाव  डाल  रहे  हैं  किन्तु  उन्हें  पंजाब  तथा  भारत
 के  अन्य  भागों  में  आतंकवादी  जिममें  हिन्दुओं  के  मन्दि"ं  पर  बम-विस्फोट  तथा

 कांग्रेस  पार्टी  तथा  अन्य  पार्टियों  स ेसिखों  को  निकालना  ओर  सुरक्षा  बलों  की

 टुकड़ियों  पर  हमले  करके  उन्हें  हतोत्साहित  शामिल  करते  रहने  चाहिए  ।”

 पाकिस्तान  में  आई०  एस०  आई०  सेवा  खुफिया  की  भूमिका  तथा

 गतिविधिथों  का  जिक्र  किया  गया  आई०  एस०  आई०  क  कई  बलों  के  साथ  सम्पर्क

 एक  बल  अफगान  मुजाहिदीनों  का  है  भोर  उसके  कई  सबूत  आई०  एस०  आई०  कुछ  ऐसे  बलों

 का  भी  समर्थन  कर  रही  है  जो  पंजाब  में  शस्त्र  लाते  यहु  भी  पाया  गया  है  कि आई०  एस०  आई०

 का  पाकिस्तान  में  आतंकवादियों  के  प्रशिक्षण  कप  चलाने  में  भी  हाथ  है  और  वे  लोग  बाठ  में  पंजाब  में

 घूस  आते  आई०  एस०  आई०  का  संबंध  कशमीर  में  जम्मू-कशमीर  लिबरेशन  फ्रंट  के  साथ  भी

 जग्मू-कशमीर  लिबरेशन  फ्रंट  और  पंजाब  में  आतकवादियों  अथवा  मुजाहिदीनों  के  बीच

 संबंधों  में  अधिकाधिक  मजबूतो  प्रत्यक्ष  रूप  से  नहीं  आई  अपितु  वह  आई०  एस०  आई०  के

 माध्यम  से  एक  दूसरे  से  जुड़ी  हुई  सरकार  ने  अआई०  एस०  आई०  की  मतिविधियों  को  नजदीकी
 से  परखा  है  |  हमारे  पास  इसके  कई  प्रमाण  है  कि आई०  एस०  आई०  के  शासनकाल
 के  दौरान  किसी  भी  कीमत  पर  पंजाब  में  आतंकवाद  बढाने  तथा  जम्मू  ओर  कशमीर  में  जे०  के०

 एल०  एफ०  की  गतिविधियों  को  बढ़ावा  देने  में  सक्रिय  रूप  से  काम  कर  रहा  यह  सम्भव  है  कि

 इन  बलों  ने  एक-दूसरे  के  साथ  कुछ  सबंध  बढ़ा  लिए  हैं  ।  किन्तु  जंसा  कि  कुछ  देर  पहले  मैंने  कहा  कि

 इनका  सम्पर्क  आई०  एस०  आई०  के  माध्यम  से  है  ।  श्रीमती  बेनजीर  भुट्टों  के  पाकिस्तान  के  प्रधानमंत्री
 बनने  के  बाद  से  हम  यह  विश्वास  कर  सकते  हैं  कि  उन्होंने  आई०  एस०  आई०  की  शक्तियों  और
 गतिविधियों  को  कम  करने  के  लिए  कुछ  उपाय  किए  हैं  ।  हम  जानते  हैं  कि  आई०  एस०  आई०  का
 राजनीतिक  पक्ष  समाप्त  कर  दिया  गया  यह  प्रश्न  कि  क्‍या  कोई  विद्रोही  अभी  भी  सक्रिय  हमें
 इस  संबंध  में  निरग्तर  नजर  रखनी  होनी  ।  हम  इस  बात  पर  विश्वास  कर  सकते  हैं  कि  आई०  एस०
 आई०  की  गतिविधियों  पर  रोक  लगाई  गई  है  और  इस  रोक  के  आई०

 एस०  आई»  स्वयं  ही  उन  विभिन्‍न  बलों  के  नाम  संदेश  भेज  रहा  है  जिसके  साथ  इसके  सम्पक  हैं  ।

 श्री  भाटिया  और  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  25  1989  को  ब्रिटेन  में  हुई
 एक  बैठक  का  उल्लेख  किया  यह  बंठक  जगजीत  सिंह  चौहान  द्वारा  बुलाई  गई  इस  बैठक  में
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 ब्रिटेन  में  बसे  अफगानी  विद्रोहियों  के  कुछ  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  हमें  प्राप्त  जानकारी  के

 अनुसार  संकल्प  में  एमनेस्टी  इंटरनेशनल  ओर  अमरीकी  कांग्रेस  के  कुछ  लोगों  के  द्वारा  पंजाब  में
 मानथोय  अधिकारों  के  तथाकथित  उल्लंघन  का  मामला  उठाने  के  लिए  उनका  धन्यवाद  प्रकट  किया
 गया  इसका  कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि  संकल्प  में  किसी  देश  की  किसी  सरकार  के  प्रति  आभार
 व्यक्त  किया  गया  हो  |  लंदन  में  16  1988  को  एक  और  रैली  हुई  हस  रंली  का
 आयोजन  भी  आजाद  मुस्लिम  जे०  के०  एल०  एफ०  के  समर्थकों  ओर  जगजीत  सिंह
 चोहान  द्वारा  किया  गया  था  ।  यह  रिपोर्ट  भी  मिली  है  कि  इस  रेली  में  25  सिख  उप्रवादी  नेताओं
 तथा  अफगान  मुजाहिदीनों  के  5  सदस्यों  ने  भी  भाग  लिया  अतः  इंगलंड  में  विशेष  रूप  से  जगजीत

 सिंह  चोहान  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  काम  कर  रहे  विभिन्‍न  दलों  को  इकट्ठा  कर  रहा  है  और  इसलिए
 सरकार  उनकी  गतिविधियों  पर  निरन्तर  नजर  रखे  हुए  हम  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हर
 सम्भव  कदम  उठाएंगे  कि  इन  गतिविधियों  के  कारण  भारत  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  न

 बिगड़े  अथवा  इससे  आतकवाद  को  बढ़ावा  न

 पद्यपि  यह  विशेष  चर्चा  पंजाब  तक  ही  सीमित  किन्तु  जम्मू  और  कश्मीर  और  पंजाब  में

 जो  कुछ  हो  रहा  हम  उसे  नजरअंदाज  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  आतंकवादी  देश  के  दोनों  हिस्सों  में

 हम  जानते  हैं  कि  आई०  एस०  आई०  तोड़-फोड़  करने  वालों  और  आतंकवादियों  को  जे०  के०

 एल०  एफ०  में  शामिल  करने  में  सहायता  कर  रहा  है  |  कुछ  विध्वंसक  पंजाब  में  जम्मू  और  कशमीर  से
 में  भी  आ  सकते  इसलिए  हम  जम्मू  और  कशमीर  जे०के०एल०  एफ०  पर  तथा  पंजाब  में
 वादियों  पर  बड़ी  सावधानीपूर्वक  नजर  रखे  हुए  हैं  ।

 2  1988  को  मैंने  एक  वक्‍तब्य  देते  समय  सभा  को  दस्तावेजों  के  बारे  में  काफी
 जानकारी  दी  थी  ।  मैं  इस  अवसर  पर  एक  और  दस्तावेज  के  बारे  में  बताना  चाहता  15-16
 1989  की  रात्रि  को  खेमकरण  क्षेत्र  में  हमारी  एक  सीमा  चोकी  पर  दो  धुसपैठिये  पाकिस्ताम  जाते

 हुए  मारे  उनसे  तथाकथित  पंथिक  कमेटी  के  पंड  पर  गुरुमुश्यी  में  लिक्षा  हुआ  एक  पत्र  मिला  ।

 यह  पत्र  वासन  सिंह  जफ्फरवाल  ने  श्री  गुरुबच्चनन  सिंह  मनोछहल  के  नाम  लिखा  था  ।  मेरे  पास  इस  पत्र

 का  अंग्रेजी  अनुवाद  है  और  मैं  इस  पत्र  के  कुछ  अंश  पढ़ना  चाहता  हूं  जिनसे  यहू  पता  चज्रेगा  कि  इन
 लोगों  को  पाकिस्तान  के  वुछ  बलों  से  किस  तरह  का  समर्थन  मिल  रहा  मैं  यह  पत्र  पढ़  रहा  हूं  :

 बार  जब  श्री  राजीवगांधी  पाकिस्तान  के  दोरे  पर  आए  थे  तो  श्रीमती  बेनजीर

 भूट्टों  क ेसाथ  उनकी  लम्बी  बातचीत  हुई  |  श्रीमती  बेनजीर  भुट्टो  वे  प्रशिक्षण  केंद्र  बंद  करने
 पर  राजी  हो  गई  थीं  जो  पाकिस्तान  में  सिखों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  बनाए  गए  थे  ।
 रेंजस  को  भी  ये  निदेश  दिए  गए  हैं  कि  वे  सिश्वों  को  पहले  दी  गई  सुविधाएं  अब  उपलब्ध  नहीं
 करवाएं  ।

 सीमा  सुरक्षा  बल  के  समतुल्य  पाकिस्तान  रेंजसं  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है|

 तरह  हमें  सीमा  पार  शस्त्र  भेजने  में  कठिनाई  होगी  ।  इस  समझौते  के

 स्वरूप  जिस  लक्ष्य  के  लिए  हम  संघर्ष  कर  रहे  वह  असफल  हो  जाएगा  ।  जब  तक  बेसजीर

 भुट्टों  कोई  स्पष्ट  नीति  नहीं  सिखों  को  पाकिस्तान  नहीं  भेजना  अब  हमें
 राजीब  गांधी  तथा  बेनजीर  भूट्टो  दोनों  ही  की  हत्या  करमी  पड़ेगी  ।”

 यह  हंसने  की  बात  नहीं  यह  चिंता  का  विषय  है  ।

 हमें  इस  धमकी  का  सामना  करना  पड़  रहा  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  पत्र  का

 विषय  न्यूनाधिक  रूप  से  रिपोर्ट  के  विषय  से  मिलता  है  सिवाय  इसके  कि  के  स्थान  पर  आप
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 पो०  चिदस्थरम  ]
 अफगान  मुजाहिदीन  मैं  इस  समाचार  के  बारे  में  कहना  बाहूंगा  जो  अफगान  मुज  के  बरे

 में  नहीं  यह  रिपोर्ट  अफगान  मुजाहिदीनों  के  बारे  में  नहीं  अपितु  पाकिस्तान  में  उनके

 दाताओं  और  मित्रों  के  बारे  में  यह  चुनोती  सच  हो  सकती  लेकिन  चुनोती  भारत  की  इस
 तयाकथित  इकाई  को  अफगान  मुजाहिदीनों  ने  नहीं  दी  यह  चुनौती  सम्भवतः  पाकिस्तान  में
 अफगान  मुजाहिदीनों  के  परामशंदाताओं  ने  उन्हें  दी  जिन्हें  वे  पंजाब  में  सहायता  दे  रहे  हैं  ।

 हमने  आई०  एस०  आई०  की  विशेष  कर  इसकी  अतीत  की  गतिविधियों  पर

 ध्यान  दिया  हमने  इस  बात  पर  भी  ध्यान  दिया  है  कि  प्रधानमंत्री  भुट्टो  क्या  करने  का  प्रयास  कर

 रही  उनकी  बहुत  कठिनाइयां  हैं  ।  किन्तु  हमें  आशा  है  कि  वह  पाकिस्तान  में  सक्रिय  विभिन्‍न

 एजेंसियों  पर  पूरा  नियंत्रण  कर  सरकार  श्री  बी०  आर०  भगत  को  इस  विपय  पर

 प्रकाश  डालने  के  लिए  धन्यवाद  देती  हम  इस  बारे  में  बहुत  चितित  है  ।  जंसा  कि  मैंने  पहले ही
 कहा  है  हमारे  पास  जरूरी  जानकारी  हमारी  जांच  तथा  खुफिया  एजेंसियां  बहुत
 चौकन्नी  हम  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  आवश्यक  और  यथासम्भव  कार्य  करेंगे  कि  विदेशी

 एजेंसियां  या  विदेशी  ताकतें  भारत  को  अस्थिर  बनाने  के  लिए  प्रत्यक्ष  का  परोक्ष  कोई  भूमिका  न
 निभाएं  ।

 1.16  म०  प०

 अनुदानों  की  मांगें  19898-80
 ऊर्जा  जारी

 समापति  सहोदव  :  अब  हम  अगला  विषय  लेते  हैं  :  ऊर्जा  मंत्रालय  के  अधीन  अनुदानों  की
 मांगों  पर  और  आगे  चर्चा  तथा  उस  पर  मतदान  ।

 श्री  अनिल  बसु  बोलेंगे  ।

 करो  भ्रतमिल  बसु  :  सभापति  ऊर्जा  मंत्रालय  की  अनुदानों  की
 केंद्रीय  सरकार  के  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  विषयों  में  से  एक  है  जिसके  सम्बन्ध  में  हम  अब  चर्चा  कर
 रहे

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  तीन  महृत्त्यपूर्ण  क्षेत्र  हैं  अर्थात्‌  कोयला  और  गैर-परम्प  रागत  ऊर्जा  ।

 किस्तु  इस  विषय  पर  चर्चा  के  लिए  आवंटित  समय  बडुत  कम  मैं  आप  से  निवेदन  करता  हूँ  कि
 आप  मुझे  इस  महत्त्वपूणं  विषय  पर  बोलने  की  अनुमति  दीजिए  और  मुझे  भी  इसके  लिए  अपेक्षित
 समय  दिया  जाए  ।

 आप  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  सभी  क्षेत्रों  में  विकास  के  लिए  ऊर्जा  ही  एक  मूल
 आवश्यकता  है  ।  हमारी  जनता  के  रहन-सहन  और  ऊर्जा  की  खपत  में  सीधा  सम्बन्ध  है  ।  हमारे  देश  में
 ऊर्जा  की  प्रतिव्यक्ति  खपत  से  व्यक्त  होता  है  कि  हमारे  देश  को  विकासशील  देश  कहने  के  बावजूद
 हम  ऊर्जा  की  खपत के  क्षेत्र  में  बहुत  पीछे  हैं  । आज  देश  की  वरंमान  आर्थिक  स्थिति  को  देखते  यह
 देखा  जाएगा  कि  हमारी  :0  प्रतिशत  जनसंख्या  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जी  रही  40  प्रतिशत
 सामान  तथा  सेवाएं  10  प्रतिशत  जनता  को  उपलब्ध  हैं  जबकि  हमारी  40  प्रतिशत  जनता  को  केवल
 15  प्रतिशत  वस्तुएं  तथा  सेवाएं  उपलब्ध  चार  करोड़  से  अधिक  शिक्षित  बेरोजगारों  ने  रोजगार

 कार्यालयों  में  अपने  नाम  पंजीकृत  कराए  हैं  और  उन्हें  कोई  काम  नहीं  मिल  रहा  यदि  हम  ग्रामीण
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 क्षेत्र  को  भी  इसमें  शामिल  करें  तो  देश  में  बेरोजगार  लोगों  की  जनसंख्या  आज  लगभग  12  करोड़
 सभी  भावश्यक  वस्तुओं  की  कीमतें  माकाश  को  छूने  लगी  हैं  ।  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  और  मुद्रा  स्फीति
 इस  देश  के  आभूषण  बन  गए  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  हमारे  लिए  गम्भीर  चिन्ता  का  विषय
 बनी  हुई  है  |  अंधाधुंध  आयात  से  आर्थिक  स्थिति  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।  इस  वर्ष  भुगतान  किए  गए  और

 भुगतान  न  किए  गए  मध्यावधि  तथा  दीर्घावधि  बकाया  विदेशी  ऋणों  में  भारत  का  हिस्सा  लगभग
 55,000  करोड़  रुपये  था  ।  इस  ऋण  के  लिए  जो  भुगतान  हमें  करना  पड़ता  है  वह  चालू  वर्ष  के
 दोरान  वतंमान  प्राप्तियों  के  25  प्रतिशत  के  बराबर  बठता  अतः  यदि  वर्तमान  स्थिति
 जारी  रही  तो  कुछ  तृतीय  विश्व  देशों  की  भांति  हम  साम्राज्यवादी  देशों  के ऋण  के  जाल  में  फंसने
 वाले  मैं  उद्योगों  को  बन्द  करने  के  लिए  नहीं  कह  रहा  इस  समय  ऐसे  1,8/  ,000  उद्योग
 हैं  ।  लाखों  कमंकारों  की  छटनी  कर  दी  गई  है  ।  उन्हें  रोजगार  से  निकाल  दिया  गया  अतः  यहू
 निश्चित  रूप  से  स्पष्ट  है  कि  इस  सरकार  की  आध्थिक  नीति  प्रति  उत्पादक  बन  गई  यदि  हमारे
 पास  युक्तियुक्त  आर्थिक  नीति  नहीं  है  तो  हम  युक्तियुक्त  ऊर्जा  नीति  भी  नहीं  बना  सकते  इन
 दोनों  मामलों  में  हम  असफल  हो  रहे  हैं  ।  इसी  लिए  हमारे  देश  में  ऊर्जा  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  बहुत
 कम  है  ।

 कोयले  के  सम्बन्ध  में  हमारे  देश  के  अनुमानित  कोयला  भण्डार  170  अरब  टन  है  ।

 थरी  सुरेश  कुरूप  :  वे  नहीं  सुन  रहे  हैं  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  दिद्युत  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  फल्पताथ  :  हम  सभी  सुन

 रहे  हैं  ।

 श्री  प्ननिल  असु  :  हमारे  देश  के  अनुमानित  कोयला  भण्डार  170  अरब  टन  हैं  और  भूरा
 कोयला  के  6  अरब  टन  राष्ट्रीयकरण  से  पूर्व  उत्पादन  700  लाख  टन  था  ।  राष्ट्रीयकरण  के

 पश्चात्‌  जब  वर्ष  1976-77  में  अधिक  पूंजी  लगाई  तो  यह  बढ़कर  1000  लाख  टन  हो
 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  2,573  करोड़  रुपये  की  पूंजी  लगाई  गई  और  छठी  योजना  के  अंत  में
 उत्पादन  1474.1  लाख  ठन  सातवीं  योजना  के  दौरान  6,700.58  करीड़  रुपये  की  पूंजी
 लगाई  गई  और  कोल  इंडिया  के  लिए  पूजी  निवेश  6,000  करोड़  रुपये  और  सिंग्रेवी  कोयला
 खानों  के  लिए  580  करोड़  रुपये  और  अनुसंधान  और  विकास  के  लिए  120  करोड़  रुपये  लगाए  गए  ।
 बषं  1977-78  में  कोयले  का  उत्पादन  1799  लाख  टन  निर्धारित  गया  था  और  इसमें  लक्ष्य

 में  दो  प्रतिशत  कमी  थी  |  वर्ष  1988-89  के  दौरान  कोल  इंडिया  लिमिटेड  का  लक्ष्य  1962.6  लाख
 टन  था  ओर  1988  के  दौरान  वास्तविक  उत्पादन  1328  लाख  टन  अतः
 जनवरी  से  मार्च  1989  के  दौरान  631.8  लाख  टन  की  कमी  पूरी  करनी  रहती  है  ।  अब  यह  बात
 स्पष्ट  है  कि  वर्ष  1988-89  के  दोरान  उत्पादन  लक्ष्य  पूरा  नहीं  हुआ  अतः  वर्ष  1989-90  में  कोयले
 का  उत्पादन  लक्ष्य  2100  लाख  टन  पुनः  निर्धारित  किया  गया  है  फिर  भी  मांग  2220  लाख  ढन
 होगी  ।  मांग  और  उत्पादन  में  जो  120  लाख  टन  का  भन्‍्तर  है  उसको  भायात  किए  गए  भण्डारों  के

 मुहानों  से  ही  पूरा  किया  जाएगा  ।  आयात  करने  का  प्रश्न  क्‍यों  भाता  है  ?  3।  दिसम्बर  1988  को

 मुहानों  के  भण्डार  की  स्थिति  284  लाख  टन  120  लाख  टन  की  कमी  मुहानों  के  भण्डार  से

 पूरी  की  जा  सकती  है  जिसमें  284  लाख  टन  कोयला  ऐसा  क्यों  कहा  जा  रहा  है  कि  आयात
 करना  आवश्यक  होगा  ?

 इस  क्षेत्र  में  एक  ओर  महत्त्वपूर्ण  बात  धातुकर्मीय  ग्रेड  कोकिंग  कोयला  कोल  इंडिया
 लिमिटेड  ने  1986-87  में  236  लाख  टन  का  उत्पादन  किया  जो  1987-88  के  दोराम  बट  कर
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 22  लाख  टन  हो  मया  ।  यह्‌  1988-89  में  ओर  घट  कर  190  लाख  टन  के  बराबर  हो
 घातुब.मीय  ग्रेड  कोंकिंग  कोयले  के  उत्पादन  में  इतनी  कमी  क्‍यों  हो  गई  ?  मांगों  को  पूरा  करमे  के  लिए
 आयात  की  जरूरत  पड़ेगी  ।  यदि  हमारे  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  इतनी  गम्भीर  है  तो  क्‍या  हम
 लगभग  90  लाख  टन  घातुकर्मीय  ग्रेड  कोकिंग  कोयले  के  लिए  प्रति  टन  लगभग  1200  रुपये  फ्रति
 टन  दे  सकते  हैं  ?  इस  उत्पादन  को  कम  करने  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?  देश  के  बड़े  विदेशी  मुद्रा
 भण्डारों  को  खाली  करने  के  लिए  कोन  जिम्मेदार  हैं  ?

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  प्रमुख  उत्पादक  है  ।  सबसे  अधिक  दुख  की  बात  कोल  इंडिया  लिमिटेड
 का  बढ़ता  हुआ  धाटा  है  जो  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  क्षगभग  2500  करोड़  रुपये  बेठता  वास्तव  में
 कोल  इंडिया  लिमिटेड  में  1975  में  इसकी  स्थापना  से  आश्चयंजनक  कारणों  से  1981-82  को
 छोड़कर  निरन्तर  घाटा  हो  रहा  है  ।

 हमारे  गृह  मंत्री  के  सहित  कुछ  महत्त्वपूर्ण  व्यक्तियों  ने  यह  स्पष्ट  करना  चाहा  कि  यह  घाटा
 अधिक  कार्य  बल  और  मजदूरी  बढ़ने  तथा  कम  उत्पादकता  के  कारण  है  |  यदि  कोयला  खानों  में  काम
 करने  वालों  की  मजदूरी  को  ऐतिहासिक  परिप्रेक्ष्य  में  देखा  जाए  तो  नि  चय  ही  एक  अवधि  से  दूसरी
 क्रवधि  में  वृद्धि  हुई  ह ैऔर  यदि  इसी  अवधि  के  दोरा*  जीवन  निर्वाह  में  हुई  वृद्धि  को  हिसाब  में  ले
 तो  वास्तविक  आय  में  भी  वृद्धि  हुई  क्‍या  वास्तविक  भाय  में  इस  वृद्धि  के  कारण  कोल  इंडिया
 लिमिटेड  में  घाटा  हुआ  है  ?  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात्‌  प्रत्येक  कमंकार  पर  कम्पनी  के  खब्ें  अर्थात्‌

 सुख-सुधिधाएं  आदि  में  27  रुपये  प्रति  दिन  से  107  रु०  प्रतिदिन  की  अर्थात्‌  4  गुणा  वृद्धि
 कितु  इसी  अवधि  के  दोरान  कोयले  के  मूल्य  में  32  रुपये  से  249  रुपये  प्रति  टन  अर्थात्‌  उसमें

 भाठ  गुणा  वृद्धि  हुई  है  ।

 हो  कल्पनाथ  राय  :  उत्पादन  की  क्‍या  स्थिति  है  ?

 भो  ध्रमिल  बसु  :  मैंने  पहले  बताया  इसका  यह  अथे  है  कि  आपने  ध्यान  नहीं

 भी  बसुदेव  आधा  :  उन्हें  कोयले  में  कोई  विलचस्पी  नहीं  उन्हें  तो  केवल  ऊर्जा
 में  रुचि  है  ।

 भो  भ्रनिल  बलु  :  मैं  मानता  हूं  कि  कोयले  की  अयथंव्यवस्था  में  काफी  बड़ा  हिस्सा  मजदूरों  पर
 खरं  होता  किन्तु  यन्त्रीकरण  से  मजदूरों  की  आय  में  कमो  हो  रहो  सबसे  पहले  तो  यह
 लगभग  63  प्रतिशत  थी  किन्तु  यह  यह  अब  घट  कर  43  प्रतिशत  हो  बई  यदि  मजदूरी  में
 कमी  करने  से  लागत  ओर  घाटे  में  कमी  होती  है  तो  अब  तक  दोनों  को  समाप्त  कर  दिया  जाना
 चाहिए  ।

 इसके  विपरीत  घाटा  50  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  1987-88  में  400  करोड़  तक  हो  गया

 ऐसा  क्‍यों  है  ?  ऐसा  इसलिए  है  कि  आपने  अंधाषुंध  मशीनरी  खरीद  ली  आपने  2000  करोड़
 रुपये  कौ  मशीनरी  खरीद  ली  जिसमें  से  1000  करोड़  रुपये  की  मशीनरी  पहले  ही  कबाड़  बन  गई  है  ।

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  में  एक  बहुत  ही  ओछा  कायंक्रम  यन्त्रीकरण  के  लिए  कोल  इंडिया
 लिमिटेड  का  अंतर्राष्ट्रीय रण  अभियान  इससे  देशी  उपकरणों  की  उत्पादन  इकाइयों  में  एक  समस्या
 उत्पन्न  हुई  एक  भोर  तो  यह  दावा  किया  गया  है  1986-87  में  कोल  इंडिया  लिमिटेड  ने
 407102  करोड़  रुपये  की  कुल  राशि  में  ही  277.70  करोड़  रुपये  के  देशी  संसाधनों  से  मशीनरी  तथा
 उपकरण  खरीदे  गए  अर्थात्‌  यह  68.23  प्रतिशत  बैठता  वर्ष  1987-88  में  यह  खरीददारी  250
 करोड़  रुपये  में  से  220  करोड़  को  थी  अर्थात  मह  85  प्रतिशत  हुई  ।
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 भाप  एक  विचित्र  बात  देखेंगे  ।  बताया  जाता  है  कि  देश  की  17  इकाइयां  खनत  दुशोभ  के

 लिए  मशीने  खरीद  रही  है  जिनकी  स्थापित  क्षमता  115  करोढ़  रुपए  है  और  यह  सभी  45  ऋ्तिश्षत
 क्षमता  उपयोग  के  साथ  घाटे  पर  चल  रही  जब  सभी  इकाईयों  की  स्थापित  क्षमता  115  करोड़
 रुपये  क्षमता  की  उपयोगिता  45  प्रतिशत  है  तो  यह  कंसे  हुआ  ।  सी०  आई०  एल०  277070  करोड़
 रुपये  मूल्य  की  मशीनरी  खरीद  रही  है  जबकि  सभी  खनन  मशीन  निर्माण  उद्योगों  की  क्षमता  केगल
 115  करोड़  रुपये  फिर  यह  देशीय  मशीनीकरण  कया  है  जो  कोयला  क्षेत्र  में  मशीन  निर्माण  उद्योय

 के  लिए  काम  उपलब्ध  नहीं  करा  सकता  और  इसकी  बजाय  ब्वनन  उद्योग  में  लगी  मानव  शक्ति  को

 खतरा  पेदा  करता  है  |

 इसके  अतिरिक्त  विलक्षण  बात  यह  है  कि  मशीनों  कौ  उपयोगिता  खातों  में  कार्यरत  मानव
 शक्ति  से  भी  कम  है  |  बी०  थ्ी०  सी०  एल०  के  हाल  के  अध्ययन  में  यह  दर्शाया  गया  है  कि  हम्पर  की
 क्षमता  का  केवल  32  शॉबल  की  क्षमता  का  37  प्रतिशत  और  ड्रिल  की  क्षमता
 का  32  प्रतिशत  ही  उपयोग  किया  जाता  है  ।  चारी  समिति  और  मंत्रालय  के  महत्वपूर्ण  अधिकारी

 तथा  बाथिक  रिपोर्ट  सभी  खुले  खनन  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  ओर  कोई  भी  भूमियत  खनत

 की  ओर  नहीं  जाना  चाहता  है  ।  किम्तु  क्‍या  यह  हानियों  की  समस्या  का  सबसे  उत्तम  हल  है  ?  वर्ष
 1985-86  5-86  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  खुली  खनन  की  लागत  भूमिगत  खनन  की  लागत  का  50  श्रतिशत

 थी  ।  ई०  सी०  एल०  में  यह  लागत  43  प्रतिशत  डब्लू०  सी०  एल०  में  47  प्रतिशत  तथा  सौ०
 सी»  एल०  में  32  प्रतिशत  जबकि  वर्ष  1975-76  में  खुले  खनन  से  केवक्ष  25  प्रतिशत  कोयले
 का  उत्पादन  हुआ  ओर  बर्ष  1987-88  में  यह  अनुपात  65  प्रतिशत  तक  गया  ।  वर्ष  1986-87
 में  खले  खानों  में  88.09  एम०  टी०  उत्पावन  हुआ  जबकि  भूमिगत  श्ानों  में  73.27  एम०  टी»
 कोयले  का  उत्पादन  हुआ  |  इस  तथ्य  को  वष्टि  में  रखते  हुए  हानियां  कम  क्यों  नहीं  हुई  ?  सी०  सी  ०

 एल०  और  डब्लू०  सी०  एल०  से  उत्पादन  प्राथमिक  रूप  से  खुले  खनन  पर  आधारित  था  जबकि  ई०
 सी०  एल०  में  यह  भूमिगत  खनन  पर  आधारित  था  ।  वर्ष  1985-86  में  सी०  सी०  एल»  और  डब्ल्यू ०
 सी०  एल०  में  83.24  करोड़  रुपये  और  9905  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  जबकि  ई०सी  ०  एल०
 में  हानि  69.97  करोड़  रुपये  थी  ।  यदि  खूला  खनन  ही  इसका  हल  है  तो  इन  हानियों  का  स्पष्टीकरण
 क्या  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मदि  नीति  खुले  खनन  को  ही  है  तो  भाप  सही  दिशा  में  उचित
 कदम  उठाएं  अन्यया  भूमि  अधिग्रहण  समस्या  के  कारण  आपकी  बहुत  सी  परियोजनाएं  लम्बित  पड़ी

 रह  जाएगी  ।  इसलिए  यदि  खुला  खनन  ही  नीति  है  तो  आप  सही  दिशा  में  उचित  ब्यवस्था
 मशीनरी  और  मानव  शक्ति  का  सही  ढंग  से  उपयोग  किया  जाना  भाबी  योजना  होनी  चाहिए
 ओर  भूमि  देने  बालों  को  रोजगार  दिया  जाना  चाहिए  ।  किन्तु  ऐसा  किया  वहीं  जा  रहा  है  ।

 खला  खनन  परियोजनाओं  के  संत्रंध  में  गुणवत्ता  नियं४ण  कड़ाई  से  लागू  किया  जाना
 चाहिए  क्‍योंकि  कोयले  के  नाम  पर  शॉवल  और  पत्थर  सप्लाई  किया  जाता  है|  मैं  यह  दसलिए  बता

 रहा  हूं  क्योंकि  इसके  परिणाम  अनर्थंकारी  हैं  ।  अब  राज्य  विद्युत  बो्डों  के  पास  स्वीकृति  के  लिए  सी०
 भाई०  एल०  के  1200  करोड़  रुपये  से  अधिक  मूल्य  के  कलि  लम्बित  पड़े  हैं  ।  दूसरी  राज्य  विशुत
 बोढों  ने  घटिया  क्रिस्म  के  कोयले  की  पूर्ति  किए  जाने  के  लिए  मुआवजे  के  रूप  में  500  करोट  रुपये  से
 अधिक  के  प्रति-दाबे  कर  दिए  मैं  कोयला  क्षेत्र  के  संबंध  में  अपने  राज्य  की  समस्याएं  रखता  चाहता

 मंत्रालय  ने  डंकुने  कोल  कम्पलेक्स  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  था  किन्तु  मैं  यह  जानना  चाहता
 हैं  कि  वे  इस  कम्पलेक्स  का  निर्माण  करने  में  कितने  वर्ष  लगाएंगे  ?  आप  देक्ष  सकते  हैं  कि  कोयला
 बजट  में  इसके  लिए  कोई  पृथक  शो  नहीं  है  ।  इसे  सी  ०  आआाई०  एल०  ओर  इडंछने  कोल  कम्पसेक्स  की
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 आवश्यकताएं  20  करोड  रुपये  से  थटाकर  15  करोड़  रुपये  कर  दी  गई  हैं  ।  इस  स्थिति  में  आप  इस
 परियोजना  को  कैसे  पूरा  करेंगे  ?

 आसनसोल  और  अलीगंज  कोयला  क्षेत्र  में  दूसरी  महत्वपूर्ण  समस्या  आ्थिक  सहायता  की
 कोयला  बाहर  निकालने  के  बाद  मानव  जीवन  की  कोई  परवाह  नहीं  करता  है  और  नीतियों  तथा

 ज्ञानिक  योजना  के  कारण  सम्पूर्ण  क्षेत्र  नष्ट  हो  रहा  समुचित  बिल  प्रणाली  भी  नहीं  इसमें
 ठेकेदार  लगाए  हुए  उन्हें  करोड़ों  रुपये  दिए  जा  रहे  हैं  और  बोगस  बिल  तथा  वाऊबचर  श्रस्तुत  कए
 जाते  हैं  ।  ठेकेदारों  को  करोड़ों  रुपयों  का  भुगतान  किया  जा  चुका  है  और  इस  विशिष्ट  क्षेत्र  में  सी  ०

 आई०  एल०  के  अरवज्ञानिक  दृष्टिकोण  के  कारण  सारा  क्षेत्र  नष्ट  हो  रहा  है|

 अब  अगला  मुद्दा  प्रबंधकों  ओर  काममभारों  के  संबंधों  के  बारे  में  1.1.89  को  सी०  आई०

 एल०  की  कुल  जन  शक्तति  6,71,111,  ओर  इसमें  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  5000  की  कमी
 की  गई  है  |  यह  तो  सीधी  सी  बात  है  कि  यदि  उत्पादन  बढ़ाना  है  तो  उत्पादन  करने  वालों  को

 आवास  आदि  के  रूप  में  तरजीह  दी  जानी  चाहिए  ।  किन्तु  कोयला  क्षेत्र  में  आप  देख  सकते

 हैं  कि  कामगारों  के  बच्चे  स्कूल  नहीं  जा  सकते  क्योंकि  कोयला  क्षेत्र  में  कोई  प्राथभिक  वद्यालय  नहीं
 है  ।  वहां  नियुक्त  अध्यापकों  को  संयुक्त  समिति  द्वारा  150  रु०  या  200  रुपए  दिए  जाते  हैं  ।  इतने
 वेतन  से  आप  यह  अपेक्षा  कंसे  कर  सकते  हैं  कि  अध्यापक  कामगारों  के  लड़कों  ओर  लड़कियों  को

 पढ़ाएंगे  ?  इन  बातों  की  ओर  देखने  की  कोई  परवाह  नहीं  करता  है  ओर  ये  अधिकतर  कामगार

 सूचित  अनुसूचित  जनजाति  ओर  हरिजन  समुदायों  के  उनके  बच्चों  को  शिक्षा  नहीं  मिल

 रही  है  क्‍योंकि  कोयला  क्षेत्र  में  कोई  उचित  विद्यालय  व्यवस्था  नहीं  है  ।  यहां  तक  कि  स्वतंत्रता  के  42

 वर्ष  बाद  भी  कोयला  क्षेत्र  में  पीमे  के  पानी  की  उचित  व्यवस्था  नहीं  है  |  कोयला  क्षेत्र  में  पीने  के  पानी
 की  उचित  व्यवस्था  का  विकास  नहीं  किया  गया  है  |

 1988  में  कामगारों  ने  हड़ताल  कर  दी  थी  क्योंकि  सरकार  ने  उन्हें  हड़ताल  करने  पर

 मजबूर  कर  दिया  था  और  उत्पादन  बन्द  हो  गया  था  ।  किन्तु  अगस्त  की  हड़ताल  के  बाद  उत्पादन  में

 वृद्धि  हुई  जो  कामगारों  ने  स्वयं  की  ।  कुर्सी  पर  बैठने  वाले  कमंचारियों  की  भर्ती  पर  कोई  प्रभावी
 बंध  नहीं  है  ।  अस्थायी  कामगारों  को  स्थायी  रूप  से  नौकरी  नहीं  दी  जाती  ।  उन्हें  स्थायी  कामगार  नहीं
 माना  जाता  भूमि  देने  वालों  को  रोजगार  नहीं  दिया  किन्तु  कुर्सी  पर  बैठने  वालों  की  भर्ती
 में  वृद्धि  हुई  महिला  कामगारों  को  भी  काम  नहीं  दिया  जाता  भौर  इस  प्रकार  उनकी  छंटनी  कर
 दी  गई  परिणाम  यह  हुआ  है  कि  बी०  सी०  सी०  एल०  की  जन  शक्ति  आज  1,42.00  से

 1,70,000  हो  गई  है  जबकि  राष्ट्रीयकरण  के  समय  खान  में  काम  करने  वालो  की  संख्या  55000  से
 घट  कर  आज  35000  हो  गई  है  जिनमें  से  केवन  25,000  ही  काम  पर  आते  खनिकों  की  संख्या
 में  कमी  हो  रही  है  जबकि  अन्य  कर्मचारियों  की  संख्या  में  वद्धि  हो  रही  है  ।

 मैं  यह  भी  कह  दूं  कि  हर  व्यक्ति  कम  उत्पादकता  की  बात  करता  मंत्री  स ेलेकर  सी०  आई०
 एल०  प्रबंधकों  तक  सभी  कम  उत्पादकता  की  बात  करते  हैं  ओर  मंत्री  जी  हमें  अक्सर  इसके  बारे  में
 बताते  किन्तु  उन्होंने  कार्यालय  प्रबंध  सेवा  के  परिणाम  भी  नहीं  लिए  ।  क्या  इसका  अर्थ  यह  है  कि
 सी०  आई०  एल०  को  कार्यालय  प्रबंध  सेवा  के  पयाइंट  का  पता  नहीं  मुझे  ऐसा  नहीं
 लगता  ।

 हालांकि  भूमिगत  खानों  वास्तव  उत्पादकता  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  ह ैऔर  यह
 भग  0.54  टन  तक  ही  स्थिर  रही  है  किन्तु  खुली  खानों  में  उत्पादकता  में  वर्ष  1974  75  में
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 0.58  टन  से  वर्ष  1987-88  में  1.06  टन  तक  वृद्धि  हुई  है  किन्तु  वर्ष  1987-88  में  हामियों में
 कमी  नहीं  आई  |  सी०  आई०  एल०  ने  उत्पादन  और  उत्पादकता  में  11  प्रतिशत  की  रिकार्ड  वृद्धि  की
 है  किन्तु  साथ  ही  हानियां  भी  400  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  गई  है  ।  इस  प्रकार  सी०  आई०  एल०  की
 हानियों  का  कारण  कामगारों  की  संख्या  या  उनकी  मजदूरी  नहीं  है  बल्कि  इसमें  यह  स्पष्ट  दिखाई  देता
 है  कि  हानियों  के  लिए  जिम्मेवार  कारक  बड़े  प॑माने  पर  भ्रष्टाचार  और  अपव्यय  है  जो  इस  संगठन
 को  खोखला  कर  रहे  हैं  ।

 कोयला  माफिया  को  केन्द्र  में  शासित  पार्टी  से  समर्थन  मिलता  है  और  प्रबंधकों  तथा
 राजनीतिक  आकाओं  के  बीच  गठबन्धन  है  ।  मैं  यह  जातना  चाहूंगा  कि  श्री  पी०  र!जगोपालन  द्वारा
 एक  दशक  पूर्व  मंत्रालय  को  दी  गई  जांच  रिपोर्ट  पर  मंत्रालय  ने  क्या  कारंवाई  की  है  ?  रिपोर्ट  प्रकाशित
 नट्रों  की  गई  ओर  न  ही  इसके  सुझाव  और  सिफारिशें  ही  लागू  की  गई  हैं  क्योंकि  इरूमें  सी  ०आई०एल०

 ठेकेदारों  और  उनके  राजनीतिक  आफ़ाओं  के  बीच  सांठगांठ  का  खुलासा  किया  गया  था  ।

 इस  तथ्य  का  क्‍या  स्पप्टीकरण  है  कि  सी०  आई०  एल०  ने  वर्ष  1987-88  में  17.5  करोड
 रुपये  की  हानि  उठायी  ओर  ठेकेदारों  को  एक  वर्ष  में  3.35  करोड़  से  बढ़ाकर  16.5  करोड़  रुपये  का

 भुगतान  किया  गया  तथा  अन्य  खर्च  30.94  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  33.20  करोड़  रुपए  हो  गए  जबकि
 उत्पादन  उतना  ही  है|  यही  तथ्य  ई०  सी०  एल०  ओर  बी०  सी०  सी०  एल०  में  भी  दिखाई  देते  हैं  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  चुनावी  वर्ष  होने  के  कारण  प्रबन्धकगण  ओर  अन्य  लोगों  को
 शायद  चुनावी  उद्देश्यों  के  लिए  धन  एकत्र  करने  के  लिए  बाध्य  किया  जाएगा  )  ।  मैंने
 किसी  पार्टी  का  नाम  नहीं  लिया  है  ।  किन्तु  यह  सत्य  है  ।

 अब  मैं  कोयला  खानों  में  सुरक्षा  की  बात  करना  चाहता  वर्ष  1986-87  में  मृतकों  की
 संख्या  147  थी  |  वषं  1987-88  में  यह  संख्या  140  थी  ओर  वर्थ  1988  में  यह  बढ़कर  156  हो
 गई  ।  जहां  तक  सुरक्षा  पक्ष  का  संबंध  है  सभी  प्रकार  की  सावधानियां  बरती  जानी  चाहिए  और  सभी
 श्रटियों  को  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।

 अब  मैं  विद्युत  क्षेत्र  की  बात  करता  विद्यूत  के  बिना  हम  अपने  उद्योगों  और  कृषि  का
 विकास  नहीं  कर  सकते  ।  यही  कारण  है  हमारा  देश  पिछड़ा  हुआ  निःसंदेह  विद्युत  क्षेत्र  को
 कुछ  महत्व  दे  रहे  किन्तु  तृतीय  बि£व  के  कुछ  जैसे  की  तुलना.में  हमारे  प्रयास  बहुत
 कम  है  ।  उदाहरण  के  लिए  ब्राजील  में  वर्ष  1984  में  विद्युत  के  लिए  स्थापित  क्षमता  41,662  .
 वाट  थी  और  वास्तविक  उत्पादन  1,75,710  मेगावाट  था  ।  वर्ष  1984  में  भारत  में  स्थापित  क्षमता
 43,754  मेगाबाट  थी  और  बास्तविक  उत्पादन  1,50,644  मेगावाट  था  ।

 हमारे  देश  में  योजना  लक्ष्य  की  तुलता  में  लक्ष्य  की  यास्तविक  उपलब्धि  की  गअ्रतिगतता  44  से
 75  प्रतिशत  प्रथम  योजना  के  दौरान  हमारी  वास्तविक  उपलब्धि  1117  मेगावाट  थी  जो  कि
 85.9  प्रतिशत  है  ।  दूसरी  योजना  के  दौरान  यह  2236  मंगावाट  थी  जोकि  63.8  प्रतिशत
 चोथी  योजना  के  दौरान  यह  घटकर  44.9  प्रतिशत  हो  गई  ।  छठी  योजना  के  दौरान  इरुने  14,500
 मेगावाट  का  उत्पादन  किया  और  यह  63.7  प्रतिशत  था  ।

 सातवीं  योजना  के  दौरान  22,245  मेगावाट  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  31.3.1988
 तक  11,829  मेगावाट  का  उत्पादन  हो  चुका  198६-89  के  दौरान  4496.5  मेगावाट  का
 लक्ष्य  था  और  अप्रैल---दिसम्बर  1988  तक  2982  मेगावाट  का  लक्ष्य  था  ।  लेकित  उपलब्धि  केवल
 48.7  प्रतिशत  थी  जो  लगभग  केवल  1432  मेगाबाट  होती  है  ।
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 अब्य  मैं  पन  वि्वली  पर  आता  हूं  ।  इस  क्षेत्र  में  हम  बुरी  तरह  असफल  हुए  सातवीं
 बोजना  के  दोरान  हमने  पन  बिजली  क्षेत्र  में  5000  मेबाबाट  से  अधिक  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 था  ।  लेकिन  हमने  अभी  तक  लक्ष्य  का  30  प्रतिशत  भी  प्राप्त  नहीं  किया  है  ।

 लक्ष्य  प्राप्ति  में  इन  सब  असफलताओं  के  फल्तस्वरूप  पूरे  वर्ष  बिजली  कटोती  के  कारण  अ्रमिकों
 और  जनता  को  अनगिनत  कठिनाइयों  सामना  करना  इसके  साथ-साथ  ट्रांसमीशन  लाइनों  में
 बिजली  की  छीजन  की  समस्या  है  दोनों  220  और  440  किलो  बाट  लाइनों  को  ट्रांसमीशन  लाइनों  के
 मामले  में  लगभग  50  प्रतिशत  छीजन  होती  है  ।

 यह  कहना  संत  ही  है  कि  सातवीं  योजना  बनाते  समय  33,000  मेगावाट  की  अतिरिक्त

 अनुमानित  आवश्यकता  को  देखते  हुए  इसे  कम  करके  22  000  मेगावाट  कर  दिया  गया  था  और  इस
 प्रकार  67,000  करोड़  रुपये  की  वास्तावक  आवश्यकता  की  तुलना  में  हसे  कम  करके  34,273  करोड़
 रुपये  कर  दिया  गया  था|

 मध्यावधि  मूल्यांकन  से  पता  चलता  है  कि  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  10,000  मेगाबाट  की
 कमी  रह  जायेगी  ।  इसलिए  योजना  लक्ष्यों  मे ंकमी  करना  अनुचित  है  क्थोंकि  हससे  देश  में  बिजली
 समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  पायेगा  ।

 हमारी  योजना  के  क्रियास्वयन  की  अन्य  दुखद  विशेषता  यह  है  कि  देश  के  कुछ  भागों  में  हम
 आवश्यकताओों  को  पूरा  करने  में  समर्थ  होते  है ंजबकि  देश  के  बाकी  हिस्सों  को  बिजली  की  अत्याधिक
 कमी  का  सामना  करना  पड़ता  अगर  हम  राज्यजार  बिजली  की  कमी  के  आकड़ों  का  अध्ययन  करें
 तो  हम  पाते  हैं  कि  हरियाणा  में  4  प्रतिशत  बिजली  की  कमी  राजस्थान  में  11  कर्नाटक
 में  30  केरल  में  16  प्रतिशत  ओर  पश्चिम  बंगाल  तथा  उड़ीसा  में  लगभग  18
 शत्र  कमी  है  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  अपने  राज्य  से  सम्बंधित  महत्वपूर्ण  समस्या  को  ओर  ध्यान  दिलाना

 जाहता  हूं  मंत्री  जी  इस  समस्या  को  भली  प्रकार  जानते  हैं  ।  मैं  बकरेश्वर  ताप  विद्य त  संयंत्र  का  उल्लेख
 कर  रहा  हूं  ।  केन्द्रीय  विद,त  प्राधिकरण  द्वारा  मूल्यांकन  किया  गया  है  कि  आठवीं  योजना  के
 अन्त  तक  पश्चिम  बंगाल  में  लगभग  800  मंगावाट  बिजली  की  कमी  रहेगी  ओर  पश्चिम  बंगाल  की
 सरकार  के  अनुसार  बिजली  की  यह  कमी  1100  मंगावाट  होगी  ।  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 योजना  आयोग  से  सलाह  करके  राज्य  सरकार  ने  बकरेश्बर  ताप  विद्युत  परियोजना  प्रस्तुत  की  थी  और
 इसे  राज्य  क्षेत्र  में  स्वीकृति  मिल  गई  थी  ।  केम्द्रीय  सरकार  ने  यह  बताया  था  कि  अगर  विदेशी
 यता  या  विदेशी  ऋण  उपसब्ध  होता  है  तो  उसे  बकरेश्वर  ताप  विद्युत  परियोजना  के  लिए  राज्य
 सरकार  को  दे  दिया  जायेगा  इस  सदर्श  केन्द्र  सरवार  ने  दो  प्रस्ताव  एक  सोवियत  संघ  का  और

 दूसरा  जापान  राज्य  सरकार  को  भेजे  थे  |  राज्य  सरकार  ने  सोवियत  संघ  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार
 किया  बोर  दोनों  प्रध्ताव  केन्द्र  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  भेज  दिये  |  केन्द्रीय  सरकार  ने  सोवियत
 संज  के  प्रस्ताव  को  स्त्रीकार  कर  भारत  सोवियत  समझौते  के  बाद  जब  सोवियत  संघ  ने  भारत
 में  840  मेगाबाट  की  क्षमता  वाली  विद्यूत  परियोजना  का  धन  देने  की  पेशकश  तो  केन्द्र  सरकार
 ने  तत्काल  कहा  कि  बकरेश्वर  ताप  विद्युत  संयंत्र  को  एन०  टी०  पी०  सी०  द्वाशा  सोवियत  सहायता  से
 चालू  किया  जाना  न  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  बहुत  बार  हमारे  मुश्य  मंत्री  दिल्ली  भाये  ओर
 माननीय  विद्युत  मंत्री  से  बातचीत  की  ;  हमारे  मुख्यमंत्री  प्रधानमंत्री  से  भी  मिले  थे  और  मुझे  बताया
 गया  है

 ।  कि  प्रधानमंत्री  ने  भी  कहा  था  कि  बकरेश्वर  संयंत्र  पश्चिम  बंगाल  को  दिया  जायेगा  और
 सोवियत  सहायता  भी  पश्चिम  बंगाल  को  दी  जायेभी  अतः  अब  आप  इससे  कैसे  इन्कार  कर  सकते  हो  ?
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 अगर  शब्दकोष  में  ईमानदारी  शब्द  है  तो  कया  मैं  पूछ  सकता  हुं  कि  मंत्रालय  या  केर्द्र  सरकार  भें  क्ह्‌
 कहां  तक  लागू  होता  आप  पश्चिम  बंगाल  को  बकरेश्वर  ताप  विशद्वत  परियोजना  देने  ले  ऋवएशा३
 कर  रहे  हैं  भोर  दूसरी  तरफ  आप  कह  रहे  हैं  कि  विद्यार्थी  अपना  खून  बेच  रहे  हैं  ओर  इस  ब्रकाश
 उसके  लिए  धन  एकत्र  कर  रहे  जब  राज्य  के  लोग  बकरेश्वर  के  लिए  घन  एकत्र  कर  रहे  हैं  तो
 मंत्रालय  में  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  व्यक्ति व्यक्ति  कहता  है  कि  खून  में  के  विफाणु  मेरे  विचार  से
 उनकी  बिचारधारा  कितनी  गलत  यह  बात  मुझे  अग्रेजी  शासन  के  दिनों  की  याद  दिलाती
 जब  खुदी  ५१रफूल्न  आचाय॑  ओर  विमय  बादल  ओर  दिनेश  ने  अपने  जीवन  का  बलिदान  दिया  था
 उस  समय  अ  ग्रेजों  के  पिदृठुओं  ने  कहा  था  कि  वे  स्वतन्त्रता  सेनानी  नहीं  वे  देशभक्त  नहीं  थे  ओर

 उन्होंने  आत्महत्या  की  थी  ।  इसी  प्रकार  आज  हम  भी  वही  कर  रहे  हैं:**

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  मैंने  आपको  आधे  घंटे  से  अधिक
 समय  दिया

 श्री  प्रतिल  बसु  :  दो  मिनट  में  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  कर  दूंगा  ।

 सभापति  महोवय  :  मैंने  आपके  साथ  काफी  उदारता  बरती

 थो  प्रणिल  बसु  :  अतः  पनबिजली  में  हमारे  हिस्से  में  कमी  हो  रही  कुल
 संभावित  क्षमता  75000  मेगावाट  है  और  हम  इस  क्षमता  का  20  प्रतिशत  भी  पैदा  करने  में  समर्थ
 नहीं  हुए  हम  छोटी  पन  बिजली  परियोजनाएं  नहीं  बना  रहे  अगर  हम  आसापम  के  पूर्वोत्तर
 क्षेत्रों  में  छोटी  पनबिजली  परियोजना  बनाते  हैं  तो  हमारी  अधंव्यवस्था  में  काफी  वृद्धि  ही
 इसके  अन्य  फायदे  हैं  ज॑ंसे  यह  बहुत  सस्ती  प्रदूषण  रहित  है  और  हमारे  देश  में  इसकी  प्रौद्योगिकी  भी
 उपलब्ध  है  ।  मुझे  नहीं  पता  कि  सरकार  आसाम के  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  मे ंछोटी  पनवचिजली  परियोजनाओं  का
 निर्माण  क्‍यों  नहीं  कर  रही  अगर  आप  आसाम  में  ब्रह्मपुत्र  नदी  पर  एक  पनविजली  परियोजना
 का  निर्माण  करते  हैं  तो  इससे  सारे  देश  को  बिजली  मिल  सकती  इसके  बाढ़  पर  भी
 नियंत्रण  किया  जा  सकता  सिंचाई  के  लिए  जल  उपलब्ध  कराया  जा  सकता  भू-क्षरण  रोका  जा
 सकता  मैं  नहीं  जानता  सरकार  इतनी  कंजूस  क्‍यों  जब  वहां  इतनी  अधिक  पनबिजली  की

 संभावनाएं  हैं  तो  वे  उनका  इस्तेमाल  क्‍यों  नहीं  कर  सकते  ?

 सभापति  महोव्य  :  आपने  तहुत  ले  लिया  है  ।

 क्रो  प्निन  बसु  :  यह  अन्तिम  मुद्दा  है  |

 समापति  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  बोीजिए  |  आप  पहले  ही  काफ़ो  समय  ले  चुके
 हैं  ।  आप  अध्यक्ष  पीठ  की  पूरी  तरह  उपेक्षा  कर  रहे  है  ।  जी  श्री  पनिका  ।

 श्री  प्रॉमल  बसु  :  अब  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  उपलब्धि  की  समीक्षा  की  गई

 समापति  महोदय  :  जो  कुछ  माननीय  सदस्य  कहते  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  कहीं
 किया  जाएगा  ।

 ]
 क्रो  रास  प्यारै  पतिका  :  सभापति  मैंने  अपने  मित्र  बसु  जी  को  45

 मिनट तक  सुना  ।  बैसे तो  काफी  बातें  ठीक  रहीं  लेकिन  जो  घाटे की  बात  इन्होंने की  है  उससे  मैं

 *कार्यवाही  वृत्तान्त  में सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
 या

 )
 *
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 शाम  प्यारे

 सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  सी०  आई०  एल०  के  खर्चे  की  बात  को  उन्होंने  विस्तार  से  नहीं  बताया  ?  देश
 में  सन्‌  80  के  बाद  की--सेक्टर  के  उद्योगों  में  बहुत  वृद्धि  हुई  है  और  कोयला  उनमें  सबसे  बुनियादी
 आइटम  है  और  आप  देखें  कि  पिछले  आठ-दस  सालों  में  कोयले  का  उत्तरोत्तर  विकास  होता  गया  है  ।
 पिछले  सालों  में  अंतरिम  सहायता  देने  से  मजदूरों  की  तन्ख्वाहों  में  वृद्धि  हुई  है  उसमें  दो  सो  करोड़

 रुपया  खर्च  हुआ  ।  अभी  इनकी  पार्टी  के  लोगों  ने  सिगनेचर  किए  हुए  हैं  जो  समझौता  हुआ  है  उसमें  भी

 लगभग  डेढ़  सौ  करोड़  रुपये  का  इजाफा  होने  जा  रहा  है  ।  अगर  सब  कुछ  कलकुलेट  किया  जाए  तो  मैं

 ऐसा  कह  सकता  था  कि  पहली  बार  कोल  इडिया  लाभ  पर  पहुंचा  ।  लेकिन  जिस  पर  कोल  इंडिया  का

 कंट्रोल  नहीं  जब  वह  खर्चे  बढ़  जाते  हैं  तो  निश्चित  तोर  से  हमें  बुनियादी  बातों  को  देखना  पड़ेगा  ।

 जहां  तक  इसके  उत्पादन  का  प्रश्न  है  वह  पिछले  तीन  सालों  में  .92  से  1.11  परसेंट  हुआ  जब

 इसकी  उत्पादकता  की  बात  होती  है  तो  इसकी  पर-मैन  शिफ्ट  भी  बढ़ी  आवश्यकतानुसार  उत्पादन
 बढ़ा  यह॒  सारी  बात  इन्होंने  की  ।  लेकिन  कोल  इंडिया  पर  जो  खर्चे  बढ़े  हैं  उसकी  चर्चा  इन्होंने

 नहीं  की  ।  जब  हम  यहां  समीक्षा  करने  आए  हैं  तो  निश्चित  तौर  से  निष्पक्ष  होकर  के  हमें  बात

 कहनी  सन्‌  87-88  में  169.75  मिलियन  टन  कोयला  बढ़ा  जो  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में

 8.4  परसेंट  अधिक  रहा  ओर  अब  फिर  194  मिलियन  टन  होने  जा  रहा  क्‍या  यह  सफलता  नहीं

 है  ।  जब  समस्या  की  बात  आती  है  तो  लेंड  एक्वीजिशन  की  कठिनाई  सबसे  पहले  है  |  स्टेट  में  और  भी

 कठिनाई  होती  हमारे  यहां  सिंगरोली  में  कठिनाई  नहीं  हुई  पश्चिम  बंगाल  की
 सरकार  कोल  इंडिया  को  जरा  भी  सहयोग  नहीं  करती  जमीन  एक्‍्वायर  करके  कोल  इंडिया  के

 लिए  जमीन  जुटानी  चाहिए  ।  सरकारी  पंसे  का  यूटिलाइजेशन  नहीं  हो  रहा  है  जबकि  उत्पादन  कास्ट
 बढ़ने  जा  रहा  यही  नहीं  राष्ट्र  हित  में  बहुत-सी  कोल-माइन्स  ऐसी  चलानी  पड़  रही  हैं  जो  घाटे  में

 हैं  जैसी  एन०  सी०  एल०  खड़िया  की  अमलोरी  का  जो  घाटा  उठाकर  सुपर  थमेल  पावर  स्टेशन
 को  चलाना  पड़  रहा  है  क्‍या  इसको  राष्ट्र  के सामने  नहीं  लाना  क्‍या  इन  सब  बातों  को

 भुलाना  पड़गा  ।  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  बातों  को  भी  ध्यान  मैं  यह्‌  बसु  जी  को
 बताना  चाहता  था  ।  जहां  तक  उपभोक्ताओं  के  संतोष  या  कन्ज्यूमस  सेटिस्फैक्शन  का

 2.00  म०  प०  सवाल  आप  देखें  कि  75  परसेंट  हमारा  कोयला  रेलवे  के  जरिये  सप्लाई  किया
 जाता  है  और  अधिकतर  प्तरकारी  संस्थानों  में  जता  पहले  हमने  कुछ  स्टाकया्ड

 खोले  थे  और  बे  बहुत  पौपुलर  भी  हुए  परन्तु  जो  और  स्टाकयार्ड  समय  से  खोले  जाने  वे  नहीं
 खोले  जा  मैं  चाहता  हुं  कि सरकार  इस  ओर  ध्यान  स्टाकयार्डस  को  और  ज्यादा  पौपूलर
 बनाया  जाना  चाहिए  ताकि  कन्ज्यूमसं  को  समय  पर  कोयला  मिल  सके  ।

 जहां  तक  रिहैबिलिटेशन  का  सवाल  यह  वहुत  बड़ी  समस्या  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को
 धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  रिहैंबिलिटेशन  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  कुछ  निणंय  लिए  थे  कि  सबको
 रिहैबिलिटेट  कर  दिया  जाएगा  लेकिन  दोनों  चीजें  नहीं  हो  सकती  कि  एक  तरफ  आप  चाहें  कि  कोल

 इंडस्ट्री  में  उतने  ही  आदमी  लगें  जितने  लोगों  की  वहां  जकूरत  आपको  कहीं  न  कहीं  तो  रोक
 लगानी  पड़ेगी  ।  मैं  वाननोय  मंत्री  भरी  को  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  अगर  आप  सब  को  नौकरी  नहीं
 दे  सकते  तो  जो  बाकी  लोग  रह  जाते  हैं  उन्हें  कोयले  से  सम्बद्ध  कोई  दूसरा  धंधा  दे  उनके
 लिए  कुछ  कोटा  फिक्स  कर  जिसे  वे  कन्ज्यूमसं  को  बेचकर  अपना  काम  चला  सकते  हैं  ।
 आप  उन्हें  छोटे  ठेकेदार  के  रूप  में  नियुक्त  कर  सकते  उनके  लिए  दुकानें  खोली  जा  सकती

 कोयले  से  सम्बन्धित  एन्सीलियरी  इंडस्ट्रीज  लगाकर  उन्हें  काम  पर  लगामा  जा  सकता
 यदि  बेंकों  से  उन्हें  थोड़ी  बहुत  सहायता  की  जरूरत  पड़े  तो  उसकी  भी  व्यवस्था  कराई  जा
 सकती  है  क्‍योंकि  यह  सरकारी  नीति  है  कि  उन्हें  कोयला  इंडस्ट्री  में  ही  वहीं  कोई
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 काम  दें  ।  हम  डी०  बी०  सी०  में  भी  गए  वह  आपका  ही  उसमें  जो  सोशल  ओऔब्लीगेशन  के  काम

 व ेबहुत  अच्छे  चल  रहे  कोयला  इंडस्ट्री  में  भी  उसको  बड़े  पैमाने  पर  फैलाने  की  जरूरत
 बेलफेयर  के  लिए  जो  पैसा  खास  कर  आस-पास  के  गांवों  को  डेवलप  करने  के  मिनिस्ट्री

 को  चाहिए  कि  उस  पंसे  को  थोड़ा  बढ़ाये  क्‍योंकि  वह  पैसा  बहुत  कम  वैल्फंयर  का
 पैसा  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिए  होता  है  ।  हर  इंडस्ट्री  का  दायित्व  है  कि  वह  अपने  वकरस  के  बच्चों
 की  उनके  परिवारों  के  लिए  पीने  के  पानी  और  दूसरी  सुविधाओं  की  व्यवस्था
 वैल्फंयर  का  फण्ड  लोकल  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  होता  है  और  उसी  प्रयोजनार्थ  खर्च  किया  जाना

 घाहिए  ।  मेरी  मान्यता  है  कि  इस  पैसे  को  बढ़.ए  जाने  की  जरूरत  यह  बात  सही  है  कि  वाशरीज
 का  जो  कोयले  का  उत्पादन  उसकी  तरफ  हमें  देखना  पड़ेगा  ।  कभी  समय  से  बिजली  न
 प्लांट  के  लिए  जो  लोहा  उन्हें  समय  से  जो  कोयला  उठाना  चाहिए  वह  उन्होंने  नहीं
 आदि  कई  कारण  ऐसे  हैं  जिनसे  उत्पादन  मे  कमी  आ  जाती  है  ।  हमें  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  बाहर
 के  देशों  में  प्रयुक्त  की  जाने  वाली  टेक्‍्नौलॉजो  का  अधिक  से  अधिक  उपयोग  उसके  लिए  सुनिश्चित
 करना  पड़ेगा  कि  हमारे  यहां  उसकी  नो-हाऊ  है  या  स्पेयर  पार्टस  है  या  महीं  ।  आज  स्थिति  यह
 हो  मई  है  कि  कोयला  इंडस्ट्री  में  करोड़ों  रपये  की  ऐसी  मशीनरी  आ  गई  है  जिससे  हमें  कोई  लाभ
 नहीं  हो  रहा  है  |  मंकेनाइजेशन  के  जरिए  हमने  जिस  लाभ  की  कल्पना  की  कोयले  का  उत्पादन
 बढ़ाने  वह  कुछ  नहीं  हुआ  ।  हमें  उस  निर्णय  पर  फिर  से  विचार  करना  होगा  ।  जब  हमारे  देश  में
 में  ज्यादा  है  तो  उसका  ज्यादा  से  ज्यादा  उपयोग  करना  चाहिए  और  ऐसी  नई  टैक्‍नोलॉजी  का
 प्रयोग  करना  चाहिए  जि८  से  प्रोडक्शन  बढ़  लाभकारी  बन  सके  और  जनता  को  समय  से  कोयला
 मिल  सके  ।  मेरी  मान्यता  है  कि  अपने  माननीय  मंत्री  जी  के  नेतृत्व  में  पिछले  सालों  में  हमारा  कोयले
 का  उत्पादन  बराबर  बढ़ा  जितनी  देश  की  आवश्यकता  उतना  कोयले  का  उत्पादन  हम  करते

 आपको  याद  है  कि  जनता  गवरनंमेंट  के  समय  में  कया  हालत  हो  गई  कोयले  के  अभाव  में  अनेक

 ट्रेनें  बंद  हो  गई  पावर  हाउश्व  के  पास  कोयला  नहीं  था  ।  आज  हम  गय॑  से  कह  सकते  हैं  कि  कोयले
 की  कमी  के  कारण  एक  भी  पावर  हाउस  बंद  नहीं  हुआ  दूसरी  दिक्‍कतें  हो  सकती  जंसे  किसी  ने  पैसे

 का  भुगतान  न  किया  हो  ।  आप  इस  हंडस्ट्री  से  अच्छी  तरह  परिचित  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  देश  के
 कई  इलेबिट्र  सिटी  बो्ों  की  तरफ  कोयले  का  करोड़  रुपया  बकाया  वे  बैंकों  से  सूद  लेकर  अपनी  इंडस्ट्री
 चला  रहे  हैं  बंगाल  बिजली  बोर्ड  पर  भी  करोड़ों  में  रुपया  बाकी  दूसरे  पावर  हाउसेज  की  तरफ  बाको  है
 और  सब  सूद  पर  पैसा  लेकर  अपना  काम  चला  रहे  भले  ही आज  कोल  इण्डिया  के  सामने  अनेक  दिक्कत

 और  वे  व्यावहारिक  दिश्कतें  हैं  लेकिन  जब  भी  बात  आती  हमारे  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि बिजली  का

 उत्पादन  करना  इसलिए  कोयला  दे  दो  |  एन०  सी०  एल०  का  कई  सौ  करोड़  रुपया  इलैक्ट्रिसिटी
 बोर्डंस  पर  बकाया  है  |  कई  गवर्नंमेंट  डिपार्टमैंट्स  कौ  तरफ  भी  पंसा  बकाया  इसलिए  हमारे  सामने
 जो  कान्सट्रेंट  अवरोध  कोल  इण्डिया  वाम  इसे  आपको  एप्रिशियेट  करना  पड़ेंगा  ।  वेसे  आप

 चाहे  वह  लिग्नाइट  कार्पोरेशन  का  चाहे  हमारे  एन०  सी०  एल०  का  उत्पादन  देखें  ।  एन०  सी०  एल०
 ने  85  करोड़  रुपये  का  लाभ  दिया  इस  साल  हम  100  करोड़  जा  रहे  लेकिन  आपने  वेस्ट  बंगाल
 में  तमाशा  खड़ा  किया  लेबर  अनरेस्ट  कर  देते  माफिया  गिरोह  खड़े  कर  देते  जहां  ऐसा

 वहां  तो  आपको  नुकसान  उठाना  ही  पड़ेगा  ।  हम  सब  को  इस  देश  की  स्तर  की  इंइस्ट्री  को  आगे

 बढ़ाने  का  कार्य  करना  चाहिए  ।  हस  मंत्रालय  ने  225  मिलियन  टन  की  जो  योजना  बनाई  वह  बहुत
 अच्छी  है  ।  कोयला  तो  बिजली  होगी  और  बिजली  तो  कृषि  का  उत्पादन  अधिक  बढ़ेंगा  और
 यदि  कृषि  का  उत्पादन  अधिक  तो  देश  तरक्की  करेगा  ।  हमने  170  मिलियन  कोल  पैदा
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 रफ़स  प्यारे  पक्का  ]
 इंडस्ट्रियल  प्रोडक्शन  16  परतेंट  कुछ  ही  महीनों  में  कर  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 दुनिया  में  ऐसा  कोई  दूसरा  उदाहरण  नहीं  है  हमारे  देश  के  मुकाबले  में  ।  हमारे  देश  में  राजीव  गांधी
 के  शासनकाल  में  जिस  तरह  से  भारतवर्ष  की  इकनौमी  को  बढ़ाया  उसकी  कोई  मिसाल  दुनिया  में
 नहीं  मिलती  इस  शताब्दी  का  सबसे  भयंकर  सूश्षा  होने  के  बावजूद  हमने  यूनिक  सफलता
 प्राप्त  की  दुनिया  के  भ्रथंशास्त्री  इस  बात  को  कहते  दुनिया  इस  बात  को  कहती  है  कि  हमने
 अपने  सेक्टर  के  उत्पादन  को  बढ़ाया  है  ।  जहां  तक  बिजली  का  प्रश्न  यह  सदन  इस  बात  को
 याद  दो-तीन  साल  पहले  यह  होता  था  कि  लोड  फैंक्टर  बहुत  कम  होता  जा  रहा  लाइन
 लॉसस  ज्यादा  हो  रहे  मुस्ते  खुशी  इस  बात  की  है  कि  कुछ  सेक्टर  एन०  टी०  पी०  सी०  में

 उत्तर  प्रदेश  की  चर्चा  बहुत  होती  लेकिन  हमारे  राज्य  मंत्री  जी  के  प्रयास  से  आज  60-65
 परसेंट  लोड  फैक्टर  हो  गया  है  ।  कुछ  जगह  तो  90  परसेंट  तक  आज  हम  राष्ट्रीय  औसत  से  आगे

 बढ़े  आज  तो  स्थिति  यह  है  कि  इनको  सिस्टम  को  लोअर-डाउन  करना  पड़ा  यह  किसकी

 देन  यह  सब  हस  मंत्रालय  की  देन  है|  हमारे  साठे  साहब  की  देन  इनके  नेतृत्व  में  उत्त  रत्तर

 वृद्धि  हो  रही  आज  तो  स्थिति  यह  है  कि  जो  हमने  लक्ष्य  रखा  हम  उससे  आगे  बढ़े  कोल

 में  भी  और  बिजली  उत्पादन  में  भी  हम  लक्ष्य  से  आगे  बढ़ें  हम  बिजली  में  और  भी  आगे  बढ़  रहे
 हम  42  करोड़  रुपये  पंचवर्षीय  योजना  में  खर्च  कर  रहे  यह  उपलब्धि  नहीं  तो  और

 क्या  हमारे  डायरेक्टर  सी०  ए०  सेंट्रल  इलेक्ट्रिसिटी  अथॉरिटी  ने  बहुत  ही  प्रशंसा  का  काम
 किया  है  ।  देश  में  डिजाइन  करने  का  प्लानिंग  करने  का  काम  बखूबी  निभाया  हमारे
 डायरेक्टर  यहां  से  आपके  यहां  जाते  नतीजा  आज  यह  है  कि  सबसे  कम  उत्पादन  हिन्दुस्तान  में
 आचायं  जी  आपके  यहां  हो  रहा  है  और  आप  कहते  हैं  कि  बहुत  अच्छा  उत्पादन  हो  रहा  आप

 बहुत  अच्छी  सरकार  चलाते  आप  तो  सपना  देखते  है  आगे  बढ़ने  का  ।  आप  इस  प्रकार  से  आगे
 नहीं  बढ़  सकते  आपकी  सरकार  कम  करना  नहीं  जानती  ।  हमारी  सरकार  काम  करना  जानती

 है  ।  काम  करके  रिजहट  दिखाती  है  ।

 साठे  मुझे  बहुत  कठिनाई  होती  जब  मैं  यह  देखता  हूं  कि  बिजली  के  उत्पादन  का
 साशा  दायित्व  राष्य  सरकारों  का  वे  लोग  साधन  इकट्ठे  करते  रहते  लेकिन  वे  कर  नहीं  पाते

 समय  से  कोयला  नहीं  खरीद  स्पेयर  पार्ट्स  नहीं  खरीद  पाते  और  सेंट्रल  गवनमेंट  की  मदद
 की  राह  देखते  रहते  हैं  ।  साठे  साहब  आपने  बहुत-से  पॉवर  प्रोजेक्ट  जिनके  रेनोवेशन  की  जरूरत
 उनके  लिए  500  करोड़  रुपये  लेकिन  मुझे  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  बहुत  से  इलेक्ट्रिसिटी
 बोई  राज्य  सश्कारों  न ेसमय  से  उसका  उपयोग  नहीं  किया  ।  उसका  उपयोग  न  होने  के  कारण  ही
 देश  का  आज  लोड  फैक्टर  बढ़ा  हुआ  है  |  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  राज्य  सरकार  को  केन्द्र  को

 सहयोग  देना  पड़ेगा  ।  हमारे  राज्य  मंत्री  जी  मंत्री  दो  ने  सारे  एम०  पीज०  को  चिट्ठी
 जवाब  सारे  देश  के  मंत्रियों  की  बेठक  की  और  उन  सारी  बातों  जिनको  देश  के  लोग  महसूस
 करते  एक  पुस्तक  के  माध्यम  उन  सारी  बातों  से  हमें  अवगत  कराया  ।

 आज  रूरल  इलैक्ट्रिफिकेशन  की  बात  है  ।  आर०  ई०  सी०  ने  जिस  प्रशंसा  का  काम  किया  है
 बहू  अपनी  जगह  है  ।  उन्होंने  प॑सा  प्लान  स्वीकृत  किया  लेकिन  दुखद  बात  यह  है  कि  राज्य
 सरकारें  समय  से  उसका  उपयोग  नहीं  उसका  प्रैसा  दूसरी  जगह  डाइवर्ट  कर  देती  इसके
 लिए  आप  सेंट्रल  गबनंमेंट  को  दोष  मत  दीजिए  ।

 यही  हमने  ओर  बहुत  सारे  प्लान  गोबर  गैस  का  ऊर्जा  ग्राम  की  बात  कही  ।
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 मैं  आचायं  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  यहां  पर  वह  सेंटर  ओर  स्टेट  की  बात  करते  हैं  को  कहके

 हैं  कि  सारी  पावर्स  राज्य  को  होनी  भाहिए  लेकिन  जब  काम  करने  की  करत  आती  है  तो  कहते  हैं  कि

 साठे  जी  उसके  लिए  बंठे  यह  कोई  बात  हैं  ?  सेंट्रल  गवनंमेंट  जो  कर  सकती  उसने  किया  है  ।

 खासकर  कोयला  ओर  पावर  के  संक्टर  में  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  जो  उपलब्धियां  4  वर्षों  में

 हुई  हम्मरी  हन्डस्ट्रीज  एग्रीकल्कचर  में  उसका  सारा  श्रेय  इस  मंत्रालय  को  जाता  है  ।  यही
 अल्‍्प  एन०  टी०  पी०  सी०  को  देख  डी०  वी०  सी०  कितना  खराथ  चल  रहा  था  उसको  भी

 सुधारने  की  कोशिश  की  इसके  अन्त्गंत  एन०  एच०  पी०  सी०  और  एन०  पी०  सी०  सब

 जगह  उत्तरोत्तर  सुधार  हो  रहा  जहां  नहीं  एन०  पी०  सी०  सी०  मैं  कहूंगा  कि  वहां  थोड़ा
 कड़ाई  से  देखिए  ।

 हम  हकोनामी  देना  चाहते  लेकिन  आपकी  संस्थाएं  कभी-कभी  पावर  का  दुरुपयोग  करती
 हैं  ।  भापको  ध्यान  देना  होगा  एन०  टी०  पी०  एन०  एच०  पी०  सी०  और  एन०  पी०  सौं०  सी०
 में  मजदूरों  का  शोषण  न  हो  |  बहुत  से  अधिकारी  मैनेजमैंट  के  मैं  सब  को  दोष  नहीं  देता  लेकिन

 बहुत  से  यूनियन  क्रीएट  करने  हैं  और  वह  इसलिए  करते  हैं  कि  अगर  यूनियन  मजबूत  होगी  तो  जो  वह
 मनवाएगी  ।  जो  आप  चाहते  हैं  कि  मैनेजमैंट  में  भागीदारी  कम  यूनियन  लेकिन  मुझे

 निश्चित  जानकारी  है  कि  कुछ  जगहों  पर  अधिकारी  यूनियन  पैदा  करते  आपको  जानकर  आश्चय॑
 होगा  कि  कोल  सेक्टर  में  एन०  सी०  एल०  के  लोगों  ने  बन्द  का  आह्वान  आप  इसकी  जांच
 करवाइए  ।  एन०  पी०  सी०  ने  400  आदमियों  को  छुट्टी  दे  दी  उनके  हड़ताल  में  भाग  लेने  के
 लिए  ।  यह  कया  बात  है  ?  आप  रिकार्ड  पर  अगर  यह  बात  सही  नहीं  हो  तो  जो  सजा  आप
 देना  चाहें  एन०  टी०  पी०  सी०  ने  सिंगरोली  शक्तिनगर  में  400  लोगों  को  हड़ताञ्ञ  में  भाग
 लेने  के  लिए  निकाल  दिया  क्‍्याकि  वह  कोल  इंडस्ट्री  का  काम  था  ।

 अब  एय  मिनिस्ट्री  में  साठे  जी  मंत्री  हैं  और  उसमें  कोल  को  डाउन  करें  और  कोल  वाले
 पावर  को  डाउन  यह  ठीक  नहीं  आप  इसकी  जांच  कीजिए  |  मैं  निश्चित  अारोप  लगाना
 चाहता  हूं  कि  अगर  400  को  एक  रोज  में  छुट्टी  दो  है  तो जिस  अधिकारी  ने  छुट्टी  दी  है  उसके  खिलाफ
 श्राप  एक्शन  लीजिए  और  पालियामेंट  में  बताइए  कि  आपने  क्‍या  एक्शन  लिया  है  यह  पिछले  वर्ष  की

 बात  है  ।

 थोड़ा-सा  आपको  रूरल  इलंक्ट्रिफिकेशन  की  पालिसी  में  चेंज  करना  पड़ेगा  ।  यह  बहुत  दिनों
 से  अर्चा  है  कि  ट्रांसमिशन  साइन  में  नेशनल  ग्रिड  बनेगा  ।  जब  तक  यह  नहीं  बनेगा  तो  आब  स्थिति
 यह  है  कि  इसके  अभाव  में  बहुत  जगह  आपको  पावर  सिस्टम  का  लोड-लो  करना  पड़  रहा
 शक्तिनगर  एन०  टी०  पी०  सी०  के  आंकड़े  मुझ  मालूम  जब  लाइन  को  दूसरी  जगह  ले  जाने  का
 रास्ता  नहीं  मिला  तो  उत्पादन  कम  करना  पड़  रहा  इसका  ख््  भात  सरकार  उठा  बकरी
 राज्य  सरकारें  नहीं  उठा  सकती  हैं  ।

 लाइन-लास  की  बात  हम  सब  करते  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  लाइन-लास  नहीं
 वह  ब्फ्ट  चोरों  इसमें  अधिकारी  ओर  कन्ज्यूमर  दोनों  मिलते  हमारे  क्षेत्र  में  एक  जगह
 है  वहां  पर  50  प्रतिशत्ष  लाइन-लास  हमने  एक्ट  भी  प्रास  कर  दिया  कि  जो  पकड़ा

 उसके  खिलाफ  एक्शन  लेकिन  कुछ  एक्शन  नहीं  हो  रहा  है  ।

 सेंट्रल  इलैक्ट्रिसिटी  अथौरिटो  ने  जो  एक  कार्यक्रम  चलाया  है  कि  जो  लाइन-लास कम
 उसका  पुरस्कार  व्यक्ति  को  संगठन  को  भी  और  जो  बैशानिक  इस  बारे  में  सुझाव
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 शाम  प्यारे

 उसको  भी  तो  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  केवल  9,10  प्रतिशत  होना  आज  21  प्रतिशत

 आप  इलैक्ट्रिसिटी  बो्डों  को  कहिए  जो  राज्य  सरकार  का  कार्य  कभी-कभी  हमारी  भारत

 हमारे  साठे  जी  सारा  उत्तरदायित्व  मान  लेते  हमें  यह्‌  सब  क्लीयर  करना  पड़ेगा  और  यह  देखना
 होगा  कि  इलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  ने  क्या  स्टेट  गवनंमेंट  ने  क्या  किया  और  सेंट्रल  गवनंमेंट  ने  क्‍या
 किया  ?  मैं  ऐसा  हूं  कि  यह  एक  ऐतिहासिक  उपलब्धि  आज  हम  सिर  ऊंचा  करके  देश  में
 सघल  सकते  अगर  आने  वाले  समय  में  इसी  प्रकार  का  नेतृत्व  हमें  मिलता  रहा  तो  हम  उत्तरोत्तर
 आगे  बढ़ते  चले  जायेंगे  ।

 डा०  प्रभात  कुमार  भिश्र  :  सभापति  जब  हम  ऊर्जा  की  बात  करते  हैं  तो
 दो  बातें  इसके  बीच  में  आती  है  वह  है  कोयला  ओर  बिजली  ।  मैं  निश्चित  रूप  से  इस  बात  के  लिए
 इस  मंत्रालय  और  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देना  चाहूंगा  कि  समय  पूर्व  उन्होंने  अपना  टारगेट  एचीव
 किया  ।  6  माह  पूर्व  मेरे  क्षेत्र  कोरबा  में  2100  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  किया  ।  यह  देश  की
 प्रगति  में  एक  रीढ़  का  पत्थर  साबित  होगा  ।

 हमारे  सी०  पी०  आई०  के  बन्धु  जब  बोलते  हैं  तो  वह  भूल  जाते  हैं  कि  कलकत्ता  में  जो  मंद्रों
 रेल  चल  रही  है  वह  ऊर्जा  विभाग  की  ही  देन  है  जिस  पर  कि  करोड़ों  रुपया  ख्च  हुआ  बहू
 आलोचना  करने  के  सिवाय  दूसरी  कोई  बात  नहीं  करते  मैं  उनसे  कहना  चाहूंगा  कि  आप
 आलोचना  न  करके  समालोचना  करिए  ।  अब  मैं  कुछ  बातों  को  आपके  सामने  उठाना  घाहूंगा  ।

 जब  हम  ऊर्जा  की  बात  करते  हैं  तो  उसमें  मुख्य  मुद्दे  सप्लाई  आफ  मिनिमम  सफिशेंट
 एनर्जी  प्रोटक्शन  आफ  दी  इनवायरमेंट  आदि  आते  अगर  सर्वोत्तम  ईंधन  की  व्यवस्था
 हम  ऊर्जा  में  करेंगे  तो  इनवायरमेंट  की  जो  प्र।बलम  है  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जंगलों  को  काट  कर

 जिस  प्रकार  के  इंधन  का  उपयोग  किया  जाता  है  उससे  इनवायनमेंट  का  प्रोटंक्शन  कर  सकते  हैं  -  चाहे
 वह  सोर  ऊर्जा  बायोमैस  सोलर  ऊर्जा  चाहे  पवन  ऊर्जा  हो  ।  कहने  का  मतलब  यह  है
 गेर  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोतों  का  ज्यादा  से  ज्यादा  दोहन  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  जोर  देकर  कह

 चाहता  हूं  कि  माइट्रो  हाइडल  के  जो  प्लांट  हैं  उनको  ज्यादा  बढ़ावा  दिया  जाना  ऊर्जा
 मंत्रालय  अपने  कार्यों  का  सम्पादन  वह  चाहे  कोल  का  हो  और  चाहे  बिजली  का  बहुत  ही  अच्छे
 ढंग  से  करती  है  ।  देश  प्रगति  के  मार्ग  पर  अग्रसर  होता  है  और  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लोग  खास  कर
 लाभान्वित  होते  इसके  लिए  मैं  ऊर्जा  मंत्रालय  को  ओर  खास  कर  साठे  जी  को  धन्यवाद  देना
 चाहता  हूं  ।  हमारे  साठे  जी  की  विशेष  रुचि  और  कृपा  उस  पर  हमेशा  ही  बनी  रहती  है  ।

 कि
 ना

 जो  ऊर्जा  व्यर्थ  में  चली  जाती  है  उसका  ज्यादा  से  ज्यादा  उपयोग  हो  इसकी  तरफ  हमारे
 मंत्री  जी  ने  दिशेष  ध्यान  दिया  है  और  इसके  लिए  42  हजार  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  है  ।
 मेरा  कहना  यह  है  कि  इसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  लगाया  जाना  चाहिए  ताकि  ऊर्जा  के  बाकी  स्रोतों
 का  उपयोग  किया  जा  सके  ।

 बिजली  की  जब  बात  आती  है  तो  रूरल  इलेक्ट्रिफिकिशन  की  बात  भी  आती  आज
 एन०  टी०  पी०  सी०  के  जितने  प्लांट  चल  रहे  हैं  भौर  उनकी  बिजली  पैदा  करने  की  जितनी  क्षमता
 है  उसका  उपयोग  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड  नहीं  कर  पाते  इसकी  वजह  से  रूरल  इलैक्ट्रिफिकेशन
 का  कार्य  पूर्ण  नहीं  हो  पाता  यहां  तक  एन०  टी०  पी०  सी०  को  कहा  जाता  है  कि  आप  बिजली
 ज्यादा  पैदा  मत  करो  क्‍योंकि  उसका  उपयोग  नहीं  हो  पा  रहा  है  और  बह  किसानों  के  खेतों  भौर  घरों
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 के

 तक  पहुंच  पा  रही  रूरल  इलैक्ट्रिफिकेशन  में  केन्द्र  का  पैसा  जाता  इस  कारण  आवश्यक  है  कि
 उस  पर  निगरानी  रखी  जाए  और  उस  पर  मॉनिटरिंग  मैं  यह  बात  निःसंकोच  कहना  चाहता  हूं
 कि  इलंक्ट्रिफिकिशन  को  टोटली  सेंट्रल  सबजक्ट  बनाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  हर  वक्‍त  स्टेट
 सिटी  बोर्ड  जंसा  कि  अभी  हमारे  बंगाल  के  मित्र  बता  रहे  थे  कि  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड  ने  पैसा
 नहीं  दिया  ।

 अभी  हमारे  पिछले  विपक्ष  कै  सम्मानित  सदस्य  बोल  रहै  थे  कि  जहां  कांग्रेस  रूलिंग  सरकारें
 वहां  की  स्टेट  हलेक्ट्रीसिटी  बोर्ड  पैसा  नहीं  देती  इसलिए  संणष्ट्रल  गवरन॑मेंट  उम  पर  दबाब  नहीं  डालती
 आपको  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  हरियाणा  एक  भी  पैसा  देने  को  तैयार  नहीं  है''*(श्यवधान)***
 आप  बंगाल  की  स्थिति  को  स्वयं  जानते  यह  जो  बकाया  धनराशि  है  जिसकी  वजह  से  हमारे  मित्र
 गण  कोल  इण्डिया  में  घाटे  की  बात  करते  हैं  ।

 )

 हो  झनिल  बसु  :  के  पास  सबसे  अधिक  बकाया

 थो  प्रमात  कुमार  दिल्ली  केन्द्र  शासित  प्रदेश  यह  कांग्रेस  पार्टी  द्वारा  शासित  राज्य
 आप  भी  दिल्‍ली  में  बैठ  हैं  ।

 ग्रामीण  क्षेत्र  के  विद्युतिकरण  पर  विशेष  रूप  से  ध्यान  देना  चाहिए  क्‍योंकि  भारत  का  किसान
 भले  पढ़ा  न  नो  लेकिन  वहू  इस  बात  को  जानता  है  कि  अगर  खत  में  पम्प  लग  जाय  सो  बिजली

 पम्प  से  निकले  हुए  पानी  से  जब  उसके  खेल  की  सिंचाई  होती  है  तो  उसको  कितना  हर्ष  होता  है
 और  वह  अपने  आपको  कितना  गौरवास्वित  महसूस  करता  है  इसलिए  हमें  ज्यादा  से  ज्यादा  ध्यान  गांव
 मे  बिजली  ण्हुंचाने  पर  देना  चाहिए  |  होता  यह  हमारे  राज्य  मंत्री  जी  बेठे  मै ंउतको  बता  मैं
 आंकड़ों  में  इसलिए  नहीं  जाना  चाहता  कि  आंकड़े  तो  बनाये  और  मिटाये  जाते  कि  गांव  में

 पहुंचाने  के  आंकड़े  तो  आप  दे  देते  हैं  कि  हमने  इतने  गांवों  में  इलैक्ट्रिफिकेशन  आप  एक
 खम्भा  लगा  देते  हैं  और  उस  गांव  को  गिनती  कर  ली  जाती  यह  बात  विशेष  ध्यान  देने  योग्य
 है  ।  जब  एक  व्यक्ति  को  कनेक्शन  देने  की  बात  आती  है  तो  एक  दो  घरों  में  बिजली  दे  दी  जाती  है
 और  पूरे  के  पूरे  गांव  को  उन  आंकड़ों  में  शामिल  कर  लिया  जाता  है  कि  इतने  गांवों  हमने  एनर्जाइज
 कर  इलेक्ट्रिफिकिशन  कर  दिया  ।

 मैं  कोल  के  में  भी  आपको  बताना  चाहूंगा  ।  कोयले  के  क्षेत्र  में  हम  चाहें  तो  बहुत  कुछ
 सुधार  कर  सकते  अभी  भी  बहुत  गुंजाइश  हम  सरकार  को  बधाई  देते  हैं  कि  कोयले  के  उत्पादन
 में  हमने  एक  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  ।  इसके  बावजूद  कोयले  का  जो  उपयोग  होता  है  हमारी  जो
 एक  निधि  जो  हजारों  वर्षों  से  जमीन  के  भ्रन्दर  छिपी  हुई  इसका  दुरुपयोग  भी  ६  रहा  कोयले
 का  बिना  नियम  के  खनन  किया  जा  रहा  जहां  कोयले  का  ढर  है  वहां  भाग  लगी  हुई  उसमें
 मिलावट  हो  रही  उसकी  क्वालिटी  डीजनरेट  हो  रही  है  ओर  उसके  उपयोग  से  हमको  जितनी  इनर्जी
 मिलती  चाहिए  डी  ग्रेडशन  की  वजह  से  हमें  नहीं  मिल  पाती  है  |  हमें  कोयले  के  एक-एक  दाने

 एक-एक  टुकड़ें  की  कीमत  समझनी  चाहिए  ।  यह  नहीं  कि  कोयला  चोरी  भाग  लग  कोयले  के
 भण्डार  कई  सालों  तक  पढ़े  रहें  ।
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 ब्रमशत  कुममर
 हसके  साथ-साथ  कोल  क्षेत्र  में  जमीनें  लो  जाती  भाज  आपके  साभने  सबसे  बड़ी  समस्या

 यह  है  कि  कोयले  की  ख्दानों  के  लिए  जमीनों  को  उपलब्ध  कराना  मुश्किल  जब  भी  आप  जमीन

 अधिगहीत  करना  चाहते  हैं  उस  समय  यह  अड़चन  आती  है  कि  गांव  के  लोग  जमीनें  नहीं  देना  चाहते  ।
 सवाल  इस  बात  का  नहीं  गांव  के  लोगों  की  आज  जमीनें  जितनी  भी  हैं  कोयले  का  कोई  क्षेत्र  आज
 तक  झहर  में  नहीं  खुला  सब्र  जमीनें  इस  देश  के  गांव  के  लोगों  ने  ही  दी  हैं  लेकिन  गांव  के  लोगों  के  प्रति

 चाहे  बस्ावट  की  बात  चाहे  कम्पेसेशन  की  बात  चाहे  वेलफंयर  की  बात  चाहे  ड्िकिंग  वाटर
 की  बात  चाहे  रोड्स  की  बात  चाहे  स्कलस  की  बात  मैं  एक  बात  दावे  के  साथ  कह  सकता

 हूं  कि  मंलेखमेन्ट  को  जिशना  ध्यान  देना  च।हिए  या  अधिकारियों  को  जितना  ध्यान  देना

 संण्ट्रल  गवनेमेंट  और  मंत्रालय  तो  पैसा  देते  हैं  लेकिन  उस  पैसे  का  उपयोग  उन  आदमियों  के
 उन  कार्यों  के लिए  नहीं  हो  पाता  जिनके  लिए  वह  धन  आवंटित  किया  जाता  मैं  उदाहरण  देना

 खाहूंगा  कि  मेरे  यहां  ए०  सी०  सी०  एल०  बिलासपुर  में  आज  एक  साल  से  कोई  सी०  एम०  डी०  नहीं

 है  जबकि  सबसे  ज्यादा  फायदा  देने  वाली  कम्पनी  ए०  सी०  सी०  एल०  है  जो  शान्तिपूर्ण  है  लेकिन  वहां
 आज  टैम्पोरेरी  चार्च  का  आदमी  चल  रहा  वहां  आज  कोई  जिम्मेदार  आदमी  नहीं  अगर  कोई
 बात  हो  जाती  आज  बहां  ब्यूरो  की  हड़ताल  चल  रही  है  लेकिन  वहां  कोई  जिम्मेदार  आदमी  नहीं
 है  ।  वहां  सी०  एम०  डी०  को  पूछिये  तो  कहते  हैं  कि  साहब  मीटिंग  के  लिए  दिल्‍ली  गये  जितनी
 बार  आप  पूछिएगा  तो  दिल्ली  की  दोड़  लगी  रहती  हजारो  रुपया  हवाई  जहाज  में  आने  जान  में

 खर्च  होता  मैं  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इतनी  बड़ी  कम्पनी  इतनी  आय  देने  वाली  कम्पनी
 जब  वहाँ  सी०  एम०  डी०  पोस्ट  क्रिएट  बी  गई  है  तो  क्‍यों  नहीं  सी०  एम०  डी०  को  एपाइण्ट  किया

 जाता  ।  आज  वहां  कोई  जिम्मेदार  आदमी  नहीं  इस  गैर  जिम्मेदारी  के  कारण  और  मिसभेनेजमंट
 के  कारण  भी  कोयले  के  क्षेत्र  में  बहुत  बड़ी  हानि  उठानी  पड़ती  मैं  कोयला  क्षेत्र  की  इस  बात  की

 तरफ  आपके  माध्यम  ध्यान  आक्धित  करना  चाहता  हूं  कि  हजारों  करोड़  रुपये  की  मशीनें  हम
 लेते  हैं  लेकिन  उन  मशौनों  का  रूही  प्रोपर  यूटीलाइजेशन  नहीं  हो  जितनी  उनकी
 कंपेसिटी  होती  यहां  तक  कि  मशीनों  और  बड़े-बड़े  डम्परों  को  खराब  कर  दिया  है  भोर  किराग्रेदार
 गा  ठेकेदाशें  की  मशीनों  को  किराये  पर  लेकर  कोयला  क्षेत्र  में  काम  में  लाया  जाता  है  और  इस

 तरह  से  उत्तको  लाभाम्वित्त  किया  जाता  इस  भ्रष्टाचार  के  ऊपर  आपको  विशेष  रूप  से  ध्यान  देना
 पड़ेगा  ।

 मैं  आपको  बताना  जब  हम  लोग  जमीनों  का  अधिग्रहण  करते  तो  निश्चित  ही  उस
 क्षेत्र  के लोगों  की  अपेक्षायें  होती  है  कि  हमारा  भविष्य  अच्छा  रहेगा  और  हमको  फायदा  मिलेगा  ।  लेकिन
 जब  भी  एम्पलायमेंट  की  बात  आती  तो  कहा  जाता  है  कि  सिर्फ  लोक्ल  आदमी  मिट्टी  खोने  या
 खदान  खोदने  का  काम  कर  सकता  है  ओर  स्कील्ड  और  अनस्कील्ड  का  डिमाकशन  कर  दिया  जात
 इस  बारे  में  साठे  जी  ने  कोरबा  में  एक  आमसभा  में  घोषणा  की  थी  कि  वहां  आंदमियों  को  ट्रेनिंग  दी
 जाए  भोर  ट्रेनिंग  देकर  वहां  के  लोगों  को  स्कील  «साया  जाए  |  स्कील  आते  कहां  से  कोई  पेदा  तो
 होते  नहीं  उनको  ट्रेन्ड  किया  जाता  जाता  है  तो  क्‍यों  न  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को  स्कील  बनाथा  ओर
 उन्हें  एम्पलायमेंट  दिया  ताकि  कोयला  छदान  में  जो  आपको  अड़चन  जमीन  के  अधिग्रहण  में
 करनी  पड़ती  उसको  दूर  किया  आा  सकता

 इसके  साथ-साथ  उस  क्षेत्र  में  पीने  के  पाती  की  समस्या  उन  क्षेत्रों  में  सड़कों  की  बात  है  ।
 वह  पैसा  जो  उस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  लगाया  जाना  उस  पैसे  का  उपयोग  वहां  पर  सही
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 ढंग  से  किया  जाना  लेकिन  किया  नहीं  जाता  विशेषकर  कोयला  क्षेत्र  ग्रामीण  अंकल
 जंगलों  में  और  पहाड़ों  के  बीच  २हता  बहां  पर  अपारम्परिक  स्रोत  ज्यादा  फायदेमंद  हमने
 ऊर्जा  ग्राम  की  परिकल्पना  की  है  और  ऊर्जा  ग्रामों  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  ऊर्जा  ग्रामों  को  ज्यादा  से
 ज्यादा  बढ़ाना  चाहिए  प्रदूषण  की  बात  लैंड  एक्विजीशन  की  बात  हो  या  रोजगार  की  बात
 सारी  की  सारी  बातें  ऊर्जा  ग्राम  के  माध्यम  से  बिजली  या  इनर्जी  देते  तो  ये  सब  बातें  हमेशा  खड़ी
 रहती  इसी  संदर्भ  में  आपने  अपनी  रिपोर्ट  में  बताया  है  कि  अस्पतालों  की  भी  समस्या  है  ।  माननीय
 मंत्री  जी  बंठे  हुए  चूंकि  यह  एक  मंत्रालय  के  अंत्गंत  आता  है  ओर  इस  लिए  मैं  कहना  चाहता
 मेरे  क्षेत्र  में  एन०  टो०  पी०  सी०  और  कोल  दोनों  ही  बहुत  सी  वु्धटनामें  हो  जाती  चाहे  खदान
 की  दुघंटना  हो  या  संयंत्र  की  दुषंटना  ये  दोनों  मिलकर  वहां  अस्पताल  ख्वोलें  ताकि  इमरजेंसी  के  केस
 को  बिलासपुर  में  ही  देख  सकें  भोर  उसका  निदान  कर  उनको  उसकी  चिकित्सा  के  लिए
 बाहर  जाने  की  जरूरत  न  पड़े  ।

 मैं  अन्त  में  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  बात  मैं  जोर  देकर  कहमा  चाहता  हूं  ।  सारी
 उपलब्ध्धियां  निश्चित  ही  हमारे  विकास  के  मील  का  पत्थर  हम  ऊर्जा  मन्त्रालय  को  बधाई  देते  हैं
 कि  उन्होंने  अपने  सीमित  साधनों  से  काम  किया  रेल  गाड़ी  चलानो  हो  तो  ऊर्जा  इंडस्ट्री
 चलानी  हो  तो  ऊर्जा  मेट्रो  रेल  चलानी  हो  तो  ऊर्जा  आपको  धर  में  रहना  है  तो  ऊर्जा

 पढ़ाई  करनी  है  तो  ऊर्जा  इसलिए  मूल  आधार  हमारा  जिस  पर  देश  का  विकयस
 आश्रित  ऊर्जा  का  जो  42  हजार  करोड़  का  बजट  उसको  और  बंढ़ाया  जाए  ओर  ऊर्जा  को
 ग्रामों  तक  पहुंचाया  इसके  साथ  ही  बिलासपुर  में  जो  ए०  सी०  सी०  एल०  का  मुख्यालय  है  वहां
 पर  सी०  एम०  डी०  का  एप्वाइंटमेंट  किया  जाए  ।

 एक  विशेष  बात  मैं  अतिव्यय  के  बारे  में  कहना  चाहता  कोल  संक्‍्टर  में  विशेषकर  मैं  इस
 बात  को  हाईलाइट  करना  चाहूंगा  ।  सी०  आई०  एल०  के  जितने  भी  कार्यक्रम  होते  उसका  जो  भी

 रहन-सहन  का  ढंग  वह  इतना  खर्थीला  है  कि आम  आदमी  भी  उसकी  कल्पना  नहीं  कर  सकता  हू  ।
 मैंने  इस  बात  को  पिछले  बजट  पर  भी  कहा  था  कि  उनके  आक़िस  के  पर्दे  यदि  आप  तो  आम
 आदमी  या  मध्यम  वर्ग  के  आदमियों  के  सूट  के  कपड़े  से  भी  मंहगे  पर्दे  होते  मैं  यहू  आपको
 इंडिया  के  आफिस  की  बात  बता  रहा  मैं  दावे  क ेसाथ  इस  बात  को  कहता  आप  मेरे  साथ

 विलासपुर  का  सी०  एम०  डी०  के  आफिस  प्राइम  मिनिस्टर  के  आफिस  से  भी  ज्यादा  सुसज्जित
 है  ।  इस  तरह  से  वाहियात  किस्म  का  खर्चा  किया  जाता  जिसकी  कोई  जानकारो  नहीं  होती  है  ।
 इसका  भार  उपभोक्ताओं  पर  पड़ता  निश्चित  ही  कोल  इंडिया  के  क्षर्थों  पर  नियन्त्रण  करना
 आवश्यक  अन्यथा  कोयले  की  कीमतें  बढ़ेगी  ।  भ्रष्टाचार  को  रोकना  सरकारी  घन  के
 पयोग  को  रोकना  मिलावट  को  रोकना  चोरी  को  रोकना  तभी  जाकर  हंम
 कोयले  की  वाजिब  कीमत  उपभोक्ताओं  को  दे  सकते  हैं  भौर  देश  का  विकास  कर  सकते  हैं  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 ]
 ध्ोमती  गोता  मुश्लजं  :  मुध्य  चर्ना  पर  आने  से  मैं  माननीय  मन्त्री

 श्री  साठे  का  ध्यान  विशेष  मुह्दे  की ओर  लाना  चाहती  हूं  ।  वे  इस  समय  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं  ओर

 इसलिए  मुझे  माननीय  मम्त्री  श्री  राय  को  निवेदन  करमा  होगा  ।  यह  एन०  पी०  सी०  सी०  के  श्रमिकों
 के  आरे  में  जेसा  कि  आप  भली  प्रकार  जानते  उनके  1050  लोग  लम्बे  समय से  धरना  दे  रहे
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 गोता

 वास्तव  में  साठे  साहब  के  हस्तक्षेप  करने  से  स्थिति  थोड़ी  सुधरी  इन  श्रमिकों  में  से  बहुत
 से  नैमित्तिक  हैं  ।  फिर  उन्हें  नियमित  किया  गया  था  ।  फिर  यह  कहा  गया  था  कि  उन्हें  खपा  लिया
 जायेगा  और  उन्हें  निरन्तर  ठेके  पर  रखने  की  व्यवस्था  को  प्रोत्साहित  नहीं  किया  जाएगा  ।  मुझे  यह
 कहते  हुए  खेद  है  कि  इन  सब  समझौतों  का  प्रबंधकों  द्वारा  खुनकर  उल्लंघन  किया  जा  रहा  है  जबकि

 दूसरी  तरफ  वे  कह  रहे  हैं  कि  वे  करार  का  उल्लंघन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  इस  सन्दर्भ  में  मुझे  नियम  377
 के  अधीन  श्री  नारायण  चौबे  द्वारा  पिछले  वर्ष  दिसम्बर  में  दिए  गए  नोटिस  के  उत्तर  का  ध्यान  भा

 रहा  है  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि  जिन  श्रमिकों  की  छटनी  की  गई  उनमें  कोई  भी  उच्च  कार्य

 कुशल  श्रमिक  नहीं  यह  सरासर  झूठ  मुझे  इतना  समय  नहीं  है  क्‍योंकि  मैंने  मुख्य  विषय  पर
 बोलना  है  लेकिन  इस  झूठ  का  पर्दाफाश  करने  के  लिए  मुझे  कुछ  उदाहरण  देने  हैं  श्री  पी०  एल०
 विशेष  फोरमेन  वह  एक  कुशल  पद  है  ?  क्‍या  बह  एक  कुशल  काय॑  निष्पादन  है  ?

 इसके  श्री  अलाउद्दीन  विशेष  फोरमेन  यहू  कुशल  पद  ह  ?

 श्री  डी०  एम०  विशेष  ग्रेड  ]  )--  क्‍या  यह  कुशल  पद  है  ?  ये  उच्च  कुशलता
 प्राप्त  ब्यक्ति  जिन्हें  हटाया  गया  मैं  आपसे  हस्तक्ष  प  करने  और  यह  सुनिश्चित  करने  का

 अनुरोध  करती  हूं  कि  एन०  पी०  सी०  सी०  में  इस  तरह  सिलसिला  नहीं  चाहिए  जहां  ठेकेदारों
 के  द्वारा  हर  समय  भ्रष्टाचार  किया  जाता  मरे  पास  विस्तार  में  जाने  के  लिए  समय  नहीं  मुझे
 आशा  है  कि  आप  इसके  लिए  कुछ

 इसके  मुझे  मुख्य  मुद्दे  पर  बोलना  मेरे  श्री  अनिल  बसु  ने  बहुत  से  मुद्दों  पर
 बोला  है  जिनसे  मैं  सहमत  हूं  ।  यद्यपि  मुझे  उनका  भाषण  सुनने  का  अवसर  नहीं  मिला  लेकिन  जो  कुछ
 उन्होंने  कहा  मैंने  उनसे  उस  बारे  में  जानकारी  ली  है  ।  मैं  सब  बातों  की  पुनरावृत्ति  नहीं  करूंगी  ।
 लेकिन  जो  कुछ  उन्होंने  ग्करेश्वर  के  बारे  में  कहा  मैं  उसका  पूरा  समर्थन  करती  हूं  ।  मुझे  अभी  भी
 याद  है  कि  साठे  साहब  वहां  खड़े  थे  और  मैंने  उनसे  पूछा  बकेश्वर  का  क्‍या  हुआ  ?

 क्या  आप  हमें  बकरेश्वर  परियोजना  देंगे  जिसे  विदेशी  सहयोग  से  किया  जा  रहा  है  और  जिसे  पश्चिम
 बंगाल  सरकार  लेने  के  प्रयास  कर  रही  साठे  साहत्र  ने  कहा  था  जी  यह  दे  दी

 जाएगी  ।”  तब  मैंने  पूछा  सहयोग  प्राप्त  किया  जाएगा  ?  फिर  साठ  साहब  ने  पुझे  बताया
 था  तो  आप  यह  जानने  में  रुचि  नहीं  रखती  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  को  यह  परियोजना  मिलेगी  या

 नहीं  ।  आप  यह  जानना  त्ाहतो  हैं  कि  हम  किसका  सहयोग  प्राप्त  कर  सकते  हैं--सोवियत  संध  का
 या  जापान  का  ।'  उन्होंने  मुझे  स्पष्ट  उत्तर  दिया  था  कि  बकरेश्वर  राज्य  क्षेत्र  में  आएगी  ओर  उन्होंने
 मुझे  आश्वासन  दिया  था  कि  मुझे  इस  बारे  में  बेचंन  नहीं  होना  यह  आश्वासन  कितनी  ही
 बार  दिया  गया  था  ।

 अब  मुझे  यह  सन्देह  है  कि  उन  सहयोगों  के  बारे  में  श्री  साठे  इसलिए  जिन्तित  थे  क्योंकि  उस
 समय  तक  उन्होंने  यह  समझ  लिया  था  कि  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  को  ऋण  देने  के  लिए
 ग्रत  संघ  की  कोई  शर्तं  नहीं  है और  यही  बात  उनके  मन  में  थी  ।  इसीलिए  वे  इतने  चिन्तित
 थे  और  यह  पूछ  रहे  थे  कि  यह  क्‍यों  पूछ  रहे  हैं  कि  सहयोग  के  लिए  कौन  सा  देश  है  ।”

 आखिरकार  यह  एक  अति  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  बकरेश्वर  विद्युत  परियोजना  में  ऐसा  घटित

 हुआ  है  ।  यद्यपि  वहां  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  श्री  अनिल  बसु  ने  जो  कुछ  कहा  है  मुझे  उसे
 बार  नहीं  दोहराना  चाहिए  परन्तु  मैं  उनकी  बात  का  पूर्णतया  समर्थन  करती  हूं  और  इस  विषय  पर
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 किया  गया  अपितु  हमें  इस  भारी  दायित्व  को  उठाने  के  लिए  मजबूर  किया  गया  और  इसके  लिए  हम
 सामान्य  सहयोग  ऋण  करार  भी  नहीं  कर  सके  जबकि  हम  सोवियत  संघ  से  यह  प्राप्त  कर  सकते  थे  ।

 पश्चिमी  बंगान  में  विद्युत  क्षेत्र  के  बारे  मैं  एक  बात  का  उल्लेख  करना  चाहूंगी  ।  बी०  एच०
 ई०  एल०  द्वारा  विभिन्‍न  कम्पनियों  को  कुछ  बायलर  दिए  गए  थे  ।  इस  सन्दर्भ  में  मुझे  इस  बात  को

 स्पष्ट  करना  है  कि  बी०  एच०  ई०  एल०  का  कायं  निष्पादन  अपने  आप  में  खराब  नहीं  ऐसी  एक
 अथवा  दो  घटनाएं  हो  सकती  हैं  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से इस  विशेष  किस्म  के  बायलर  के  बारे  कुछ
 कठिनाइयां  थीं  और  बी०  एच०  ई०  एल०  ने  इस  प्रकार  के  बायलर  कुछ  परियोजनाओं  को  दिए
 थे  जिनमें  पश्चिमी  बंगाल  की  एक  परियोजना  भी  सम्मिलित  बाद  में  बहु  बायलर  अच्छे  सिद्ध  नहीं

 हुए  और  उन्हें  बदलना  पड़ा  ।  दुर्गापुर  पावर  लिमिटेड  डी०  पी०  एल०  जोकि  एक  राज्य  सरकार  का

 उपक्रम  है  ने  भी  बी०  एच०  ई०  एल०  से  एक  बायलर  लिया  था  और  वह  बायलर  भी  हसी  प्रकार
 विफल  रहा  था  ।  यह  समझौता  किया  गया  था  कि  बी०  एच०  ई०  एल०  किसी  नए  बायलर  से  उसे

 बदल  देगा  और  कोई  मरम्मत  लागत  भी  वसूल  नहीं  करेगा  ।  दुर्भाग्य  से  बाद  में  सरकार  द्वारा  सरकारी

 उपक्रमों  पर  अपने  तरीके  से  भारी  दबाव  डालने  के  कारण  बी०  एच०  ई०  एल०  ने  90  लाख  रुपये

 वसल  किए  जिसे  बाद  में  घटाकर  लाख  रुपये  कर  दिया  गया  ।  परन्तु  क्‍या  मैं  यह  जान  सकती  हूं
 कि  डी०  पी०  एल०  ने  ऐसा  क्‍या  अपराध  किया  है  जो  उसे  बी०  एच०  ई०  एल०  की  गलती  के  लिए
 15  लाख  रुपये  की  अदायगी  करनी  पड़ी  ।  वास्तव  में  इस  बोझ  को  हमारे  कर्धों  पर  रखने  के  बजाय

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाना  चाहिए  पश्चिमी  बंगाल  के  बारे  में  इन  दो  बातों  और

 एन०  पी०  सी०  सी०  के  बारे  में  एफ  बात  का  उल्लेख  करने  के  साथ  ही  अब  मैं  सम्पूर्ण  स्थिति  के  बारे

 में  कुछ  टिप्पणियां  करती  हूं  ।

 कोयला  क्षेत्र  में  उपलब्धियों  के  बारे  में  एक  सूची  बनाई  गई  है  कि  कोयले  की  उत्पादकता  में

 वृद्धि  हुई  है  ।  यह  एक  अच्छी  बात  है  कि  आपने  यह  स्व्रीकार  किया  है  कि  उत्पादकता  में  वृद्धि  हुई
 मैं  यह  क  हूंगी  कि  हर  बार  प्रबन्ध  की  विफलताओं  के  लिए  श्रमिकों  को  दोष  दिया  जाता

 है  ।  यशपि  अधिकःरियों  ने  एक  बार  हड़ताल  की  थी  परन्तु  उससे  श्रमिकों  द्वारा  उत्पादन  पर  कोई
 प्रभाव  नहीं  पड़ा  उस  समय  उत्पादन  में  बिल्कुल  कमी  नहीं  आई  थी  परन्तु  जब  श्रमिक  अनुपस्थित
 ये  तो  उत्पादन  में  गिरावट  आई  थी  ।  अतः  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  जिन  भ्रमिकों  को  आप

 कह  रहे  हैं  उन्होंने  उत्पादन  में  वृद्धि  को  आपकी  उपलब्धि  यह  है  कि  आपने  सी०  आई०  एल०  के

 5500  श्रमिकों  को  इस  वर्ष  बाहर  निकाल  दिया  है  ओर  यह  आपकी  एक  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  है  जिसे

 आपने  उत्पादकता  में  उत्पादन  में  वृद्धि  ओर  हानि  कम  होने  के  साथ  प्रस्तुत  किया  है  ।  मैं

 जनिक  क्षेत्र  में  श्रमिकों  को  कम  करने  के  विचार  को  चुनौती  देना  क्योंकि  हमारे  देश  में

 रोजगार  का  प्रश्न  सर्वोपरि  होना  चाहिये  ।  जब  आप  श्रमिकों  की  छंटनी  करते  हैं  तो  आपके  हवारा  एक
 वर्ष  में  छंटनी  किए  गए  उन  5500  ब्यक्तितयों  और  उनके  परिवारों  के  बारे  में  राज्य  सरकार  को

 सोचना  चाहिए  और  आप  दावा  करते  हैं  कि  यह  एक  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  है  ।

 भी  झ्निल  बसु  :  नेहरू  शताब्दी  समारोह  वर्ष  में  सरकारी  क्षेत्र  की  उपलब्धि  ।

 श्रोमतो  थोता  मुलर्ओो  :  यह  एक  बड़ा  योगदान  प्रभावित  श्रमिकों  में  महिलायें  इस

 उद्योग  का  पहला  शिकार  थीं  ।  यद्यपि  बहुत  थोड़े  से  मामलों  में  नामांकन  के  बारे  में  भी  विचार  किया

 महिलाओं  के  मामलों  वे,नामांकित  महिलाओं  को  स्वीकार  नहीं  कर  रहे  थे  अपितु  केवल

 नामांकित  पुरुषों  को  ही  स्वीकार  कर  रहे  थे  ।  क्या  वे  महिलायें  उत्पादन  में  सहायक  थीं  अथवा  नहीं  ?

 मूझे  एक  महत्वपूर्ण  वास्तविकता  को  उद्धत  करना  चाहिये  ।
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 गोता  मुखर्जों  ]
 अब  जिस  प्रश्न  पर  चर्चा  को  जा  रही  है  वह  राज्य  बिजली  बोर्ड  द्वारा  एन०  टी०  पी०  सी०

 को  देय  धनराशि  के  बारे  में  यह  सच  है  कि  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  उस  धनराशि  की  अदायगी
 करती  चाहिए  जिसकी  इसे  अदायगी  करनी  है  |  कभी-कभी  मुझे  यह  लगता  है  कि  केम्द्रीय  सरकार  इस
 बात  का  राजनैतिक  लाभ  उठाती  है  कि  हमारे  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोडं  द्वारा  इतनी  अधिक

 धनराशि  देय  आप  बहुत  सारे  कांग्रेस  शासित  राज्यों  के  बारे  में  चुप  रहते  यह  भी  अच्छी  बात

 नहीं  है  |  इससे  मेरा  अभिप्राय  यह  नहीं  है  कि  हमें  अदाथगी  करने  का  प्रयास  नहीं  करना  चाहिए  ।

 यदि  यह  सही  है  कि  इन  राज्य  बिजली  बोड्डों  द्वारा  सी०  आई०  एल०  को  बहुत  सी  राशि  देय

 है  तो  यह  बात  भी  सच  है  कि  सी०  आई०  एल०  भी  इन  कम्पनियों  को  भारी  धनराशि  की  देनदार
 वास्तव  में  गत  वर्ष  सी०  आई०  एल०  द्वारा  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  देय  बकाया  ऋण  1,200

 करोड  रुपये  था  ओर  राज्य  बिजली  बोड़  द्वारा  खराब  कोयले  की  सप्लाई  के  लिए  मुआबजे  के  रूप  में
 500  करोड़  रुपए  का  दावा  किया  गया  था  ।  यह  सच  है  कि  कोयले  की  किस्म  नियन्त्रण  की  स्थिति

 बढ़ी  खराब  है  और  खशब  कोयले  की  सप्लाई  के  कारण  बिजली  को  बहुत  नुकसान  होता  पहले
 किस्म  नियन्त्रण  का  कार्य  महिला  श्रमिकों  द्वारा  किया  जाता  था  |  वे  सीपियों  को  बाहुर  निकाल  दिया
 करती  अब  आपने  सभी  महिलाओं  को  बाहर  काल  दिया  इन  राज्य  बिजली  बोर्डो
 को  सप्लाई  किए  जाने  वासे  आपके  कोयले  में  भारी  मात्रा  में  पत्थर  शिलाखंड  आदि  पाए  जाते  हैं  ।

 यह  कोई  हैरानी  की  बात  नहीं  है  कि  वे  मुआवजे  की  मांग  करते  वे  आपको  कैसे  अदायगी  करेंग  ?
 यदि  महिल्त  श्रमिकों  की  छंटनी  नहीं  की  जाती  तो  किस्म-नियंत्रण  बहुत  बेहतर  होता  ।  मैं  अनुभव
 करती  हूं  कि  5,500  लोगों  को  बाहर  निकालना  बिल्कुल  भी  उचित  नहीं  महिलाओं  के  बारे  में
 मैं  पुनः  यह  कहती  हूं  कि  इन  क्षेत्रों  मे ंमहिलाओं  को  अवश्य  नियुक्त  कीजिए  ।

 दुर्घटनाओं  के  बारे  में  मैं  यह  चाहूंगी  कि  आप  भूमिगत  खानों  की  दुर्घटनाओं  की  संख्या  अलग
 से  दीजिए  क्योंकि  अन्यथा  दुर्घटनाओं  की  टर  को  समझना  अत्यन्त  कठिन  खुले  गत॑  की  खानों  में

 बहुत  कम  होती  मैं  वर्ष  1989-90  की  आपकी  रिपोर्ट  में  यह  देखती  हुं  कि  आपने
 कोयला  उत्पादन  के  अपने  लक्ष्य  को  दोबारा  निर्धारित  किया  है  क्योंकि  आप  ऐसा  सोचते  हैं  कोयले  की
 मांग  कम  होगी  ।  आपने  अपने  लक्ष्य  को  2100  लाख  टन  पर  पुनः  निर्धारित  किया  है  क्‍योंकि  मांग  में
 कमी  आई  है  |  फिर  उस  रिण्पर्ट  में  आप  यह  उल्लेख  करते  हैं  कि  मांग  और  उत्पादन  में  अन्तर  को
 यदि  आवश्यकता  पड़ी  तो  आयात  और  खान  से  लेकर  पूरा  किया  जाएगा  ।  आयात  क्‍यों  किया
 इसकी  क्‍या  आवश्यकता  है  ?  हमारे  पास  अच्छी  किस्म  का  कोयला  उपसब्ध  कौन  जानता  है  कि
 अब्ले  क्व  क्‍या  स्थिति  होगी  ?  अतः  भुगतान  संतुलन  की  इस  स्थिति  में  उत्पादन  लक्ष्य  को  कम  करना
 बिलकुल  गलत

 '
 श्रमिकों  के  हित  के  लिए  आप  क्‍या  करने  जा  रहे  मजदूरी  के  बारे  में  कल  लम्बी  चर्चा

 कौ  गई  थी  ।  सबसे  हास्यास्पद  बात  यह  है  कि  आप  सभी  प्रकार  की  हानियों  के  लिए  श्रमिकों  को  दोष
 देते  परन्तु  इसके  मुख्य  कारण  भ्रष्टाघार  और  अपव्यय  तथा  चोरी  हैं  ।  आप  इन  कारणों
 के  बारे  में  क्या  कर  रहे  हैं  ?  15  वर्षों  में आपने  12  चेयरमैन  बदले  मल्यों  में  कितनी  बार  वृद्धि
 हुई  है  ?  श्रसिकों  की  मज़दूरी  में  वृद्धि  के  दुगुने  से  भी  अधिक  मूल्य  वृद्धि  हुई  आपका  सिद्धांत
 फ्रभावहीन  बन  आता  है  ।

 अब्र  विद्य त  के  बारे  में  मैं  समझती  हैं  कि  199  4-9  5  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  बहुत  कम  है  ॥
 इससे  वास्तविक  मांगें  पूरी  नहीं  होंगी  ।  अतः  ताप-बिजली  और  गैस  पर  आधारित  विद्य,त
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 चाहिए  ।  अनुसंघान  और  विकास के  क्षेत्र  में  भी  गम्भीरतापूर्वक  कुछ  कार्य  किया  जाता  भध्ाहिए  क्योंकि

 अब  सौर  ऊर्जा  2  मेगावाट  प्रति  यूनिट  तक  विकसित  की  जा  सकती  परन्तु  हमारे  देश  में  उस
 प्रौद्योगिकी  का  इस्तेमाल  अभी  नहीं  किया  गया  यह  अति  भावश्यक  है  कि  इस  ्षेत्र  में.ये

 कार्य  किए  जाने

 थ्री  साठे  साहिब  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  वे  दो  बड़े  सरकारी  क्षेत्र  के  उपत्रमों  के  प्रभारी  हैं  ।
 मैं  समझती  हूं  कि  उन्होंने  जो  भी  उपलब्धियां  दर्शाई  हैं  उनसे  यह  जाहिर  होता  है  कि  साठे  साहब  द्वारा
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  बन्द  करने  के  बावजूद  श्रमिकों  ने  इन  उपलब्धियों  में  अपना  योगदान
 दिया  है  !  आपको  श्ााली  आंकड़े  प्रस्तुत  करने  के  बजाय  अपनी  रिपोर्ट  में  इस  बात  को  स्वीकार  कर
 लेना  चाहिए  ।  मुझे  यहु  आशा  और  विश्वास  हे  कि  कम  से  कम  इस  बार  आप  भारी  माज्रा  में  विदेशी

 सहयोग  के  विचार  को  बदल  देंगे  जिसका  विल्तृत  ब्योरा  आपने  यहां  नहीं  दिया  है  |  हमें  यह्‌  जानकारी

 नदीं  है  कि  क्या  विचारणीय  विषय  दिए  गए  आपको  वास्तव  में  सरकारी  क्षेत्र  को  आत्म-निर्भर
 अ्रयंव्यवस्था  की  ओर  ले  जाना  चाहिए  और  जनशक्ति  का  सर्वोत्तम  उपयोग  करना  चाहिए  |  सरकारी
 क्षेत्रों  के  बारे  में  विकृत  नीति  अपनाने  की  अपेक्षा  यही  मुख्य  लक्ष्य  होना  चाहिए  ।

 भरी  एन०  टोम्बी  हु  :  सभापति  मैं  ऊर्जा  मन्त्रालय  की  इस

 महत्वपूर्ण  मांग  का  समर्थन  करते  हुए  और  मन्त्रालय  को  अपनी  हादिक  बधाई  देते  हुए  1947  से  कांग्रेस
 सरकार  की  नीतियों  के  बारे  में  कुछ  कहना  कुछ  करमियों  के  बावजूद  ऊर्जा-मन्जरालय  की
 नीतियों  और  उसके  कार्यास्वयन  से  देश  में  सम्पूर्ण  विकास  हुआ  साथ  ही  कृषि  और  दूसरे
 क्षेत्रों  मे ंतथा  विद्यत  उत्पादन  नीति  और  ऊर्जा  नीति  की  सफलता  भी  देश  के  विकास  में  सहयोगी  रही
 है  ।  इसके  तीन  पहलू  हैं  '  पहला  है  दूरदर्शिता  ब  क्‍योंकि  परियोजना  लम्बे  सर्वेक्षण  के  बाद

 मंज्र  की  जाती  सर्वेक्षण  में  काफो  वक्‍त  लगता  है  और  जितनी  ज्यादा  प्रभावी  योजना

 होती  है  सर्वेक्षण  में  ही  ज्यादा  समय  और  कठिनाइयां  होती  किसी  भी  परियोजना  का
 एक  कुशल  अभियंता  और  आयोजन  की  तीस  या  चालीस  साल  पहले  की  गई  कल्पना  का

 णाम  होता  हमारे  आयोजक  और  अभियंता  की  दूरदर्शिता  के  कारण  ही  हमें  आज  उसका  फल  प्राप्त

 हो  रहा  इसका  दूसरा  पहल  रखरखाव  का  है  |  परियोजना  को  केसे  चलाया  जाए  ओर  इसको  शीघ्र
 ओर  ठीक  तरीके  से  कार्यान्वित  कैसे  की  जाये  |

 2.50  भ०  प०

 महोदय  पोठासोन  )

 तीसरा  पहलू  गेर-परम्परागत  साधन  के  उपयोग  के  संबंध  में  है  ।  यह  नीति  स्वदेशी  परम्परागत
 संसाधन्पें  जंसे  तेल  और  परमाणु  ऊर्जा  के  अ८काधिक  उपयोग  पर  बल  देती  है  ।

 मैं  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  से  आया  हूं  जहां  पन  बिजली  पँदा  करने  की  क्षमता  बहुत  अधिक  मेरे  एक
 विपक्ष  के  दोस्त  जिन्होंने  मेरे  पहले  इस  बात  को  कहा  था  कि  अगर  हम  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  को  पन  बिजली
 पैदा  करमे  की  क्षमता  को  उपयोग  में  लाएं  तो  दरसे  हम  सम्पूर्ण  देश  को  बिजली  दे  सकते  ऐसी

 है  -  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  की  पन  बिजली  सम्पदा  |  इस  संबंध  में  मैं  चाहूंगा  कि  एस  दिला  में  सर्वेक्षण  और
 अध्ययन  किया  जाए  ताकि  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  और  छोटे  राज्यों  में  उपलब्ध  इस  एक  बहुमूल्य  क्षमता
 का  अधिकतम  उपयोग  किया  जा  जो  उनके  जीवन  की  मुख्यधारा  बन  सकती  है  तथा  देश  के  अस्य
 भागों  की  भी  इस  क्षमता  से  सहायता  की  जा  सकती
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 ली  एल०  टोस्बी

 संबंध  में  मैं  विशेष  रूप  से  लोकता  पन  बिजली  परियोजना  के  बारे  में  कुछ  कहना
 ओ  कुछ  साल  पहले  ही  चालू  हुई  यह  एक  अनुपम  परियोजना  है  और  देश  भर  में  अपनी  किस्म
 की  एक  ही  परियोजना  इसमें  विशेष  मशीनरी  और  विशेषज्ञता  उपयोग  में  लाई  गई  है  जिससे
 इतिहास  बन  गया  यह  राष्ट्रीय  पन  बिजली  निगम  द्वारा  100  करोड़  रुपये  की  लागत  से  बनाई
 ग़ई  है  ओर  इसका  पूर्ण  श्रेय  इस  निगम  को  जाता  है  ।

 इस  बात  की  आशंका  व्यक्त  की  गई  है  कि  यह  बहुत  समय  तक  काये  नहीं  कर  पायेगी  ।
 लोकता  झील  से  इस  परियोजना  को  जल  भेजा  जा  रहा  है  |  आशंका  इस  बात  की  है  कि  लोकटा  झील
 में  गाद  बहुत  तेजी  से  बढ़ती  जा  रही  है|  हमें  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  मन्त्रालय  जल
 स्‍तर  गहरा  करने  और  जल  की  मात्रा  निरन्तर  बनाये  रखने  के  लिये  कोई  कदम  उठा  रहा

 इसका  दूसरा  पहलू  यह  है  कि  पानी  के  स्तर  को  बनाये  रथने  के  लिये  इसके  आसपास  के  सारे
 क्षेत्र  मे ंपानी  भर  गया  पहले  यह  झील  कुछ  हृद  तक  मौसमी  झील  थी  ।  इसमें  पानी  के  दो  विभिन्‍न
 स्‍तर  एक  तो  बरसात  के  मौसम  में  और  दूसरा  सूखे  के  दौरान  ।  अब  इसमें  सदा  पानी  भरा  रहता

 है  ।  जिससे  इसके  आसपास के  क्षेत्र  में  पानी  भर  गया  जिसके  फलस्वरूप  विसानों  को  हानि  हो
 रही  है  ओर  वे  छती  के  लिए  अपनी  भूमि  उपयोग  में  नहीं  ला  पाते  हैं  ।

 इस  सत्र  के  दौरान  पिछली  बार  मैंने  मन्त्री  महोदय  से  इस  संबंध  में  प्रशश  किया  था  और  उत्षके
 उत्तर  में  उन्‍होंने  कहा  था  कि  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  लोकता  झील  क
 कारण  वहां  भूमि  पानी  में  डूब  गई  है  ।  सच्चाई  तो  यह  है  कि  मैं  उस  क्षेत्र  का  निवासी  हु  और  लोकता
 झील  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  आती  मैं  इस  क्षील  के  किनारे  पर  ही  रहता  हूं  ।  इसलिये  मंरी  बात  सच
 मानी  हसका  बहुत  बड़ा  क्षेत्र  पानी  में  डब  गया  है  और  इससे  प्रभावित  लोगों  को  अन्यत्र
 बसाया  जाना  है  ओर  उन्हें  मुआवजा  भी  दिया  जाना  है  ।

 वहां  जम  रही  गाद  को  ड्रैजरों  या  अन्य  प्रकार  से  निकाला  जाना  मैं  न  तो  कोई
 विशेषज्ञ  हूं  और  न  ही  कोई  अभियंता  जिससे  इस  दिशा  में  कोई  पक्‍का  विचार  दे  लेकिन  यह
 सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  इतनौ  अधिक  लागत  से  बनाई  गई  परिणोजना  काफी  लम्बे  समय  तक
 स्थाई  बनी  रहे  आपको  तुरन्त  कुछ  उठाने  इसके  अलावा  नतो  मेरे  राज्य  में  और  न  ही
 पड़ोसी  राज्यों  अरुणाचल  प्रदेश  और  आसाम  में  कोई  दूसरा  प्रभावी  जल  स्रोत
 इसलिये  बिजली  क्षमता  के  बारे  में  अध्ययन  किया  जाना  है  और  इसका  सर्वेक्षण  करना  अत्यावश्यक  है
 तथा  इस  के  आधार  पर  भविष्य  के  लिये  योजनाएं  तंयार  की  जानी  चाहिएं  और  उन्हें  कार्यान्वित
 करना  चाहिये  ।

 दूसरे  पहलू  पर  आते  हुए  मैं  यह  कहूंगा  कि  कोयला  हमारे  क्षेत्र  में  नहीं  के  बराबर  है  क्योंकि  न
 तो  इस  क्षेत्र  में  रेलवे  पहुंच  पाती  हैं  और  न  ही  इस  क्षेत्र  में  कोई  कोयला  खान  है  ।  लेकिन  आज  कोयले
 की  बहुत  ही  जरूरत  है  क्योंकि  जंगल  कट  गए  हैं  और  हमारे  पास  न  तो  ईंधन  की  लकड़ी  है  और  न
 ही  ऊर्जा  के  कोई  दूसरे  परम्परागत  साधन  इसलिये  कोयला  हमारे  क्षेत्र  में  निश्चित  रूप  से

 घरेलू
 खपत  के  लिये  भेजा  जाना  चाहिए  ।  इस  तरह  भारत  सरकार  को  विशेष  ध्यान  देना  होगा  ।  इस  संबंध
 में  मैं  एक  उदाहरण  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।  गोमांस  को  लकड़ी  के  इंधघन  पर  पकाया  जाता  है  लकड़ी
 का  इंधन  वनों  के  कट  जाने  के  कारण  उपलब्ध  नहीं  इसलिये  कोयला  ही  दूसरा  साधन  है  जो  इंट
 जैसी  अन्य  व  स्‍्तुएं  बनाने  के  लिए  काम  में  लाया  जाता  इंट  सोने  के  भाव  एक  इंट  की  लागत
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 2  रुपये  पड़ती  है  इसलिए  हम  उन  लोगों  की  सहायता  कर  सकते  हैं  जिन्हें  इंधघन  की  लक  डी  और  अन्य
 चीजों  की  कमी  के  कारण  भवन-निर्माण  सामग्री  पर  बहुत  ज्यादा  खर्चा  करना  पड़ता  है  ।

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  बारे  में  बात  करते  हुए  मैं  यह  कहूंगा  छि  आपकी  रिपोर्ट  के
 अनुसार  कुछ  ग्रामों

 का
 0  प्रतिशत  तक  विद्यतीकरण  हो  गया  ।  दूर-दराज  के  गांव  ओर  दुर्गम  पहाड़ी

 क्षेत्र  को  बिजली  की  ज्यादा  आवश्यताएं  हैं  क्योंकि  वहां  मि  ट्री  का  गैस  इत्यादि  ्रीजें  उपलब्ध
 नहीं  होती  हैं  ।  हमें  उन्हें  सस्ती  दरों  पर  बिजली  प्रदान  करनी  होगी  ।  लोकता  पन  बिजली  परियोजमा
 के  चालू  होने  से  लोगों  को  कुछ  हृद  तक  राहत  मिली  हमें  इस  परियोजना  का  फल  अपने  पड़ोसी
 राज्यों  के  साथ  बांटना  चाहिए  ।  लेकिन  हमें  दुगंम  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  गांवों  में  कष्ट  उठा  रहे  लोगों  को
 वरीयता  के  आधार  पर  यह  लाभ  देना  दिन  में  तो  बे  सूयं  की  रोशनी  से  काम  चलाते  हैं  पर  बाकी
 समय  उन्हें  अन्धकार  में  ही  बिताना  पढ़ता  है  ।  ग्रामीथ  विद्युतीकरण  से  इस  क्षेत्र  को  वरीयता  मिलनी

 इस  तरह  का  प्रावधान  अरुणाचल  मिजोरम  और  मेघालय  के  लिये  भी  किया  जाना

 वन-संरक्षण  अधिनियम  के  पारित  होने  से सी०  आई०  एल०  के  लिये  भूमि  अर्जन  की  समस्‍या
 हो  गयी  इससे  कोल  इडिया  लिमिटेड  की  अनेक  परियोजनाओ  को  नुकसान  हुआ  मेरा  तात्पर्य
 यह  नहीं  है  कि  हमें  कोल  इंडिया  लिमिटेड  को  वरीयता  देनी  चाहिए  या  फिर  वन-संरक्षण  का  पश्
 लेना  चाहिये  क्‍योंकि  दोनों  का  महत्व  बराबर  अगर  आवण्यक  हो  तो  सरकार  कानून  में  कुछ
 संशोधन  कर  कोयला  परियोजनाओं  के  लिये  भूमि  अजंन  कर  सकती  है  ।  कोल  इंडिया  लिमिटेड  की
 63  परियोजनाए  भूमि  अजेन  में  देरी  के  कारण  लम्बित  पड़ी  हैं  ।  दोनों  हितों  को  देखते  हुए  अगर
 सरकार  यह  समझती  है  कि  वतंमान  भूमि  अर्जन  कानून  और  वन-संरक्षण  कानून  में  कुछ  संशीधन  की
 जरूरत  है  तो  उसे  करना  चाहिए  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  और
 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  कठिनाई  को  दूर  किया  जाए  ।

 इन  कुछ  शब्दों  के  साथ  मैं  ऊर्जा  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 3.00  भ०  प०

 को  पी०  ए०  एस्टनो  :  मैं  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  ऊर्जा
 क्षेत्र  उच्योग  और  कृषि  के  विकास  में  मुख्य  भूमिका  है  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  यह
 मन्त्रालय  एक  सक्ष्म  और  व्यवहार  कुशल  मन्त्री  के  नेतृत्व  में  है  उन्होंने  ऊर्जा  क्षेत्रों  में  काफी  प्रगति  की
 है|  इसके  लिये  मैं  बधाई  देता  हु  ।

 ह

 इस  बार  ऊर्जा  क्षेत्र  के लिए  बजट  प्रावधानों  में  काफी  वृद्धि  की  गई  वर्ष  1988-89  में
 इस  क्षेत्र  के  लिये  कुल  बजट  प्रावधान  9100  करोड़  रुपये  का  इस  स्राल  इसे  बढ़ाकर  11227
 करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  सरकार  द्वारा  इस  क्षेत्र  को  दिया  गया  यह  अधिक  महत्व  का  दयोतक
 है  अगर  हम  पिछले  एक  साल  में  इस  मन्त्रालय  का  काय॑  देखें  तो  हम  पाते  हैं  कि  इसने  बहुत  महत्वपूर्ण
 क्षेत्रों  में  प्रगति  की  है  ।  |  अप्रैल  1988  और  फरवरी  1989  में  ऊर्जा  उत्पादन  और  प्लांट  लोड  फैक्टर
 उत्पादन  में  क्रमशः  7.6  प्रतिशत  और  54.4  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।  ऊर्जा  के  गैर-परम्परागत  साधनों  में
 भी  काफी  तरक्की  हुई  विद्युत  बोर्ड  का  कार्य  अनुशासमात्मक  और  सुननारू  ढंग  से  चलाने  में  इस
 मन्त्रालय  का  बहुत  ही  ज्यादा  श्रेय  है  ।  इसके  फलस्व९प  भमेक़  विद्युत  बोर्ड  अपनी  बिगड़ी  हुई  स्थिति

 को  भी  सुधारने  में  सफल  हुए  इसी  क्षेद्रोथ  विद्य,त  ग्रिडों  के  विकास  और  राष्ट्रीय  विद्य,त
 प्रिडों  की  निरन्तर  प्रगति  बहुत  बड़ी  उपलब्धी  मुझे  विश्वास  है  कि  राष्ट्रीय  विद्यूत  प्रिड  के  स्थापित

 होने  के  बाद  विद्य,त  उत्पादन  तथा  वितरण  में  क्षेत्रीय  असन्तुलन  समाप्त  हो  जाएगा  ।
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 पी०  ‘Qo  एन्टबी  ]
 इसके  बाद  मैं  इस  क्षेत्र  के  कुछ  समस्याग्रस्त  क्षेत्रों  का  उल्लेख  करता  हूं  ।  हम  अभी  भी  प्रभावी

 विश्व त  मांग  के  प्रबंध  तथा  ऊर्जा  के  संरक्षण  के  उपायों  में  बहुत  पीछे  जब  इस  शताब्दी  की  शेष
 अवधि  के  लिए  ऊर्जा  उत्पादन  की  योजना  बनाई  जाए  तो  हमें  गम्भीरता  पूर्वक  संरक्षण  संबंधी  उपायों
 ओऔर  मांग  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  |  यह  अनुमान  है  कि  आठवीं  बोजला  में  प्रस्तावित

 रिक्त  98000  मेगावाट  नई  विद्युत  क्षमता  आने  के  बाद  भी  इस  योजना  की  अवधि  के  अन्त  में
 भग  दस  प्रतिशत  की  कमी  रहेगी  क्‍योंकि  मांग  में  काफो  वृद्धि  हो  रही  इसलिए  का  रगार  मांग  प्रबन्ध

 बहुत  आवश्यक  मन्त्रालय  के  वाधिक  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  ऊर्जा  क॑  संरक्षण  हेतु  अनेक

 उपाय  किए  जा  रहे  मैं  इन  उपायों  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 दूसरा  समस्या  ग्रस्त  क्षेत्र  परेषण  सम्भवतः  भारत  में  परेषण  में  सबसे  ज्यादा  नुकसान  होता
 हैं  ।  वाधिक  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  वर्ष  1986-87  के  लिए  परेषण  ओर  वितरण  में  23-50
 प्रतिशत  का  नुकसान  हुआ  ।  वास्तव  में  विद्युत  की  कमी  के  लिए  मुख्य  रूप  से  क्षमता  का  कम  उपयोग
 तथा  परेषण  में  नुकसान  को  माना  जा  सकता  संयंत्र  भार  क्षमता  में  सुधार  अर्थात्‌  क्षभता  के

 उपयोग  में  सुधार  लाने  से  हमारे  पास  और  अधिक  विद्युत  होगी  ।  एक  अनुमान  के  मुतात्रिक  संयंत्र
 भार  क्षमता  में  हर  एक  प्रतिशत  सुधार  लाने  पर  “500  मंगावाट  विद्युत  का  अधिक  उत्पादन  होगा
 इतनी  ही  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  नरं  क्षमता  स्थापित  करने  में  200  करोड़  रुपये  की  जरूस्त  पड़गी  ।
 इससे  धनराशि  के  संदर्भ  में  संयंत्र  में  संयंत्र  भार  क्षमता  में  सुधार  के  महत्व  का  पता  लगता  है  ।  दुर्भाग्य
 से  पिछले  वर्षों  के  दोरान  परेषण  में  हुए  नुकसान  में  वृद्धि  हुई  भारत  में  यह  नुकमान  21  प्रतिशत
 होता  है  जबकि  विषसित  देशों  में  मह  8  से  12  प्रतिशत  के  बीच  होता  एक  अनुमान  के  अनुसार
 इस  नुकसान  में  एक  प्रतिशत  की  कमी  ल'ने  से  लगभग  450  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व
 वर्ष  आ  सकता  इससे  विद्युत  सप्लाई  को  बढ़ाने  के  लिए  संस।धन  उपलब्ध  हो  सकते  हैं  ।  इसलिए  मैं

 सुझाव  देता  हूं  कि  परेषण  तथा  वितरण  में  होने  वाले  नुकसान  को  घटाने  तथा  सयंत्रों  की  क्षमता  के
 उपयोग  में  वृद्धि  कश्ने  क ेलिए  सभी  सम्भव  उपाय  किए  जायें  ।

 अब  मैं  अपने  राज्य  केरल  की  कुछ  समस्याओों  का  जिक्र  करता  एक  समय  था  जब  केरल

 विद्युत  के  मामले  में  एक  समस्यारहित  राज्य  माना  जाता  था  ।  लेकिन  पिछले  पांच  ८र्षों  के  दोरान  यह
 गलत  साबित  हुआ  राज्य  में  विद्युत  की  अत्यधिक  कमी  है  जिससे  औद्योगिक  विकास  बुरी  तरह
 प्रभावित  हुआ  है  ।  ऐसा  इसलिए  है  क्‍योंकि  के  रल  पूर्णतया  जल  विद्युत  पर  निर्भर  जब  मानसून  विफल

 रहा  तो  जलाशय  सूख  गए  ओर  केरल  लोग  अंधकार  में|डब  गए  स्थिति  इसलिए  आई  कि  राज्य  की
 ऊर्जा  आवश्यकताओं  की  कोई  उचित  योजना  नहीं  थी  ।  कोई  भी  राज्य  सिर्फ  जल  विद्युत  पर  ही
 लिभर  नहीं  रह  सकता  योजनाकारों  ने  इस  स्थिति  की  परिकल्पना  नहीं  की  थी  ।  केन्द्र  ने  केरल
 की  ऊर्जा  समस्याओं  पर  अधिक  ध्यान  नहीं  दिया  |  आम  भावना  यहु  थी  कि  केस्ल  कोयला-श्वातों  से

 बहुत  दूर  इसलिए  ताप  बिश्युत  संयंत्र  अब्यावहारिक  केरल  के  विद्युत  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  निवेश
 लगभग  शून्य  फिर  भी  मैं  केरल  में  एक  ताप  विद्युत  संयंत्र  लगाने  के  निर्णय  के  लिए  सरकार  का
 धन्यवाद  करता  हूं  ।  वास्तव  में  मानमीय  मंत्री  श्री  बसंत  साठे  ने  एक  दिन  सभा  में  कहा  कि  केस्ल  में
 ताप  बिद्युत  संयंत्र  लगाया  जाएगा  ओर  एक  आणविक  विद्युत  संयंत्र  लगाने  के  मुद्दे  पर  भी

 पूर्वक  विचार  किया  जाएगा  ।  इसके  लिए  मैं  मंत्री  भहोदय  को  बधाई  देता  हूं  ।  मुझे  आशा  है  कि  ये
 अति  शीघ्र  सगाए  लेकिन  इन  संपंतों  के  लिए  इस  वर्ष  की  बजट  मांगों  में  कोई  आवंटन

 नहीं  मुझे  आशा  है  कि  हस  उद्देश्य  के लिए  आवश्यक  घनराशि  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ।
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 यह  आम  बात  है  कि  केरल  में  जल  विद्युत  की  क्षमता  का  भी  पूर्णतया  उपयोग  नहीं  हुमा  है  ।
 काफी  क्षमता  का  अभी  उपयोग  नहीं  हुआ  देश  के  वातावरण  तथा  पयविरण  को  बचाने  के  उत्देश्क
 से  शांत  घाटी  परियोजना  को  मंजूरी  नहीं  दी  गई  हम  इसे  सह  स्वीकारते  लेकिन  जब  शांत
 घाटी  परियोजना  को  अस्वीकृत  किया  गया  था  तब  तत्कालीन  प्रधानमंत्री  स्वर्गीय  भ्रीमती  इन्दिरा
 गांधी  ने  यह  वायदा  किया  था  कि  केरल  में  इसके  विकल्प  में  एक  और  जल  विद्युत  परियोजना  स्थापित
 की  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  सझकार  के  पास  लम्बित  पड़े
 अन्य  जल  विद्युत  परियोगनाओं  को  मंजूरी  दे  दें  ।

 मुझे  इस  बात  से  बहुत  खुशी  है  कि  सरक्रार  ने  माइक्रो  तथा  लधु-जलविश त  हकाइयों  पर  कुछ
 अनुसंधास  किया  है  जिससे  भोर  अधिक  सस्ती  दर  पर  विद्युत  का  किया  जा  सकता  इस
 क्षेत्र  में अत्यधिक  संभावनायें  हैं  ।  लेकिन  मुझे  लगता  है  कि  इस  संबंध  में  और  खासकर  दक्षिण  क्षेत्र  में
 पर्याप्त  कार्य  नहीं  हो  रहा  है  ।  मैंने  प्रतिवेदन  में  देखा  कि  उत्तरी  क्षेत्र  में  स्थापित  क्षमता  अनुरोध
 मेंगावाट  है  जबकि  दक्षिणी  क्षत्र  में  सिर्फ  की जाए  मैगावाट  केस्लर  में  तदियों  पर  सथु  तक
 माइक्रो  योजनाएं  चलाने  की  काफी  संभावनाएं  विद्यमान  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध
 करता  हुं  कि  इस  मामले  में  और  अधिक  पहल  की  जाए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  एक  बार  इस  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 डा०  ए०  कलानिधि  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  ऊर्जा  मंत्रालय  के
 अन्तगेत  गनुवान  मांगों  पर  चर्चा  के  लिए  डी०  एम०  के०  की  तरफ  से  मुझे  भाग  लेने  का  अवसर  देने
 के  लिए  आपका  धन्यवाद  कश्ता  हूं  ।

 जैसा  कि  आप  जानते  विद्यत  उत्पादन  संयंत्र  भार  क्षमता  पर  निर्भर  करता  इस  दिशा
 में  बहुत  कम  सुधार  हुआ  इस  वर्ष  हम  54.4  प्रतिशत  ही  प्राप्त  कर  सके  हमें  इसमें  सुधार  लाने

 का  प्रयास  करना  जहां  तक  अन्य  देशों  का  सम्बन्ध  है  तो  जंसा  कि  माननीय  क्दस्थ  ने  बताया

 विकासशील  देशों  ने  66  प्रतिशत  तक  उपलब्धि  की  है  जबकि  हमारी  उपलब्धि  सिर्फ  54.4

 प्रतिशत  ही  है  ।

 हम  विद्युत  के  परेषण  और  वितरण  में  अत्यधिक  नुकसान  उठा  रहे  हैं  जो  कि  22
 प्रतिशत  यदि  इसमें  एक  प्रतिशत  भी  कम  हो  जाए  तो  हम  350  मेगावाट  विद्युत  प्राप्त  कर
 सकेंगे  ।  परेषण  तथा  वितरण  के  नुकसान  को  कम  करने  के  लिए  कारगर  उपाय  करने  होंगे  ।

 के  दशक  के  लिए  केन्द्रीय  विद््‌त  प्राधिकरण  ने  एक  दीघं-कालीन  योजना
 तैयार  की  है  जिसमें  लाख  मेगावाट  विद्युत  के  उत्पादन  की  परिकल्पमा  की  गई  वर्ष

 के  दोरान  विद्युत  उत्पादन  सम्बन्धी  रिपोर्ट  का  अध्ययन  करने  से  ज्ञात  होता  है  कि
 4496.5  मैगावाट  अतिरिक्त  बिजली  तैयार  की  गई  जिसमें  से लगभग  क्षमता  मेगाषाष्ट  तब

 विद्यूत  937.0  मैगाबाट  जल  विद्यूत  और  लगभग  23.50  मंगाबाट  परमाणु  क्श्च त  ।  जहां  तक

 तमिलनाड़्‌  का  सम्बन्ध  वहां  आवश्यकता  अधिक  है  जबकि  हमारी  उत्पादन  क्षमता  इस  प्रकार  है  :

 ताप विद्य मैंग्राथाट परमाणु मंगाबाठ ओर जल मैगावाट । यदि बार्षिक रिपोर्ट को देखा जाए तो परियोजनाओं की सूची पढ़ने से दुख यह इस प्रकार है : उत्तरी क्षेत्र : ताप विद्य ओरैगा । ज्ल विद्यू त माही बजाज । 253
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 ए०
 क्षेत्र  :  ताप  विद्यू  कोरबा  ।

 जल  विद्य्‌  त--बरगी  ।

 इक्षिणों  क्षेत्र  :  ताप  विद्यु  रामगुन्डम  ।
 जल  विद्युत  कदम्परी  |

 और  जहां  तक  तमिलनाडु  का  सम्बन्ध  केवल  लोउर  मेदूर  में  एक  परियोजना  चल  रही  है  ।
 अनेक  योजनाएं  सरकार  की  मंजूरी  के  लिए  पड़ी  उदाहरण  के  तौर  पर  लगभग  10.9  करोड़  रु
 लागत  वाली  तंजोर  जिले  में  कोविल  कल्‍लापल  परियोजना  जिससे  5  मैगावाट  बिजली  पैदा  होगी  ।

 यह  परियोजना  केन्द्रीय  सरकार  क  पास  मंजूरी  के  लिए  पड़ी  कोडन  कुलम  परमाणु  बिजली
 परियोजना  भी  है  |  चेरनोबिल  दुघंटना  के  एक  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई  हैं  और  अनेक  बातें  उठाई
 गई  है  ।  तमिलनाडु  के  डा०  करुणानिधि  ने  इसके  हानि-लाभ  का  अध्ययन  करने  के  लिए
 विशेषज्ञों  की  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  के  गठन  का  अनुरोध  किया  है  ।

 उत्तर  मद्रास  में  630  मैगावाट  क्षमता  का  एक  ताप  बिजली  घर  लगाने  का  प्रस्ताव  है  बाद  में
 जिसकी  क्षमता  बढ़ा  कर  2000  मंगावाट  कर  दी  जाएगी  ।  मेरे  व्रिचार  में  सरकार  को  तमिलनाड  की
 सभी  लम्बित  परियोजनाओं  को  शीघ्र  ही  मंजूरी  दे  देनी  चाहिए  ।

 जहां  तक  नवीकरण  ओर  आधुनिकीकरण  का  सम्बन्ध  इस  दिशा  में  बहुत  +म  प्रगति  हुई
 है  ।  आपके  विवरण  के  लगभग  5000  करोड़  रु०  मंजूर  किए  गए  हैं  ओर  इसमें  से  केवल
 240  करोड़  रु०  हस्तेमाल  किए  गए  बड़े  दुख  की  बात  है  कि  केवल  इतनी  कम  राशि  खर्च  की
 गई  ओर  शेष  राशि  खर्च  नहीं  की  गई  ।  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  के  नवीकरण  और  आधुनिकीकरण
 हेतु  उपलब्ध  निधियों  के  सही  उपयोग  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 बिजलौ  की  मांग  और  आपूर्ति  के  बीच  भारी  अम्तर  है  कम  किया  जाना  चाहिए  ओर
 सभी  लम्बित  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  की  जानी  पश्चिम

 तमिलनाडु  और  सभी  तटवर्ती  राज्यों  में  जल  और  ज्वारीय  ऊर्जा  उत्पन्न  करने  की  बहुत  गंंजाइश  है  ।

 यदि  हम  वाधिक  रिपोर्ट  को  देखें  तो  ज्ञात  होगा  कि  देश  में  अधिष्ठापित  जल  एवं  तापीय

 विद्य,त  प्रणाली  के  राज्यवार  ब्यौरे  के  गुजरात  का  स्थान  सर्वोच्च  गुजरात  में  इनकी
 संख्या  618  उत्तर  प्रदेश  में  293,  राजस्थान  में  173,  मध्यप्रदेश  में  137,  पंजाब  में  125  जबकि

 तमिलनाडु  में  यह  संख्या  केवल  113  है  ।  प्रत्येक  क्षेत्र  में  तमिलनाडु  को  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।

 इसी  लिए  दक्षिण  के  निवासियों  मे  यह  कहना  शुरू  कर  दिया  है  कि  उत्तर  भारत  समृद्ध  हो  रहा  है  भोर
 इक्षिण  में  अवनति  हो  रही  मेरे  विचार  में  आपको  दक्षिणी  राज्यों  की ओर  अधिक  ध्यान  देना
 चाहिए  ।

 जहां  तक  कोयले  का  सम्बन्ध  आगामी  5  वर्षों  में  हमें  201  मिलियन  टस  कोयले  की
 आवश्यकता  होगी  ।  मेरे  विचार  में  आपने  के  आयात  पर  प्रतिबमन्ध  लगा  दिया  पिछले  वर्ष
 हमने  आस्ट्रेलिया  से  3  लाख  टन  कोयले  का  आयात  किया  इस  बर्ष  आपने  यह  मात्रा  कम  कर

 मेरे  विचार  में  आप  को  पूरा  नहीं  कर  थायेंगे  ।  कोयले  के  आयात  में  कोई  बुराई  नहीं  है  ।
 आवश्यकता  होने  पर  हमें  कोयले  का  आयात  करना  जहां  तक  तमिलनाडु  का  सम्बन्ध

 हम  पूर्णतया  ताप  विद्य,त़  परियोजनाओं  पर  आश्षित  हैं  जिनके  लिए  कोयले  की  आवश्यकता  होती  है  ।
 कोयले  के  बिना  बिजली  तैयार  नहीं  हो  सकती  और  बिजली  के  बिना  कोई  उद्योग  नहीं  चल  सकता  ।
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 औद्योगिक  विकास  की  दृष्टि  से  तमिलनाडु  अन्य  राज्यों  से  बहुत  पीछ  अतः  भब  आपको  न  केवल
 ट्रेडिंग  कम्पनियों  के  लिए  कोयले  क्री  सप्लाई  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  बल्कि  विद्यूत॒  क्षेत्र  क ेविषय
 में  भी  सोचना  चाहिए  ताकि  हमारी  मांगों  को  पूरा  किया  जा  सके  और  ताप  बिजली  घर  बेहतर  ढंग
 से  काय्य  कर  सकें  ।

 इलेक्ट्रानि  की  क्षेत्र  मेंवी०  सी०  आर०  और  वी०  सी  ०  पी०  उद्योगों  को  अधिक  बिजली  की
 आवश्यकता  नहीं  होती  ।  मुशे  शात  हुआ  है  कि  भारत  सरकार  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  ऐसे  कारखाने
 लगाने  जा  रही  है  ।  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  ऐसे  कुछ  का  रखाने  तमिलनाडु  में  भी  लगाएं  ।  इस  विषय
 का  भापके  मंत्रालय  से  सम्बन्ध  नहीं  है  परन्तु  फिर  भी  मैं  अनुरोध  कर  रहा  हूं  क्‍योंकि
 और  बनाने  वाले  कारखानों  में  बिजली  को  खपत  कम  है  और  इसीलिए  तमिलनाडु  के
 साथ  इस  क्षेत्र  में  न्‍्याय  होना  चाहिए  ।

 मुझे  पता  लगा  है  कि  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  मद्रास  परमाणु  विद्युत  परियोजना
 में  बिजली  का  उत्पादन  आधा  हो  गया  मेरे  विचार  में  आपको  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  का

 करना  चाहिए  ।

 23-24  1989  को  प्रधानमंत्री  द्वारा  बुलाए  गए  एक  सम्मेलन  विद्युत
 पर्यावरण  प्रभावी  ग्रिड  टेरिफ  को  युवितिसंगत  ऊर्जा  संरक्षण  और  आठवीं  योजना  में
 लगभग  30,000  मेगा  यूनिट  अतिरिक्त  क्षमता  सुनिश्चित  करने  के  उपायों  जैसे  मुद्दों  पर  विचार
 किया  गया  था  ।  मैं  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहूंगा  कि  विद्युत  उत्पादन  में  निजी  क्षेत्र  का  योगदान  बढ़ाने
 के  लिए  सरकार  के  क्या  प्रस्ताव  गैस  पर  आधारित  ऐसी  परियोजनाओं  के  विस्तार  के  बारे  में
 सरकार  के  पास  क्या  प्रस्ताव  है  जिनकी  स्थापना  और  उत्पा'न  के  बीच  की  अवधि  कम  हों  ?  क्‍या
 सरकार  पर्यावरण  और  वनों  की  दृष्टि  से  आठवीं  योजना  से  सम्बन्धित  परियोजनाओं  को  शीष्र
 स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  बन  संरक्षण  1980  की  कठोर  धाराओं  से  छूट  प्रदान
 करेगी  ?

 मैं  नेवेली  के  बारे  में  एक  बात  कहना  चाहूंगा  |  हमारा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  तीसरी
 खान  में  खनन  काये  आरम्भ  करे  क्‍योंकि  चालू  परियोजनाओों  में  840  मैगावाट  क्षमता  के  दूसरा  ताप
 बिजली  घर---चरण  दो  पर  काय  होता  है  और  दूसरी  खान  से  47  मिलियन  टन  से  10.5  मिलियन
 टन  कोयला  मिलना  हम  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करते  है  कि  वे  हमें  तीसरी  खान  में

 खनन  कार्य  की  अनुमति  दे  ताकि  हमें  अधिक  बिजली  मिल  सके  ।

 मुझे  ज्ञात  हुआ  है  कि  ऊर्जा  नाभिकीय  सरक्षण  संगठन  नोडल  कन्‍जरवेशन  आर्गेनाइजेशन  )
 ने  सरकार  को  विस्तुत  सिफ  रिशें  भेजी  हैं  ।  मैंने  इस  बाठ  का  जिक्र  पिछली  बार  भी  किया  था  ।  पता  नहीं
 सरकार  ने  कौन-सी  सिफारिशें  स्वीकार  की  हैं  ।  क्या  आप  वास्तव  में  मामले  में  गम्भीर  हैं  या  नहीं  ?

 मुझे  ज्ञात  हुआ  है  कि  देश  में  किसी  स्थान  पर  ऊर्जा  संरक्षण  ओर  प्रबंधन  केन्द्र  स्थापित  किया
 जाएगा  ।  मैं  भारत  सरब.र  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यह  केन्द्र  तमिलनाडु  में  स्थापित  किया  जाए
 ताकि  तमिलनाडु  में  ऊर्जा  का  हो  सके  और  प्रौद्योगिकी  और  उपकरण  विकास
 की  उस्नत  सुविधाएं  मिल  सकें  जिससे  कि  पारेषण  ओर  वितरण  के  दोरान  होने  काली  बिजली  की
 क्षति  को  रोका  जा  सके  और  ऊर्जा  संरक्षण  पर  अनुसंधान  आदि  हो  सकें  ।

 मैं  गय॑  के साथ  कह  सकता  हूं  कि  जब  wo  करुणानिधि  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  थे  तब

 15811  गांवों  में  बिजली  पहुंचाई  जा  चुकी  थी  ।  राज्य  में  लगभग  90  प्रतिशत  किद्युतिकरण  डा०
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 क्जि--न  ++  शा  नम  ८  पत्ना-ः

 (०  कलानिधि  ]
 करणानिधि  के  शासनकाल  में  हुआ  केवल  20  गांवों  में  क्जिली  पहुंचाई  जानी  शेष  इसलिए
 मैं  माननीय  मन्‍त्री  श्री  बसंत  साठे  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  हमें  अधिक  बिजली  प्रदान  करें  ।  वह
 एक  प्रगतिशील  व्यवित  है  और  पिछली  बार  भी  जब  मैंने  वाद-विवाद  में  भाग  त्रिया  तब  उन्हें

 ही  कहा  था  ।  उनका  हृदय  बहुत  उदार  है  |  उन्होंने  कई  बार  तमिलनाडु  राज्य  का  दौरा  किया
 है  ओर  स्क्‍्यं  वहां  की  बिजली  की  समस्या  देखती  वहू  जानते  हैं  कि  हम  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  बहुत
 पिछड़े  हुए  आज  हमारा  स्थान  1976  में  जब  डा०  करुणानिधि  मुख्यमंत्री  थे  तब

 हमारा  तीसरा  स्थान  लगभग  दस  वर्ष  से  अधिक  के  अन्तराल  जबकि  वह

 मुख्यमंत्री  नहीं  हम  बहुत  पिछड़  गए  हैं  और  हम  पानी  की  बिजली  की  कमी  जेसी  समस्याओं
 का  सामना  कर  रहे  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  सभी  लम्बित

 विद्यूत  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दें  ताकि  हमें  अधिक  बिजली  मिल  जब  हमें
 अधिक  बिजली  मिलेगी  तो  हमारे  पास  अधिक  ऊर्जा  होगी  ।  जब  हमारे  पास  अधिक  ऊर्जा  होगी  तो
 अधिक  कारखाने  खोले  जा  सकते  हैं  और  इसके  परिणामस्वरूप  हम  अपनी  स्थिति  पूर्ववत्‌  बना  सकते

 हैं  ।  हम  पूरे  देश  में  प्रथम  स्थान  भी  ले  सकते  हैं  ।

 जहां  तक  मद्रास  शहर  का  सम्बन्ध  यहां  पानी  को  कमी  पीने  के  पानी  की  भी  भारी
 कमी  है  जिसके  लिए  हमें  भूमिगत  पानी  निकालना  पड़ता  भू:मगत  पानी  निकालने  के  लिए  हमें
 अधिक  अश्व  शक्ति  के  पम्पों  का  इस्तेमाल  करना  पड़ता  इसके  लिए  भी  ऊर्जा  की  आवश्यकता

 है  ।  सभी  दृष्टिकोण  से  बिजली  की  कमी  ही  हमारे  लिए  सबसे  बड़ी  कठिनाई  मैं  माननीय  मंत्री
 जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन  मुद्दों  पर  विचार  करके  हमें  अधिक  बिजली  देने  का  प्रयास  करें

 ताकि  हम  भारत  के  अन्य  राज्यों  से  प्रतिस्पर्द्धा  कर  सके  ।  यहां  मैं  यह  उल्लेख  करना  कि  मुझे  इस
 बात  पर  आपत्ति  नहीं  है  कि  अन्य  राज्यों  को  अधिक  बिजली  मिलें  ।  न  ही  मैं  किसी  राज्यों  पर
 टिप्पणी  करना  चाहता  हूं  कि  राज्य  को  अधिक  बिजली  क्‍यों  दी  गई  है  और  हमें  कम  क्‍यों  दी

 है
 ?'

 हम  सभी  भाई-भाई  हैं  और  भारत  का  अभिन्न  अंग  हमें  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  कि
 किसी  राज्य  को  अधिक  बिजली  क्यों  मिलती  है|  परन्तु  साथ-साथ  कृपया  हमें  हमारा  उचित  हिस्सा
 देने  की  कोशिश  करें  ।  हम  सर्दंव  आपकी  ओर  मित्रता  का  हाथ  बढ़ाते  हैं  और  हम  अपनी  आवाज  भी
 उठाते  हैं  तथा  अपने  अधिकारों  की  मांग  भी  करते  हम  अपनी  नीतियों  पर  अडिग  हैं  ओर  द्टम
 सर्देव  अपने  अधिकारों  के  लिए  लड़ते  हैं  ।

 इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  सभी  लम्बित  परियोजनाओं  को

 मंजूरी  दे  दें  जिनमें  से  एक  तजावुर  का  जिक्र  मैं  पहले  ही  कर  चुका  हूं  ।  यहू  परियोजना  मेरे  नेता  के
 जिले  अर्थात्‌  कोविलकल्लपले  में  है  --5  मंगावाट  यूनिट  के  लिए  और  नार्थ  मद्रास  जिले  जहां  से  मेरे
 मित्र  श्री  सोमू  प्रतिनिधि  है  वहां  630  मैगावाट  क्षमता  के  ताप  बिजलो  घर  का  विस्तार  और  आधुनिकी  -
 करण  किया  जाना  सोवियत  संध  में  हुई  त्रासदी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कुड़नकुलम  परियोजना  के
 बारे  में  पुनः  विधार  किया  जाना  चाहिए  या  किसी  विशेषज्ञ  की  राय  ली  जानी  आपको  इन
 सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखना  मैं  सम्बन्धित  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह
 तमिलनाशु  को  जनता  के  अनुरोध  को  स्वीकार  करने  की  कृपा  करें  ।  फेसला  हमारे  हक  में  हों  ही  चुका
 है  ।  इसलिए  यह  समझने

 का
 प्रयास  करें  और  हमें  अधिक  बिजली  देने  का  प्रयास  करें  ताकि  हम

 आपके  साथ  बेहतर  ओर  सौहादंपूर्ण  सम्बन्ध  रख  सके  ।  तमिलनाड  की  जनता  श्री  साठे  को  स्देव  दिल
 से  याद

 हु
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 हरी  कल्पनाथ  राय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  वित्तीय  वर्ग  1989-90  के  लिए  ऊर्जा
 मन्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर  बल  रही  चर्चा  में  इस  मौके  पर  हस्तक्षेप  करने  की  अनुमति  दिए  जाने
 पर  आपको  धन्यवाद  देता  प्रारम्भ  मैं  राज्य  मन्‍्त्री  की  हैसियत  से  उन  माननीय  सदस्यों  का
 घन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  हस  जोरदार  वाद-विवाद  में  भाग  लिया  और  जो  मेरे  भाषण  के  उपरान्त
 इसमें  भाग  लेंगे  ।  ऊर्जा  आर्थिक  प्रगति  का  पर्याय  है  तथा  भारत  जैसे  विकासशील  देश  बिजली  इस
 ऊर्जा  का  एक  मुख्य  भाग  अतः  यह  कहना  अनुचित  नहीं  होगा  कि  विद्युत  विभाग  के  का्यंकलाप
 इस  देश  के  सभी  नागरिकों  और  विशेष  तौर  पर  आथिक  विकास  से  सम्बद्ध  लोगों  के  लिए  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  है  ।

 यदि  मैं  कहूं  कि  विद्युत  शक्ति  विकास  की  बुनियादी  आवश्यकता  है  तो  यह  सर्वंबिदित  बात
 है  क्योंकि  यह  एक  स्वयं  सिद्ध  तथ्य  इस  बात  को  महसूस  करते  भारत  के  महान  निर्माता
 पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  क्कास  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  की  सूशबूक्ष  भोर  दूरदृष्टिता  नए
 भारत  के  शुरू  में  बहुउद्देशीय  जल  परियोजनाओं  में  निवेश  पर  बल  दिया  था  जिससे  कृषि  उत्पादन
 में  भी  वद्धि  हुई  और  बिजली  उत्पादन  भी  बढ़ा  जिसकी  बहुत  आवश्यकता  थी  ।  पिछली
 ओर  यदि  मैं  कहूं  कि  मेरी  तो  कोई  गलती  नहीं  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  भी  इस
 कार्य  पर  बल  देना  जारी  जैसा  कि  सदस्योगण  जानते  द्वी  मुझे  कहते  हुए  खुशी  हो  रही  है
 कि  श्री  राजीव  गांधी  के  प्रगतिशील  नेतृत्व  में  वतंमान  सरकार  भी  इस  कार्य  पर  बल  दे  रही  है  भौर
 इस  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  विगाग  को  अमूल्य  सहायता  दे  रही  हैं  ।

 जैसा  कि  सदस्यगण  जानते  ही  हैं  भौर  स्पष्टतः  मुझे  इस  समय  यह  बात  कहने  की  भी
 आवश्यकता  नहीं  परन्तु  फिर  भी  बात  को  जारी  रखते  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इस  बल  के
 कारण  बिजली  उत्पादन  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  जो  1947  में  1362  मंगावाट  वह  सातवीं
 योजना  के  शरू  में  बढ़कर  42,585  मैंगावाट  हो  गई  और  भाज  यह  क्षमता  58,000  मंगावाट  से  भी
 अधिक  है  ।  यदि  हम  समूचे  ऊर्जा  क्षेत्र  को  लें  तो  इस  क्षेत्र  के  प्रति  सरकार  की  वचनबद्धता  इस  बात
 से  देखी  जा  सकती  है  कि  लगभग  30  प्रतिशत  योजनागत  निधियां  इस  क्षेत्र  के लिए  आवंटित  की  गई
 हैं  और  इसमें  से  70  प्रतिशत  धनराशि  विद्य,त  के  लिए  आवंटित  की  गई  है  ।

 उपाध्यक्ष  यह  कहना  असंगत  नहीं  होगा  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 योजना  आयोग  द्वारा  निर्धारित  6  प्रतिशत  बिकास  विद्युत  क्षेत्र  पर  भी  लागू  होती  है  जिसके

 परिणामस्वरूप  आगामी  दशक  में  लगभग  140,000  मैगावाट  अतिरिक्त  क्षमता  का  लक्ष्य  प्राप्त  कश्ना

 होगा  ।  हमारे  सामने  यह  लक्ष्य  यह  लक्ष्य  बिशाल  और  कठिन  तो  है  परन्तु  हसे  प्राप्त  करना

 असंभव  नहीं  है  ।  मैं  राष्ट्र  के  प्रति  अपना  दायित्व  निभाने  की  दिशा  में  इस  विभाग  के  प्रयासों  के  लिए
 सभी  सदस्यों  से  सहयोग  का  नम्न  निवेदन  करता  हूं  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  विभिन्‍न  मुद्दों  को  बहुत  ध्यान  से  सुनता  रहा  हूं  भर  यह
 सोचता  रहा  हूं  कि  इस  देश  के  नागरिकों  को  बिजली  प्रदान  करने  सम्बन्धी  बुनियादी  मुद्दे  गया  वे

 कहां  चाहते  कब  चाहते  किस  क्वालिटी  की  चाहते  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  कई  सुझाव
 अल्यन्त  महत्वपूर्ण  है और  मैं  आपको  आश्वासन  देता  हूं  कि  विद्युत  विभाग  इन  पर  ईमानदारी
 से  कार्य  करेगा  ।  परन्तु  कर्जा  के  क्षेत्र  में  इन  महत्वपूर्ण  प्रश्नों  ओर  हमारे  पास  उपलब्ध  विकल्पों  पर

 आने  से  में  कुछ  मिनट  का  समय  लूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  विभाग  की  कुछ  उपलब्धियों  को  उजागर  करते  जैसा  कि  सब  माननीय

 सदस्य  जानते  मैं  यह  कहूंगा  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  के  शुरू  में  देश  में  42,585  मेगावाट  की
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 कल्पत।य  राय

 अधिष्ठापित  क्षमता  थी  जिसमें  14,460  मैगावाट  जल  27,030  मैगावाट  ताप  विद्युत  और

 लगभग  1,095  मंगावाट  परमाणु  विद्युत  थो  ।  केन्द्रीय  विद्युत  प्रधिकरण  द्वारा  किए  गए  आवधिक

 विद्य  त  शक्ति  सर्वेक्षण  और  उपलब्ध  संसाधनों  के  आधार  पर  योजना  आयोग  ने  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  देश  में  22:245  मैगावाट  अतिरिक्त  बिजली  पंदा  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 था  ।  इस  महान  सदन  को  सूचित  करते  हुए  मुझे  बहुत  प्रसन  ता  हो  रही  है  कि  हम  न  केवल  इस  लक्ष्य

 को  प्राप्त  कर  गेंगे  बल्कि  सात-ं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  लक्ष्य  को  भी  पार  कर  जायेंगे  ।  मुझे
 यह  घोषणा  करते  हुए  भी  बहुत  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  कि  लगातार  दूसरे  वर्ष  भी  क्षमता  बढ़ाने  का

 कार्यक्रम  जो  कि  वर्ष  1988-89  के  लिए  4496  हजार  चार  सौ  मैगावाट  वह
 बढ़  गया  है  और  4810  हजार  आठ  सौ  मंगाबाट  क्षमता  जोड़ी  गई  केवल  इतना  ही

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  जो  कि  इस  विभाग  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अन्तगंत  एक  प्रमुख
 सावंजनिक  क्षेत्र  के  संगठनों  में  से एक  वह  अपनी  परियोजनाएं  निर्धारित  समय  से  पहले  पूरा  कर

 रहा  अंटा  और  ओऔरेया  में  गँंस  पर  आधारित  नए  विद्युत  संयंत्र  अपने  निर्धारित  समय  से  लगभग
 6-7  महीने  पहले  पूरे  हो  गए  इसी  प्रकार  रामगुृंडम  और  कोरबा  में  स्थित  500
 मैगावाट  की  यनिटें  भी  निर्धारित  सम्य  से  काफी  पहले  परी  हो  गई  है  ।  भुझ  इस  बात  पर  बल  देने
 की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  इस  प्रकार  के  समक्रमिक  प्रबध  से  से  पूवं  प्राप्त  हुई  अतिरिक्त

 विद्यत  की  मात्रा  से  गिरते  हुए  आथिक  स्तर  में  लगभग  10  गुणा  सुधार  होगा  ।

 इस  महान  सदन  की  याद  अभी  ताजा  होगी  कि  वर्ष  1987-88  के  गम्भीर  सूखे  के  दोरान
 इस  विभाग  के  कार्यनिष्पादन  से  इस  देश  के  कृषि  उत्पादन  को  बनाए  रखने  में  किस  प्रकार  सहायता
 की  थी  और  सम्पूर्ण  देश  में  व्याप्त  गम्भीर  सूखे  की  स्थिति  पर  काब  पाने  में  शायद

 महत्वपूर्ण  सिद्ध  हुआ  था  ।  हमने  उस  प्रवृत्ति  को  बराए  रखा  है  |  पन-बिजलोी के  क्षेत्र  में  कुल  उत्पादन
 में  असाधारण  21  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  और  कुल  मिलाकर  उत्पादन  लगभग
 9.5  प्रतिशत  नो  रहा  है  जो  कि  गत  वर्ष  से  अधिक  है  ।  दूसरे  शब्दों  वर्ष  198>-
 89  में  कुल  उत्पादन  221  सौ  बिलियन  यूसिट  रहा  है  जबकि  यह  वर्ष  19९7-88  में
 201.8  सो  एक  प्वाइंट  बिलियन  यूनिट  मेरा  उद्दे्य  सदस्यों  को  इस  विभाग  को

 बाधिक  रिपोर्ट  में  उपलब्ध  आंकड़ों  की  भरमार  देना  नहीं  है  लेकिन  में  इस  संकटग्रस्त  क्षेत्र  के
 निष्पादन  को  उजागर  करने  में  उत्सुक  हूं  क्योंकि  हम  सातवीं  पत्रवर्षीय  योजना  के  उपान्तिम  वर्ष  में
 जिससे  जहां  तक  विद्युत  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उपलब्ध  बिषयों  और  विकह्पों पों
 के  बारे  में  इस  महान  सदन  के  सदस्यों  से  प्राप्त  परामर्श  से  सरकार  फायदा  उठा  सके  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  रुपरेखा  पर  विचार  करने  से  जो  भी  हो  विचाराधीन  वर्ष
 दोराम  देश  में  विद्युत  सम्बन्धी  रूपरेखा  के  अन्५  पहलुओं  और  कुछ  आंकड़ों  पर  संक्षिप्त  में  रोशनी

 डालता  इस  समय  अनुचित  नहीं  होगा  ।

 सदस्यों  को  देश  में  केन्द्रीय  और  राज्य  दोनों  में  ताय  तिद्युत  घरों  के  प्लांट  लोड  फैब्टर  में

 वृद्धि  करने  में  विभाग  द्वारा  किए  गए  प्रयासों  की  जानकारी  है  ।  मुझे  यह  बताते  हुए  खुशी  होती  है  कि

 पुराने  यूनिटों  के
 नवीकरण  ओर  उन्हें  आधुनिक  बनाये  जाने  के  हमारे  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  कुछ

 संयत्रों  के  संयंत्र  भार  क्षमता  में  पर्याप्त  सुधार  दिखाई  दिया  देश  के  कुछ  सबसे  पुराने  यूनिटों  में
 संयंत्र  भार  क्षमता  में  पर्याप्त  सुधार  दर्ज  किया  गया  है  |  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  सदस्यों  को  इस

 बात की जानकारी होगी कि एक नवीकरण और आधुनिकीकरण योजना लगभग 500 करोड़ रुपए 258
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 सौ  करोड़  की  कुल  केन्द्रीय  सहायता  से  चल  रही  लगभग  14  स्थानों  पर
 लगभग  43  )  यूनिटों  का  आंशिक  रूप  से  नवीकरण  किया  गया  है  जिसके  परिणामस्वकृप

 कुछ  यूनिटों  में  संयंत्र  भार  क्षमता  40  प्रतिशत  से  अधिक  चला  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  अपनी  विगत  की  उपलब्धियों  पर  और  अधिक  नहीं  बोलना  चाहता  हूं  ।
 यदि  मैं  एक  प्रसिद्ध  अंश  की  नकल  कर  सकता  जो  कि  हमारे  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  पंडित  नेहरू  को  प्रिय

 पहले  कि  विद्युत  विभाग  चैन  से  बंठे  उसे  अभी  बहुत  कार्य  करना  है  ।”  मुझे  अब  भविष्य
 के  बारे  में  बोलने  दीजिए  ।

 जैसा  कि  सदस्य  जानते  और  जैसा  कि  मैंने  पहले  हस्तक्षेप  करते  समय  उल्लेख  किया
 योजना  आयोग  ने  देश  के  सकल  घरेलू  उत्पाद  में  6  प्रतिशत  की  विकास  दर  निश्चित  की  भोर  यदि
 इसे  प्राष्त  करना  तो  विद्यात  क्षेत्र  को  अपनी  उच्चतम  कायं  क्षमता  से  कार्य  करना  जिनका
 अर्थ  होगा  कि  आगामी  एक  दशक  के  दौरान  देश  के  लिए  लगभग  1,50,000  मेगावाट  क्षमता  और
 बढ़ानी  होगी  ।  योजना  आयोग  को  इस  रूप-रेखा  पर  पहुंचने  से  पहले  बहुत  से  ऊर्जा  माडलों  पर
 परीक्षण  करना  पड़ा  ओर  उन  सुझावों  में  स ेएक  यह  है  कि  यदि  वर्तमान  व्यवस्थाओं  का  उपयोग
 कररे  25  प्रतिशत  क्षमता  की  बचत  हो  जातो  है  तो  सरल  घरेलू  उत्पादन  में  6  प्रतिशत  की  विकास
 दर  को  बनाए  ररूने  में  आगामी  एक  दशक  में  लगभग  1,00,000  मेगावाट  की  अतिरिक्त  उत्पादन
 क्षमता  पर्याप्त  होनी  चाहिए  ।  जंसा  कि  सदस्यों  को  अच्छी  तरह  से  जानकारी  इसके  साथ  केस्द्रीय
 बिजली  प्राधिकरण  द्वारा  किए  गए  विद्य त  सर्वेक्षण  में  भी  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  वर्तमान

 विद्युत  की  कमी  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  से  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  लगभग  48,000  मेगाबाढ
 अतिरिवत  क्षमता  की  और  नवीं  पचरवर्षीय  योजना  में  लगभग  62,000  मेगाबाट  अतिरिक्त  क्षमता  की

 आवश्यकता  होगी  ।  जैसा  कि  स्वविदित  देश  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  लगभग
 6  प्रतिशत  ऊर्जा  की  कमी  का  सामना  करना  यदि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान

 48,000  मेगावाट  क्षमता  की  और  वढ्धि  की  जाती  है  तो  इस  ऊर्जा  की  कमी  को  कुछ  हृद  तक  पूरा
 किया  जा  सकता  जैसा  कि  इस  महान  सदन  के  सदस्य  जानते  इसके  लिए  व्यवह्ारिक  ससाधनों

 का  ही  केवल  दबाव  नहीं  शायद  वित्तीय  दबाव  भी  उतने  ही  महत्व(णं  लगभग  1,00,000

 मेगावाट  की  अतिरिक्त  क्षमता  को  प्राप्त  करने  के  लिए  हमें  उसके  लिए  लगभग  2,00,000  करोड़
 रुपये  की  आवश्यकता  होगी  ।  ऐसे  अतिविशाल  महत्व  के  कार्य  के  कार्यान्‍्वयन  के  लिए  वित्तीय  और

 व्यवहारिक  संसाधनों  के  महत्व  को  देखते  ऐसा  महसूस  किया  जाता  है  कि  आठवों  पंचवर्षीय

 योजना  के  दोरान  38,007  मेगावाट  क्षमता  से  अधिक  वृद्धि  नहीं  की  जा  सकतो  ।

 हमारे  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  हमें  विद्यत  क्षेत्र  में  क्षमता  वृद्धि  कार्यक्रमों  के  अलावा  भी  देखना

 होगा  ।  मैं  इस  महान  सदन  के  माननीय  सदस्यों  के  सामने  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  ।

 माननीय  सदस्यों  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मैंने  देश  में  विद्युत  क्षेत्र  के सभी  महत्वपूर्ण
 केन्द्रीय  राज्य  के  संसद  विधान  मडल  के  ऊर्जा  कार्यक्रमों

 को  कार्यान्वित  करने  वाले  संबंधित  लोगों  को  व्यक्तिगत  रूप  से  पत्र  लिखा  ओर  आठवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  विरुद्ध  कार्यक्रमों  के  कार्यास्वयन  के  बारे  में  उनकी  सलाह  और  सुझाव  देने  के  बारे  में  उनके

 समक्ष  प्रस्ताव  रखा  था  |  उसके  बाद  जो  सुझाव  प्राप्त  हुए  थे  उन  पर  23  और  24  1989

 को  दिल्‍ली  में  हुए  राज्य  विद्यूत  मंत्रियों  के  वाषिक  सम्मेलन  में  विस्तार  से  चर्चा  हुई  थी  ।  यह  बताने

 की  आवश्यकता  कि  राज्य  के  विद्युत  मंत्रियों  के साथ  यह  मेरा  पहला  सम्मेलन  था  भर  यह  मेरे
 लिए  व्यक्तिगत  रूप  से  प्रकाश  डालने  वाला  और  शिक्षाप्रद  झ्ड़म्लेलन  था  |  विद्यत  मंत्रियों  के  सम्मेलन
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 कल्‍्पनताथ  रा  ]
 से  जो  एक  निर्धायक  माभला  सामने  आया  जो  इस  सत्य  से  सम्बन्धित  है  कि  जबकि  क्षमता  बढ़ाने  के

 कार्यक्रम  को  प्राथमिकता  दिए  जाने  की  आवश्यकता  तो  भी  कायं  कुशलता  बढ़ाकर  विद्युत  क्षेत्र  के
 विकास  के  लिए  उपलब्ध  अन्य  विकल्पों  और  नीतियों  पर  अधिक  बल  दिया  जाना  चाहिए  वास्तव
 देश  को  जिन  व्यवहारिक  ओर  वित्तीय  संसाधनों  के  दबावों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  उसे  देखते

 यदि  हम  क्षमता  बढ़ाने  के  कायंक्रमों  को  देश  में  उपलब्ध  कठिन  विकल्पों  के  रूप  में  लेते  तथा

 प्रणालियों  की  कार्यकुशलता  बढ़ाने  से  संबंधित  अन्य  क्षेत्रों  को  आसान  विकल्प  के  रूप  में  लेते  चूंकि
 यह  बहुत  कम  व्यय  करके  भी  किया  जा  सकता  तो  मुझे  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  आठवीं  पचवर्षीय

 योजना  के  विद्युत  विभाग  वाश्तव  में  इन  आसान  विकल्पों  को  सामने  ला  क्योंकि  ये
 इतनी  महत्वपूर्ण  हैं  विशेषकर  ऐसे  समय  में  जबक्कि  विद्युत  कःर्य  क्रम  की  रूपरेखा  में  इसका  स्तर  घट  रहा

 मैं  इस  महान  संस्था  के  सदस्यों  के  ध्यानार्थ  कुछ  मिनट  के  लिए  और  निवेदन  करना  चाहता  हू  ।

 इससे  पहले  कि  मैं  इन  आसान  विकल्पों  पर  चर्चा  मुझे  सदस्यों  को  यह  यकीन  दिलाना  है
 कि  सरकार  ने  यह  विश्लेषण  किया  है  कि  *#िद्य त  विभाग  38,000  मेगावाट  की  क्षमता  बढ़ाने  के

 कार्य  क्रम  को  किस  प्रकार  प्राप्त  करेगा  ।

 जैसी  कि  सदस्यों  को  जानकारी  है  कि  विद्युत  परियोजनाओं  को  तैयार  होने  में  काफी  समय
 लगता  और  यह  आवश्यक  हैं  कि  नई  परियोजनाओं  के  बारे  में  निर्णय  अब  लिए  जाएं  ताकि  आठवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  आवश्यक  उपलब्धता  का  स्तर  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  मैं  सदन  को
 बहू  आश्वांसमਂ  देता  हूं  कि  सरकार  अपनी  तरफ  से  इस  बात  का  भरसक  प्रयत्न  कर  रही  है  कि
 वास्तविक  तथा  वित्तीय  रुकावटों  के  कारण  विद्युत  क्षेत्र  में  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  की  गति  धीमी  न

 हो  ।  इसके  गैस  पर  आधारित  कई  परियोजनाओं  का  कार्यान्वयन  विद्युत  विभाग  के  विचाराधीन
 इन  परियोजनाओं  को  तैयार  होने  में  कम  समय  लगता  है  ओर  यदि  यह  परियोजना  ए  योजना

 के  दोरान  आरम्भ  हो  जाती  हैं  तो  हम  इनका  लाभ  भी  आठवीं  योजना  में  दे  पाएंगे  ।  सरकार  द्वारा

 मियुकत  एक  अन्तर  मंत्रालथी  ग्रुप  ने  इस  बारे  में  विचार-विमर्श  पूरा  कर  लिया  है  और  गैस  पर
 माधारित  विद्य॒त  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  विभिन्न  स्थलों  की  सिफारिश  की  है  जो  सरकार  के
 विधाराधीन  है  ।  मुझे  विश्वास  है  और  सदस्यगण  भी  मुझसे  सहमत  होगे  कि  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में

 विज्ञ त  विभाग  के  पिछले  कार्य  निष्पादन  को  देखते  हुए  आठवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  के  दौरान  38,000
 मेगावाट  अतिरिक्त  क्षमता  को  प्राप्त  करना  विद्युत  विभाग  के  लिए  कठिन  काये  नहीं
 राजस्थान  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  राजस्थान  में  लिग्नाईट  संसाधनों  के  इस्तेमाल  की  सलाह  दी
 सरकार  की  इच्छा  सभी  उपलब्ध  साधनों  का  इस्तेमाल  करने  को  है  ।  राजस्थान  की  पालाना  लिग्नाईट
 परियोजना  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 उपाध्यक्ष  सदस्यों  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  सरकार  ने  सोवियत  संघ
 के  साथ  अगले  दशक  के  दोरान  6000  मेगावाट  क्षमता  बढ़ाने  का  एक  दीर्धावधिक  सहयोग  करार
 किया  भारत  सोवियत  संघ  सहयोग  करार  कारयंक्रम  के  अनुसार  चल  रहा  है  और  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजमा  के  दौरान  लगभग  3270  मेगाकाट  बिजली  ओर  मिल  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 जबकि  मुझे  इस  बात  में  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  हमारे  लिए  38,000  मेगावाट  प्राप्त  करना
 संम्भव  जेसा  कि  मैंने  कुछ  क्षण  पहले  कि  वास्तविक  आग्रह  आसान  विकल्पों  पर
 होगा  ।  वास्तव  में  यह  सब  कठिन  उपाय  इनमें  कई  कार्यक्रम  शामिल  हैं  जिससे  सम्पूर्ण  देश  का

 विद्यू  त  के  मामले  में  सुधार  होगा  ।  अब  मैं  इस  पर  स्योरेवार  बातचीत  करूंगा  ।
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 जेसी  कि  सदस्यों  को  जानकारी  है  यदि  हम  अश्विल  भारतीय  ओसत  लें  तो  देश  में  पारेषत्
 ओर  वितरण  के  दोरान  होने  वाली  हानि  लगभग  22  प्रतिशत  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  हम
 प्रणाली  में  सुधार  करके  पारेषण  और  बितरण  के  दोरान  होने  वाली  हानि  को  कम  करें  ।  यह  एक
 ऐतिहासिक  तथ्य  है  कि  देश  के  बिशेषकर  उत्तरी  और  पूर्वी  विद्युत  क्षेत्रों  में  कम  वाल्टेज  की  लम्बी
 लाहनें  जिसके  परिणामस्वरूप  प.रेषण  के  दोरान  अधिक  बिजली  नष्ट  होती  विद्युत  विभाग  ने

 रिएक्टिव  प्रतिपूर्ति  जंसी  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  पारेषण  और  बितरण  के  दोरान  होने  वाली  हानि
 को  कम  करने  के  लिए  कई  कार्यक्रम  तेयार  किए  हैं  और  मुझे  खुशी  है  कि  बहुत  से  राज्यों  में  पारेषण
 और  वितरण  के  दोराम  होने  वाले  नुकसान  का  प्रतिशत  घटकर  17  रह  गया  है  ।  महाराष्ट्र  जेसे  कुछ
 राज्यों  में  टी०  एंड  डी०  हानि  का  औसत  ।4  प्रतिश्षत  है  ।  बहस  के  दोरान  बहुत  से  सदस्यों  ने  सप्लाई
 की  जाने  वाली  बिजली  की  क्वालिटी  का  जिक्र  किया  |  जबकि  राज्य  बिजली  बोर्डों  और  केन्द्रीय  विद्युत
 उत्पादन  केन्द्रों  का  प्रयत्न  आमतौर  पर  बिजली  की  क्वालिटी  सुधारने  का  माननीय  सदस्यगण  यह्‌
 अनुभव  करेंगे  कि  कैपिसेटर  कम्पेन्सेशन  परियोजना  के  माध्यम  से  उपभोक्‍ताओं  को  सप्लाई  की  जाने
 वाली  बिजली  की  क्वालिटी  में  सुधार  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  यह  निवेदन  करूंगा  कि  बिजली  के  तमाम  वितरण  ओर  बिक्री  का
 प्रबन्ध  बिजली  बोर्डों|विभागों  के  माध्यम  से  रा्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के पास  राज्य  बिजली  बोर्ड
 वर्ष  दर  वर्ष  भारी  घाटा  उठा  रहे  हैं  और  1958-89  के  दौरान  2100  करोड़  रुपये  का  घाटा  होने
 का  अनुमान  है  |  मैं  श्री  माधव  रेह्टी  की  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  बिजली  बोड्डों  की  वित्तीय
 स्थिति  में  सुधार  करना  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  यह  स्थिति  एक  ओर  तो  उनके  आपरेशन  वाणिज्यिक
 लाइनों  पर  चला  कर  सुधारी  जा  सकती  है  तथा  दूसरी  ओर  क्षमता  में  ईष्टतम  पारेषण  और
 वितरण  में  होने  वाली  हानि  में  कमी  और  परिचालन  लागत  को  कम  करने  जैसे  उपायों  द्वारा  सुधारी
 जा  सकती  बिजली  सप्लाई  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  बिजली  बोडों  को  अपने  खर्च  पूरे
 करने  के  पश्चात्‌  अपने  विकास  कार्यकलापों  के  आंशिक  विस  पोषण  के  लिए  लाभ  कमाना  होता  है
 और  इसके  लिए  सम्मिलित  प्रयत्न  करने  होते  मैं  राज्य  सरकारों/बिजली  बोर्डों  से  इस  बारे  में

 आग्रह  करता  रहा  हूं  ।

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  बिजली  बो्डों  की  खराब  वित्तीय  स्थिति  के  कारण

 विद्युत  की  खरीद  के  लिए  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  बकाया  राशि  480  करोड़  रुपये  हो  गई

 है  ।  यदि  बिजली  बोर्ड  अपनी  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  नहीं  करते  और  वाणिण्यिक  आधार  पर  काम

 नहीं  करते  त्गे  विद्युत  क्षेत्र  के  विकास  में  बाधा  आएगी  ।

 मुझे  सदस्यों  द्वारा  अभिव्यक्त  विचारों  का  समर्थन  करने  में  कोई  संकोच  नहीं  हे  कि  विद्यूत
 सप्लाई  आवश्यक  अथवा  बताए  गए  स्तर  की  होनी  चाहिए  और  मैं  इस  बारे  में  राज्य  बिजली  बोडों

 को  लिखता  रहा  हूं  ।  हमने  इस  मन्त्रालय  के  नियंत्रणाधीन  ग्रामीण  वच्य[तीकरण  निगम  को  भी

 अनुरोध  किया  है  कि  वह  विकास  दृष्टिकोणਂ  अपनाएं  और  ऐसी  परियोजनाएं  आरम्भ  करें

 जिससे  राज्य  बिजली  बाडों  और  उपभोक्ता  सेवा  के  लिए  कपिसेटर  करेक्शन  परियोजनाओं  और  सही
 प्रौद्योगिकी  के  उपयोग  से  विद्य,त  प्रणाली  को  सुधारने  में  मदद  मिलेगी  ।

 इससे  मुझे  मैनेजमेंटਂ  का  एक  ओर  पहलू  ध्यान  आता  है  |  जेसा  सदस्यगण  जानते  हैं  कि

 देश  पांच  बिजली  क्षेत्रों  में  बंटा  हुआ  है  और  इस  समय  इसकी  आयोजना  बिजली  क्षेत्रों  क ेआधार  पर

 होती  तो  भी  देश  के  भौगोलिक  मानचित्र  से  पता  चलेगा  कि  भारत  में  पन  बिजली  क्षमता  उत्तर

 ओर  पूर्वोत्तर  अंचल  में  वास्तव  में  अरुणाचल  प्रदेश  के  ऊपरी  क्षेत्रों  में लगभग  30,000  स्ले
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 35,000  मेगावाट  विद्युत  क्षमता  का  दोहन  किया  जाना  किन्तु  इन  क्षेत्रों  मे ंतथा  इसके  आस-पास
 कोई  लोड  केन्‍द्र  नहीं  इस  क्षेत्र  में  लोड  के  विकास  में  निश्चिल  रूप  से  अभी  समय  लगेगा  और  हम
 हस  ओर  भी  पूरा  ध्यान  दे  रहे  किन्तु  यदि  यह  विद्य्‌  जिससे  न  केवल  हमें  विश्वूत  की  कमी  को

 दूर  करने  में  मदद  मिल  रही  है  बल्कि  उस  क्षेत्र  जिससे  ब्रह्मपुत्र  नदी  बहती  है  के  बाढ़  प्रबन्ध  के  लिए
 भी  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  स'धन  इसलिए  हमें  इस  विद्य्‌त  को  लोड  केन्द्रों  मे ंलाने  के  उपाय  सोचने

 होंगे  जो  कि  इन  परियोजनः  क्षेत्रों  के  दक्षिण  में  स्थित  हैं  ।  वास्तव  हमारा  लक्ष्य  देश  के  उत्तरी  क्षेत्र
 से  फालतू  विद्युत  देश  के  दक्षिणी  क्षेत्रों  में  भेजने  की  क्षमता  होनी  यदि  इसे  सम्भव  करना

 है  तो  परेषण  और  वि१रण  लाइनों  के  निर्माण  पर  पर्याप्त  ध्यान  देना  होगा  जिनमें  उत्पादित  विश्व त
 को  से  जःने  की  क्षमता  हो  तथा  जो  पर्याप्त  लोड  बर्दाश्त  कर  सकती  हों  ।  इस  तरह  हम  राष्ट्रीय  विद्युत
 प्रिड  बनाने  का  प्रयास  करते  रहे  हैं  ताकि  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  में  बिजली  पहुंचायी  जा  सके  ।

 रॉज्यीय  अतिरिक्त  उच्च  बोल्टेज  पारेषण  प्रणाली  के  साथ-साथ  केन्द्रीय  क्षेत्र  में 400  किलोवाट
 पारेषण  प्रणाली  के  तकनीकी  विकास से  क्षेत्रीय  प्रिडों  क ेसमेकन  की  सम्भावना  क्षेत्रीय  ग्रिडों  के

 माध्यम  से  केन्द्रीय  प।रेषण  प्रणाली  के  त्वरित  विकास  द्वारा  अंततः  राष्ट्रीय  विश्व,त  प्रिड  का  गठन
 सम्भव  हो  सकेगा  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  ख॒शी  है  कि  भारतीय  पारेषण  न्गिम  के  गठन  का  अस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन  है  जंसा  कि  मैंने  कुछ  मिनट  पहले  अभी  कहा  न  कबल  बिजली
 घरों  से बिजली  की  सामयिक  आपूर्ति  करने  अपितु  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  बिजली  आपूर्ति  करने
 में  भी  सहायता  मिलेगी  ।  इससे  अधिक  बिजली  भी  मिल  सकेगी  ।

 मैं  यह  मानता  हूं  कि  विभिन्‍न  ऊर्जा  उत्पादक  और  ऊर्जा  का  प्रयोग  करने  वाले  संगठनों  /
 संस्थानों  के  कार्यकरण  के  विश्लेषण  से  यह  पता  चलता  है  कि  सभी  संबंधित  पक्ष  कम  श्वत्रं  में  ऊर्जा
 का  अधिक  उत्पादन  विद्युत  पारेषण  के  समय  बिजली  नष्ट  न  होने  तथा  इसकी  अधिकतम

 बचत  के  लिए  एकजुट  होकर  निरन्तर  प्रयास  करता  होगा  ।  विद्युत  विभाग  विभिन्न  क्षेत्रों  में  बिजली

 सप्लाई  करता  फिर  भी  देश  के  भौगोलिक  नक्शे  से  पता  चलता  है  कि  भारत  में  पन-बिजली  की
 सम्भावनायें  मुख्यत  उत्तरी  ओर  उत्तर  पूर्व  क्षेत्र  में  अरुण  चल  प्रदेश  के  ऊपरी  क्षेत्र  में
 30,000  से  35,000  मेगावाट  बिजली  उत्पादन  की  सम्भावनायें  है  विन्‍्तु  इसके  आस-पास के  क्षेत्रों
 में  कोई  विद्यत  केन्द्र  नहीं  है  ।  इस  क्षेत्र  में  बिजली  धर  बनाने  में  निश्चय  ही  समय  लगेगा  यद्यपि  वह
 भी  जरूरी  है  और  हमारा  ध्यान  इस  ओर  जाना  ही  किन्तु  इस  बिजली  जो  न  केवल
 बिजली  की  अत्यधिक  कभी  को  दूर  करने  में  हमारी  सहायता  कर  रही  है  अपितु  उस  क्षेत्र  जहां
 ब्रह्मपुत्र  नदी  बहती  बाढ़  को  रोकने  का  भी  एक  महत्वपूर्ण  साधन  इन  परियोजना  क्षेत्रों  के
 दक्षिण  में  स्थित  विद्युत  केन्द्रों  तक  ले  जाने  के  तरीके  दूंढ़ना  भी  हमारे  लिए  आवश्ण्क  वास्तव  में

 हमारा  उद्देश्य  यह  होना  चाहिए  कि  हम  देश  के  सुदूर  उत्तरी  क्षेत्र  से  सुदूर  दक्षिणी  क्षंत्र  तक  ऐसी
 फालतू  बिजली  को  अन्रित  करने  की  क्षमता  पैदा  करें  ।  यदि  इसे  व्यवहायं  बनाना  है  तो  हमें
 मीशन  तथा  विद्युत  सप्लाई  लाइनें  बिछाने  पर  पर्याप्त  ध्यान  देना  होगा  तथा  साथ  ही  ये  लाइनें
 उत्पादित  बिजली  के  पारेषण  के  लिए  उपयुक्त  हों  और  हमें  इस  सम्बन्ध  में  किए  गए  सभी  प्रयत्नों  के
 समन्‍्वयन  ओर  निगरानी  करनी  होगी  ।  मैं  यह्‌  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  विभिन्‍न  संगठन  एकीकृत
 प्रयल्नों  के लिए  नीतियां  तैयार  की  जा  रही  हैं  जिनमें  ऊर्जा  मूल्य  तत्संबंधी  सूचना
 शिक्षा  एवं  तकनीकी  आदर्श  परियोजनायें  शुरू  ऊर्जा  बस/लेखा  परीक्षा
 क्रम  शुरू  ऊर्जा  को  प्रभावी  रूप  से  विनियमित  करने  संबंधी  अध्ययन  करना  प्रोत्साहन  एवं
 जुर्माने  आदि  की  व्यवस्था  करना  आदि  शामिल  हैं  ।

 262



 16  1911  अनुदानों  की  मांगें  1989-90

 भो  बसुदेव  श्राश्ञार्य  :  कृपया  इसे  सभा  पटल  पर  रखिए  ।

 क्रो  कल्पसाथ  राव  :  यदि  आप  सरकार  की  नीति  के  बारे  में  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  हम
 क्या  कर  रहे  क्या  करना  चाहते  हैं  तो  कृपया  मेरी  बात  जिस  तरह  आप  बोल  रहे  मैं
 भी  बोल  सकता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  मत  डालिए  ।  मन्त्री  आप  अपना  भाषथ  जारी
 रखें  ।

 भ्रो  कहपनाध  राय  :  मुझे  इस  सम्मानित  सभा  को  यह  बताते  हुए  खुशी  हो  रही  है  कि  विद्य,त
 विभाग  हकोनामिक  कम्यूनिटी  के  सहयोग  से  नागपुर  में  एक  ऊर्जा  प्रबन्ध  केन्द्र
 मेनेजमेंट  की  स्थापना  कर  रहा  हस  केन्द्र  का  उद्घटन  ।2  1989  को  किया
 जाना  यह  केन्द्र  ऊर्जा  प्रबंधन  पैकेजिसਂ  के  ऊर्जा  प्रबंधकों  के
 ऊर्जा  नीति  तथा  ऊर्जा  प्रवंधन  आयोजना--तकनीकों  पर  किए  गए  अनुसंधानों  के  आदान-प्रदान  आंकड़ा
 केन्द्र  की  ऊर्जा  लेखा-परीक्षा  आदर्श  परियोजनायें  आदि  के  क्षेत्र  में  महत्वपूर्ण
 भूमिका  निभाने  के  लिए  विद्यूत  विभाग  के  साथ  ठोस  सहयोग  करेगा  ।  मैं  सदस्यों  को  यह  जानकारी
 देना  चाहता  हूं  कि  ऊर्जा  के  स्ंचयन  पर  लगातार  बल  दिया  गया  ऊर्जा  की  अधिक  क्षपत  वाले
 उद्योगों  के  लिए  ऊर्जा  की  खपत  के  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  और  इसके  परिणामों  पर  नियमित
 रूप  से  निगरानी  रखी  जाती  उद्योगों  को  ऊर्जा  का  लेखा-जोशा  रखना  शुरू  करने  के  लिए
 प्रोत्साहन  दिया  गया  था  ।  घरेलू  तथा  व्राणिज्यिक  केन्द्रों  मे ंसामान्य  रूप  से  प्रयोग  किए  जाने  वाले
 बिजली  के  उपकरणों  तथा  सामान  के  कम  खपत  वाली  विश्वत॒  प्रणाली  तथा  लोगों  में
 इस  बारे  में  जागरुकता  पैदा  करने  का  अभियान  चलाने  संबंधी  प्रयास  किए  गए  थे  ।  विद्युत  विभाग
 द्वारा  इस  संबंध  में  किए  गए  सीमित  प्रयासों  के  अच्छे  परिणाम  निकले  कृषि  के  क्षेत्र  की  ओर  भी
 ध्यान  दिया  गया  है  ।  इन  क्षेत्रों  मे ंकम  खपत  वाली  पम्पिग  प्रणाली  शुरू  करने  के  लिए  इन्हें  तकनीकी
 तथा  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ।

 हमने  1987-88  में  ऊर्जा  की  खपत  की  तुलना  में  1989-90  में  घ्सकी  ख्वपत  5%,  तक  कम
 1994-95  के  अन्त  तक  15%  तथा  वर्ष  1999-2000  तक  35  प्रतिशत  तक  कम  करने  के

 लक्ष्य  निर्धारित  किए  हैं  ।

 हमारे  प्रधान  मन्त्री  श्र  राजीव  गांधी  जी  ब'र-बार  इस  बात  पर  जोर  देते  रहे  हैं  कि  मानव
 संसाधन  विकास  के  महत्वपूर्ण  पहलू  की  ओर  ध्यान  दिया  जाना  बंगलौर  स्थित  पावर
 नियसं  ट्रेनिंग  सोसाइटी  ई०  टी०  ओर  सैन्‍्ट्रल  पॉवर  रिसर्च  इन्स्टीट्यूट  पी०
 आर०  इस  आवश्यकता  की  पूर्ति  करते  सैन्ट्रल  पावर  रिसर्च  इन्स्टीट्यूट  के  अन्तर्गत
 हैदराबाद  में  2500  मेगावाट  का  उच्च  विद्यृत  जांच  वी०  एच०  वी०  तथा  ए०  सी०  रिसर्च
 लेबोरेटरी  ओर  पावर  सिस्टम  साइमुल्लेशन  सिस्टम  एंड  स्टडी  सेंटर  जंसी  मुख्य  परियोजनाएं  जो

 शुरू  होने  के  विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  ।

 देश  में  विद्युत  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  वाले  राष्ट्रीय  स्तर  के  मुख्य  निगमों  ओर  संगठनों  के
 संबंध  में  अपने  विचार  व्यक्त  न  करमे  का  अर्थ  होगा  कि  मैं  अपने  कर्त्तव्य  का  पालन  नहीं  कर  रहा  हूं  ।
 मैं  राष्ट्रीय  ताप-विद्युत  निगम  टी०  पी०  द्वारा  देश  में  ताप  विद्युत  क्षमता  को  बढ़ाने
 के  लिए  किए  जा  रहे  महत्वपूर्ण  योगदान  के  बारे  में  पहले  ही  बोल  चुका  हूं  ।  मुझे  सदन  को  यह  बताते

 हुए  खुशी  हो  रही
 है  कि  वर्ष  1988-89  के  दौरान  एन०  टी०  पीं०  सी०  ने  1,420  मेगावाट  के  लक्ष्य

 र्‌
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 कल्पनाथ
 की  तुलना  में  2,208  मेगावाट  उत्पादन  किया  ।  इस  समय  एन०  टी०  पी०  सी०  देश  का  सबसे  बड़ा

 विद्युत  उत्पादन  केन्द्र  जो  7,718  मेगावाट  ताप  विद्यत  क्षमता  का  उत्पादन  कर  रहा  यह
 निगम  अपने  उत्पादन  केन्द्रों  से  विद्युत  पारेषण  के  लिए  ट्रांसमीशन  लाइनें  बिछाने  का  काम  भी  करता
 है  ।  यह  निगम  सभी  तापीय  विद्युत  उत्पादन  केन्द्रों  को  चला  रहा  है  तथा  ये  केन्द्र  ईष्टतम  संयंत्र  भार
 घटक  को  बनाए  हुए  1900  मेगावाट  को  ओसत  उत्पादन  क्षमता  की  8  उत्पादन  इकाइयां  संयंत्र
 भार  घटक  को  70  प्रतिशत  से  91  प्रतिशत  तक  बनाए  हुए  इस  निगम  से  5  कर्मचारियों  को  वर्ष
 1988  के  लिए  उनके  उत्कृष्ट  और  सराहनीय  कार्य  निष्पादन  के  लिए  प्रधान  मन्त्री  के  श्रम  विभषण

 पुरस्कार  से  सम्मानित  किया  गया  है  ।  इसी  नेशनल  हाइड्रो-इलैक्ट्रिक  पावर  कार्पोरेशन

 एच०  पी०  ग्रामीण  बिद्यू  तीकरण  पूर्वोत्तर  विद्युत  शक्ति  दामोदर  घाटी
 भाखडा-व्यास  प्रबंधन  बोर्ड  तथा  ब्यास  निर्माण  बोडं  प्रगति  और  समृद्धि  के  युग  के  लिए  अपने-अपने
 क्षेत्र  में  प्रभावी  ढंग  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  पहले  ही  से  अवगत  हैं  कि  टेहरी-पन-बिजली  परियोजना  को  उत्तर  प्रदेश  में
 टेहरी-पन  बिजली  पावर  काम्प्लेक्स  शुरू  करने  के  लिए  1988  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के  संयुक्त
 उद्यम  के  रूप  में  निगमित  क्रिया  गया  है  |  यह  निगम  उत्तर  उदेश  सरकार  की  सहमति  से  अन्य
 पन-बिजली  परियोजनाएं  भी  शुरू  करेगा  ।  नए  टेहरी-नगर  का  विकास  और  प्रभावित  परिवारों  के

 पुनर्वास  का  कार्य  शुरू  हो  गया

 इसी  प्रकार  हिमाचल  प्रदेश  में  नाथपा  जाखरी  विद्युत  परियोजना  (6 x  250  को
 चालू  करने  के  लिए  नाथपा  जाखरी  बिद्यूत  निगम  को  1988  में  निगमित  किया  गया  यह
 निगम  हिमाचल  सरकार  की  सलाह  से  हस  क्षेत्र  में  अन्य  पन-बिजली  परियोजनायें  भी  चाल्‌
 करेगा  ।  इस  समय  परियोजना  पर  आधार-भूत  ढांचा  खड़े  करने  का  काम  जारी  है  ।

 इस  सम्मानित  सदन  के  सदस्य  विद्युत  क्षेत्र  की  पूंजीगत  -  मात्रा  से  अवगत  विद्य॒त  वित्त
 निगम  विद्युत  परियोजनाओं  को  शर्त  सहित  वित्त  उपलब्ध  कराने  के  मुख्य  लक्ष्य  से  स्थ'पित  की  गई
 है  ।  विद्य  त  वित्त  निगम  ने  पहले  ही  913  क्ररोड  रुपये  के  100  से  अधिक  प्रस्तावों  के  लिए  ऋणों
 की  स्वीकृति  दी  है  जिसमें  पारेषण  तथा  वितरण  के  सभी  क्षेत्र  आते  हैं  ।

 अध्यक्ष  भाषण  समाप्त  करते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  को  1947  में
 स्वतन्त्रता  प्राप्त  हुई  थी  देश  की  विद्यूत  स्थिति  में  4  दशकों  से  अधिक  की  इस  अवधि  में  एक  अत्यन्त
 व्यापक  परिवतंन  हुआ  विद्युत  क्षेत्र  ने  सूख  आदि  जैसी  प्राकृतिक  आपदाओं  का  सफलतापूर्वक
 सामना  किया  कभी-कभी  असफलतायें  भी  हुई  हैं  ओर  विद्य॒त  क्षेत्र  ने  इन  असफलताओं  से  सीखा
 है  ।  हम  पहले  ही  सातवीं  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  पहुंच  चुके  हैं  ओर  विद्य॒त  क्षेत्र  ने  अगले  दो
 दशकों  के  दौरान  प्रभावी  कार्यान्वयन  के  लिए  ऐसी  योजनायें  तैयार  की  हैं  जिससे  न  केवल  शताब्दी  के

 आरम्भ  तक  इसका  अधिक  मात्रा  में  उत्पादन  होगा  अपितु  विगत  के  मात्रिक  विकास  का  गुणात्मक
 मूल्यों  में  समेकन  भी  होगा  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  गतिशील  मंत्री  श्री  वसंत  साठे  और
 हमारे  माननीय  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  के  गतिशील  नेतृत्व  में  समग्र  उत्पादकता  के  द्वारा  विद्युत
 क्षेत्र  समाज  के  सभी  वर्गों  के  नागरिकों  को  ओऔद्योभिक  तथा  व्यापारी  बर्मों  को उचित

 मूल्य  पर  पर्याप्त  तथा  उचित  बिजली  दे  सकेगा  ।
 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  तम्पन  थामस  |

 ओोमतो  गीता  म्रुखर्जो  :  जब  मैं  बोली  थी  तो  श्री  साठे  सदन  में  नहीं  मैंने  कुछ
 मुद्दों  की  ओर  उनको  ध्यान  दिलाया  (  व्यवधान  )
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  तम्पन  आप  बोलिए  ।

 )

 उपाष्तक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।  मैं  अन्य
 लोगों  को  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 +(व्यवधान  )
 थी  तम्पन  थाससत  :  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  कहा  यह  सच  है  कि

 बिजली  उत्पादन  की  स्थिति  में  सुधार  हुआ  यह  भी  सही  है  कि  उत्तर  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  में  इस
 संबंध  में  आत्मनिर्भरता  है  और  पश्थिमी  क्षेत्र  में  7%(,  की  कमी  किन्तु  दक्षिणी  क्षेत्र  में  यह  कमी

 20%  है  ।  मैंने  मंत्रालय  की  विभिन्न  योजनाओं  का  अध्ययन  किया  मैंने  देखा  है  कि
 1990-95  के  योजना  कायंत्रम  में  दक्षिणी  क्षेत्र  को  20%  तक  बिजली  की  कमी  यह

 उन  बड़ी  समस्याओं  में  से  एक  है  जिसकी  ओर  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  मैं  और
 श्री  साठे  एक  ही  राजनीतिक  दल  के  मैं  उनका  व्यवहार  जानता  हूं  और  वह  मानते  हैं  कि

 विद्युत  की  उपलब्धता  में  क्षेत्रीय  असंतुलन  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  पहल
 की  भोर  ध्यान  देंगे  और  देखेंगे  कि  भविष्य  में  दक्षिणी  राज्यों  में  क्षेत्रीय  असंतुलन  समाप्त  किया
 जाए  |

 मैं  यहू  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  दक्षिणी  क्षेत्र  में  विद्युत  की  इस  20%  कमी  में  से
 कैवल  केरल  को  ही  लगभग  40%  विद्युत  की  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  इस  वर्ष  अच्छी
 वर्षा  के  कारण  पन  बिजली  के  उत्पादन  में  कोई  समस्या  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इस  क्षेत्र  में  इस  बषं  अच्छी
 वर्षा  होने  की  वजह  से  जल  उपलब्ध  होने  के  कारण  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  के  लिए  पनबि  जली
 परियोजनाओं  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  यद्यपि  केरल  में  इस  बर्ष  बहुत  अच्छी  वर्षा  हुई  फिर  भी
 राज्य  में  लगभग  40%  विद्युत  की  कमी  होगी  |  एक  ऐसा  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मुद्या  है  जो  मैं
 आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।

 प्रो०  पी०  ले०  कुरियन  :  क्‍या  फिर  भी  केरल  में  विजली  की  कमी  रहेगी  ?

 श्री  तम्पन  थामस  :  आप  इदुक्‍्की  निर्वाचन  क्षेत्र  से  हैं  और  वहां  पनबिजली  का  उत्पादन  हो
 रहा  अतः  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  भी  कुछ  समस्याएं  हैं  जिनका  आने  वाले
 वर्षों  में मापको  सामना  करना  होगा  ।  अतः  मैं  आपको  सुझाव  देता  हुं  कि  विद्युत  उत्पादन  में  लम्बी
 अवधि  की  योजना  बनाई  जानी  भाहिए  ।  जहां  तक  दणिणी  क्षेत्र  विशेषकर  केरल  ज॑से  राज्य  का  संबंध

 वहां  बिजली  की  न्यूनतम  आवश्यकता  को  पूरा  करने  की  जरूरत  न्यूनतम  आवश्यकता  को
 नेवेली  ताप  विद्युत  परियोजना  से  पूरा  किया  जा  सकता  है  ।  नेवेली  सबसे  पुराना  है  ।  रामगुण्डम  ओर
 कलपक्कम  से  हमें  बिजली  मिल  रही  मुझे  ठीक  से  यह्‌  जानकारी  नहीं  है  कि  कलपक्कम  से  हमें
 कितनी  मिल  रही  किन्तु  नेवेली  में  हमारा  हिस्सा  था  और  वह  हमें  नहीं  मिल  रहा
 इसके  मुझे  याद  है  कि  इस  विषय  पर  पिछले  वर्ष  के  वाद-विवाद  के  समय  आपने  हमें
 भ्र्थात्‌  केरल  के  सभी  संसद  सदस्यों  के  प्रतिसिधिमण्डल  से  कहा  था  कि  केरल  में  कुछ  किया

 किन्तु  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  चेयरमंन  ने  कल  स्माचषारपत्र  सम्मेलन  में  कहा  कि

 कायमकुलम  भी  तो  हैं  ओर  आज  प्रश्न  के  उत्तर  में  कायमकुलम  क्षेत्र  को  रक्षित  बस्दरगाहू  कहा  गया

 *का्यंवाही-बृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 डक  न  धि  च  काजतिन  जय

 तस्पस

 है  ।  उसका  कुछ  उत्तर  भी  दिया  गया  था  ।  यह  जो  भी  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  जब  तक  स्थाई
 प्रबन्ध  नहीं  किए  जाते  हैं  तब  तक  गैस  से  त॑यार  करने  की  अवधि  सबसे  कम  है  और  यदि  गैस  से  बिजली
 बनाई  जा  सके  और  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  इस  को  अधिक  प्राथमिकता  दी  जाए  तो  आवश्यकताएं  पूरी
 हो  सकती  हैं  ।  यदि  हम  गुजरात  से  उत्तर  तथा  उस  क्षेत्र  के  लिए  बिजली  की  सप्लाई  हेतु
 लाइन  बिछा  सकते  हैं  तो  हम  तेल  उप्पादन  करने  वाले  क्षेत्र  से  उन  प्रमुक्ष  तापीय  विद्युत  केन्द्रों  को
 सीधे  ही  पाइप  लाइन  क्‍यों  नहीं  डलवा  सकते  जिसकी  हम  उस  क्षेत्र  में  योजना  बना  रहे  अर्थात्‌  हम
 गुजरात  से  एक  सीधी  पाइपलाइन  क्यों  नहीं  भेज  सकते  ताकि  तेल  वहां  पहुंच  सके  ओर  बिजजी  का
 उत्पादन  शीघ्र  ही  किया  जा  सके  ?  यहां  हमें  बिजली  की  बहुत  जरूरत  है  और  बिजली  के  बिना  हम
 अपनी  स्थिति  में  सुधार  नहीं  कर  सबसे  हैं  और  इससे  दक्षिण  तथा  उत्तर  और  अन्य  क्षेत्रों  के  बीच
 क्षेत्रीय  असंतुलन  और  भी  अधिक  हो  जाएगा  |  अतः  मंत्री  जी  से  मेरी  प्राथंना  है  कि हन  आगामी
 योजनाओं  के  संबंध  में  इसी  दृष्टिकोण  से  सोचा  जाए  और  इसी  बात  को  प्राथमिकता  दी
 जाये  ।

 मैं  विस्ता  रपूर्वंक  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  इस  ब.दविवाद  में  भःग  लेते  समय  और  भी  कुछ
 ऐसी  बातें  हैं  जिनकी  ओर  मैं  आप  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।  टैरिफ  भी  एक  बड़ी  समस्‍या  है  क्योंकि
 अलग-अलग  स्थानों  पर  अलग-अलग  टैरिफ  है  |  हम  सभी  भारतीय  हैं  और  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  और
 भारत  में  रहने  और  अपने  ऊपर  गे  करने  के  बावजूद  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  विद्यत  प्रभारों  में  अन्तर
 क्यों  है  ?  मैं  जानता  हूं  कि  इस  मामले  में  केन्द्र  के  लिए  समस्याएं  इसी
 बात  की  मैं  मांग  कर  रहा  हूं  |  नि:सन्देह  यह  राज्य  तंथा  केन्द्र  दोनों  क ेलिए  एक  समवर्ती  विषय  है  और

 वितरण  का  काम  आपने  राज्य  को  सौंपा  किन्तु  यदि  दरों  में  अत्यधिक  अन्तर  है  तो  इसमें  समन्‍्वयन
 करना  आवश्यक  कुछ  प्रणाली  बनानी  होगी  और  मेरा  निवेदन  है  कि  पूरे  देश  के  लिए  टैरिफ
 आयोग  नियुवत  किया  जाना  चाहिए  ताकि  भारत  का  प्रत्येक  नागरिक  दरों  में  अधिक  विभिम्नता  के
 बिना  विश्व,त  प्राप्त  कर  सके  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  है  क्योंकि  मैं  जानता  हूँ  कि  हाल  ही  में  जब
 केरल  सरकार  ने  ने  अपनी  आय  बढ़ाने  का  प्रयास  किया  ओर  थोड़ी  वृद्धि  की  गई  यह  एक
 राजनीतिक  मुहं  बन  गया  और  जब  यह  कोई  राजनीतिक  मुद्दा  बन  जाता  है  तो  यह  राज्य  के  लिए
 समस्याएं  उत्पन्न  करता  है  और  ऐसी  स्थितियों  से  बचने  के  लिए--यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 इस  समस्या  को  ध्यान  में  रखते  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  बिजली  की  दरों  को  निर्धारित  करने  के
 लिए  ओर  इन  बातों  के  समन्वय  के  लिए  एक  टेरिफ  आयोग  होना  वास्तव  में  केरल  अ्रन्य
 स्थानों  की  अपेक्षा  बहुत  सस्ती  दर  पर  विद्युत  सप्लाई  कर  रहा  परन्तु  जब  केरल  सरकार  इसके

 मूल्य  में  कुछ  वृद्धि  करना  चाहती  तो  यह  एक  राजनैनितक  मुद्रा  बन  जब  यह  एक
 राजनेतिक  मुद्दा  बन  जाता  है  यदि  माननीय  मंत्री  द्वारा  कुछ  अयास  किया  जाता

 कुछ  सामनन्‍्जस्य  स्थापित  किया  जाता  है  तो  यह  बहुत  अच्छी  बात

 दूसरा  पहलू  यह  है  ।  आप  इस  समस्या  पर  ध्यान  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  इस
 बारे  में  कुछ  उपलब्धि  प्राप्त  की  गई  परन्तु  इस  समस्या  को  अच्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  देखिए  और

 इस  बात  पर  घ्यान  दीजिए  कि  इसका  उपभोग  कितना  आप  यह  जानते  हैं  कि  आजकल
 भारत  में  बिजली  का  उपभोग  एक  नागरिक  के  अन्तर्राष्ट्रीय  औसत  उपभोग  का  दसवां  भाग

 श्री  कल्पनाथ  राय  :  हमारी  जनसंख्या  80  फरोड़  है  ।
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 श्रो  तम्पन  धासस  :  ऐसा  केवल  जनसंख्या  के  कारण  ही  नहीं  लोगों  की  आवश्यकताओं  के

 अनुसार  ही  इस  ऊर्जा  का  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  हम  ऐसा  करने  में  सफल  नहीं  हो  हमें
 ऐसा  करना  चाहिए  |

 दूसरा  महत्वपूर्ण  पहल  यह  है  कि  इस  विद्युत  उत्पादन  में  कहां  समस्या  का  सामना  करना

 पड़ता  निश्चित  रूप  से  ऊर्जा  उत्पादन  की  चिम्ता  माननीय  मंत्री  और  भारत  सरकार  और
 राज्य  जिनमें  मेरी  राज्य  सरकार  भी  सम्मिलित  ने  बिदेशों  से  ऋण  प्राप्त  करने  की  मांग
 की  आपने  विश्व  बेंक  से  संपर्क  किया  ओर  आपने  वहां  से  ऋण  प्राप्त  किया  है  ओर  सोवियत  संघ
 ने  भी  आपकी  सहायता  करने  की  पेशकश  की  मैं  जानता  हूं  कि  कनाडा  हृदुककी  परियोजना  में
 सहायता  कर  रहा  है  |

 4.00  म०  प०

 परन्तु  महोदय  अब  आप  समस्या  पर  ध्यान  दीजिए  ।  जब  आपने  ऋण  लिया  था  तो  रूबल

 का  विनिमय  मूल्य  10  रुपये  अथवा  15  रुपये  प्रति  रूबल  था  ।  अब  यह  24  रुपये  जब  आप  भुगतान
 करेंगे  तो  यह  और  भी  अधिक  हो  जायेगा  और  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  पहलू  है  ।  यदि  हमने  विदेशी

 ऋण  लिया  तो  चाहे  हमने  उसे  किसी  भी  ब्याज  रियायती  ब्याज  दरों  पर  लिया  उसकी

 वापस  अदायगी  करनी  पड़ती  है  और  जब  रूवल  --  रुपये  अथवा  डालर  के  अनुपात
 परिवर्तन  होता  है  तो  हमें  अत्यधिक  अदायगी  करनी  पड़ती  है  |  इसके  कारण  हमारी
 उत्पादन  लागत  बढ़  जाती  है  और  लोगों  के  लिए  यह  स्थिति  असह्ाया  बन  जाती  हमने  जल्दबाजी

 में  विदेशों  से  ये  अग्रिम  राशियां  ले  ली  आपको  इस  समस्‍या  पर  पुनः  ध्यान  देना  आप

 टैरिक  आयोग  रिपोर्ट  के  आधार  पर  आगे  कह  रहे  हैं  भऔर  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  सन्तुलन  बनाये  रखने

 के  लिए  यूनिट  लागत  में  वृद्धि  कर  रहे  हैं  ।  हमें  पता  लगता  है  कि  अथंशास्त्रियों  ने  यह  परिणाम

 निकाला  है  कि  विनियम  मूल्य  अन्तर  और  ऋण  तथा  ब्याज  जिसबगे  आप  अदायगी  कर  रहे  के

 कारण  दर  में  40  प्रतिशत  वृद्धि  की  जा  रही  इसके  कारण  अब  आप  वास्तविक  लागत  से  40

 प्रतिशत  अधिक  लागत  पर  विद्यू  त  उत्पादन  कर  रहे  मान  लीजिए  हम  लोगों  से  कुछ  प्रतिशत  ऋण
 लेते  हैं  जंसे  आप  प्रति  यूनिट  3  पैसे  बढ़ा  देते  हैं  तो  इसे  निष्प्रभावित  किया  जा  सकता

 यदि  आप  82  करोड़  लोगों  से  3  पैसे  प्रति  व्यक्ति  लेते  हैं  तो  ऐसा  करना  रूस  से  कुछ  रूबल  अथवा

 अमरीका  से  कुछ  डालर  लेने  से  अधिक  साभदायक  होगा  और  अन्ततः  आप  इस  बात  पर  ध्यान  देंगे

 कि  इससे  लागत  भी  कम  आयेगी  ।  यदि  आप  विदेशों  से  ऋण  लेने  को  बजाय  लोगों  से  पंसा  इकट्ठा
 करके  उन्हें  बिजली  सप्लाई  करते  हैं  तो  यह  बहुत  कम  खर्चीला  मैं  केवल  सरकार  को  यह

 चेतावनी  दे  रहा  हूं  और  एक  ऐसा  उदाहरण  दे  रहा  हू  जिसमें  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  हुई

 अतः  हमें  कम  उत्पादन  लागत  पर  विद्युत  उत्पादित  करके  उसकी  सप्लाई  करने  में  सक्षम

 होना  चाहिए  ।

 मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  अर्थात  कयामकुलम  में  आपने

 कयामकुलम  ताप  विद्युत  परियोजना  को  आरम्भ  करने  का  बायदा  किया  लोग  उत्सुकता  से  इस
 बात  का  इन्तजार  कर  रहे  हैं  कि  इसे  कब  आरम्भ  किया  जायेगा  ओर  कब  उसे  चालू  किया

 पहले  प्रत्येक  ब्यबित  यह  पूछ  रहा  था  कि  इसे  कब  चालू  किया  जायेगा  ।  परन्तु  अभी  तक  इसका  पहला
 चरण  भी  पूरा  नहीं  हुआ  राज्य  सरकार  ने  इसे  एक  राज्य  परियोजना  के  रूप  में  भेजा  था

 केन्द्र  सरकार  ने  यह  कहा  कि  हमें  आपकी  सहायता  करनी  चाहिए  »  टी०  पी०  सी० बे  नं
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 शम्प्स
 अकने  हाथ  में  ले  लिया  है  ।  परन्तु  मेरी  सूचना  के  अनुसार  एन०  टी०  पी०  सी०  कार्यक्रमों

 को  6  सप्ताह  के  समय  में  मंजूरी  दे  दी  जाती  परन्तु  3  महीने  से  अधिक  समय  गुजर  जाने  पर  भी

 इस  परियोजना  को  मंजूरी  नहीं  दी  गई  अतः  आपको  इस  बारे  में  शीघ्र  ही  हस्तक्षेप  करना  चाहिए
 और  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  इस  बारे  में  कुछ  कार्यवाही  की  जाए  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  ने  इस  बारे  में  पहल  की  है--मुख्य  मंत्री  और  विद्यूत  विभाग
 के  मंत्री  को  बुलाकर  उनसे  बातचीत  की  है  और  उन्हें  एन०  टी०  पी०  सी०  द्वारा  इसका  उत्तरदायित्व
 लेने  के  बारे  में  सहमत  किया  है  ।  परन्तु  अब  भी  इसमें  और  आगे  विलम्ब  किया  जा  रहा  अतः
 हसे  कुछ  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  |

 दूसरी  बात  केरल  में  कोचीन  तेल  शोध  कारख'ने  के  बारे  में  तेल  का  उपयोग  किया  जा
 सकता  है  और  छोटी  धारक  विद्य,त  परियोजना  अथवा  छोटी  परियोजना  वहां  विकेन्द्रित  तरीके  से
 स्थापित  की  जा  सकती  मैं  आपको  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  के  मुह  का  भी  उल्लेख  करना
 चाहता  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  जल्दी  कीजिए  ।  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरिंयम  :  उपाध्यक्ष  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  तम्पन  थामस
 ने  विद्युत  उत्पादन  की  लागत  के  बारे  में  भाषण  दिया  वे  एक  श्रमिक  नेता  हैं  ओर  उन्हें  इस  बात
 की  जानकारी  अवश्य  होनी  चाहिए  कि  श्रमिक  हड़ताल  के  कारण  भी  विद्युत  उत्पादन  की  लागत  में

 वढ्धि  हुई  मेरा  चुनाव  क्षेत्र  इृदुबकी  है  और  जब  दृदुक्की  परियोजना  को  चालू  किया  गया  था  तो
 इस  में  हड़ताल  के  कारण  5  वर्ष  का  विलम्ब  हुआ  था  और  उन  5  वर्षों  में  प्रत्येक  वस्तु  की  कीमत  बढ़
 गई  थी  ।  अतः  मैं  यह  कहूंगा  कि  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  श्रमिक  हड़ताल  के  कारण  भी  हुई  है  ।  मैं  उन
 सभी  श्रमिक  नेताओं  जो  कि  संसद-सदस्य  भी  और  यहां  बैठे  हुए  से  यह  अनुरोध  फर  रहा  हूं  कि
 वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  ऐसी  अनावश्यक  हड़तालों  का  सहारा  न  लिया  जाए  ताकि  उत्पादन  लागत
 कम  हो  सके  ।

 विद्युत  उत्पादन  और  विद्युत  संचारण  में  प्रशंसनीय  कार्य  निष्पादन  के  लिए  मंत्री  महोदय
 को  बधाई  देनी  चाहिए  ।  विद्युत  उत्पादन  की  स्थिति  बिलकुल  ठीक  है  ।  पारेषण  क्षेत्र  मे  होने  वाली

 हानि  को  भी  वह  कम  कर  सकते  थे  ।  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूं  और  उनके  लिए  सफलता  को  कामना
 करता  हूं  ।

 अपने  राज्य  पर  आते  हुए  मैं  यह  कहूंगा  कि  मेरे  राज्य  में  बिजली  की  स्थिति  बहुत  खराब  है  ।

 जरुप  कि  मेरे  मित्र  द्वारा  पहले  ही  कहा  जा  चुका  है  वहां  बिजली  40  प्रतिशत  कमी  वहां
 व्यवहारिक  रूप  से  कोई  भारी  उद्योग  नहीं  है  इसके  बाबजूद  वहां  बिलजी  की  भारी  कमी  है  और

 t  प्रतिदिन  4  से  8  घन्टे  तक  बिजली  नहीं  आती  वहां  5  वर्षों  तक  ऐसी  कोई  भी  परियोजना
 कार्यान्वित  नहीं  की  जायेगी  जिसे  चालू  किया  जा  अगले  5  वर्षों  तक  केरल  राज्य
 में  बिजली  का  संकट  और  भी  अधिक  होगा  |  पिछले  5  वर्षों  में  केरल  को  कितनी  अतिरिक्त

 विद्युत  क्षमता  दी  गई  ?  1400  मेगावाट  से  1475  मेगावाट  अर्थात्‌  केवल  75  मेगावाट  अतिरिक्त

 विद्युत  क्षमता  प्रदान  की  गई  है  जबकि  अन्य  राज्यों  में-...मैं  इस  बात  की  शिकायत  नहीं  कर  रहा
 संस्थापित  क्षमता  को  दुगना  अथवा  तिगुना  कर  दिया  गया  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने

 268



 16  1911  अनुवामों  की  मांगें  1989-90
 कलजत-+

 कयामकुलम  ताप-संयंत्र  को  स्वीकृति  दी  उसके  लिए  मैं  सदस्य  महोदय  का  धन्यवाद  करता
 मैं  उसकी  स्वीकृति  देने  के  लिए  प्रधान  मंत्री  ओर  मन्त्रालय  का  भी  धन्यवाद  करता  केवल
 400  मेग।वाट  की  विद्युत  परियोजना  है  ।

 ऊर्जा  मन्त्री  बसन्‍्त  :  यह  परियोजना  2000  मेगावाट  की  है  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  बात  पर  सहमत  हो  गये  हैं  कि  यह  एक
 सुपर  ताप  विद्युत  संयंत्र  होगा  ।  मैं  इसके  लिए  उन्हें  धन्यवाद  देता  हूं  ।  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि
 निश्चित  रूप  से  अपने  कुप्रबन्धन  के  कारण  राज्य  सरकार  के  पास  इस  परियोजना  में  निवेश  करने  के
 लिए  एक  पैसा  भी  नहीं  है  उसके  पास  इसके  लिए  कोई  संसाधन  नहीं  है  ।

 थ्री  तम्पन  धासस  :  राजकोष  आप  लोगों  ने  ही  खाली  किया  है|

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  वतंमान  केरल  सरकार  के  कुप्रबन्धन  के  कारण  उनके  संसाधन
 समाप्त  हो  चुके  हैं  ओर  उनके  पास  निवेश  करने  के  लिए  कुछ  भी  शेष  नहीं  अतः  मैं  केन्द्र  सरकार
 से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उनके  ओर  राज्य  के  बचाव  के  लिए  आगे  आये  ताकि  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  सम्पूर्ण  परियोजना  को  वित्त  पोषित  किया  जाये  और  एन०  टी०  पी०  सी०  द्वारा  इसका
 दायित्व  लिया  जाये  ।  एन०  टी०  पी०  सी०  एक  अत्यन्त  सफल  संगठन  सिद्ध  हुआ  है  और  इसमें  आपका
 लाभ  का  माजिन  भी  बहुत  अच्छा  कयामकुलम  परियोजना  का  उत्तरदायित्व  एन०  टी०  पी०  सी०
 द्वारा  लिया  जाना  चाहिए  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  ताप  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  एक  अन्य  उपयुक्त  स्थान  त्रिक

 का  पता  लगाया  है  |  केरल  के  लिए  ताप  विद्युत  सयंत्र  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं
 कि  त्रिकारीपुर  अथवा  किसी  अन्य  स्थान  पर  एक  ओर  परियोजना  की  स्वीकृति  दे  दी  जाए  ।

 राज्य  की  अस्थाई  और  न्यूनतम  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  कोचीन  में  गैस-आधारित
 एक  5000  मेगावाट  क्षमता  का  जनरेटर  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  इस  काय  के  लिए  कोचीन
 तेल  शोध  शाला  अथवा  किसी  अन्य  राज्य  की  गैस  परिष्करणशाला  के  उणोत्पादों  का  भी  उपयोग

 किया  जा  सकता  है|

 केरल  में  सम्पूर्ण  पन  विद्युत  क्षमता  का  भी  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  और  पर्यावरण  संरक्षण

 पर  अत्यधिक  बल  देने  के  कारण  हम  इसे  काम  में  लाने  में  सफल  नहीं  हुए  जब  भी  विकास  के

 कारण  पर्यावरण  को  खतरा  उत्पन्न  होता  है  तो  पर्यावरण  संरक्षण  की  आवश्यकता  पड़ती  परन्तु
 दुर्भाग्य  से  उस  देश  में  विकास  के  कारण  पर्यावरण  को  खतरा  उत्पन्न  होने  के  पयविरण  संरक्षण

 ही  विकास  को  रोकने  का  प्रयास  कर  रहा  है  ।

 मैं  भी  यही  अनुभव  कर  रहा  हूं  ।  मेरे  एक  मित्र  ने  हाल  ही  में  मुझे  बताया  कि  इनमें  से

 कुछ  स्वधोचित  पर्यावरण  वैज्ञानिक  हमारे  देश  के  विकास  के  इच्छुक  नहीं  मूल  बात  यह  है  कि

 आपको  पर्यावरण  संरक्षण  के  नाम  पर  केरल  में  सभी  जल  परियोजनाएं  बंद  नहीं  करनी

 आपको  प्रत्येक  मामले  की  जांच  करनी  भाहिए  और  पर्यावरण  संबंधी  पर्याप्त  सावधानियां  बरतने  के

 बाद  कुछ  जल  परियोजनाओं  को  मंज्री  भी  देनी  परूयनकुट्टी  ग्रोजना  भी  यहां  लंबित

 पड़ी

 एक  वाक्य  अपा  रम्परिक  ऊर्जा  के  बारे  में  भी  ।  जिस  परियोजना  की  मैं  बात  कर  रहा  हूं  यह

 बहुत  ही  नवीन  परियोजना  नई  दिल्‍ली  में  एक  महाशय  अशोक  राय  ने  यह  खोज  की  है  कि
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 चरखे  से  बिजली  पैदा  की  जा  सकती  है  ।  मैं  अखबार  से  केवल  दो  वाक्य  पढ़ूंगा  ।  यह  बहुत  ही  रोचक

 विद्युत  का  प्रयोग  धर  में  दो  बल्ब  जलाने  और  घरेलू  उद्देश्यों  के  लिए  किया  जा  सकता
 मैं  केवल  दो  वाक्य  ही  पढ़ुूंगा  ।  मैं  उदृत  करता  हूं  :

 दिल्‍ली  के  श्री  अशोक  राय  ने  चरखे  का  प्रयोग  करके  सीमित  घरेलू  आवश्यकताओं
 की  पूति  के  लिए  विद्युत  उत्पादत  करने  के  एक  उपकरण  की  खोज  की  उसने
 चरखे  को  गियर  से  एक  बम  कीमत  वाले  जेनरेटर  से  जोड़ा  चरखा  चलाने  से  जनरेटर

 एक  घण्टे  में  ।2  वाल्ट  की  बंटरी  चार्ज  कर  सकता  इससे  एक  बल्ब  जलाने  की  बिजली
 पंदा  की  जाती  है|  श्री  राय  ने  कहा  है  कि  इस  उपस्कर  में  इसकी  क्षमता  बढ़ाने  के  ओर

 सुधार  किया  जाएगा  ।

 इस  देश  में  काफी  जन-शक्ति  का  अपव्यय  होता  मैं  आपसे  केवल  यह  अनुरोध  करूंगा
 कि  इस  सज्जन  को  बुलाएं  ओर  इस  प्रोजेक्ट  को  व्यवहायंता  की  जांच  करें  तथा  इसके  लिए  कुछ
 करें  ।  उसे  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।

 थ्रो  चस्त्र  दोलर  जिपादो  :  उपाध्यक्ष  मैं  ऊर्जा  मन्त्रालय  की  अनुदान  की
 मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  साथ  ही  साथ  में  दोनों  मन्त्रियों  श्री  साठ  जी  और  श्री  राय  जी  को  बधाई
 देता  हूं  ज्योंकि  इनके  समय  उत्पादन  ट्रांसमीशन  संरक्षण  में  बड़ी  उपलब्धता  हासिल  हुई  है  ।

 अभी  हमारे  दो  माननीय  सदस्यों  ने  विद्यूत  के  उत्पादन  के  बारे  में  अपनी  मांगें  रखीं
 लेकिन  मैं  विनम्र  शब्दों  में  कहना  चाहुंगा  साठे  जी  से  कि  उत्तर  प्रदेश  इस  देश  का  एक  इतना  बड़ा
 प्रदेश  है जिसकी  आबादी  13  करोड़  रही  अब  तो  यह  16  करोड़  हो  गयी  होगी  ।  यह  प्रदेश  सब  से
 पिछड़ा  हुआ  प्रदेश  है  ।  वहां  बिजली  की  मांग  की  25  प्रतिशत  पूर्ति  भी  नहीं  होती  है  जबकि  महाराष्ट्र
 में  हंड़ेड़  परसेंट  हो  रही  इसी  प्रकार  केरल  तमिलनाड़  में  और  हरियाणा  में  भी  हो  रही  है  ।
 अगर  इतनी  बड़ी  उपेक्षा  इतने  बड़े  प्रदेश  क ेसाथ  की  जाएगी  तो  उसके  साथ  बहुत  अन्याय  होगा  ।

 हमारे  मन्त्रिगण  आश्वस्त  करें  कि  जो  सर्वाधिक  पिछड़े  प्रदेश  जिनका  कि  बिजली
 के  अश्वव  में  विकास  नहीं  हो  पा  रहा  योजनाएं  महीं  चल  रही  हैं  उन्हें  उनका  हक  दिलाया  जाएगा  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  हमारे  मन्त्रिगण  इस  बारे  में  कोई  उचित  कदम  उठायेंगे  ।

 अभी  हमारे  राय  साहब  ने  दीच  में  बोलते  हुए  उन  सभी  पहलुओं  पर  जिनसे  हम  परोक्ष  और
 प्रत्यक्ष  रूप  से  प्रभावित  होते  प्रकाश  डाला  ।  लेकिन  हम  ध्यान  दिलाना  चाहेंगे  कि  कर्जा  मन्त्रालय
 की  पालिसी  रही  है  कि  ऊर्जा  कਂ  जो  उत्पादन  हो  ।  पालिसी  यह  रही  है  कि  उत्पादन  कम  कास्ट  पर
 करें  |  दूसरा  हम  जल्दी  से  जल्दी  आत्मनिर्भर  हों  और  तीसरा  जो  हमारे  उत्पादन  के  ख्रोत  हैं  वे
 अरण  को  पोल्यूट  न  करें  जिससे  वातावरण  की  इकोलोजी  बंलेन्स्ड  धनी  रहे  ।  इस  संदर्भ  में  निवेदन  करना

 चाहूंगा  कि  निश्चित  रूप  से  विद्युत  उत्पादन  के  क्षेत्र  मे ंआशातीत  सफलता  मिली  लेकिन  47  से
 88-89  तक  के  जो  आंकड़  प्रस्तुत  किए  गए  उसको  देखने  से  ऐसा  लगता  है  कि  1947  में  जो

 का  उत्पादन  उस  समय  न्युक्लियर  सिस्टप  इन्ट्रोड्यूस  नहीं  हुआ  था  ।  उस  समय  थर्मल  और
 हाइडल  दो  ही  थे  ।  मेजर  कंट्रीब्युशन  हाइडल  का  और  माइनर  थर्मल  का
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 शरद  दिघ  पोठ&सीन

 ज॑से-जेसे  हमने  ऊर्जा  के  उत्पादन  में  वृद्धि  की  थर्मल  पर  ज्यादा  पैसा  खर्च  किया
 बिकता  यह  है  कि  हिन्दुस्तान  में  आज  भी  अपार  मात्रा  में  जल  बह  रहा  हारनेस  नहीं  कर  पा  रहे

 इसलिए  इस  परिप्रेक्ष्य  में  जो  हमारा  वातावरण  जो  हमारे  रिसोस  जो  हमारी  डिमाप्ड्स
 और  कंडीशन्स  उस  पर  सबसे  ज्यादा  ध्यान  देना  चाहिए  |  हाइडल  जनरेशन  सिस्टम  बड़े  क्‍योंकि
 इसमें  इनपुट  कास्ट  या  फिनी  श्ड  कास्ट  थम्मल  की  तुलना  में  कम  आती  हमारा  पानी  जो  वेस्ट  के
 रूप  में  बहता  है  उसका  समुचित  उपयोग  हो  सकता  है  से  जो  बाढ़  की  तथाही  आती  है  या

 प्राकृतिक  विपदा  आती  वह  समाप्त  हो  सकती  है  ।  जिस  तरीके  से  अब  तक  सर्वाधिक  ध्यान  थर्मल
 पावर  जनरेशन  की  ओर  दिया  गया  उससे  मुड़कर  अब  हमें  वाटर  रिसोस  का  बैस्ट  मेनजमेंट  करना

 चाहिए  ।  इसके  लिए  मन्‍्त्री  जी  को  बधाई  दूंगा  क्‍योंकि  इन्होंने  माइक्रो  और  मिनी  हाइडल  प्लांट  की
 ओोर  इस्सेल्टिव  देने  शुरू  किए  मुझे  विश्वास  अगर  इस  पर  ज्यादा  ध्यान  दिया  गया  तो  बहते
 हुए  बेकार  पानी  का  सदुपयोग  होगा  और  विद्यूत  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  भी  काफी  सफलता  मिलेगी  ।
 अभी  यह  पता  लगा  है  कि  कुछ  स्थानों  पर  साल  में  छह  महीने  बैस्ट  एफर्ट  करने  के  बाद  जनरेशन  बढ़ा
 लेकिन  समस्या  लोड  फैक्टर  की  आई  ।  दिक्कत  यह  है  कि  जो  बिजली  जनरेट  हो  रही  वहू  लोड  नहीं
 संभल  पा  रहा  है  ।  इसके  लिए  कंसन्‍्ट्रेटेड  एफर्ट  होना  चाहिए  ताकि  जिस  सो  से  बिजली  जनरेट  की

 लोड  की  प्राबलम  सामने  न  हिन्दुस्तान  गांवों  का  देश  हम  माननीय  मन्‍्त्री  जी  को
 बधाई  देते  हैं  जिन्होंने  रूरल  इलीहलैक्ट्रीफिकेशन  स्कीम  के  तहत  राज्यों  को  गाइड-लाइन्स  दी  हैं
 उनको  जरूरी  इमदाद  भी  दी  है  ।  इस  स्कीम  के  तहत  रिपोर्ट  को  देखने  से  ऐसा  लगता  है  कि  64.2
 परसेंट  से  ज्यादा  गांव  एनरजाइस  हो  चुके  हैं  और  47.5  परसेंट  टोटल  पोर्टेशियल  जो  पम्पसेट  के

 एनरजाइजेशन  का  है  वह  पूरा  किया  जा  चुका  अभी  जेसा  कि  सम्मानित  साथी  ने  कहा  था  कि

 वास्तविकता  यह  है.कि  किसी  गांव  में  खंभे  किसी  गांव  में  पोल  किसी  गांव  में  तार
 खींचकर  उसको  एनरजाइस  मान  लिया  जाए  और  किसी  गांव  में  कुछ  न  करें  और  आंबड़ें  दे  दिए  जाएं
 कि  यह  पैसा  गांव  के  विद्यू  तिकरण  की  ओर  जा  रहा  है  जिसका  मकसद  यह  दै  कि  हिन्दुस्तान  के  सभी
 गांव  इसका  लाभ  उठा  सकें  |  इसके  मानिटरींग  के  लिए  कमेटी  होनी  चाहिए  जो  यह  देखे  कि  रुपए  पैसे
 का  सदुपयोग  हो  रहा  है  ।  जो  राज्य  रूरल  इलैक्ट्रिफिकेशन  स्कीम  के  तहत  सहायता  प्राप्त  करने  के  बाद
 फर्जी  आंकड़ें  प्रस्तुत  करके  केन्द्र  सरकार  को  या  देश  को  धोखा  दे  रहे  उनको  पंनेलाइज  किया  जाए
 और  यह  कोशिश  होनी  चाहिए  कि  णो  पैसे  विद्य  तिकरण  के  गांवों  मे  जा  रहे  उसका  दरअसल  लाभ
 गांव  के  लोगों  को  मिले  ।  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  सबसे  बड़ी  समस्या  ट्रांसमिशन  और  डिस्ट्रीभ्युशन  आफ

 लासेज  की  हैं  |  हम  बधाई  देते  हैं  ऊर्जा  मन्त्री  जी  जो  इस  ओर  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  कैते  उस

 लॉस  को  कम  किया  जाए  ।  हमारे  ऊर्जा  राज्य  मन्त्री  जी  ने  इस  लाभ  को  22  परसेंट  से  17  परसेंट  पर
 लाने  की  बात  कही  इस  संदर्भ  में  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  दुनिया  के  कुछ  विकसित  देशों

 में  हाई  वोल्टेज  सिस्टम  पर  बिजली  सप्लाई  करने  की  टेकनीक  विकसित  की  गई  उस  प्रणाली  को

 लागू  करने  के  बाद  जो  ब्रे  क-डाउन्स  होते  फ्लक्चुएशन्स  होती  बिजली  को  सप्लाई  में  अनेकानेक

 गड़बड़ियां  होती  वे कम  हो  सकती  हैं  और  ट्रांसमिशन  और  डिस्ट्रीब्यूगणन  लॉस  भी  काफी  हृद  तक
 कम  किया  जा  सकता  है  ।  व्यवहार  में  हमने  देखा  है  कि  वर्तमान  प्रणाली  के  अन्तगंत  पोल  गाढ़  कर
 तार  लगाकर  हम  गांवों  और  शहरों  तक  बिंद्य,त  पहुंचाते  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  इस  सिस्टम  में

 सुधार  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  जेसे  आंधी  आमे  छसूफान  आने  पर  कहीं  पोल  गिर  जाते

 271



 अमुदानों  की  मांगें  1989-90  6  1989

 चन्द्रहोल्लर  त्रिपाठो  ]
 तार  टूट  जाते  हैं  और  हफ्तों  तार  वसे  ही  दूटे  पड़े  रहते  खम्बे  गिरे  पड़े  रहते  अन  अट॑न्डेट  रहते
 उसमें  क॑ज॒अल्टी  हो  जाती  हैं  और  विद्युत  आपूर्ति  में  बाधा  आती  मेरा  निवेदन  है  कि  आपने  पीछे

 एक  सम्मेलन  बलाया  हम  संसद  सदस्यों  की  राय  भी  मांगी  थी  कि  कंसे  हम  बिजली  की  प्रणाली  में

 सधार  जिसमें  आपके  सामने  तमाम  प्रकार  के  सजैस्शन्स  आये  इसी  संदर्भ  में  मैं  आपसे  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  भले  ही  कोई  महंगा  सिस्टम  आपको  अख्त्यार  करना  कोई  आप  ऐसा  सिस्टम

 इधौल्व  इंट्रोडयूस  कीजिये  जो  डयूरेबल  जिसमें  सीक्योरिटी  हो  और  जिसमें  म॑क्सिमम

 यटिलाइजेशन  भी  सम्भव  हो  ।  यदि  अण्डरग्राउण्ड  केबल  डाल  कर  आप  विद्युत  आपूर्ति  करने  का  सिस्टम

 अपनाते  हैं  तो  मैं  समझता  हूं  कि  खम्बे  भी  नहीं  तार  भी  नहीं  गिरेंगे  और  विद्यूत  आपूर्ति  भी

 बाधित  नहीं  हो  पायेगी  और  न  इलैक्ट्रिक  करेंट  लगने  से  कोई  कजुअल्टी  कोई  आदमी  मरेगा  ।

 आजकल  कभी-कभी  ऐसी  शिकायतें  भी  मिलती  हैं  कि  किसी  चलती  बस  में  ऊपर  से  बिजली  का  तार

 टूट  कर  गिर  गया  और  बस  में  बेठ  50  आदमी  मारे  60  आदमी  मारे  गये  ।  ऐसा  इस  देश  में  रोज

 हो  रहा  है  ।  इस  ओर  ध्यान  देकर  आप  कोई  ऐसा  रास्ता  निकालें  जिसमें  इस  तरह  की  कैजुअल्टीज  न

 होने  पायें  और  बिजली  की  सप्लाई  में  बाधा  न  उस  पर  काबू  पाया  जा  सके  ।

 आपने  बिजली  की  कन्जम्पशन  कम  करने  के  लिये  अनेक  तरीके  निकाले  हैं  और  मैं  समझता  हूं
 कि  समय  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  ऐसे  तरीके  निकाले  जाने  चाहियें  ।  मैं  इसे  दूसरे  रूप  में  प्रस्तुत
 करता  चाहता  हूं  कि  इस  देश  में  बिजली  की  जिस  तरह  फालतू  बरबादी  होती  सजावट
 झाम  जहां  दो  लाख  में  काम  चल  सकता  वहां  बीस  लाख  लगा  दिये  जाते  एअर-कण्डी  शनस
 बिजली  की  सबसे  अधिक  कनन्‍्जम्पशन  करते  हैं  ओर  हिन्दुस्तान  में  बिजली  इतनी  बेकार  खर्च  की  जाती

 जिसका  कोई  ठिकाना  नहीं  ।  यदि  हम  उस  फाल्तू  बिजली  को  कन्जवं  कर  बचायें  तो  मुझे
 यकीन  है  कि  हमारे  कारखानों  का  उत्पादन  काफी  हद  तक  जो  आज  बिजली  के  अभाव  में
 अपनी  पूरी  क्षमता  से  काम  नहीं  कर  पा  रहे  जहां  तीन  शिफ्टें  चलनी  किसी  में  दो  शिफ्ट

 मुश्किल  से  चल  पाती  हैं  तो  किसी  में  एक  शिफ्ट  ही  चल  पाती  है  क्‍योंकि  उनकी  विद्युत  आपूर्ति  काट
 दी  जाती  इस  पर  यदि  कन्ट्रोल  कर  लिया  जाये  तो  मुझे  यकीन  है  कि  हमारा  कुधि  क्षेत्र  उद्योग
 के  क्षेत्र  सभी  जगह  उत्पादन  बढ़ेगा  ।  आज  बिजली  की  कटोती  से  उत्पादन  बहुत  प्रभावित  हो
 रहा  है  |

 अब  मैं  अपने  पूर्वो  उत्तर  प्रदेश  की  तरह  आता  हूं  जो  सबसे  पिछड़ा  और  उपेक्षित  क्षेत्र
 मैं  आपको  बधाई  दूंगा  कि  आपने  अपने  वक्‍त  में  काफी  कोशिश  को  हमारे  यहां  ।  लाख  32

 हजार  यूनिट  क्षमता  स्टेशन  की  आधारशिला  रघ्ली  गयी  है  परन्तु  मन्त्री  आप  परिचित  होंगे
 कि  हमारा  बस्ती  जिला  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  का  सबसे  पिछड़ा  भौर  निर्धन  जिला  गोरल

 फैजाबाद  में  बुनकरों  की  तादाद  लाखों  में  जिनकी  रोजी-रोटी  वीविंग  से  ही  चलती
 कपड़ा  बुनकर  बेचकर  ही  वे  अपनी  आजीविका  चलाते  हैं  लेकिन  हमारे  यहां  बिजली  की  आपूर्ति  न
 मिलने  के  कारण  पावरलूम  अत्यधिक  प्रभावित  हो  रहे  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  धर्म

 सिहवा  और  राजेसिंहा  में  एक  लाख  बत्तीस  हजार  यूनिट  क्षमता  के  स्टेशन  की  आधारशिला  रखकर

 इतनी  बिजली  का  उत्पादन  करें  ताकि  उस  क्षेत्र  में  किसी  को  यह  शिकायत  करने  का  मौका  न  सिले
 कि  बिजली  के  अभाव  में  उनका  कारखाना  बन्द  है  या  रोजी-रोटी  नहीं  चल  पा  रही  है  ।

 आपने  कैश-रिवार्ड  की  जो  प्रथा  शुरू  की  वह  बहुत  प्रशंसनीय  है  और  तमाम  इलैक्ट्रिसिटी
 जैनेरेटिंग  सेन्टर्स  ने उसका  लाभ  भी  उठा  लिया  ट्रांसमिशन  ओर  डिस्ट्रीब्यूशन  लॉस  भी  कम  हुए
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 लेकिन  मैं  चाहूंगा  कि  आप  इन्सेन्टि्ज  को  और  बढ़ा  दें  ताकि  आज  हमारे  देश  में  जिस  तरह  से  क्लिसी
 या  एनर्जी  का  लॉस  हो  रहा  है  उस  पर  काबू  पाया  जा  सके  ।

 साठे  साहब  ने  हमें  एक  स्कीम  जहां  हम  अभी  बिजली  मुहैम्पा  नहीं  कर  पाते  वहां  के  लिए
 की  दी  थी  ।  उसकी  कुछ  कंडीशन्स  लेकिन  वह  स्कीम  अच्छी  तरह  से  नहीं  चल  पाई

 है  ।  बिजली  सम्बन्धी  सारी  सुविधाएं  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हो  सकी  फार-फ्लंग  एरियाज  में

 सुदूरवर्ती  इलाकों  में  बिजली  मुहैय्या  कर  पाना  हस  योजना  के  वश  की  बात  नहीं  इसलिए  मेरा

 अनुरोध  है  कि  आप  नॉन-कन्वेंशनल  इनर्जी  के  जो  तरीके  हैं  उनको  विकसित  करें  और  हर  संसंद  सदस्य
 की  कांस्टीट्यूएंसी  में  कम  से  कम  5  ऊर्जा  ग्राम  विकसित  इनमें  सोलर  विड  इनर्जी  और
 बॉयोटेक  ओर  फोटोबोल्टेक  सिस्टम  आदि  जितने  भी  ऊर्जा  प्रदान  करने  के  साधन  उमको  अपानाया

 माननीय  राय  साहब  अच्ष्छी  तरह  से  उत्तर  प्रदेश  में  तालाबों  में  उबमे  वाली  वेस्ट-ब्रास
 जिसको  हम  अपनी  भाषा  में  जल-कुम्भी  भी  बोलते  परित्रित  एक  अखबार  की  खबर  के  अनुसार
 यह  पावर  जनरेट  कर  सकती  यह  जल  कुम्भी  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  तालाबों  में  टनों  की  तादाद  में
 उगती  है  ओर  इक्ट्ठी  है  ।  मैं  चाहूंगा  इस  दिशा  में  अगर  कोई  कदम  रिसच॑  तो  जो  ह्या,ज

 मिलियन्स  थी  मात्रा  में  उसका  उपयोग  हो  सकता  है  और  उससे  हमारे  ग्रामों  को  बिजली
 मिल  सकती  है  ।

 सभापति  अब  चूंकि  आप  घंटी  बजा  रहे  |  इसलिए  मैं  बंद  करता  हूं  ।

 भ्रो  बलबम्त  सिह  राभूबालिया  :  चेयरमैन  मैं  बहुत  ध्यान  से  श्री  कल्पनाथ
 राय  जी  के  भाषण  को  सुन  रहा  था  ।  श्री  कल्पनाथ  राय  णी  ओर  श्री  साठे  जी  के  मैं  बहुत
 धन्यवाद  के  साथ  कहता  हूं  कि  जब  भी  हम  पंजाब  के  एम०  पीज०  पंजाब  का  बिजली  का  मामला
 लेकर  जाते  वे  पूरी  सहानुभूति  से  हमारी  बात  सुनते  इसके  लिए  हम  इनके  शुक्रगुजार  हैं  ।
 लेकिन  '**

 क्री  रास  प्यारे  पनिका  :  अब  काहे  को  लगा  रहे  हैं  ?

 भी  बलवन्त  सिह  रामूबालिया  :  इसलिए  लगा  रहे  हैं  कि  इसमें  इनका  दोष  नहीं
 बल्कि  किसी  और  का  दोष  है  ।

 जहां  तक  फायरनेंस  का  सम्बन्ध  उसमें  हमें  बहुत  दिक्कत  आ  रही  है  ।  पंजाब  में  बिजली  की
 पोणीशन  यह  है  कि  अगर  200  मेगावाट  बिजली  हर  साल  पंजाब  में  हम  और  जमा  नहीं  तो
 पंजाब  में  बहुत  प्रॉब्लम  मैं  इसलिए  आपका  ध्यान  खींचने  के  लिए  रिक्वेस्ट  करता  हुं  कि  पंजाब

 केन्द्र  सरबार  को  पंजाब  बिजली  बोर्ड  और  पंजाब  इन  को  ज्यादा  हमदर्दी  से  देखना  चाहिए ।
 पहली  बात  तो  यह  है  कि  पंजाब  कोल  हैड  से  बहुत  दूर  चूंकि  कोल  हैड  बहुत  दूर  है  और  बहां  से
 करी  करना  पड़ता  इसलिए  बहुत  श्वं॑  आता  है  |  दूसरी  बात  यह  है  कि  पंजाब  डिस्टबं  एरिया  है  ।
 उसके  बावजूद  पंजाब  में  बिजली  के  उत्पादन  को  कायम  रखा  जा  रहा  इसलिए  आप  इन  दोनों  को

 हमदर्दी  की  निगाह  से  देखें  ।  एक  तो  वहां  बिजली  का  खं  ज्यादा  आता  है  दूसरे  डिस्टर्ब  सिचुएशन  के

 बावजूद  बिजली  पैदा  ज्यादा  बढ़ाते  इसलिए  पंजाब  को  बिजली  के  मामले  में
 मिकता  मिलनी  चाहिए  ।
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 च७नन  निनीओन  ee  न  हमारा रोपड़, ate पावर प्लांट है। उसकी थर्ड स्टेज  वकभ  नाक  आपको

 बलच्ात  सिह

 हमारा  थमल  पावर  प्लांट  उसकी  थर्ड  स्टेज  क ेलिए  आपको  बार-बार  रिक्वेस्ट  की
 गई  है  ।  कोल  क्लियर  हो  चुका  कन्‍फर्म  हो  गया  जो  प्रोजेक्ट  का  पाल्यूशन  का  पाइंट  आफ  व्यू

 वह  स्टेट  और  सेंटर  की  तरफ  से  क्लियर  कर  दिया  गया  अब  इसको  आखिरी  क्लियरेंस  साठे

 साहब  आपकी  तरफ  से  दी  जानी  है  ।  मैंने  पिछली  दफा  भी  यही  रिक्वेस्ट  की  अच्छा  नहीं  लगता
 आप  जंसे  भले  आदमी  को  बार-बार  कहा  पिछले  साल  भी  कहा  और  इस  साल  भी  कह  रहे

 इसलिए  मैं  जोर  देकर  महंगा  कि  रोपड़  थमंल  प्लांट  की  थर्ड  स्टेज  की  एप्लीकेशन  जो  आपके  पास
 उसको  आप  क्‍्लीयर  कीजिए  ।  राय  साहब  13  तारीख  को  एम०  पीज०  की  मौटटिम  में  तशरीफ  ले

 गए  उन्होंने  सब  की  बात  सुनी  है  ।

 दूसरी  बात  गुरु  नानक  देव  थर्मल  पावर  प्रोजेक्ट  जो  भटिन्डा  उसके  बारे  में  आपने  कहा
 था  कि  उसकी  लोकेशन  को  थोड़ा  चेंज  करो  तो  हम  साइट  को  9  किलोमीटर  दूर  ले  गए
 एक  बात  जो  आपने  ओबजक्शन  वह  सब  कक्‍्लीयर  हो  चुके  इसलिए  निवेदन  है  कि  गुरु
 नानक  देव  थर्मल  प्लांट  के  थड्ड  स्टेज  के  प्रोजेक्ट  को  क्लीयर  किया  जाए  ।

 एक  रिक्वेस्ट  यह  है  कि  गैस-बेस्ड  थर्मल  प्लांट  पंजाब  के  लिए  दिया  जाए  |  हमने  एक  चिट्ठी
 प्राइम  मिनिस्टर  को  लिखी  उन्होंने  22  अगस्त  को  उस  चिट्टी  का  जवाब  देते  हुए

 ]

 की  गैस  को  उपलब्धता  की  मात्रा  और  गैस  की  सप्लाई  के  लिए  पहले  दिए  जा

 चुके  वचनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पंजाब  तक  पाइपलाइन  का  विस्तार  करने  को  कोई  योजना

 नहीं  है  ।

 हम  यह  चाहेगें  कि  अगर  यह  नहीं  कर  सकते

 गैस  थर्मल  पॉवर  संयंत्र  के  लिए  गँस  का  लिक  लुधियाना  के  निकट  तक  स्थापित  कर  दें  ।

 ]

 लिए  यह  प्रावधान  तो  कर  दीजिए  ।  इससे  हमें  216  मेगावाट  बिजली  पंजाब  में  और
 मिल  सकेगी  ।  अगर  छाप  रोपड़  और  भटिन्डा  दोनों  के  थड़  स्टेज  क्लीयर  कर  दें  तो  उससे  220,  220
 मेगावाट  बिजली  पंजाब  में  और  मिल  सकेगी  ।

 पंजाब  ओर  हरियाणा  दोनों  स्टेट्स  के  इलैक्ट्रिसिटी  बोडंज  ने  बहुत  बार  आपके  माध्यम  से
 रिक्वेस्ट  की  है  कि  कोल  बहुत  दूर  से  आता  है  भौर  इस  पर  बहुत  शरर्चा  बढ़  जाता  50  लाख  टन
 कोल  हर  साल  पंजाब  में  आता  है  इससे  आल-मोस्ट  50  परसेंट  बिजली  बोर्ड  का  खर्चा  कोल  के
 किराये  में  खर्च  हो  जाता  इस  बारे  में  हमने  लिट्टी  भी  लिखी  उसके  लफ्ज  मैं  दोहराता  हैं  --
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 इसलिए  इसका  उपाय  केवल  यह  है  कि  सीमेंट  और  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  भांति
 कोयले  की  कौमत  को  रेल  पयंन्त  निशुल्क  आधार  पर  सारे  देश  में  इसको  युक्तिसंगत  बना  दिया

 सारे  देश  में  रेल  पयंन्‍्त  निशुल्क  आधार  पर  कीमतों  की  एकरूपता  अपनाने  से  सभी  राज्यों  में
 विद्य  त  का  विकास  होगा  और  इससे  भेदभाव  के  तत्य  समाप्त  हो  जाएगें  जोकि  इस  वतेमान  ढांचे  में
 विशमान  हैं  ।

 ]

 हमारी  तो  दो  तीन  बातें  ही  बहुत  जरूरी  इसलिए  आखिर  में  मैं  कहना  चाहता  हुँ  कि
 पंजाब  में  जब  रणजीत  सागर  डेम  और  शाहपुर  प्रोजेक्ट  मुकस्मिल  हो  जाएंगे  तो  बिल्कुल  हाइडल
 सोस  नहीं  रहेगी  ।  इसलिए  रिक्वेस्ट  हैं  कि  हमने  जो  गेस  बेस्ड  थरम्ंल  प्रोजेक्ट  की  मांग  की  उसमें
 हमारी  मदद  को  जाए  ।

 पंजाब  के  बिजली  बोर्ड  की  जो  फाइनेन्शियन  पोजीशन  अभी  आपने  पंजाब  बिजली  बोर्ड
 के  चेयरमंन  शी  एन०  एस०  वसन्‍्त  को  आउट-स्टैंडिग  काम  करने  के  लिए  सम्मानित  किया  हम
 कांग्रेस  वाले  और  अकाली  दल  वाले  और  किसी  बात  पर  शो  सहमत  नहीं  होंगे  लेकिन  पंजाब  बिजली
 बोर्ड  के काम  और  उसके  चेयरम॑न  श्री  एन०  एस०  वसम्त  के  काम  पर  हम  दोनों  पक्ष  पूरी  तरह
 सहमत  हैं  ।

 मैं  चाहुंगा  कि  आप  इसके  साथ-साथ  थीन  इम  का  जो  स्लो  स्पीड  से  काम  चलता  उसको
 तेजी  से  बढ़ाने  के  लिए  पंजाब  की  मदद

 क्रो  बीरेशा  सिंह  :  सभापति  मैं  साठे  साहब  को  इस  बात  के  लिये  बधाई
 देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  सूखा  और  बाढ़  कई  जगहों  में  आने  के  वावजूद  भी  बहुत  अच्छे  ढंग  से  काम
 किया  और  बिजली  की  पैदावार  को  कम  नहीं  होने  दिया  ।  हमारे  मन्त्री  जी  अपने  टारगेट  को  एचीव
 करने  में  काफी  हद  तक  कामयाब  हुए  हैं  ।

 अब  मैं  कुछ  बातों  की  तरफ  मन्त्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  थमंल  पावर

 प्लांट्स  ओर  हाइड़ो  इलेक्ट्रिक  डेम्स  को  बनाने  में  जिस  हिसाब  से  प्राइस  एसक्लेशन  होता  है  उतना
 ओर  कहीं  हमें  देखने  को  महीं  मिलता  है  ।  अगर  यही  स्थिति  बनी  रही  तो  भागे  आने  बाले  बर्षों  में  यह
 राशि  और  अधिक  बढ़  जायेगी  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  एक  उदाहरण  आपको  देना  चाहता  हूं  ।  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  में  आपने  ओ  एक  लाख  80  हजार  करोड़  रुपया  श्र  किया  है  अगर  इसमें  कंट्रोल
 नहीं  किया  तो  अगले  !0  सालों  में  श्वाली  ऊर्जा  के  लिए  ही  इतनी  राशि  का  प्रावीजन  करना  पड़ेगा  ।

 1984  के  अन्दर  एक  एडवाइजरी  बोर्ड  बनाया  गया  1985  में  उसने  अपनी  रिपोर्ट

 मिनिस्ट्री  को  पेश  कर  दी  थी  |  उस  एडवाइज  री  बोडे  ने  सप्लाई  और  डिमांड  में  प्रोजेक्शन  के  बारे  में
 बताया  और  यह  कहा  कि  यह  तीन-चार  गुना  अगले  कुछ  सालों  में  हो  मेरे  कह_ृटने  का  अभिप्राय
 यह  है  कि  जहां  आपने  देहातों  में  किसानों  की  मदद  की  भौर  उद्योगों  को  मदद  दी  वहां  आपको  किसानों
 को  और  ऊपर  उठाने  के  लिए  कुछ  प्रयास  करने  चाहिये  ।  इषि  के  क्षेत्र  में  प्रीन-रैवोल्पूशन  भाई  लेकिन
 अभी  भी  यह  देखने  में  आ  रहा  है  कि  किसानों  को  अपनी  उपज  का  उचित  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  ।
 इसके  लिए  आपको  तरीके  खोजने  पड़ेगे  ।  इंटरनेशनल  माक्ट  में  चीजों  का  मुकाबला  करने  के  लिए
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 हमें  उस  लायक  किसानों  को  बनाना  पड़ेगा  |  यहू  तभी  हो  सकेगा  जब  हमारी  लॉ  कास्ट  इकॉनमी
 होगी  ।  हमारे  प्रधानमन्त्री  जी  ने  भी इस  बात  को  कहा  जब  हमारी  प्रोडेक्ट्स  लॉ-कास्ट  में  होंगी
 तभी  इंटरनेशनल  माकिट  में  हमारी  साख  बन  सकती  है  भर  हम  अपने  साधनों  को  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 हाइड्रो  इलेक्ट्रिक  या  श्रमंल  पाधर  का  जो  जैस्टेशन  पीरियड  होता  है  उसके  बारे  में  मैं
 खवास्त  करना  चाहूंगा  ।  फंड्स  का  एलोकेशन  प्लानिंग  कमीशन  से  होता  अगर  हाइड्रो  इलेक्ट्रिक
 का  जैस्टेशन  पीरियड  दस  साल  का  है  या  फिर  उसकी  जितनी  टोटल  कास्ट  आनी  है  उस  सब  को  10
 साल  में  बराबर  बांट  लिया  जाना  चाहिये  |  फिर  तीन  साल  में  उस  पैसे  में  से  10  परसेंट  पैसा  श्र
 कर  सकते  हैं  ओर  बाकी  90  परसेंट  जो  पैसा  बचेगा  उसको  किसी  डिपाजिट  में  डाला  जा  सकता  है
 ताकि  उस  पर  12-15  परसेंट  इटरेस्ट  मिल  सके  |  इससे  जो  प्राइस  एसक्लेशन  होगा  उसका  कोई
 प्रभाव  नहीं  पड़  सकेगा  ।  इससे  लॉ-कास्ट  इकॉनमी  का  जो  नारा  है  उसको  भी  कामयाब  करने  में
 सफलता  मिलेगी  और  भारत  सरकार  के  ऐक्सचेंकर  पर  ज्यादा  दबाव  पड़ने  से  बचा  जा  हुम
 अपने  रिसो्सिस  से  ही  पैसा  जैतरेट  कर  सकेंगे  ।

 आने  बाले  सालों  में  आप  थमंल  पावर  पर  बहुत  जोर  ढाल  रहे  1950  के  दशक  में  हाइड़ो
 इलेक्ट्रिक  भोर  थमंल  का  रेश्यो  5]  भोर  49  प्रतिशत  था  जो  अब  घटकर  दह्वाइड्रो  का  32  प्रतिशत
 भोर  थमंल  का  68  प्रतिशत  पहुंच  गया  आमने  बाले  समय  में  आपको  हाइड्रो  इलैक्ट्रिक  प्रोजेक्ट्स
 पर  ही  मुनहसर  करना  उन  पर  ही  निर्भर  करना  पड़ेगा  और  उनके  लिए  आपको  आज  के  दिन
 जरूरत  है  कि  आप  कोई  प्रोजेक्ट  कन्‍्सीव  करते  हैं  तो  उसका  फैसला  आज  ही  होना  चाहिए  कि  क्‍या
 स्टेट  उसको  एग्जीक्यूट  करेगा  या  हाइड्रो  इलैक्ट्रिक  कारपोरेशन  एग्जोक्यूट  करेगा  ।  मैं  नाथपा  झाकड़ी
 प्रोजेक्ट  की  मिसाल  देना  चाहता  हूं  ।  नाथपा  झाकड़ी  जो  हरियाणा  के लिए  एक  बहुत  बड़ी
 देन  हिमाचल  के  लिए  एक  बहुत  बड़ी  देन  वह  प्रोजेक्ट  15-16  साल  पहले  कन्सीब  हुआ
 ओर  उस  समय  उस  पर  500  करोड़  रुपया  खर्च  होना  था  जबकि  आज  की  प्राइस  के  मुताबिक  उमभ्न  पर
 1600  करोड़  रुपया  खर्च  हो  रहा  अगर  उसी  समय  यह  फैसला  किया  जाता  कि  इस  प्रोजेक्ट  को

 हम  ब्लड  बंक  की  मदद  से  एग्जीक्यूट  करेंगे  तो  यह  1600  करोड़  रुपये  की  जगह  पांच  सौ
 600  करोड़  या  700  करोड़  रुपये  में  पूरा  हो  सकता  था  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जह्लां  तक  ट्रांसमीशन  ओर  डिस्ट्रीब्यूशन  लास्रेज  की  बात

 ट्रांसमीशन  भोर  डिस्ट्रीब्यूशन  लासेज  अपने  देश  के  अन्दर  एवरेज  21  फ्स्सेंट  हैं  ।  बहुत  से
 सिटी  बोड्स  में  यह  लासेज  26  परसेंट  और  28  परसेंट  तक  हैं  जबकि  दुनिया  के  दूसरे  विकसित  देशों
 के  अन्वर  यह  लासेज  बहुत  कम  हैं  ।  जापान  के  अन्दर  53  अमेरिका  के  अस्दर  66  प्रतिशत
 भोर  जमंती  के  अन्दर  यह  लासेज  47  प्रतिशत  यह  जो  21.5  प्रतिशत  ज्ञासेज  आज  इलंक्ट्रिसिटी
 बोई़  को  या  आपको  उठाने  पड़  रहे  वह  किसी  टेक्नोलोजी  का  कसूर  नहीं  वह्‌  सिर्फ  बिजली  की
 चोरी  की  वजह  से  जो  इले  किट्रसिटी  बोर्ड  के  बड़े-बड़े  अधिकारी  करवाते  जिसके  अन्दर  स्टेट  गवर्नंमेंट
 के  बड़े-बड़े  राजनेता  भी  लिप्त  होते  अब  हरियाणा  की  ही  बात  हरियाणा  में  इलैक्ट्रिसिटी
 डिस्ट्रीब्यूशन  लासेज  23  परसेंट  वहां  सरकार  ने  यह  तो  देखा  नहीं  कि  इनको  कैसे  कम  किया
 सो  करोड़  रुपया  इलेंक्ट्रिसिटी  ड्यूटी  और  टैरिफ  पर  बढ़ा  जो  सीधे  कंज्यूमर  और  किसान  पर
 जाकर  पड़ा  ।  इससे  सरकार  का  क्‍या  बिगड़ा  ?  सरकार  का  कोई  नुकसान  नहीं  नुकसान  हुआ  तो
 किसान  का  गरीब  आदमी  का  अकेले  हरियाणा  में  5  लाख  ट्यूबवल्स  हैं  ।
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 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  आपके  थमंल  पावर  प्लांट  से  या  सैंट्रल  बेस  हाइड़ो  इलेक्ट्रिक  प्लांट
 से  ट्रांसमीशन  करते  हैं  तो  ज्यों  ही  स्टेट  गबनंमेंट  को  भाप  देते  हैं  तो  यह  विधान  होना  काशूम
 होना  चाहिए  कि  सब  स्टेशन  पर  जितनी  हल॑क्ट्रिसिटो  आई  उसके  बाद  जो  क॒ज्यूमर  को  यई  उसकी
 जिम्मेदारी  सब  स्टेशन  पर  बेठे  स्टाफ  और  उसके  अन्दर  काम  करने  वाले  लोगों  पर  होनी  चाहिए  ।
 आपने  इसेंटिव  दिया  बड़ी  अच्छी  बात  है  लेकिन  इसेंटिव  से  बात  नहीं  बनेगी  क्‍योंकि  जिस  आदमी
 को  10  हजार  रुपये  महीने  की  कमाई  बह  आपके  प्रमाण-पत्र  और  एक  हजार  रुपए  साल  में
 लेकर  खुश  नहीं  होने  वाला  ।  वह  16  हजार  रुपए  महीने  कमाता  आपको  चोरी  के  लिए  ऐसा
 प्रावधान  करना  सविस  रूल्स  कि  उन  आादमियों  को  सीधे  सजा  उसको  नौकरी  से  बाहर
 कर  दिया  जाय  और  उन  एम्पलाइज  के  खिलाफ  क़्िमीनल  प्रोसीडिग्स  चलाई  जो  बिजली  की
 चोरी  करवाते  हैं  ।  बिजली  की  घोरी  किसान  नहीं  करता  या  कोई  साधारण  कंज्यूमर  नहीं
 बिजली  को  चोरी  बड़ा  उद्योगपति  करता  *जली  की  चोरी  बड़ी  फर्म  का  मालिक  करता  ऐसे
 लोगों  पर  जिनका  रॉमेटीरियल  ही  बिजली  उस  आदमी  का  बिजली  की  सप्लाई  का  बिल  देखें  तो
 बड़ा  साधारण  सा  आता  है  जबकि  उसकी  फैक्टरी  का  रा  मंटीरियल  ही  बिजली  है  ।  इसके  साथ  मैं  एक
 मॉन-कन्वेशनल  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  आपने  नॉन-कन्वेंशनल  एनर्जी  को  बढ़ाबा  देने  के  लिए  बहुत  से
 प्रयत्न  किए  जो  कि  सराहनीय  लेकिन  नॉन-कन्वंशनल  एनर्जी  की  जो  स्ट्रेंटेजी  आपने  बनाई
 मेनेजमेंट  की  जो  स्ट्रेटेजी  आपने  बनाई  मैं  उससे  बिल्;ल  सहमत  नहीं  हूं  ।  बायो[स  के  बारे  में  लिशा
 है  कि  हमने  दस  लाख  अस्सी  हजार  बायोगँस  प्लांट्स  डिस्ट्रिम्यूट  किए  इंडिविज्युअल्स  को  और  उसमें
 से  85  परसेंट  चालू  हालत  में  हैं  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मम्त्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  जो
 आपने  इंडिविज्यूअल्स  को  बायोगैस  प्लांट्स  दिए  अगर  आप  उनको  आन-दि-स्पॉट  जाकर  देखें  तो
 उनमें  से  25  परसेंट  भी  आपको  चालू  हालत  में  नहीं  हमारी  जो  सामाजिक  व्यवस्था
 उसको  आप  अगर  सही  ढंग  से  पढ़ें  तो  सोलर  एनर्जी  बायोगैस  एनर्जी  को  काम्यूनिटी-बाइज  शुरू
 विलेज  को  अगर  आप  यूनिट  लें  और  उसको  नॉन  कन्वेंशनल  एनर्जी  सेफीड  जंसे  चारा  काटने  की
 मशीन  के  लिए  या  दूसरी  लाइट  जलाने  के  लिए  करें  तो  उसमें  आप  कामयाब  होंगे  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  रूरल  इलेक्ट्रिफिकेशन  कारपोरेशन  के  बारे  में  एक  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।
 रूरल  इलेक्ट्रिफिकिशन  कारपोरेशन  ने  23  लाख  पम्प  सेट  लगाने  का  निर्णय  लिया  एक  पम्प  सैट
 को  लगाने  के  लिए  20  हजार  रुपए  का  एब्रेज  उन्होंने  निकाला  ।  बीस  हजार  फर  यदि  एक  साल  का

 ब्याज  लगाया  जाए  तो  बह  2800  रुपए  के  करीब  बनता  इलेक्ट्रिसिटो  बोड़्  जो  किसानों  को

 सब्सिडाइज  करते  उनसे  940  रुपए  लेते  इसका  मतलब  यह  है  कि  इल॑  क्ट्रिसिटी  बोर्ड  एक  बड़ा

 भारी  बोझ  है  ।  यह  चीज  आपको  देखनी  चाहिए  कि  आपके  कारपोरेशन  मुनाफा  कमाने  क  लिए  न  हो  ।

 ये  बल्कि  उनकी  तह  में  जायें  देखें  कि  कोन  सी  ऐसी  चीजें  जिनके  द्वारा  हम  किसानों  की  मदद  कर

 सकते  पिछली  बार  जब  ड्ृ,उट  हुआ  था  तो  किसानों  के  ट्यूबवैल  का  पानी  30-30  फ़ोट  भीभे
 चला  गया  था  ।  ऐसी  हालत  में  रूरल  इल॑क्ट्रिफिकेशन  क  रपोरेशन  को  किसानों  की  मदद  करनी

 इन्ट  रैस्ट  फ्री  लोन  दिया  तो  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  थी  कि  वह  अपनी  मोटर

 और  एनर्जाइज  करके  अपना  काम  चलाते  |  इसलिए  मैं  चाहता  ह्ृ  कि  जब  भी  भाष  स्कीम  बनायें  तो

 इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  जहां  23  लाख  का  टारगेट  रखते  वहां  किसानों  की  क्या-क्या  मुश्रोबर्ते
 उनकी  क्‍या  तकलीफें  उनको  कंसे  दूर  किया  जाए  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  आपने  यमुना  नगर  का  जी  थमल  पावर  प्लान्ट
 उसके  लिए  पिछले  कई  सालों  से  बातचीत  चल  रही  स्टेट  एग्जीक्यूट  करेगी  या  कोई  एजेंसी
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 बीरेन्द्र

 क्यूट  करेगी  लेकिन  अन्त  में  एन०  टी०  पी०  सी०  ने  मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  भाप  इसको
 “:  जल्दी  से  जल्दी  एग्जीक्यूट  करायें  |  क्‍योंकि  हमारे  पास  ऊर्जा  का  कोई  और  साधन  नहीं  हमारे  पास

 न  कोयला  न  हमारे  पःस  हाईडल  के  लिए  नेशनल  रिसोसे  इसके  साथ-साथ  मैं  आप  से  यह  भी
 निवेदन  करना  चाहुगा  कि  आपने  नादंन  सैक्टर  नादंन  जोन  में  एक  न्यूक्लियर  पावर  प्लान्ट  देने  को
 बात  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कही  आपने  हरियाणा  में  दो  स्थानों  का  निरीक्षण  भी  करवाया
 है  ।  आज  के  दिन  पंजाब  इलेक्ट्रिस्टी  की  पोजीशन  सैटिसफैक्ट्री  जम्मू-कशमीर  और  हिमाचल  में

 हाईडल  पोर्टेशियल  इतना  है  कि  उनको  जरूरत  नहीं  चोथा  राजस्थान  जहां  पर  न्यूक्लियर
 पायर  प्लान्ट  है  ही  ।  मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  डिफीस  स्ट्रेटेजी  के  लहत  हम  जोन  के  नजदीक
 क्लियर  पावर  प्लान्ट  नहीं  रख  सकते  हैं  ।  लेकिन  अब  इसमें  जोर  नहीं  क्योंकि  पाकिस्तान  के  पास
 इतनी  कैपेसिटी  है  कि  वह  नागपुर  तक  वार  कर  सकता  इसलिए  हस  को  ध्यान  में  न  रख  कर

 हरियाणा  का  औदित्य  बनता  हरिप्राणा  का  जस्टिफिकेशन  बनता  उस  न्यूक्लियर  पावर  प्लान्ट
 को  हरियाणा  में  लगाने  का  कष्ट  ताकि  दूसरे  साधनों  के  न  होते  हुए  हम  अपनी  बिजली  की
 जरूरतों  को  पूरा  कर  सके  ।

 ]
 थो  बी०  बो०  :  सभापति  ऊर्जा  नीति  के  सम्बन्ध  में  मुझे  कुछ  सुझाव

 देने  हम  इस  देश  में  ताप  बिजली  पर  अधिक  निर्भर  रहते  हैं  जो  तेल  और  गैस  पर
 रित  है  ।  इसके  साथ  ही  हमारे  पास  जल  विद्युत  उत्पादन  और  परमाणु  विद्युत  स्टेशन  भी  मेरा

 सुझाव  है  कि  हमें  सौर  वायु  वेग  ओर  समुद्री  लहर  ऊर्जा  जैसी  अन्य  ऊर्जाओं  का  अधिक  विकास
 करना  चाहिए  ।  हमें  इन  सभी  ऊर्जाओं  का  उपयोग  करना  चाहिए  किन्तु  हमें  ये  ऊर्जा  तत्काल  नहीं
 मिल  सकती  ।  सौर-ऊर्जा  प्राप्त  करने  के  लिए  हमें  बहुत  अधिक  अध्ययन  करना  इसके  बाद  ही
 हम  इसका  प्रयोग  करने  में  समर्थ  होंगे  ।  किन्तु  इन  बातों  के  अलावा  किसी  देश  के  स्तर  का  अनुमान
 प्रति  व्यक्ति  विद्यूत  रूपत  से  लगाया  जाता  हमारी  प्रति  व्यक्ति  खपत  लगभग  200  यूनिट
 है  ।  इसमें  अत्यधिक  सुधार  करना  होगा  ।  आठवीं  योजना  में  हमने  प्रतिवर्ष  लगभग  10,000  मेगाबाट

 विज्ञुत॒  उत्पादन  की  योजना  बनाई  आठवीं  और  नवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  या  2000  ईस्वी
 तक  हम  इस  देश  में  एक  लाख  साठ  हजार  मेगावाट  विद्युत  उत्पादित  करने  की  उम्मौद  करते
 यद्यपि  यह  हमारी  आवश्यकता  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  होगी  |  क्योंकि  हम  35  प्रतिशत  जल
 65  प्रतिशत  ताप  विद्यूत  तथा  2  प्रतिशत  परमाणु  विद्युत  का  उत्पादन  कर  रहे  मेरी  राय

 हमें  जल  विद्य,त  में  अधिक  वृद्धि  करनी  चाहिए  हाशांकि  यह  अधिक  खर्चीली  किन्तु  इसके
 अनेक  फायदे  विद्युत  उत्पादन  का  उपयोग  करने  के  बहुत  लाभ  हैं  ओर  सिंचाई  प्रयोजनों  क  लिए
 भी  इसके  बहुत  लाभ  साथ  ही  हम  बाढ़  के  कारण  विद्युत  कीं  हानियां  कम  करेंगे  ।  हर  वर्ष  बाढ़
 के  कारण  देश  में  हजारों  करोड़  रुपये  को  सम्पत्ति  नष्ट  हो  जाती  है  जब  तक  हमारे  पास  संसाधनों  की

 बहुतायत  और  जल  विद्यत  योजनायें  काफी  संख्या  में  न  तत  तक  इसका  उपयोग  करना  हमारे
 लिए  अधिक  लाभदायक  नहीं  होगा  ।  परमाणु  विद्युत  अत्यधिक  थर्चीली  उत्पादन  में  काफी  समय
 लगता  है  और  अपेक्षित  सुरक्षा  कारक  अत्यधिक  मंहंगे  उपलब्ध  परमाणु  ऊर्जा  में  से  अधिकांश
 मात्रा  विद्युत  उत्पादन  में  हो  उपयोग  की  जाती  है  क्‍योंकि  गुरुजल  काफी  विद्यूत  का  उपभोग  करता

 ओर  इस  विद्युत  के  उत्पादत  के  लिए  आवश्यक  अन्य  चीजों  की  लागत  भी  अधिक  तथा

 माणु  विद्युत  स्टेशन  स्थापित  करने  के  बाद  भी  हमें  बहुत  अधिक  धन  खर्च  करना  पड़ता  यह  बहुत
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 ही  कठिन  कायं  हमारी  40  प्रतिशत  ऊर्जा  गैर-ध्यापारिक  स्रोत  से  मिलती  यदि  हम
 जलाने  की  कृषि  यहां  तक  कि  श्रम  मवेशी  ओर  जिनका  हम

 प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।  जबकि  अन्य  प्रयोजनों  के  ताप  विद्युत  के  जेसा  कि  मैंने  पहले
 कोयला  गेस  और  हम  उस  ऊर्जा  को  बचाने  की  भी  योजना  बना  रहे  हैं  जिसका  हम  उत्पादन  कर
 रहे  पारेषण  हानियों  को  काफी  हृद  तक  कम  करना  यही  एक  ऐसी  मद  है  जहां  हम  अधिक
 धन  न  खर्च  करके  कुछ  बचा  सकते  हम  स्थापित  क्षमता  में  से  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  कर
 सकते  हैं  ।  अभी  हम  स्थापित  क्षमता  का  52  प्रतिशत  ही  उपयोग  करते  इसमें  भी  वृद्धि  करके  हम
 अधिक  घन  बर्बाद  न  करते  हुए  उत्पादन  काफी  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 हमारा  विजयवाड़ा  ताप  केन्द्र  सबसे  उत्तम  केन्द्र  इसे  पुरस्कार  भी  मिल  चुका  किन्तु
 इन  पुरस्कारों  को  आयकर  से  छुट  नहीं  दी  गई  मेरा  विचार  है  कि  हमें  ऐसा  प्रावधान  करना

 साहिए  कि  इन  पुरस्कारों  को  आय-कर  से  मुक्त  किया

 नेशनल  थर्मल  पॉवर  कारपोरेशन  भिन्‍न-भिन्‍न  स्थानों  पर  बहुत  से  केन्द्र  लगा  रही  है  किन्तु
 बिजली  की  दरें  भिन्‍न-भिन्‍न  स्थानों  पर  भिन्‍न  भिन्‍न  भिन्‍न  स्थानों  पर  उनके  द्वारा  ली  जाने  वाली
 दरें  समान  होनी  चाहिए  जैसा  कि  आपने  टेलीफोन  या  कुछ  अन्य  स्टील  उद्योगों  के  मामले  में  क्रिया
 है  ।  यहां  भी  आपको  लागत  को  ध्यान  में  न  रखते  हुए  समान  दरें  चाज  करनी  अखिल
 भारतीय  आधार  भारत  सरकार  के  धन  का  उपयोग  किया  जाता  है  अतः  चाहे  एक  स्थान  पर
 उत्पादन  लागत  कम  हो  या  दूसरे  स्थान  पर  अधिक  किन्तु  विद्युत  वितरण  की  दरें  पूरे  देश  में
 समान  होनी  चाहिए  ।

 राष्ट्रीय  ग्रिड  में  सुधार  किया  जाना  मन्‍्त्री  महोदय  के  वक्तव्य  में  कहा  गया  है  कि

 कुछ  स्थान  ऐसे  हैं  जहां  विद्युत  का  उचित  प्रयोग  नहीं  किया  यदि  हमारे  पास  विद्युत  पारेषण
 के  लिए  राष्ट्रीय  ग्रिड  होता  तो  सम्भवत॒ः  यह  समस्या  नहीं  उत्पन्त  हुई  होती  और  हम  इसका  प्रभावी

 ढंग  से  उपयोग  कर  सकते  थे  तथा  इससे  अधिक  संसाधन  पैदा  कर  सकते  थे  ।

 दूसरों  से  ऋण  लेना  कोई  समस्या  नहीं  है  क्योंकि  अनेक  देशों  ने  ऐसा  किया  धन  का

 योग  और  संसाधनों  का  उत्पादन  करना  अधिक  महत्वपूर्ण  कार्य  यदि  हम  सही  ढंग  से  उपयोग  नहीं
 करते  हैं  और  इसे  अप्रयक्त  रहने  देते  हैं  तो  इससे  तो  उधार  की  समस्था  ही  पैदा  जर्मनी  और

 जापान  ने  भी  मार्शल  सहायता  कायंक्रम  के  अन्तगंत  उधार  लिया  था  और  उन्होंने  अपने  संसाधनों  का

 विकास  किया  तथा  ऋण  का  भुगतान  कर  दिया  ।  हमें  इसका  सही  उपयोग  करना  होगा  और  हम

 अधिक  संसाधन  जुटा  सकते  हैं  तथा  इसका  भुगतान  कर  सकते  हैं  ।  यह  अधिक  महत्वपूर्ण  इसीलिए

 हमें  अपने  क्षमता  कारकों  पर  ध्यान  केन्द्रित  करना  होगा  और  विद्य,त्त  उपयोगिता  तथा

 थण  में  सुधार  लाना  होगा  ।  जैसा  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  भी  अभी  पारेषण  हानियां  22

 प्रतिशत  हैं  जो  कि  बहुत  ही  अधिक  हैं  ।  अब  यह  7  प्रतिशत  हो  गई  अभी  इसे  अन्य  देशों  की

 तुलना  में  काफी  कम  किया  जाना  इसे  अभी  और  कम  किया  जाना  है  |  किन्तु  जो  भो  हो  सरकार

 को  अधिक  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  और  अधिक  आकर्षक  शर्तें  बनानी  चाहिएं  ताकि  वे  इन  चीजों  में

 सुधार  कर  सकें  ।

 इसी  तरह  कोयला  क्षेत्र  में  सम्पकं  की  उपलब्धता  अन्य  महत्वपूर्ण  बात  उदाहरण  के  लिए

 आन्ध्र  प्रदेश  में  विश्व  बैंक  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  लागत  भी  अधिक  महत्वपूर्ण
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 श्री  बो०  बी०
 +  कोबले  की  हुलाई  बहुत  मंहगी  है  और  फिर  उसकी  राख  को  संभालना  ओर  पानी  की  सघ्लाई  को  भी

 समस्या  है|
 ये

 समस्‍यायें  अगर  आप  आन्ध्र  कोयला  खानों  को  लें  जो  गोदाबरी  नदी  के  किनारे

 यहां  पानी  उपलब्ध  है  और  राख  को  खानों  में  ले जाया  जा  सकता  है  ओर  कोयले  को  लम्बी  दूरी  तक

 नहीं  ढोना  पढ़ता  है  ।  यह  कोगले  को  अन्य  स्थानों  से  ढोने  से  अधिक  सस्ता  है  ।

 —  -  अनजान  -

 मैं  केवल  यह  सुझाव  देता  हूं  कि  हमें  मुटानों  के  पास  ताप  बिजली  घरों  का  अधिक  इस्तेमाल
 करने  में  समर्थ  होना  चाहिए  ताकि  इससे  ख्  में  कमी  हो  सके  और  इससे  देश  के  विभिन्न  भागों  को
 भी  सहायता  दी  जा  सकती  है  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  सुझाव  दिया  राष्ट्रीण  पन  बिजली  उत्पादन  में  सुधार  किया  जाना
 चाहिए  जिससे  कि  इससे  बहुउद्देश्यी  परियोजनाओं  को  सहायता  मिले  ओर  बाढ़  से  होने  वाले  नुः  सानों
 को  कम  किया  जा  सके  ओर  इससे  विद्यत  उत्पादन  ओर  सिंचाई  में  भी  सहायता  मिलती  गोदावरी
 के  मामले  में  आप  पोलावरम  परियोजना  को  देख  सकते  हो  जहां  अधिक  पन-बिजली  और  सिंचाई  भी
 मिलती  अगर  आप  जल  का  80  प्रतिशत  जो  समुद्र  में  जा  रहा  का  उपयोग  कर  सकते  हो  तो
 यह  अधिक  लाभदामक  होगा  ।  मैं  मंत्री  जी  से  इन  मुह्रों  पर  विचार  करने  ओर  राष्ट्रीय  पन-बिजली
 योजना  को  लेने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 4.58  भ०  प०

 सोसमताथ  रथ  पीठासोन  हुए  ]

 थी  प्रीधह्लभ  पाणिग्रहो  :  सभापति  मैं  ऊर्जा  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की
 मांगों  का  समर्थन  करता  शुरू  मैं  ऊर्जा  मन्त्रालय  के  विद्युत  क्षेत्र  और  कोयला  क्षेत्र  के  अच्छे
 कार्यनिथ्यादन  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।

 जैसा  कि  आप  जानते  हो  हमारा  देश  एक  विकासशील  देश  है  और  इसके  ऊर्जा--बल्कि
 क्षेत्र  ऐसा  है  जो  विकास  के  लिए  महत्वपूर्ण  ह ैऔर  इसलिए  ऊर्जा  पर  अधिक  बल  देने  के  अलावा  कोई
 रारता  नहीं  है  ।  हमें  उसे  उच्च  प्राथमिकता  देनी  है  |  हम  प्राथमिकता  दे  रहे  बल्कि  हमें  ऊर्जा  को

 उच्च  प्राथमिकता  देनी  और  यह  उचित  ही  है  कि  हम  ऊर्जा  मन्‍्भालम  की  अनुदानों  की  मांगों  पर

 पहले  चर्चा  कर  रहे  हैं  क्योंकि  यह  विकास  की  दृष्टि  से  जरूरी  भी  है  ।

 हमारे  शक्तिशाली  विद्युत  मन्त्री  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  श्री  राय  के  हस्तक्षेप  के  बाद

 मुझे  इतना  समय  लगाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  हमने  विद्युत  के  क्षेत्र  मे ंइतनी  अधिक  प्रगति  कंसे  की

 हम  हस  क्षेत्र  में  निरन्तर  आगे  बढ़ते  जा  रहें  स्वतन्त्रता  के  मन  केवल  स्वतन्त्रता  के

 समय  बल्कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  समय  से  हमने  2000  मेगावाट  से  शुरुआत  की  थी  ओर  अब

 हम  लगभग  60,000  मेगावाट  विद्युत  उत्पादन  के  लक्ष्य  के  करीब

 3.00  न्र०  १०

 लेकिन  मैं  विद्युत  मन्‍्त्री  को  सजग  करना  चाहता  हूं  कि  इसमें  सन्‍्तोष  की  कोई  बात  नहीं  है
 मंत्री  जी  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  था  कि  इस  योजना  के  अन्त  तक  हमें  देश  में  छः  प्रतिशत  बिजली  की

 कमी  का  सामना  करना  होगा  ।  हमारा  एक  विकासशील  देश  हमें  विश्व  की  बाकी  के  देशों  से
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 मुकाबला  करना  होगा  जो  हम  कर  रहे  भगर  हम  अपने  देश  की  तुलना  विकसित  देशों  से  तो

 हमारी  प्रति  व्यक्ति  बिजली  की  खपत  बहुत  कम  है  |  हमें  इस  बात  को  भूलना  नहीं  चाहिए  ।  मन्त्रीं जी
 ने  स्वयं  कहा  है  उस  स्तर  पर  पहुंचने  के  लिए  हमें  आठवीं  योजना  में  48000  मेगावाट  विद्युत  का
 उत्पादन  करने  की  आवश्यकता  होगी  ।  48,000  मेगावाट  न्यूनतम  आवश्यकता  है  मेरे  विचार
 से  इतने  मेगावाट  बिजली  से  भी  हमें  बिजली  की  कमी  का  सामना  करना  पड़ेगा  |  48,000  मेगावाट
 बिजली  का  अर्थ  लगभग  एक  लाख  करोड़  रुपये  खर्च  करने  से  एक  लाख  करोड़  रुपये  की  राशि
 कहां  से  आएगी  पहले  एक  मेगावाट  से  अभिप्राय  एक  करोड़  रुपये  से  अब  एक  मेगावाट  से
 प्राय  1.25  करोड़  रुपये  से  यह  आगे  बढ़कर  एक  मेगावाट  1.50  करोड़  रुपये  होगा  ।  फिर  उसके
 बाद  पारेषण  लाइतें  और  अन्य  सामान  भी  चाहिए  यह  एक  लाख  करोड़  रुपये  आयेगा  इस  बात
 को  केवल  मंत्रालय  को  ही  नहीं  बल्कि  सरकार  को  भी  इस  बारे  में  सोचना  यह  हमारे  लिए  एक
 चुनौती  जंसा  कि  मैंने  पहले  कहा  हमें  विद्युत  को  प्रथम  प्राथमिकता  देनी  है  हम  जानते  हैं  कि
 सोवियत  संघ  की  पचास  या  साठ  वर्ष  पहले  क्‍या  स्थिति  थी  ।  लेकिन  अब  आज  विश्व  में  यह  एक
 बहुत  बड़ा  देश  विलक्षण  विकास  जो  इसने  प्राप्त  किया  था  उस  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  सोवियत
 नेता  ने  विद्युत  और  सोवियत  लोगों  की  शक्ति  का  समन्वय  है  ।  हमें  विद्युत  ऊर्जा  के  साथ
 साथ  लोगों  की  शक्ति  पर  जोर  देना  होगा  ।  यह  सन्‍्तोषजनक  है  कि  हम  अब  पंचायत  प्रणाली  का  पुनः
 संगठन  कर  रहे  हैं  हम  प्रणाली  को  सक्रिय  बना  रहे  एक  नए  युग  में  प्रवेश  कर  रहे  हैं  ।
 विश्व  में  सबसे  बड़ा  लोकतन्त्र  अर्थात्‌  भारत  में  कारगर  और  सार्थक  पंचायत  राज  होना  चाहिए  ।
 लोगों  को  विकास  और  प्रशासन  की  सभी  प्रक्रियाओं  में  हिस्सा  लेना

 मैं  मन्त्रालय  को  समूचे  कार्य  निष्पादन  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 एन०  टी०  पी०  सी०  अपनी  प्रतिभाशाली  का  निष्पादन  के  लिए  विशेष  प्रशंसा  का  पात्र  है
 लेकिन  संयंत्र  भार  क्षमता  केवल  54  प्रतिशत  के  करीब  हैं  जो  आपके  लक्ष्य  से  कम  तत्पश्चात्‌  आप
 कहते  हैं  कि  विद्युत  उत्प'दन  पांच  बिलियन  यूनिट  कम  है  उसके  लिए  आपमे  स्पष्टी  दिया  है  कि

 यह  कम  मांग  प्रणाली  के  कारण  हुआ  पन-बिजली  क्षेत्र  में  अच्छी  बरसात  के  कारण  इसमें  सुधार
 हुआ  है  हमने  पिछले  वर्ष  के  आंकड़ों  के  अतिरिक्त  22  प्रातशत  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  था  ।  पूर्वी  राज्यों
 जैसे  उड़ीसा  में  बिजली  की  कमी  अब  भी  कम  उत्पादन  का  कारण  कम  मांग  बताया  जाता  मैं

 सहमत  नहीं  हुं  क्योंकि  यहां  कोई  राष्ट्रीय  ग्रिड  नहीं  वे  इसमें  कोई  सहायता  नहीं  कर  सकते  ।  इस
 लिए  राष्ट्रीय  प्रिड  को  प्राथमिकता  के  आधार  में  बनाया  जाना  चाहिए  ।  कु  क्षेत्रों  में  अधिक

 विद्युत  होगी  और  कुछ  क्षंत्रों  में  बिजली  की  कमी  हो  जाएगी  पन-बिजली  क्षंत्र  ताप  नवीकरण
 आणविक  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  विवेकपूर्ण  समन्वय  होना  चाहिए  ।  मैं  विस्तार

 में  नहीं  जाना  चाहता  क्‍योंकि  समय  कम  है  |

 हमारी  वर्तमान  प्रणाली  में  असंतुलन  है  तापीय  क्षेत्र  में  67  प्रतिशत  और  बाकी  में  33
 शत  यह  संतुलित  प्रणाली  नहीं  यह  बहुत  आदर्श  प्रणाली  नहीं  प्रत्येक  अगाली  के  अपने  गुण
 तथा  दोष  होते  इसलिए  अगर  सावधानीपूवंक  विचार  किया  जाए  तो  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  इन  क्षेत्रों
 में  समन्वय  किया  जा  सकता  है|  निजी  क्षंत्र  में  भी  विद्युत  उत्पादन  की  अनुमति  देने  में  कोई  नुकसान
 नहीं  मैं  ऐसा  कहते  हुए  कुछ  खतरों  के  प्रति  आग।ह  हो  जाता  हूं  लेकिन  यदि  परेषण  आदि
 में  उचित  प्रतिबन्ध  लगाए  जाने  चाहिए--यदि  सरकार  परेषण  कार्य  करेगी  तो  उसमें  कोई  समस्या

 नहीं  होनी  चाहिए  इस  काय॑  में  अप्रवासी  भारतीयों  को  शामिल  किया  जा  सकता  बढ़ें
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 भीवल्तभ

 पैमाने  पर  बिजली  उत्पादन  जो  इस  देश  के  समूचे  विकास  के  लिए  आवश्यक  है  अकेले  सरकार  द्वारा

 यह  काय॑  नहीं  किया  जा  सकता  ।  बड़े  उद्योगों  क ेलिए  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  करनी  होगी  कि  वे  अपने
 उपयोग  के  लिए  कंप्टिव  दिद्युत  संयंत्र  लगा  सकें  ताकि  वे  जिस  विद्युत  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  उसे  कृषि
 जैसे  अन्य  क्षेत्रों  के उपयोग  में  लाया  जा  सके  ।  इस  पांच  वर्ष  की  अवधि  में  उन्होंने  22,500  मेगावाट

 विद्युत  के  उत्तादन  की  स्थापना  की  इस  वर्ष  उन्होंने  5000  मेगावाट  विद्युत  की  ओर  वृद्धि  की
 जो  अकेले  इस  बर्ष  में  सबसे  अधिक  उत्पादन  लेकिन  ज्यादातर  राज्य  बिजली  बोर्ड  घाटे  में  चल

 रहे  हैं  ।  परेषण  हानियों  और  बिजली  की  चोरी  में  वृद्धि  हो  रही  हमने  सख्त  कानून  लागू  किए

 विद्युत  की  चोरी  को  संज्ञेय  अपराध  बना  दिया  गया  है  ।  इसके  बावजूद  इसे  कम  करने  में  अधिक  फर्क

 नहीं  पड़ा  है  ।

 ली

 यदि  आप  किसी  गांव  में  जायें  तो  देखेंगे  कि  मुख्य  ग्राम  में  तो  बिजली  लेकिन  कुछ  झोपणियां
 जो  हरिजन  बस्तियों  में  हैं  उनको  बिजली  नहीं  दी  गई  है  !  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  किसी
 गांव  को  तब  तक  विद्युतीकृत  नहीं  समझा  जाना  चाहिए  जब  तक  कि  उसकी  हरिजन  बस्ती  और
 आदिवासी  बस्ती  की  झोपड़ियों  सहित  सारे  गांव  में  बिजली  न  पहुंचा  दी  अब  स्थिति  यह  है  कि
 यदि  आप  ऐसे  एक  गांव  में  जाएं  जहां  बिजली  नहीं  वहां  लोग  बिजली  के  लिए  दुह्ाई  दे  रहे  हैं  ।  वे
 तत्काल  बिजली  उपजब्ध  कराने  के  लिए  दबाव  डाल  रहे  हैं  ।  यदि  आंतरिक  गांव  में  बिजली  दे  दी  जाए
 तो  भी  इससे  बास्तव  में  लोगों  का  हित  नहीं  होता  मेरे  पास  ऐसे  उदाहरण  हैं  जहां  किसी  गड़बड़ी
 के  कारण  लोगों  को  महीने  में  25-25  दिन  तक  बिजली  नहीं  मिल  पाती  मेरा  यह  सविनय  अनु
 रोध  है  कि  यदि  महीने  में  दो-तिहाई  अवधि  अर्थात्‌  20  दिन  तथा  दिन  में  16  घंटे  लोगों  को  बिजली
 नहीं  मिल  पाती  है  तो  राज्य  विद्युत  बोर्डों  को  उपभोक्ताओं  से  पैसा  वसूलने  का  अधिकार  नहीं  होना
 चाहिए  ।  अन्यथा  राज्य  विद्युत  बोर्ड  अपने  कार्य  में  सुधार  नहीं  लाएंगे  ।

 अब  मैं  समन्वय  तथा  पुनगंठन  और  प्रबन्ध  कार्यक्रम  पर  आता  हूं  ।  इस  पर  भी  ओर  अधिक
 बल  दिया  जाए  ।  बी०  एच०  ई०  को  बेहतर  समन्वय  के  लिए  ऊर्जा  मंत्रालय  के  नियत्रण  में
 लाया  जाए  |  हम  जानते  हैं  कि  ऊपरी  कोलाब  में  क्‍या  हो  रहा  है  ।  बी०  एच०  ई०  एल०  ने  कुछ
 करण  सप्लाई  किए  थे  और  जब  उन्हें  उपयोग  में  लगाया  गया  तो  वे  तुरन्त  खराब  हो  गए  ।

 अब  मैं  कोयला  क्षेत्र  पर  आता  हुं  ।  सबसे  पहले  तो  मैं  देश  के  कोयला  श्रमिकों  को  बधाई  देता

 हूँ  उन्होंने  जातिवाद  और  रंगभेट  के  छिलाफ  लड़  रहे  लोगों  के  लिए  प्रधान  मन्त्री  के  दक्षिण  अफ्रोका
 कोष  में  |  करोड़  रुपये  का  योगदान  किया  कोयला  क्षेत्र  में  कुल  मिलाकर  श्रच्छा  कार्य  हुआ  है  |
 हाल  ही  में  उनके  वेतनमानों  तथा  मजदूरी  में  संशोधन  किया  गया  अब  वहां  स्थिति  अच्छी  है  ।
 लेकिन  कोयले  के  उत्पादन  में  क्या  समस्या  है  ?  राष्ट्रीयकरण  के  समय  कोयले  का  उत्पादन  लगभग
 70  मिलियन  टन  अब  यह  194  मिलियन  के  आसपास  पहुंच  गया  अभी  भी  हम  लक्ष्य  से
 थोड़ा  पीछे  लेकिन  समस्या  यह  नहीं  है  ।  समस्या  यह  है  कि  कोयले  की  गुणवत्ता  में  सुधार  तथा
 उत्पादकता  में  वृद्धि  कैसे  बतो  जाए  ?  नि  सन्देह  हम  इस  क्षेत्र  में  काफी  सुधार  कर  रहे  हैं  लेकिन

 तथा  कुछ  अन्य  देशों  की  तुलना  में  अभी  काफी  कुछ  किया  जाना  है  |  हमें  कार्य  करमे  की  एक  नई
 परम्परा  सानी  है  ।  हमें  कोयला  प्रबन्धकों  के  साथ  मजदूरों  की  भागीदारी  को  वास्तव  में  साथंक  बनाना

 है|  इस  क्षेत्र  में  अत्यधिक  फिजूलखर्ची  को  भी  रोकना  कुछ  अधिकारी  हैं  जिनके  व्यवहार  पर
 निगरानी  रखनी  पड़ेगी  उनकी  गतिविधियों  पर  भी  निगरानी  रखनी  मैं  इस  बारे  में  अधिक
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 नहीं  बोलना  चाहता  लेकिन  अगर  मजदूरों  को  उचित  मार्गदर्शन  मिले  उचित  माहौल  उत्पन्न  किया

 मजदूरों  और  अधिकारियों  के  बीच  वास्तविक  भागीदारी  हो  तो  कोयला  क्षेत्र  में  काफी  कुछ
 प्राप्त  किया  जा  सकता  है  |  सिर्फ  जमीन  के  ऊपर  खनन  की  बजाय  जमौन  के  अन्दर  खनन  तथा  जमीन
 के  ऊपर  दोनों  में  तालमेल  बिठाना  होगा  ।  अधिकारीगण  जगीन  के  ऊपर  खनन  को  अधिक
 वरीयता  दे  रहे  हैं  लेकिन  इसमें  काफी  विदेशी  दौरे  और  अधिक  यंत्रीकरण  निहित  भारत  की
 स्थिति  को  देखते  हुए  हमें  यह  का्यं  जनशक्ति  तथा  मशीनों  दोनों  से  करना  है  ।

 अब  मैं  अपने  राज्य  की  दो  या  तीन  मांगों  का  उल्लेख  करूंगा  '  ।

 सभापति  महोदय  :  इन  मुह्ों  का  सिफ  उल्लेख  ही  कीजिए  ।

 क्रो  श्रीवललभ  पाणिप्रही  :  मैं  इन  मुद्दों  का  सिफ  उल्लेश्  करके  अपना  भाषण  समाप्त  कर

 दूंगा  ।  महोदय  जैसा  कि  आप  जानते  उड़ीसा  का  सारा  कोयला  क्षेत्र  सिर्फ  मेरे  निर्वाचन क्षेत्र  में

 पड़ता  है  ।  उड़ीसा  में  बहुत  अधिक  तथा  अच्छी  किस्म  का  कोयला  है  लेकिन  अभी  तक  इसकी  उपेक्षा
 ही  हुई  है  |  हमारे  यहां  उड़ीसा  में  तत्काल  एफ  सहायक  कोयला  कम्पनी  खोली

 निजी  कृषि  भूमि  का  काफी  मात्रा  में  अधिग्रहण  हो  रहा  हमें  एक  उदार  नीति  अपनाती
 चाहिए  और  जिनकी  भूमि  अधिग्रहीत  हुई  उन्हें  पर्याप्त  मात्रा  में  मुआवजा  और  नौकरियां  दी
 जाएं

 ।

 ब्रजराजनगर  में  1984  में  लोगों  के  साक्षात्कार  लिए  गए  थे  लेकित  उन्हें  नौकरियां  नहीं दी
 गई  लगभग  100  व्यक्ति  अभी  भी  प्रतीक्षा  कर  रहे  अठारह  व्यक्तिपों  को  नौकरियां  दी  गईं
 लेकिन  उनके  द्वारा  रिपोर्ट  करने  के  दो  दिन  बाद  ही  उन्हें  हटा  दिया  गया  |  एस  प्रकार  रथामीय
 समस्‍यायें  भनेक  हैं  ।

 ताखचेर  क्षेत्र  में  भी  स्थानीय  रोजगार  अपर्याप्त  मुआवजा  आदि  की  हैं  ।

 महोदय  आप  जानते  हैं  कि  कोयला  क्षेत्र  वातावरण  को  दृषित  करते  वे  जल  को  भी

 प्रदूषित  करते  इसलिए  कोयला  क्षेत्र  में  सामुदायिक  विकास  कारयंक्रय  बड़े  पमाने  पर  लागू  किया
 जाना  चाहिए  और  कोयला  क्षेत्रों  में  रह  रहे  ग्रामीणों  को  इस  कार्यक्रप  से  लाभान्वित  किया  जाए  ।

 भारत  सरकार  ने  उड़ीसा  में  एक  कोयला  निदेशालय  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  है
 लेकिन  इसमें  देरी  क्‍यों  हो  रही  है  ?  उड़ीसा  में  कोयले  के  तकनीकी  निदेशक  का  कायलिय  ओर  देरी

 किए  बगैर  यथाशीघ्र  स्थापित  किया  जाए  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  माननीय  मंत्री  श्री  साठे  का  उड़ीसा  का  दौरा  काफी  समय  से
 प्रतीक्षित  है  और  दुर्भाग्य  से  वह  अभी  यहां  उपस्थित  नहीं  वह  हमारे  राज्य  का  दौरा  करके  हमारी
 कठिनाइयों  को  बेहतर  रूप  से  समझ  सकते  बिलासपुर  और  कलकत्ता  में  मुख्यालय  हैं  लेकिन  के

 हमारी  कठिनाइयां  नहीं  समझते  हैं  ।  लोगों  में  असंतोष  बढ़  रहा  स्वास्थ्य
 जैसी  समस्याओं  के  संबंध  में  स्थानीय  असंतोष  पर  गौर  करने  की  ७  रूरत  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपता  भाषण  समाप्त  करते  हुए  ऊर्जा  मन्त्रालय  की  मांगों  का  पूर्ण
 समन  करता  हूं  ।
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 श्रो  ह्रोश्त  राबत  :  अधिष्ठाता  मैं  ऊर्जा  मंत्रालय  और  ऊर्जा  मंत्री  जी  को
 इस  बात  के  लिए  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  बावजूद  कठिन  परिस्थितितों  के  उन्होंने  बहुत  अच्छे  ढंग  से
 काम  किया  ।  उन्होंने  एक  तो  प्लांट  लोड  फंक्टर  को  गिरने  नहीं  उसको  बढ़ाने  के  लिए  और
 उसमें  सुधार  लाने  के  लिए  बहुत  काम  किया  और  दूसरा  बावजूद  ९त्तीय  कठिनाइयों  के  जो
 गोइंग  पोजेक्ट्स  थे  उनके  लिए  संसाधन  जुटाने  में  सफलता  पायी  ।

 आज  हम  सबसे  बड़ी  दिक्कत  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  संसाधनों  की  कमी  को  देखते  छठी
 पंचवर्षीय  योजना  में  श्रीमती  गांधी  ने  काफी  जोर  इस  बात  में  दिया  कि  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  विद्युत
 उत्पादन  करें  ।  दुर्भाग्य  से  जो  टेम्पो  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  बना  था  उसको  हम  सातवीं  पंचवर्षाय
 योजना  में  उस  जोर-शोर  से  नहीं  चला  पाए  जिस  शोर-शोर  से  चलाने  की  अपेक्षा  की  थी  ।
 प्लानिंग  कमीशन  को  जितना  घन  मुहैय्या  करवाना  चाहिए  था  उतना  धन  ऊर्जा  मंत्रालय  को  उन्होने
 उपलब्ध  नहीं  करवाया  ।  मैं  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  ऊर्जा  मंत्रालय  को  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  और
 विशेष  तौर  पर  जो  हाइडल  प्रोजेक्ट  7  उसको  पूरा  करने  के  लिए  दिया  जाना  चाहिए  ।  ऊर्जा  मन्त्री
 जी  से  आग्रह  है  एक  बंलेंस  जो  विभिन्‍न  प्रकार  की  विद्युत  के  बीच  में  होना  चाहिए  उस  बंलेंस  को
 मेंटन  करने  का  प्रयास  नहीं  किया  जा  रहा  हम  उस  ऊर्जा  की  तरफ  ज्यादा  जोर  देते  हैं  जो  जल्दी
 से  जल्दी  प्राप्त  हो  हम  कोयले  को  खोद  कर  थममंल  पावर  प्लांट  लगा  देते  हम  समभते  हैं
 कि  इससे  तीन  साल  में  उत्पादन  शूरू  हो  हाइडल  पोट्टेशन  को  जिस  तरह  से
 प्लायट  व  रना  चाहिए  उतना  उस  रूप  में  हम  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  जो  बेलेंस  लौंग  टमं॑  में  हो  सकता  था
 उसको  इग्नोर  करके  शार्ट  टमं  इंटरस्ट  को  तरजीह  दे  २हे  यह  अपने  आप  में  अच्छी  बात  नहीं  है  ।
 इससे  दो  नुकसान  होंगे  ।  जो  नेचुरल  रिसोर्सिज  हमारे  हैं  उनका  ओवर  एक्सप्लायटेशन  होगा  और
 अगर  इसको  एक्सप्लायट  नहीं  करेंगे  तो  वह  वेस्ट  चले  जायेंगे  ।  दूसरा  नुकसान  यह  होगा  कि

 इंडस्ट्रियल  ग्रोथ  में  जो  बलेंस  होना  चाहिए  वह  नहीं  हो  सकेगा  ।  इसके  साथ  हो  थमंल  ऊर्जा  में  और
 हाइडल  ऊर्जा  में  बह  बैलेंस  मेंटेन  नहीं  कर  पायेंगे  ।  33  परसेंट  बेलेंस  टोटल  ऊर्जा  का  हाइडल
 प्रोडक्शन  जो  होना  चाहिए  उतना  प्रोरक्शन  हो  उसके  लिए  हमें  अभी  से  लक्ष्य  तय  करने  चाहिए  ।

 देश  के  उन  भागों  में  जहां  हाइडल  जल  विद्युत  पैदा  हो  सकता  है  उस  तरफ  सरकार  का  ध्यान
 कम  जा  रहा  है  ।  हमने  जम्मू-कशमीर  ओर  हिमाचल  प्रदेश  में  थोड़ा  काम  किया  है  लेकिन-उत्तर  प्रदेश
 में  जहां  अपार  जल  विद्युत  की  क्षमता  है  वह  बेकार  जा  रही  शारदा  बेैली  का  प्रोजेक्ट  अगर  सही
 उपयोग  किया  जाए  तो  वह  पूरे  नादंन  ग्रिड  को  बिजली  दे  सकता  है  |  हमने  भाग  उतस्तका
 उपयोग  नहीं  किया  केवल  टनकपुर  में  एक  हाइडल  प्रोजैक्ट  शुरू  किया  हम  पंचेश्वर  पर
 ज्यादा  निभंर  पता  नहीं  उसके  पूरा  होने  में  कितने  वर्ष  लग  टिहरी  डेम  कब  तक  बन  तंयार
 हो  जाएगा  हमें  पता  नहीं  ।  धौली  गंगा  परियोजना  का  अन्वेषण  हुए  पांच  साल  बीत  चुके  हैं  लेकिन

 यह  अभी  तक  क्लीयर  नहीं  हुआ  है  ।  टेक्निकल  कक्‍्लीयरेंस  तो  उसे  मिल  गई  है  लेकिन  आपका
 मंत्रालय  वहां  कंस्ट्रक्शन  वर्क  नहीं  करवा  रहा  जो  धनराशि  इसके  लिए  निर्धारित  की  जानी

 चाहिए  थी  वह  अभी  तक  निर्धारित  नहीं  की  मैं  ऊर्जा  मंत्रालय  के  ऊपर  यह  आशक्षेप  लगाना  चाहूंगा
 कि  वह  उत्तर  प्रदेश  के  मामले  में  बहुत  अनदेखी  कर  रहा  है  ओर  उसमें  प्लैनिंग  कमीशन  भी

 पूरी  मदद  कर  रहा  जिन  बड़ी  योजनाओं  की  बात  आती  है  उसमें  प्लेनिग  कमीशन  टाल-मटोल
 करके  उन  योजनाओं  को  बट्ट-खाते  में  डालने  की  कोशिश  करता  यदि  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश
 पिछड़े  रह  जायेंगे  तो  हिन्दुस्तान  का  कभी  विकास  नहीं  हो  सकता  हैं  ।
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 ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  जितना  पैसा  उत्तर  प्रदेश  में  इनवेस्ट  किया  गया  है  वह  केवल  दो  परखेंट  ही
 किया  गया  है  जबकि  उत्तर  प्रदेश  जनसंख्या  के  हिसाब  से  18  प्रतिशत  हैं  ओर  क्षेत्रफल  के  हिसाब  से
 12  परसेंट  आप  केवल  दो  परसेंट  ही  इनवंस्टमेंट  करते  हैं  और  हाइडल के  क्षेत्र  में  बिल्कुल  भी
 इनवैस्टमेंट  नहीं  करते  हैं  ।

 आपने  पावर  फाइनेंशल  कारपोरेशन  बनाया  उसके  पास  कई  योजनायें  लम्बित  पड़ो  हैं  ।
 आप  उनको  स्वीकृत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  माइक्रो  हाइडल  की  110  परियोजनायें  हैं  जिन  पर  इनव॑स्टीगेशन
 पूरा  करके  रखा  हुआ  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कहा  कि  हमको  पंसा  चाहिए  लेकिन  आप  हमारी
 बात  सुन  नहीं  रहे  हैं  ओर  पैसा  नहीं  दे  रहे  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  फाइनेंशल  इंस्टीट्यूशन  से
 निवेदन  किया  इस  बात  के  लिए  कि  हमको  हिस्ट्रीब्यूशन  लाइन  बिछाने  के  लिए  पैसा  दे  लेकिन  वह
 पैसा  बेक  मंजूर  नहीं  कर  रही  है  ।

 अब  मैं  आर०  ई०  सी०  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहूंगा  ।  आपके  पास  कई  योजनाएं
 पड़ी  हैं  लेकिन  उनको  स्वीकृति  नहीं  दी  जा  रही  कई  जगहों  में  आज  माइक्रो  आर०  ई०  सी०
 सकी में  चल  रही  उत्तर  प्रदेश  औसत  के  हिसाब  से  आर०  ई०  सी०  में  बहुत  पीछे  हैं  यानि  कि
 शत-प्रतिशत  पीछे  है  ।  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  उत्तर  काशी  और
 टिहरी  आदि  आते  हैं  ।  यह  जिले  आज  भी  राष्ट्रीय  भौसत  से  25  प्रतिशत  नीचे  आप  उन  जिलों
 के  बारे  में  सोचें  ।  वहां  कई  योजनायें  लम्बित  पड़ी  जिन  शर्तों  पर  आप  दूसरे  राज्यों  को  इसके
 लिए  पंसा  दे  रहे  हैं  डच्र  प्रदेश  को  उन  शर्तों  पर  नहीं  दे  रहे  अप  वह  शर्तें  कठोर  करते  जा
 रहे  हैं  ।

 एक  आखिरी  बात  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करना  चाहूंगा  ।  थमंल  पावर  प्लांट  के

 लिए  प्लांट  लोड  फंकक्‍्टर  जितना  किया  जा  सकता  था  उतना  उत्तर  प्रदेश  को  सरकार  ने
 लेकिन  जो  एक्सपंशन  ओर  आधुनिकीकरण  की  सस्‍्कीमें  थीं  और  इसके  लिए  जो  ऋण  उपलब्ध  कराने
 के  लिए  उन्होंने  मांग  की  वह  वित्त  मन्त्र'लय  के  पास  पड़ी  हुई  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा
 कि  आप  उन्हें  क्लीयर  करवा  दें  |  पावर  फाइनेंशल  कारपोरेशन  ने  उनकी  पूरी  मदद  नहीं  की  ।

 आप  उनसे  कहें  कि  वह  उत्तर  प्रदेश  की  समुचित  मदद  करें  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  विद्युत  मन्‍्त्री  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहूंगा  ।

 भी  दामोदर  पांडे  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  आभार  प्रकट  करता  हूं  कि
 आपने  मुझे  बोलना  का  मौका  दिया  ।

 अभी  जितनी  भी  बातें  चाहे  जिस  तबके  के  लोग  यहां  उन्होंने  ऊर्जा  मन्त्रालय  की

 जो  उपलब्धि  तसकी  प्रशंसा  की  है  और  यह  प्रशंसनीय  काम  जो  देश  में  हो  सका  इसके  लिए
 दो  कर्मठ  मन्त्रीगण  को  हृदय  से  बधाई  देता  अगर  हम  यह  मानकर  बैठ  जायें  कि  इतना  कुछ  हो
 गया  और  आगे  कुछ  नहीं  करना  है  इससे  हमें  संतोष  हो  जाए  तो  हम  समझते  है  कि  यह  उ  चित  बात

 नहीं  होगी  ।

 हमने  जो  कुछ  भी  कोयला  उत्पादन  का  लक्ष्य  देश  के  सामने  वह  सिर्फ  लक्ष्य  ही  पूरा
 नहीं  हुआ  बल्कि  उस  लक्ष्य  से  अधिक  उत्पादन  हुआ  ।  सिर्फ  इस  साल  ही  ऐसा  नहीं  हुआ  बल्कि  पिछले

 4  साल  से  लक्ष्य  सै  अधिक  उत्पादन  होता  रहा  ।  जब  कोयला  ददानों  का  राष्ट्रोयकरण  हुआ  था  तो

 उस  समय  साढ़े  सात  लाख  कमंचारी  काम  करते  उस  समय  74  मिलियन  टंस  कोयले  का  उत्पादन
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 दमोदर  पांडे
 आज  मिला  जुलाकर  194  मिलियन  टंस  से  ऊपर  कोयले  का  उत्पादन  चला  गया  और  आज  हिन्दुस्तान

 दुनिया  का  चोथा  सबसे  बड़ा  कोयले  का  उत्पादन  करने  बाला  देश  बन  गया  यह  सब  के  मिले-जुले  पर

 प्रयास  से  हो  सका  हैं  भौर  इसमें  मजदू«ं  का  प्रयास  कम  मैं  यह  नहीं  मानता  लेकिन  उनके  बारे  में
 जितनी  छिन्ता  होनी  चाहिए  पूरे  समाज  पूरे  देश  लगता  है  कि  उस  आधार  पर  नहीं  हुई  ।  हम
 यह  नहीं  कहते  कि  हमारी  तनख्याह  में  बढ़ोत्तरी  नहीं  हमारी  जीवन  रेखा  में  सुधार  नहीं  हुआ  लेकिन
 पिछले  दो-तीन  साल  से  कुछ  ऐसा  पक्षपातपूर्ण  रवंया  मजदूरों  के लिए  किया  जा  रहा  है  जिसके  बारे  में
 मैं  थोडी  जानकारी  यहां  रखना  चाहता  हूं  ।  कोयला  खदानों  के  बारे  में  इस  मन्त्रालय  की  रिपोर्ट  यहां
 दी  गई  जिसमें  कहा  गया  है  कि  उनकी  सुविधा  के  लिए  जो  वैलफंयर  एक्टीविटीज  उसमें
 काफी  काम  हुआ  है  और  उसमें  कुछ  च।रट्ट  लिए  गए  हैं  ।  कोयला  खदानों  में  7  लाख  मजदूर  हैं  और
 सभी  कामों  के  लिए  हमको  बतया  जाता  है  कि  ब्यूरो  पब्लिक  अन्डरटेकिंग  का  एक  नोम॑  उसके

 मुताबिक  हम  सर  काम  करते  हैं  लेकिन  पता  नहीं  बी०  पी०  का  नोम॑  कहता  है  कि  हेम  लोगों  को  पीने
 का  पानी  मिलना  चाहिए  या  नहीं  रहने  के  लिए  मकान  मिलना  चाहिए  या  नहीं  और  मकान  मिलना
 चाहिए  तो  कितने  प्रतिशत  लोगों  को  मिलना  किस  तरह  का  मकान  मिलना  इस  बारे
 में  आज  तक  कोई  चिन्तन  नहीं  हुआ  ।  चार्ट  के  हिसाब  से  तीन  साल  में  आप  देखेंगे  कि  अब  तक  सिर्फ
 तीन  हजार  मकान  बनें  साढ़े  तीन  लाख  मजदूरों  के  लिए  जो  बच  हुए  झुग्गी-झोपड़ी  मिलाकर

 कुल  तीन  लाख  मकान  हैं  ओर  साढ़े  तीन  या  4  लाख  मकान  देने  अगर  इस  रफ्तार  से  मकान
 बनाने  का  मामला  होगा  तो  हम  कहां  किस  रफ्तार  से  जायेंगे  ।  हम  समझते  हैं  कि  और  सब
 बात  तो  ठीक  शाबासी  सब  लोग  देते  हैं  कि  कोयले  का  उत्पादन  मजदूरों  ने  बड़ा  अच्छा  काम

 किसी  ने  यहां  नहीं  चाहे  विरोधी  लोग  हों  या  कांग्रेस  के  लोग  उन्होंने  यह  नहीं  कहा
 कि  कोयले  के  उत्पादन  में  कमी  हुई  या  उत्पादकता  में  कमी  हुई  लेकिन  इतना  होने  के  बावजूद  भी

 मजदूरों  के  प्रति  जितनी  झिन्ता  ओर  जितना  ध्यान  होना  चाहिए  वह  नहीं  हुआ  !  हर  साल  हम
 आखिरी  समय  पर  बजट  में  कटोती  करते  हैं  और  हम  कटौती  कह्ढां  करते  सभी  वेजफंयर  सकी  म्स  में
 कटोती  करते  नहीं  उनके  घर  के  लिए  सड़क  नहीं  पीने  के  पानी  को  व्ययस्था
 नहीं  यह  सारी  बातें  कैसे  यह्‌  बड़ा  विचारणीय  विषय  यह  मैं  आपके  सामने  रखना
 चाहता  था  ।

 दूसरा  यह  था  कि  अगले  वर्ष  क ेलिए  और  उस्षसे  अगले  वर्ष  के  लिए  हमने  उत्पादन  का  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  है  कि  हमको  अगले  वर्ष  222  मिलियन  टन  कोयले  का  उत्पादन  करना  है  लेकिन  इस
 साल  हम  जो  उत्पादन  करेंगे  तो  हमारा  स्टॉक  पिछले  साल  से  भी  बढ़कर  ज्यादा  हो
 दो  महीने  का  एबरेज  प्रोडक्शन  हम  करीब-करीब  स्टॉक  में  डाल  अब  स्टॉक  का  क्या

 होता  है  कि  रोहैण्डलिंग  कास्ट  बढ़ती  उसकी  ब्वालिटी  डिटोरिएट  होती  है  और  हमको
 उस  कोयले  को  कम  दाम  में  बेचना  पड़ता  है  और  उस  स्टॉक  पर  जितनी  लागत  आती

 उतनी  लागत  कोल  इण्डिया  और  दूसरी  कम्पनियों  को  वहन  करनी  पड़ती  फिर
 आप  कहेंगे  कि  आपका  लॉस  हो  एक  तरफ  तो  आप  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  कर  देंगे  कि

 इतना  उप्पादन  करो  और  उतनी  खपत  है  नहीं  तो  स्टॉक  में  एड  करते  जायेंगे  तो  उसकी  कामशियल
 वायबिलिटी  क्या  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  दूसरे  अजीब-सी  व्यवस्था  है  कि  जितनी

 बड़ी  कोल  कंज्जूमिंग  कम्पनीज  सब  प्रोफिट  शो  करती  हैं  और  उतना  ही  प्रोफिट  शो  करती

 जितना  कोयले  का  उधार  रहटा  कोयले  का  पैसा  उधार  रखकर  सब  प्रोफिट  में  बताती  हैं  कि  हमने
 बड़ा  अच्छा  नाम  कमाया  |  अब  बताइये  सब  कोयले  का  उधार  रखकर  जो  आज  एक  हजार  करोड़
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 जी  5  व्कान्मयाका  ह्गगग्ग्ग्ग
 रुपये  पर  हमारा  साढ़े  तीन  सौ  करोड़  रुपये  घाटा  होता  है  तो  कहते  हैं  कि  तुम  शो  बड़े
 नालायक  घाटा  करते  यह  बहुत  खराब  बात  भापको  बैठकर  इस  पर  कुछ  तो  चिन्तन  करना

 देश  के  स्तर  पर  कि  आखिर  क्‍या  होगा  ।  आज  कोयले  का  सबसे  कम  सवाल  पालियामेंट  में
 उठाया  जाता  है  भाज  डिबंट  हो  रही  है  तो  देख  रहे  हैं  कि  सबसे  ज्यादा  लोग  पावर  के  बारे  में  बोलते

 कहां  कमी  कहां  ओर  बात  होती  हम  एक  तरह  से  बड़े  कंज्यूमर  लोगों  की  बाइस
 रखते  जो  अपनी  आवाज  बुलन्द  कर  सकते  उनकी  मांग  को  तो  पूरा  कर  दिया  लेकिन  उन
 गरीबों  के  घर  उन  गरीबों  की  भोंपड़ी  में  किस  तरह  से  कोयला  पहुंचे  उसकी  व्यवस्था  नहीं
 वह  फ्री  फ्रेट  से  कोयला  ढोते  हैं  ।  बड़े-वड़े  कंज्यूमसं  की  जितनी  भी  डिमाड  थी  उनको  आपने
 फाई  कर  दिया  ।  अब  हालत  यह  है  कि  कुछ  कोयला  इम्पोर्ट  करने  की  बात  हो  रही  है  भौर  हर  साल

 1  रहा  है  ।  नतीजा  यह  है  कि  एक  तरफ  तो  हम  आस्ट्रेलिया  से  कोयला  मंगाते  हैं  और  बाशरी  में  जो
 कोकिग  कोल  का  प्रोडक्शन  होता  उस  वाशरी  से  कोयला  नहीं  उठाते  ।  उसका  प्रोडक्शन  बढ़ता  जा

 रहा  है  और  खपत  घटती  जा  रही  अब  कोकिंग  कोल  की  भी  खपत  जो  स्केयर  कमोडिटो
 जिसके  लिए  हम  बिद्देश  जाते  झोली  फंलाते  प्री्रियस  फौरन  एक्सचेंज  खं  करते  हैं  और  हम

 अपने  कोयले  की  कास्ट  से  दोगुने  से  ज्यादा  दाम  पर  कोयला  खरीदते  कौन-सा  काम  यह  बात
 हमारी  समझ  में  नहीं  भाती  इस  पर  समझते  हैं  कि  देश  को  विचार  करना  चाहिए  कि  इसमें  कंसे
 फाम  हो  ।

 यह  हर  तरफ  मांग  है  कि  सुपर  थर्मल  पावर  स्टेशन  चाहिए  ।  बिहार  पूरे  देश  का  एक-तिहाई
 यला  पंदा  करता  हम  जब  कुछ  सेस  बढ़ाते  हैं  तो  कहते  हैं  कि  आप  लोगों  ने  सेस  बढ़ा  दिया

 ओर  पूरे  देश  पर  खर्चा  बढ़  कुछ  इस  पर  भी  विचार  हुआ  कि  नेशनलाइजेशन  के  बाद  कोयले
 के  फ्रंट  में  क्या  बढ़ती  रेलवे  ने  कितना  दाम  बढ़ाया  |  आज  अगर  कोयले  का  दाम  बिहार  में  पिटहैड
 पर  3000  रुपये  टन  पड़ता  वह्दी  कोयला  रेलवे  को  कृपा  की  वजह  से  बम्बई  में  जाकर  1200
 रुपये  टन  पड़ता  पंजाब  में  1500  रुपये  टन  पड़ता  लेकिन  उस  तरफ़  किसी  ध्यान  नहीं  जाता

 है  कि  रोपड़  में  अगर  कोयला  न  तो  अखबारों  में  यह  छपता  है  कि  कोयले  के  बिना  रोपड़  बंद

 हो  रहा  है  ।  कोयला  नहीं  पहुंचा  तो  पावर  हाउस  बंद  हो  रहा  उपभोक्ताओं  पर  बोझ्न  पड़ता  है
 ओर  लोग  यह  समझते  हैं  कि  1500  रु०  हमको  देना  पड़  रहा  यह  नहीं  जानते  कि  कोयला

 खदान  में  काम  करने  वाले  लोग  और  जो  कम्पनी  है  उसको  कितना  हिस्सा  मिलता  मजदूरा  को
 हम  जो  कुछ  भी  देते  थे  पर  जब  राष्ट्रीयकरण  हुआ  था  तो  सौ  रुपये  में  से  60  रुपये  मजदूरों  के

 खर्च  के  लिए  जाता  लेकिन  बह  आज  घट  कर  40  रु०  से  भी  कम  हो  गया  है  ।  बहुत  लोगों  को

 चिन्ता  है  कि  मजदरों  को  आपने  तनख्वाह  दे  दी  बहुत  लोगों  को  चिन्ता  है  कि  तीन  साल  से

 एग्रीम्ट  क्‍यों  नहों  किया  और  इधर  हम  लोगों  को  जो  परेशानी  उठानी  पड़ती  वह  हम  जानते  हैं  ।

 लेकिन  उसके  बावजद  भी  जो  झेबर  कॉसस्‍्ट  वह  कम  हुई
 है  ।  यह  आपकी  रिपोर्ट  में  मैं  कोई  अपनी

 भोर  से  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  आपने  इस  बात  को  कबूल  किया  है  सब  लोगों  ने  इसको  कबूल  किया  है  |

 तसके  बावजद  भी  अपने  देश  में  सस्ता  कोयला  कोयला  पहुंचाने  को  जा  इन्फ्रास्ट्रक्चर  जो

 दूसरी  चीजें  जितना  टंँक्‍्स  देना  पड़ता  जितनी  रायल्टी  देनी  पडष्टती  सब  मिलाकर  जो

 कंज्यूमर  को  कॉस्‍्ट  देनी  पड़तो  यह  जरूर  महसूस  करते  हैं  कि  कोयले  का  दाम  बढ़  गया

 इसलिए  इस  पर  विवेचन  होना  चाहिए  और  मेरा  विचार  है  कि  इस  पर  थोड़ा  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 अब  मैं  कुछ  अपनी  बात  .  कहना  चाहता  यह  तो  मैंने  आपसे  पूरे  देश  की  बात  कही  है  । |

 जैसा  मैंने  कहा  हमारे  यहां  एक-तिहाई  कोयले  का  उत्पादन  होता  रेलवे  में  इतनी  कैपेश्तिटी

 287



 अनुदानों  की  मांगें  (  1989-90  6  1989
 हा  लत  बनना

 दाखोवर  पांडे  ]

 नहीं  हैं  कि  उतना  कोयला  ढो  सके  ।  पावर  हाउसेस  भी  चाहिए  और  पावर  की  अनसंटिसफाइड
 डिमांड  कोयला  ढोया  नहीं  जा  सकता  जितना  हम  उत्पादन  करते  अब  इसका  क्‍या  निदान

 है  ?  निदान  सोचा  गया  और  यह  महसूस  किथा  गया  कि  पिटहेड  पर  पावर  स्टेशन  जरूरी  आपको

 सुनकर  आज  भी  आश्ययं  होगा  कि  सब  जगह  सुपर  थमंल  पावर  स्टेशन  की  बात  चल  रही  सब
 जगह  कोयला  लिकेज  की  बात  चल  रही  कोयला  ढोह  कर  ले  लेकिन  पिट  हैड  पर  पावर
 स्टेशन  बनेगा  इसकी  कल्पना  नहीं  है  ।  बिहार  में  भी  आपने  सुपर  थर्मल  पावर  स्टेशन  की  बात  की
 तो  कहलगांव  में  लेकिन  झरिया  में  बनेगा  इसकी  िन्‍्ता  नहीं  हजारीबाग  में  बनेगा  इसकी
 चिन्ता  नहीं  है  ।  इसी  प्रकार  नार्थ  करनपुरा  में  थमंल  पावर  स्टेशन  के  लिए  प्रधानमन्त्री  जी  ने  खुद
 घोषणा  की  है  |  रांची  तो  सब  तथ्य  उसके  सामने  थे  ओर  उन्होंने  घोषणा  की  कि  सुपर  थमंल
 पायर  स्टेशन  वहां  बनेगा  ।  ऊर्जा  मन्त्री  जी  ने  बार-बार  संसद  कन्सलटेटिव  कमेटी  में  घोषणा  की
 कि  उससे  सस्ती  ऊर्जा  कहीं  नहीं  बन  सकती  जितना  कोयला  वहां  नजदीक  हम  जितना  उत्पादन
 कर  सकते  देश  की  सबसे  सस्ती  ऊर्जा  हम  यहां  पैदा  कर  सकते  हैं  और  हाइडल  छोड़  कर  ।  लेकिन
 उस  तरफ  हमारा  घ्यान  नहीं  ज,ता  आज  भी  इस  रिपोर्ट  में  कह्ठीं  कोई  जिक्र  नहीं
 करनपुरा  में  क्‍या  हुआ  ।  उसमें  वहां  एक  इंट  रखने  की  व्यवस्था  भी  अभी  तक  नहीं  हुई  है  ।  टोकन
 अमाउन्ट  भी  नहीं  रखा  गया  है  कि  कंसे  बनायेंगे  ।  एक  तरफ  फैसला  लेते  हैं  कि  पिट  हैड  पर  पावर

 हाउस  बनायेंगे  और  दूसरी  तरफ  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  जाता  दुनिया  में  ऐसा  कोई  देश  नहीं

 जो  इस  तरह  की  गलती  करता  है  जो  हम  कर  रहे  हम  एक  तरफ  फ्रेट  चार्ज  देते  कोयला

 हजारों  किलोमीटर  दूर  ले  जाने  की  बात  उसके  बाद  जहां  इसकी  पोर्टेशियलिटी  उसको
 आईडेंटिफाई  भी  करते  लेकिन  उस  तरफ  कदम  नहीं  बढ़ाते  हैं  ।

 लेकिन  उस  तरफ  कदम  नहीं  बढ़ाते  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  इस  पर  ऊर्जा  मन्त्री  जी
 गम्भी  रतापूर्वंक  विचार  करें  और  एक  सुपर-पावर  स्टेशन  नाथ  कर्णपुरा  में  जल्दी  से  जल्दी  कायम  किया
 जाए  |  इसके  बारे  में  अगर  रिपोर्ट  में  दर्ज  नहीं  तो  कम  से  कम  अपने  भाषण  में  जरूर  बताएं  कि
 क्या  करने  जा  रहे  हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  बिहार  में  ऊर्जा  की  कितः  कमी  है  और  उड़ीसा  में  कितनी  कमी
 सब  लोगों  ने  इसका  जिक्र  किया  ओर  उसके  स्टेटिस्टिक्स  रवेलरबिल  मैं  दोहराना  नहीं
 चाहता  और  उन  सारी  बातों  को  नहीं  कहना  चाहता  लेकिन  यह  कहता  चाहता  हूं  कि  कहलगांव  में
 जितनी  देरी  हो  रही  है  ओर  सुपर  पावर  स्टेशन  बनाने  की  जो  व्यवस्था  आप  करना  चाहते  उसमें
 अगर  देरी  हो  रही  तो  क्‍यों  देरी  हो  रही  अगर  स्टेट  की  कोई  दिक्कत  तो  उसके  बारे  में
 आप  बताएं  ।

 तीसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  नान-कन्वेंशनल  सो  आफ  इनर्जी  के  बारे  में  है  ।  यह

 होनी  चाहिए  और  इसके  बारे  में  किसी  को  कोई  एतराज  नहीं  कोई  नहीं  कहता  कि  यह  नहीं
 होनी  चाहिए  |  सब  लोग  महसूस  करते  हैं  कि  यह  होनी  चाहिए  लेकिन  इसके  लिए  बहुत  कम  राशि
 उपलब्ध  कराई  गई  इतनी  कम  राशि  में  अगर  आप  नान-कन्वेंशनल  सोस  आफ  इनर्जी  हासिल
 करना  चाहते  तो  यह  केसे  होगा  ।  सूरज  और  गोबर  गैस  जो  वे  सिर्फ  समुद्र  के
 किनारे  ही  मिलेगी  ओर  वहां  पर  आप  नान-कन्वेंशनल  सोर्स  माफ  हनर्जी  पंदा  तो  यह  ठीक  बात

 नहीं  है  ।  जो  ओर  जगह  जहां  हम  पावर  दूसरे  ढंग  से  नहीं  पहुंचा  तो  वहां  पर  इसको
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 कीजिए  ।  आप  कन्सलटेटिव  कमेटी  के  हर  मेम्बर  के  एक  गांव  में  इसको  कर  देंगे  और  नान-कम्बेंश॒मल
 सोस  आफ  इनर्जी  वहां  पर  तो  हम  बहुत  ज्यादा  आगे  इसको  नहीं  बढ़ा  इसलिए  मेरा
 सुझाव  यह  है  कि  इसमें  थोड़ा  और  पैसा  डाला  जाए  और  सिर्फ  कन्सलटेटिव  कमेटी  के  हर  मंम्बर  के
 एक  गांव  में  ही  बल्कि  सभी  पालिय  मेंटरी  कांस्टीटुयेन्सी  के  सदस्य  के  कम  से  कम  पांच  गांवों  में
 एक  माडल  के  तौर  पर  नहीं  बल्कि  यथार्थ  रूप  नान-कन्वेंशनल  सोसं  आफ  इनर्जी  दें  और  इसके
 लिए  जितने  धन  की  आवश्यकता  उसकी  व्यवस्था  करें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  ऊर्जा  मन्शलय  की  मांगों  का  समथंन  करता  हूं  ।

 डा०  गोरी  शंकर  राजहुंत  :  सभापति  मैं  ज्यादा  समय  नहीं  लूंगा  और
 दो  तीन  बातें  ही  कहना  चाहता  हूं  ।

 इनर्जी  के  बारे  में  जब  तक  इसन्टेगरेटेड  इनर्जी  पालिसी  नहीं  तब  तक  हमें  दिक्कतों  का
 सामना  करना  पड़ेगा  ।  आपको  थमंल  और  नान-कन्वेंशनल  सोसे  आफ  इन  तीनों  को
 साय-साथ  लेकर  चलना  होगा  ओर  एक  बेलेंस्ड  स्प्रोथ  रखनी  साथ  ही  साथ  न्यूकिलयर  इनर्जी
 भी  हो  लेकिन  आपकी  मिनिस्ट्री  के  अन्तगंत  न्यूकिलयर  इनर्जी  नहीं  आती  इन  सारी  एस्पेक्ट्स  को
 आपको  साथ  लेकर  बलना  होगा  ।  इकानामिस्ट्सਂ  को  मैं  पढ़  रहा  उसमें  एक  बात  कही
 गई  है  कि  भारत  में  सदी  में  अनाज  की  कमी  नहीं  खाने  की  कमी  नहीं  रहेगी  लेकिन

 इनर्जी  की  कमी  जिसमें  खाना  वही  कम  होगी  ।  यह  बहुत  ही  इम्पार्टेन्ट  बात  जिस

 पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  सदी  में  खाने  की  कमी  नहीं  रहेगी  लेकिन  हनर्जी  की  कमी

 जिस  पर  खाना  पकेगा  ।  इस  पर  बहुत  गम्भी  रता  से  विचार  करने  की  जरूरत

 यहां  पर  बहुत  सी  बातें  कही  गई  हैं  और  मैं  उनको  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  मैं  तीन  बातें

 कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  श्री  कल्पनाथ  राय  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  उनके  पास  से  चिट्‌टी
 आती  है  और  चार-चार  रिमाइन्डर  आते  हैं  कि  भापको  क्‍या  कहना  है  हमारे  मन्वालय  के  इसम्प्रूबमेंट  के

 बारे  में  । किसी  और  मन्त्री  ने  ऐसा  नहीं  कहा  ।  मुझसे  यह  भी  पूछा  कि  भापको  कॉांस्टीटुग्रेन्सी  में  क्‍या

 इम्प्रवमेंट  किया  जा  सकता  है  भाज  एक  मोका  है  भौर  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सबसे  ज्यादा

 पूरे  देश  को  बिहार  से  जाता  है  और  सबसे  ज्यादा  अन्धकार  बिहार  में  मैं  यह  बहुत  दुखी  .

 होकर  कह  रहा  हूं  ।  आप  नार्थ  बिहार  में  चले  दक्षिण  बिहार  में  चले  शाम  को  6-7:

 बजे  के  बाद  न  तो  वहां  बिजली  जलती  न  लालटेन  जलती  जेंसा  कि  कहा  गया  है  कि  इण्डिया

 इज  एरिया  आफ  यह  बात  मैं  हिन्दुस्तान  के  बारे  में  तो  नहीं  कह  सकता  हूं  लेकिन  सचमुच
 में  बिहार  के  बारे  में  लगता  है  कि  बिहार  एन  एरिया  आफ  डार्कनेस  ।  वहां  बिल्कुल  अधेरा  हो

 आप  निकल  भी  नहीं  सकते  हैं  |

 जब  मैं  सारे  लोगों  के  भाषण  सुन  रहा  था  तो  मुझे  लग  रहा  था  कि  लोग  सच्चाई  से  कर्तकेक

 भी  हैं  या  नहीं  हैं  ।  बिहार  में  किसी  भी  गांव  में  एक  दिन  बिजली  नहों  भाती  है  ।  कहीं-कहीं  सात  दिन

 में  दो  घंटे  के  लिए  आती  है  |  मैं  बहुत  दावे  के  साथ  कह  रहा  आप  जरूर  कहेंगे  कि  थह  राज्य

 सरकार  का  विषय  राज्य  सरकार  जाने  ।  लेकिन  श्रीमन्‌  राज्य  को  भी  आप  ही  समझा  सकते  हैं  कि

 कुछ  तो  उपाय  किया  जाए  जिससे  कि  वहां  की  हालत  सुधरे  ।  वहां  कोयला  इतना  है  ।

 ]
 समा८ति  सहोदय  :  अब  आपके  नए  मुख्य  मंत्री  आ  गए
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 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  अभी  उन्हें  थोड़ा  समय  लगेगा  |  महोदय  वह  बहुत  अच्छा  काये
 कर  रहे  हैं  ।

 ]
 श्री  वौ०  तुलसोराम

 :  आप  वहां  किसे  समझा  सकते  हैं  जब  वहां  इतनी
 जल्दी  मुख्य  मंत्री  बदलते  हैं  ।

 डा०  गौरी  शंकर  राज्  :  तुलसी  कहर  न  जाइए  कंचन  बरसे  मेघ
 आवत  ही  हरषन  नहीं  नयन  नहीं  समेत

 मैं  आपसे  बताना  चाहता  हूं  कि  कोयला  बिहार  में  बहुत  अधिक  लेकिन  वहां  लोगों  को
 कोयला  जलाने  के  लिए  नहीं  है  |  वे  जंगल  काट  रहे  बिजली  तो  वहां  पैदा  होती  ही  नहीं  |  जो
 होती  भी  पता  नहीं  वह  कहां  चली  जाती  है  ?  जो  नेशनल  ग्रिड  की  बात  कही  मैं  हसका
 समर्थन  करता  हूं  कि  नेशनल  ग्रिड  होना  चाहिए  ।  लेकिन  श्रीमन्‌  जहां  पर  बिजली  पैदा  होती  जिस
 राज्य  ने  कोयला  मजदूर  जमीन  उसी  राज्य  को  सबसे  पहले  80  प्रतिशत  बिजली  देनी
 होगी  ।  नहीं  तो  वहां  के  शोग  बर्दाश्त  नहीं  करेंगे  । आप  इस  बात  को  मान  मैंने  यह  लोगों
 की  भावना  आपको  बता  दी  यह  बात  मैं  यू०  पी०  और  दूसरे  राज्यों  के  बारे  में  भी  कहता  हूं  ।

 आप  नेशनल  ग्रिड  दीजिए  लेकिन  सबसे  पहले  उस  राज्य  को  सबसे  ज्यादा  बिजली  दीजिए  जिसने  कि

 सेक्रीफाईस  किया  यह  कोई  बात  नहीं  हुई  कि  तुम  तो  शूली  पर  चढ़  भगवान  तेरा  भला

 करेंगे  |  तुम  तो  कोयना  मजदूर  जमीन  पानी  दो  लेकिन  बिजली  मत  लो  क्‍योंकि  बेकवर्ड
 बिजली  नहीं  लेते  ।  तुम  तो  जाकर  के  पंजाब  और  हरियाणा  में  मजदूरी  करो  ।  बिजली  तुम्हारे  लिए
 नहीं  है  ।  बिजली  कहीं  और  दी  जायेगी  ।

 श्री  यह  बात  बताने  वाली  है  |  इस  बात  को  बहुत  ध्यान  से  सुना  बिढ़ार  में  कहल
 गांव  में  सुपर  थरमल  पावर  स्टेशन  लग  रहा  है  ।  हमारे  मित्र  कह  रहे  थे  कि  आप  लोगों  के  प्रयास  से
 तीन-चार  साल  जल्दी  ही  उसमें  उत्पादन  शुरू  हो  जाएगा  ।  मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि  कहलगांव
 की  80  प्रतिशत  बिजली  बिहार  को  दी  आजकल  नयी  टेक्नोलोजी  बनी  है  कि  गंगा  में  पिल्लर
 लगा  करके  वह  बिजली  बिहर  को  दी  जा  सकती  है  |  श्रीमन्‌  अगर  यह  कर  दिया  गया  तो  बिहार  का
 कायाकल्प  हो  जाएगा  ।  श्रीमन्‌  मन्त्री  जी  ने  यह  कहा  है  कि  इसको  मुझे  बहुत  खशी  हुई  ओर
 मैं  सारे  बिहार  के  लोगों  को  बताऊंगा  कि  मंत्री  जी  मे  ऐसा  कहा  है  !  यह  बहुत  ही  अच्छी  बात  है  कि
 गैस  प्लांट  के  बारे  में  भी  उसके  चेयरमेन  ने  कहा  यह  भी  बहुत  ही  अच्छा  कहा  इससे  भी
 कायाकल्प  हो  जाएगा  |

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  जिसको  कि  गलत  न  समझा  कोयले  पर  सेस  जरूर  बढ़ाया
 जाए  क्ष्योंकि  उससे  बिहार  राज्य  की  आमदनी  में  वृद्धि  होगी  ।

 ट्रांसमीशन  लोस  के  बारे  में  मैं  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  ट्रांसमीशन  लोस  कुछ  नहीं  यह
 सीधी-सादी  चोरी  आप  किसी  भी  राज्य  में  चले  जाइए  आप  सब  में  यही  पायेंगे  ।  अभी  रबी  की
 फसल  कटी  है  ।  मैंने  बिहार  में  यू०  पी०  में  हरियाणा  में  जबदंस्ती  लोग  लाईन  खींर
 सेते  उससे  मशीन  चलाते  हैं  ओर  दूसरे  काम  करते  हम  अपनी  बातों  को  छिपाने  के  लिए  कह
 देते  हैं  कि  ट्रांससीशन  लोस  है  ।  यह  ट्रांसमीशन  लोस  नहीं  यह  बिजली  की  चोरी  जबकि  एक
 साल  पहले  हमने  कानून  भी  बनाया  था  लेकिन  उसका  कोई  असर  नहीं  पड़ा  ।
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 एक  बात  के  लिए  मैं  आपको  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  कोयले  का  प्रोडपशन  बढ़  गया
 आपके  मन्‍्त्रालय  ने  कोयले  के  माफिए  को  खत्म  कर  यह  बिहार  के  लिए  छोटी  उपलब्धि  नहीं

 बहुत  बड़ी  उपलब्धि  हाइडल  प्रोजेक्ट्स  का  बहुत  स्कोप  बिहार  में  खासतौर  से  दक्षिणी  बिहार
 में  ।  मिनी  हाइडल  प्रोजेक्ट्स  बनाए  जा  सकते  इस  बारे  में  अच्छी  तरह  से  ध्यान  दिया  जाए  तो

 वहां  इतनी  बिजली  पैदा  की  जा  सकती  है  जिससे  नेपाल  और  हिन्दुस्तान  का  कायाकल्प  हो  जाएगा  ।
 उससे  बिहार  और  यू०  पी०  में  बाढ़  नहीं  इतनी  ज्यादा  बिजली  होगी  कि  नेपाल  और

 हिन्दुस्तान  का  कायाकल्प  हो  जायेगा  ।  अन्त  में  एक  ही  बात  कहना  चाहता  बहुत  शोर  मचाया
 जाता  है  कि  नॉन  कन्वेन्शनल  एनर्जी  को  मैंने  बीसियों  चिट्ठी  लिखी  ।  साढ़े  चार  साल  में

 कहीं  कोई  काम  नहीं  हुआ  कोई  ऊर्जा  ग्राम  नहीं  बना  छह  महीने  के  बाद  हम  इभणेक्शन  के

 लिए  जाने  वाले  हम  बार-बार  लोगों  को  यह  भरोसा  दिलाते  रहे  हैं  कि  इससे  आपके  गांवों  में
 बिजली  आ  जाएगी  ।  नॉन  कन्वेन्शनल  वाले  कह  रहे  हैं  कि  हम  इतनी  बिजली  पैदा  करेंगे  कि  सारे

 हिन्दुस्तान  को  बिजलीमय  कर  देंगे  ।  लेकिन  कहीं  कुछ  नहीं  हो  रहा  है  ।  कम  से  कम  हर  जिले  में

 एक  गांव  में  ऊर्जा  ग्राम  अभी  भी  बनाइए  भर  करके  दिखाहए  ।

 प्रो०  सेफहीन  सोज  :  सभापति  श्री  कल्पनाथ  राय  यहां  हैं  लेकिन  मैं

 घाहता  था  कि  श्री  साठे  भी  यहां  होते  क्‍योंकि  बाद  में  उन्हें  मेरे  मुहों  का  जबाब  देना  होगा  ।  ऊर्जा  का

 एक  महत्त्वपूर्ण  मन्त्रालय  है  और  मुझे  दुख  है  कि  ज्यादातर  लोग  यहां  मौजूद  नहीं  हैं  ।

 अनेक  लोगों  ने  राष्ट्रीय  प्रिड  का  उल्लेख  किया  इसकी  अत्यधिक  आवश्यकता  है  ।  क्षत्रीय
 ग्रिड  भी  ऐसे  नहीं  हैं  जो  स्थिति  की  आवश्यकताओं  की  प्रति  कर  मैं  नहीं  समझता  कि  उत्तरी
 ग्रिड  अत्यधिक  उपयोगी  है  और  हम  हर  समय  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हेतु  उत्तरी  ग्रिड  पर  निर्भर  रह
 सकते  हैं  ।  फिर  मैं  समझता  हूं  कि  जैसा  कि  हमें  कुछ  परिपत्र  प्राप्त  हुए  दोनों  ही

 माननीय  मंत्री

 इसमें  अत्यधिक  रुचि  रखते  हैं  ।

 आप तो  राष्ट्रीय  स्थिति  से  तो  अवगत  मैं  जम्मू  तथा  कश्मीर  की  स्थिति  का  उल्लेख  करता

 हूं  ।  मैं  कहता  हूं  कि  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  की  स्थिति  इस  समय  बहुत  खराब  है  और  ऊर्जा

 मन्त्रालय  ने  डा०  फारुख  अध्युल्ला  की  कठिनाइयों  में  और  वृद्धि  की  लोग  उनसे  अत्यधिक  अपेक्षा

 रखते  हैं  ।  लेकिन  उन्हें  सहयोग  की  जरूरत  उनकी  आधिक  तथा  अन्य  क्षेत्रों  की  अनेक  समस्याएं
 हैं  लेकिन  मैं  ऊर्जा  को  सबसे  ऊपर  रखता  हूं  ।  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  में  जल  विद्युत  की  अत्यधिक

 क्षमता  है  जिसका  आप  राष्ट्रीय  आवश्यकताओं  के  लिए  उपयोग  नहीं  कर  रहे  हमारे  यहां  जल

 संसाधन  हैं  ।  हम  अपने  जल  संसाधनों  से  1:  000  मेगावाट  बिजलो  पंदा  कर  सफते  हैं  लेकिन  हमारा
 पानी  व्यर्थ  ही  बहकर  पाकिस्तान  जा  रहा  है  |

 यह  सचमुच  दुःख  की  बात  है  कि  जो  राज्य  15,000  मेगावाट  विद्यत  का  उत्पादन  कर  सकता
 वह  अभी  तक  मात्र  208  मेगावाट  विद्युत  उत्पादन  कर  सका  सलाल  ने  एक  ऐसी

 स्थिति  उत्पन्न  कर  दी  है  जिसके  बारे  में  कश्मीर  की  जनता  अभी  तक  अनर्भिज़्  थी  ।  इस  शरद  ऋतु
 में  और  अब  कश्मीर  एक  बहुत  ही  कठिन  दौर  से  गुजर  रहा  है--वहां  एक  सप्ताह  में  चार  दिन

 बिजली  की  सप्लाई  बन्द  रही  जिससे  लोगों  को  अत्यधिक  तकलीफ  का  सामना  करना  पड़  रहा  मैं

 बात  को  सम्मानित  सभा  की  जानकारी  में  लाना  चाहता  यह  एक  दुधारी  तलवार  कुछ  बगे

 ऐसे  हैं  जो नेशनल  कांफेस  और  कांप्रेस  के  बीच  समझौते  से  खुश  नहीं  ये  धर्मनिरपेक्षवादी  दल  हैं
 जो  समाजवाद  और  धर्मनिरपेक्षता  के  सिद्धांतों  से  जुड़े  हैं

 जबकि  वहीं  एक  ऐसा  समूह  है  जो  शुरू  से  हो

 291



 बनुदानों  की  मांगें  1989-90  6  1989

 सेकुहदौन
 अलगाव्वादी  विचारधाराओों  के  हैं  ओर  जो  खुश  नहीं  लेकिन  क्योंकि  मुख्य  मन्त्री  के  समक्ष
 आर्थिक  कठिनाइयां  हैं  इसलिए  उन्हें  केन्द्र  सरकार  के  सहयोग  की  आवश्यकता  है  तो  ऐसी  स्थिति  में
 उनकी  कठिनाइयां  और  भी  बढ़  जाती  है  तथा  अलगराववादी  ताकतों  को  इससे  प्रोत्साहन  मिलता  है  ।

 बिजली  नहीं  होने  के  कारण  श्री  फारुख  अब्दुल्ला  और  उनकी  सरकार  को  अपमानजनक  बातें  सुननी
 पड़ती  इसलिए  हमने  इस  समस्या  को  ऊर्जा  मन्त्री  के  समक्ष  उठाया  पर  वे  असहाय  रूप  से  स्थिति
 को  देखते  रहे  ।  ऊर्जा  मंत्रालय  को  जम्मू  और  कश्मीर  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 इसका  समाधान  करना  चाहिए  ।  जम्मू  और  कश्मीर  एक  सीमावर्ती  राज्य  होने  के  अलावा  एक
 पूर्ण  राज्य  भी  यह  एक  सामरिक  महत्व  का  राज्य  मैं  यह  नहीं  चाहता  कि  आप  जम्मू  और
 कश्मीर  के  लोगों  को  खंरात  दें  और  साथ  ही  हम  अपनी  विशेष  स्थिति  से  भी  असंगत  लाभ  नहीं  उठाना

 चाहते  हैं  लेकिन  मैं  जम्मू  और  कश्मीर  के  लोगों  के  लिए  सम्मानजनक  व्यवहार  चाहता  हूं  ।  हमारा
 जल  बेकार  जा  रहा  आप  एक  ओर  तो  उस  ऊर्जा  को  उपयोग  में  नहीं  लाते  तथा  दूसरी  ओर  आप

 जम्मू  और  कश्मीर  घाटी  के  लोगों  को  ट्रांसमीश्षन  लाइन  दिए  बिना  ही  सलाल  परियोजना  को
 न्वित  करना  चाहते  इसे  एक  विशेष  मामले  के  रूप  में  समझना  चाहिए  |  मैं  श्री  कल्पनाथ  राय  से
 यह  निवेदन  करूंगा  कि  वह  अपने  विचारों  को  श्री  साठे  को  बतलाएं  जिससे  वे  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  दे
 सके  ।  आपके  अधिकारी  वर्गों  को  भी  समझना  चाहिए  कि  कश्मीर  घाटी  का  मामला  बहुत  विशेष  है  ।

 वे  ऊर्जा  की  समस्या  को  गद्देदार  कमरों  में  बेठकर  नहीं  सुलझा  सकते  ।  सम्पूर्ण  दल  को  जम्मू  और
 कश्मीर  का  दौरा  कर  उन्हें  वहां  की  व्यावहारिक  कठिनाइयों  को  देखना  चाहिए  क्योंकि  सप्ताह  में  चार
 दिन  बिजली  बन्द  रहती  है  ।  आप  हमारी  समस्याओं  को  क्‍यों  बढ़ा  रहे  आप  हमें  चुनाव  वर्ष  में

 यह  बात  कहने  को  मजबूर  क्‍यों  करते  हैं  कि  मैं  यह्‌  मैं  बहू  करूंगा  ?  हम  अपनी  इच्छाओं  को

 पूरा  नहीं  कर  सकते  कभी-कभी  सड़क  मार्ग  अवरुद्ध  हो  जाने  के  कारण  कश्मीर  घाटी  को  विशेष
 अधिकार  प्राप्त  बनीहालकाथ  सड़क  विश्वास  योग्य  नहीं  है  ।  यहां  तक  कि  जवाहर  सुरंग  का  मार्ग
 भी  अवरुद्ध  यह  कभी  भी  टूट  सकता  है  इसलिए  हम  दूसरा  वकल्पिक  रास्ता  चाहते  हैं  ।  कभी-कभी
 हमारे  सारे  सड़क  मार्ग  अवरुद्ध  हो  जाते  कभी-कभी  तो  वहां  डीजल  ओर  मिट्टी  का  तेल
 भी  नहीं  होता  है  |  श्री  शेश्न  मोहम्मद  अब्दुल्ला  ने  लोगों  क ेएक  समूह  को  बल  देकर  कहा  है  कि  हम
 भारत  में  अपनी  इच्छा  से  सम्मिलित  हुए  हैं  भौर  हमारा  यह  निर्णय  अटल  है|  हम  उन  अलगाववादी
 तत्वों  जो  हमें  कमजोर  बनाना  चाहते  यह  याद  दिलाना  चाहते  हैं  कि  वे  अपने  शरारतपूर्ण
 विचारों  में  कभी  सफल  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  जम्मू  ओर  कश्मीर  भारत  का  एक  अभिन्‍न  अंग  है  ।  मैं  यह
 सवाल  इसलिए  उठाना  चाहता  हूं  क्योंकि  हम  तकलीफ  में  हैं  ।  कभी-कभी  तो  हमारे  सारे  सड़क  मार्गं
 चारों  तरफ  से  बन्द  हो  जाते  आपको  यह  याद  होगा  कि  पिछली  बार  आपने  हवाई  जहाज  से

 पेट्रोल  भेजा  था  ।  ऐसी  स्थिति  में  हमारी  समस्याओं  पर  केन्द्र  सरकार  को  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ।
 हमारे  यहां  15,000  मेगावाट  क्षमता  की  तुलना  में  मात्र  208  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  होता
 है  ।  आपने  सलाल  परियोजना  पर  जिसे  आपने  चालू  किया  ध्यान  नहीं  दिया  ।  प्रथम  प्राथमिकता
 कश्मीर  समस्या  को  मिलनी  चादिए  |  जब  बिजली  का  उत्पादन  हो  जाता  है  तो  वे  कहते  हैं  कि  उनके
 पास  ट्रांसमीशन  लाइनें  नहीं  इसके  लिए  कौन  उत्तरदायी  है  ?  आप  उसका  संचालन  कर  रहे  हैं
 जिसकी  गति  अत्यध्कि  धीमी  और  सुस्त  इसके  परिणामस्वरूप  बिजली  की  स्थिति  जः  मू  में  तो
 थोड़ी  ठीक  हुई  है  पर  कश्मीर  में  अभी  भी  अंधेरा  रहता  है  ।

 प
 लगने  लगा  लोगों  की  अपनी  इच्छाएं  और  आगकांक्षाएं  वे  अपने  आने  वाले  कल के  बारे  में nt
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 क्ष्यादा  चितित  लेकिन  वे  अपने  आज  को  निर्जीव  नहीं  बनाना  चाहते  उन्हें  कब  तक  इन्तजार
 करना  पढड़ेंगा  ।  इसकी  प्रगति  बहुत  धीमी  है  ।  इसका  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  गया  आप  अन्त
 समग  में  यह  नहीं  कह  सकते  कि  हमारे  पास  घन  नहीं  हम  इसके  लिए  उत्तरदायी  नहीं  हैं  ।

 डा०  राजहूंस  बिहार  की  कठिनाइयों  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  थे  ।  मैं  उनके  विकार  से  सहमत
 हूँ  लेकिन  कश्मीर  में  भी  बहुत  ज्यादा  समस्याएं  यह  परियोजना  आठ  साल  के  बाद  भी  पूरी  क्यों
 नहीं  की  गई  ?  अब  कोई  आशा  नहीं  आप  किसी  अभियंता  को  वहां  भेजेंगे  जो  कि  एक  रिपोर्ट
 तैयार  करेगा  |  परन्तु  इससे  क्या  लाभ  है  ?  लोग  इससे  बहुत  ही  अशांत  हो  चुके  वे  आपकी  फाइलों
 के  बारे  में  कोई  ध्यान  नहीं  देते  ओर  न  ही  उन्हें  यह  मतलब  है  कि  सचिवालय  के  गहदेदार  कमरों  में
 बैठने  वाले  अधिकारी  क्‍या  करते  हैं  ।

 लोगों  में  इससे  तनाव  उत्पन्न  होता  है  और  यह  तनाव  ऐसी  स्थिति  को  उत्पन्न  करता  है  जो
 अब  कश्मीर  में  निःसन्देह  स्थिति  अभी  पूर्ण  नियंत्रण  में  है  पर  ऊर्जा  मन्त्रालय  की  ऐसी  उदासीनता
 हमारी  कठिनाई  को  और  बढ़ाने  में  सहायक  हुई  है  ।

 उड़ी  परियोजना  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?  पिछले  वर्ष  मैंने  साठे  जी  से  आग्रह  किया
 था  कि  वे  उड़ी  परियोजना  का  दौरा  करें  और  इस  परियोजना  को  जल्द  पूरा  करने  की  कोशिश  करें  ।
 मेरा  कहना  यह  है  कि  अभी  तक  20  करोड़  रुपये  भी  इस  परियोजना  पर  खर्च  नहीं  दिए  गए  हैं  ।

 परशियन  में  एक  कहावत  है  :

 ]

 नर

 वामद  कमार  आमद  बकनार

 णदि  मैं  इसका  दूसरा  तरजुमा  करूं  तो  यह  शेर  है  :

 कौन  जीता  है  तेरी  जल्फ  के  सर  होने  तक  ।  450  करोड़  का  प्रोजेक्ट  यदि  आपने  अभी
 20  करोड़  रुपया  खर्चा  है  तो  20  से  इसे  तकसीम  करके  देख  450  करोड़  रुपये  का  उड़ी

 प्रोजेक्ट  आगे  कितने  सालों  में  कम्पलीट  होगा  !
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 |  प्रनुवाब ]
 )  हम  कठिनाई  में  हैं  और  परियोजना  को  जल्दी  पूरा  करने  बी  आवश्यकता  है

 ।

 चीज  को  लें  ।  आप  श्रीनगर  को  f  |]  थे  उसके  लिए  ग्रंस  टरबाइनों
 की  जरूरत  थी  ।  पिछले  आठ  महीनों से  हम  गैस  टरबाइनों के  «रे  में  सुत  रहे  लेकिन  समस्या

 का

 समाधान  अभी  तक नहीं हो  है  ।

 जहां  तक  लहाख  का  संबंध  स्थिति
 है

 ब्रुछ  लोगों  के  अनुसार
 सताकना  परियोजना  पूरी  हो  गई  है  ।  लेकिन  इसमें  अभी

 भी
 1,5  करोड़  रुपये  की  और  आवश्यकता
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 संझुद्देन  सोज  ]
 है  और  उसमें  कुछ  कठिनाइयां  भी  उत्पन्न  हो  गई  नहर  में  गाद  जमा  हो  गया  हसके  लिए
 जिम्मेदारी  निर्धारित  करनी  चाहिए  ।  आप  ज॑ंसे  भेजते  पर  आपको  इस  बात  का  भी  पता  लगाना

 चाहिए  कि  नहर  में  गाद  कंसे  भर  गई  जिसके  कारण  उस  परियोजना  को  कठिनाई  का  सामना
 करना  पड़  रहः  है  ।

 एक  ओर  जिसके  बारे  में  मैं  श्री  कल्पनाथ  राय  से  विशेष  ध्यान  देने  को  कहूंगा  +  मुझे
 बताया  गया  है  कि  उड़ी  परियोजना  में  मजदूर  भी  बाहर  से  बुलाएं  गए  यह  ठीक  नहीं  केवल
 वरिष्ठ  अभियंता  ही  बाहर  से  बुलाए  जा  सकते  लेकिन  मजदूर  से  लेकर  अधिशासी  अभियंता  तक

 हमारे  पुरुष  तथा  महिलाएं  होनी  आपको  हस  संबंध  में  जांच  करनी  चाहिए  और  यह  पता
 करना  चाहिए  कि  क्‍या  इसके  लिए  बाहर  से  लोग  बुलाए  जा  रहे  हैं  ।

 6.00  म०  प्‌०

 मैं  आप  से  आग्रह  करता  हूं  कि आप  यह  सुनिश्चित  करें  कि  न  केवल  उड़ी  तहसील  से  ही
 बल्कि  बारामूला  जिले  से  भी  जो  कि  एक  पिछड़ा  क्षेत्र  वहां  पर  श्रमिकों  से  लेकर  अधिशासी
 यस्ता  तक  के  स्तर  के  लोगो  को  नोकरी  दी  जानी  चाहिए  ओर  बाहर  से  लोगों  को  नहीं  बुलाना
 चाहिए  ।  हमारे  पास  अनेक  ऐसे  अभियंता  हैं  जो  बेकार  पड़े  हैं  ।  हमें  ऐसी  बात  सहन  नहीं
 होगी  ।  मेरा  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  विशेष  आग्रह  है  कि  वे  इस  बात  की  जांच  करें  कि  क्‍या  कोई
 आदमी  बाहर  से  बुलाया  गया  है  ।

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  हम  इसे  कल  जारी  रखेंगे  ।

 समापति  महोदय  :  अभी  कुछ  वक्ता  हैं  जो  बोलना  चाहते  हैं  ।

 क्रो  कल्पनाथ  राय  :  इसका  उत्तर  मन्त्री  महोदय  कल  देंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  हम  इस  वाद-विवाद  को  जारी  रखेंगे  ।

 श्री  लाल  विजय  प्रताप  सिंह  ।

 को  लाल  बिजल  प्रताप  सिह  :  आदरणीय  सभापति  मैं  माननीय  मंत्री
 महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  जहां  तक  इनर्जी  विभाग  के  मंत्री  साठे  जी
 का  सवाल  वे  निश्चित  तौर  पर  न  केवल  कर्मठ  एवं  जागरूक  मंत्री  बल्कि  उनका  स्वयं  का  जो
 चिन्तन  स्वयं  की  मान्यताएं  तथा  ये  मान्यताएं  आज  के  परिवेश  में  पूरी  तरह  से  प्रासंगिक  हैं  ।
 क्षाप  तो  जानते  हैं  पब्लिक  सेक्टर  को  बात  चाहे  पब्लिक  सेक्टर  में  काम  करने  वाले  लोगों  की
 अकाउंटेबिलिटी  कीं  बात  इस  पर  माननीय  साठ  जी  के  विद्वार  चाहे  वे  न्यूज  पेपरस  के  माध्यम
 से  या  कंसलटेटिव  ममेटीज  के  माध्यम  से  या  पालियामेंट  के  माध्यम  से  बहुत  ही  सराहनीय  हैं  ।
 वह  बात  तो  अपनी  जगह  बिल्कुल  सही  लेकिन  जब  हम  इसे  प्रेक्टीकल  तोर  पर  देखते  तो  हमें
 इतनी  प्रसन्‍नता  नहीं  होती  जितनी  कि  होनी  चाहिए  ।  लगता  है  कहीं  कुछ  कमी

 माननीय  सभापति  सुखद  संयोग  है  कि  अपने  देश  में  कोयले  का  एक  विपुल  भण्डार
 है  ।  हो  सकता  है  कुछ  बड़े  यू०  एस०  एस०  यू०  एस०  ब्राजील
 इत्यादि  देशों  से  कुछ  कम  हों  लेकिन  एक  विपुल  भण्डार  अपने  देश  में  हैं  जिनका  दोहन  हम  ठीक  प्रकार
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 से  यहां  कर  रहे  यह  हमारे  संतोष  का  विषय  है  कि  हमने  इस  वर्ष  एक  नया  कीतिमान  कोयले  के
 उत्पादन  में  प्राप्त  किया  है  और  इसे  मैं  एक  अच्छी  उपलब्धि  मानता  आज  हम  194  मीटिरिक
 टन  का  लक्ष्य  लिए  आगे  की  ओर  बढ़  रहे  लेकिन  माननीय  सभापति  महोदय  मैं  एक  बात  विनम्रता
 पूर्वक  इस  सदन  के  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  और  फायनेंस  कमीशन  तक  पहुंचाना  चाहता  आप  तो
 जानते  हैं  कि  सेवेंथ  प्लान  पीरियड  हमें  केवल  6.68  हजार  करोड़  रुपया  कोयला  विभाग  के
 सम्बन्ध  में  प्राप्त  हुआ  जो  अपने  आप  में  एक  बहुत  बड़ी  रकम  तो  दिखती  लेकिन  वास्तव
 में  इस  डिपार्टमेंट  के  हिसाब  से  बहुत  ही  नगष्य  राशि  इसे  समुचित  कृप  से  बढ़ाने  की  मैं  मांग
 करता  हूं  ।

 सभापति  इसी  प्रकार  से  पॉवर  संक्टर  में  भी  बिजली  विभाग  में  भी  हमें  बड़ी  राशि
 की  आदश्यकता  बिना  उसके  हमारे  सारे  के  सारे  काम  अधूरे  रहते  आप  तो  जानते  हैं  कि
 साउथ  इस्टर्न  कोल  एग्या  में  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  है  और  यह  जानकर  शायद  आपको  प्रसन्नता  हो
 कि  उस  क्षेत्र  में  ऐसी  बढ़िया-बढ़िया  खदानें  हैं  जो  देश  में  अग्रणी  रहती  हैं  और  एक  बड़ा  उत्पादन  इस
 क्षेत्र  से  होता  है  ।

 एक  बात  और  मैं  आपके  माध्यम  से  बड़ी  विनम्नता  से  कहना  चाहता  इतनी  बड़ी  मात्रा
 में  कोयले  का  उत्पादन  कर  के  हम  राष्ट्रीय  एक्सचेकर  में  तो  अपना  योगदान  करते  लेकिन  जब  हम
 देखते  हैं  कि  उसका  हमें  क्‍या  प्रतिफल  मिलता  है  तो  उससे  बड़ी  निराशा  होती  यह  बात  अपनी
 जगह  पर  है  कि  कोल  चाहे  वह  संस  के  रूप  में  चाहे  रायल्टीज  और  सेल्स  टैक्‍स  के  रुप  में
 बडा  भाग  अपनी  स्टेट  गवनंमेंट्स  को  दे  देती  लेकिन  उसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  वहू  पूरी
 राशि  स्टेट  चैकर  में  समाहित  हो  जाती  है  ।  उस  क्षेत्र  विशेष  के  लिए  जहां  से  कोयले  का  उत्पादन
 किया  जाता  कोई  अतिरिक्त  घन  के  रूप  में  व्यवस्था  नहीं  इससे  भारी  कठिनाई  का  सामना

 करना  पड़ता  है  ।

 माननीय  मंत्री  बहुत  जागरूक  व्यक्त  इस  चीज  की  समझेंगे  तथा  भविष्य  में  पालिसी  के

 रूप  में  जिस  क्षेत्र  का  आप  दोहन  करते  जिस  क्षेत्र  से  उत्खन्न  करते  उस  क्षेत्र
 के  लिए  समुचित

 व्यवस्था  करने  की  बात  होनी  ऐसी  मेरी  मान्यता  है  ।

 इतने  बड़े  पैमाने  पर  हम  कोयले  का  उत्पादन  करते  लेकिन  उस  क्षेत्र  क ेलोग  जब  कोयले
 की  मांग  करते  हैं  तो  उन्हें  अपने  अधिकारों  से  वंचित  होना  पड़ता  है  क्योंकि  हमारी  पालिसी  रही  है
 कि  हम  रेक्‍्स  में  बड़ी-बड़ो  कम्पनियों  को  कोयना  सप्लाई  करते  हैं  ।  अब  पेपसे  के  माध्यम  से  हमको
 पता  चला  है  कि  हम  कुछ  लिब्रेलाइज  कर  के  छोटे  पैमामे  पर  भी  लोगों  को  सहायता  देने  की

 बात
 सोच  रहे  लेकिन  अभी  तक  हमारे  क्षेत्र  में  उन  छोटे-छोटे  लोगों  को  जो  भट्‌्टे  का  काम  करते
 या  खाने  बनाने  के  लिए  कोयले  का  इस्तेमाल  करते  भाज  तक  कोयला  उपलब्ध  नहीं  होता  इस
 भोर  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 बड़ी  विनम्रतापूर्वक  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  व्यक्ति  जिनकी  जमीन

 कोलरीज  में  जाती  है  या  किसी  प्रयोजन  के  लिए  कोल  इंडिया  उसे  उसके  हक  से  ले  लेना  है  तो  एक

 तो  उनके  लिए  समचित  कम्पेंसेशन  की  व्यवस्था  होनी  भाहिए  और  दूसरी  तरफ  केवल  कम्वेंशन  ही

 उन्हें  पूरी  तरह  स्थापित  करने  और  नौकरी  में
 शामिल

 करने  की  व्यवस्था  हमारी  तरफ  से  होनी

 चाहिए  इस  पर  भी  अच्छे  तरीके  से  ध्यान  देने  की  बात
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 लाल  विजय  प्रताप
 पाबर  संक्‍्टर  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  उसके  बारे  में  जितना  भी  कहा  कम  हमारे  पूरे

 देश  भें  5  लाख  75  हजार  गांव  जिनमें  आपके  कागज  के  अनुसार  4.40  लाख  गांवों  को  आपने
 बिजली  देकर  एनर्जाइज  कर  दिया  है  और  74  हजार  पम्पसंट्स  को  आपने  बिजली  देने  की  बात  कही
 है  ।  यह  बात  बहुत  ही  उत्साहयद्धंक  है  |  बई  क्षेत्रों  में  बिजली  का  बहुत  अच्छा  कार्य  है  और  यह
 स्वाभाविक  भी  है  कि  कई  जगह  बिजली  रहती  लेकिन  अपना  देश  इतना  व्यापक  है  कि  कई
 स्थानों  पर  बिजली  की  बहुत  कमी  है  |  मेरी  यह  मान्यता  है  कि  बिजली  को  एक  व्यापक  स्थान  दिया

 इसवा  नेशनल  प्रिड  बनाया  जाए  ।

 बिजली  का  सस्ता  उत्प+दन  पिट  हेडज  थर्मल  पावर  के  माध्यम  से  या  दूसरे  छोटे
 माध्यम  से  बनाकर  करना  ज्यादा  उपयोगी  होगा  क्‍योंकि  कोयले  का  ट्रांसपोर्ट  इतना  सस्ता  नहीं  होता
 जितना  आप  बिजली  को  अन्यत्र  ले  जाने  की  बात  सोचे  ।  यह  बात  अलग  है  कि  लोग  ट्रांसमिशत  लास
 की  बात  कहते  य८  बहुत  ही  गंभीर  समस्या  है  ।  वैसे  यह  बात  अपने  आप  में  सही  कि  ट्रांसमिशन  लास

 होता  है  लेकिन  हाइ  टैंशन  बायर  में  चोरी  होना  संभव  नहीं  कई  लोगों  ने  ऐसा  एप्रीहैंशन  किया
 कि  लोग  बीच  में  बिजली  चुरा  लेते  लेकिन  मेरी  निश्चित  मान्यता  है  बिजली  का  जहां  तक
 सवाल  नॉन  कन्वेशनल  एनर्जी  पर  भी  हमें  ध्यान  देना  चाहिए  ।  मॉन  कन्वेंशनल  एनर्जी  ही  एक
 ऐसा  माध्यम  है  जिसके  द्वारा  हम  पूरे  देश  में  बिजली  की  समुचित  व्यवस्था  कर  सकते  इसी
 प्रकार  से  न्‍्यूक्यिर  एनर्जी  जिसके  ऊपर  अपना  ध्यान  समुचित  रूप  से  अभी  नहीं  गया  उस  दिशा  में
 हमें  सार्थक  प्रयास  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 क्री  मोती  लाल  सिह  :  माननीय  सभापति  मैं  ऊर्जा  मंत्रालय  की  मांगों  का
 समर्थन  करता  हूं  ।

 जहां  तक  उर्जा  विभाग  का  सम्बन्ध  अपने  समूचे  देश  में  उर्जा  की  विशेष  आवश्यकता  है
 लेकिन  कुछ  ऐसी  जगह  ओर  क्षेत्र  हैं  जहां  पर  अभी  तक  तो  नीति  और  उद्देश्य  उसके  मृताबिक
 लोगों  को  उर्जा  प्राप्त  नहीं  हो  पा  रही  थी  ।  उस  क्षेत्र  के  अन्दर  सारी  सुविधाएं  होने  के  बाबजूद  भी

 वहां  के  लोगों  को  बिजली  की  सुविधा  नहों  मिल  पाती  मैं  मध्य  प्रदेश  की  बात  कहना
 मध्य  प्रदेश  बहुत  विस्तृत  प्रदेश  क्षेषफल  में  काफी  लम्बा  भोड़ा  है  लेकिन  वहां  पर  बिजली  का
 उत्पादन  नहीं  है  ।  यहां  थर्ंल  पावर  प्लांट  भी  और  कोयले  का  भण्डार  भी  है  लेकिन  हमारी  नीति
 के  मुदहाबिक  जिस  मात्रा  में  योजना  के  तहत  म्ध्य  प्रदेश  के  गांवों  क ेलोगों  को बिजली  मिलनी  चाहिए
 थी  वह  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं  हो  पाई  है  ।  हमारी  नीति  के  अनुसार  ग्रामीण  अंचल  में  रहने  वाले
 लोगों  को  हर  व्यक्ति  को  एक  कर्नक्शन  देन  का  प्रावधान  उसके  तहत  अगर  देखा  जाए  तो  ग्रामीण
 अंचलों  में  अभी  तक  लोगों  को  कर्नक्शन  सबको  नहीं  मिल  पाया  एक  गांव  में  केवल  एक  खम्भा
 गाड़कर  पूर्ण  विद्युतीकरण  का  नाम  दिया  जाता  मध्य  अ्रदेश  में  एक  बांध  और  थर्मल  पावर  प्लाण्ट
 के  लिए  1982  में  एक  योजना  तंथार  वी  गई  थी  कि  वहां  पर  थर्मल  पावर  प्लाण्ट  तेयार  किया
 जायेगा  जिससे  मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  को  बिजली  दी  जायेगी  लेकिन  वह  स्कीम  अभी  तक  क्रियान्वित

 नहीं  हो  पाई  है  और  यह  तय  नहीं  हो  पाया  है  कि  बांध  व  थर्मल  पांवर  प्लाण्ट  को  कोयला  कहां  से
 किस  खदान  से  मिलेगा  ।  यद्यपि  मध्य  प्रदेश  में  कोयले  की  कमी  नहीं  यह  बांध  व  थर्मल

 पावर  प्लाण्ट  मेरी  कांस्टीट्वेंसी  के  अन्तर्गत  जिसकी  योजना  बनाई  गई  मध्य  प्रदेश  और  गुजरात
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 शासन  को  इस  थमंल  प्लाण्ट  को  बनाना  था  लेकिन  अभी  सुनने  में  आया  है  कि  मध्य  प्रदेश  शासन  और

 गुजरात  शासन  ने  इसे  बनाने  से  इंकार  करके  केन्द्रीय  शासन  को  भेज  दिया  है  कि  केन्द्रीय  शासन  उस
 थर्मल  पावर  प्लाण्ट  को  बनवाये  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि  मध्य  शासन  ने  अगर  वह  योजना  केन्द्रीय
 शासन  को  भेज  दी  है  तो  केन्द्रीय  शासन  यह  देखे  कि  वह  योजना  कब  तक  तैयार  होगी  और  उसको
 बनाया  जा  सकता  है  या  नहीं  बनाया  जा  सकता  है  ।  आज  बिजली  की  विशेष  आवश्यकता  एक
 बांध  और  थर्मल  पावर  प्लाण्ट  जो  रायगढ़  में  उसकी  योजना  भी  तैयार  की  गई  उसका  प्रपोजल
 भेजा  गया  वहां  कोयला  है  ओर  आपको  दूसरी  जगह  से  कोयला  नहीं  ले  जाना  ऐसी  जगह
 पर  इस  थमंल  पावर  प्लाण्ट  की  स्वीकृति  न  दी  नाय  तो  यह  ठीक  बात  नहीं  है  ।  मेरे  मंदाज  से  वहां
 पर्यावरण  की  भी  कोई  कठिनाई  नहीं  है  क्योंकि  पर्यावरण  के  दृष्टिकोण  से  जिस  जगह  पर  थमंल  पायर
 प्लाष्ट  बनना  है  वहां  जमीन  के  बदले  में  दूसरी  जगह  राजस्व  की  जमीन  भी  मिल  सकती  उस

 जमीन  के  बदले  में  वह  जमीन  दी  जा  सकती  है  |  मेरा  अनुरोध  है  कि  ऐसे  थर्मल  पावर  प्लाष्ट  को

 बनाने  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाय  ताकि  अपने  देश  में  बिजली  की  कमी  को  दूर  किया  जा  सके  ओर

 गांव  में  रहने  वाले  लोगों  के  लिए  हमारी  जो  पालिसी  उसके  अनुसार  उन  लागों  को  भरपूर  बिजली

 दी  जा  सके  ।  गरीब  लोगों  के  खेतों  की  सिंखाई  के  लिए  इस  योजना  को  क्रियान्वित  करना  आवश्यक

 किसानों  को  देखना  सबसे  आवश्यक  है  क्‍योंकि  वर्षा  बहुत  कम  हो  रही  इसके  चलते  किसानों  की

 खेती  सूख  जाती  है ओर  किसान  बिजली  न  मिलने  के  कारण  अपने  खतों  में  पानी  नहीं  दे  पाते  हैं
 जिससे  उनकी  जो  भरपूर  फसल  होनी  चाहिए  बह  नहीं  हो  पाती  इस  बातों  पर  आपको  विशेष

 ध्यान  देना  चाहिए  ।  मेरा  क्षेत्र  कोयला  अंचल  में  आता  सिगरोली  कोयला  खदान  उधर  साउथ

 ईस्टर्न  कोल  फीहड  भी  मेरे  क्षेत्र  में  आता  मैं  निवेदन  करू  कि  कोयला  अंचल  में  जो  लोग  काम

 करते  मजदूर  काम  करते  हैं  उन  मजदूरों  को  वह  सुविधाएं  भी  नहीं  मिल  पाई  हैं  णो

 राष्ट्रीयररण  के  पहले  सुविधाएं  बह  आज  भी  कायम  हैं  उनको  सुविधाएं  मुहैया  नहीं  की  जा

 रही  हैं  ।

 जो  मजदूर  खदानों  में  काम  करते  उन  मजदूरों  के  लिए  विशेष  पानी  की  सुविधा  होनो
 बिजली  की  सुविधा  होनी  स्वास्थ्य  की  सुविधा  होनी  उनके  बच्चों  के  लिए

 स्कूल  की  सुविधा  होती  आवागमन  के  लिए  साधन  होना  चाहिए  |  इन  बातों  की  ओर  आपको

 विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ।  इस  दिशा  में  अभी  तक  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  मजदूर  की

 कालोनियों  में  जो  पीने  का  पानी  सप्लाई  किया  जाता  वहू  खदान  से  निकला  हुआ  पानी  होता  है  ।

 अधिकारी  को  पानी  छानकर  थॉयल  कर  के  दिया  जाता  इस  प्रकार  मानव  मानव  में  यह  फर्क

 नहीं  होना  मजदूरों  के  परिश्रम  से  ही  सारे  देश  में  कोयला  पहुंचता  सब  बड़े-बड़े

 उच्चोगपति  कोयले  से  प्राप्त  बिजली  से  अपनी  फैक्ट्रियां  चलाते  इसलिए  उन  मजदूरों  की  भोर

 आपको  विशेष  ध्यान  देने  की  जरूरत  उनकी  सुख-सुविधाओं  की  ओर  आपको  विशेष  ध्यान  देना

 चाहिए  ।  ताकि  उनका  जीवन  स्तर  ऊंचा  हो  सके  ।  उनकी  तनछ्वाहों  में  ता  बढ़ोतरी  कर  दी  लेकिन

 जो  साधन  उनको  मिलने  वह  मुहैया  करने  चाहिए  ।  जो  काम  करने  वाले  मजदूर  उनको

 वह  साधन  उपलब्ध  होने  चाहिए  ।  मैं  एक  बात  यह्‌  भी  कहना  चाहता  जिस  क्षेत्र  में  कोयला  पैदा

 होता  कम  से  कम  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को  जलाने  के  लिए  कोयला  अवश्य  मिलना  चाहिए  ।  मैं

 संगरोली  की  बात  कह  रहा  वहां  पर  लोगों  को  कम  से  कम  जलाने  के  लिए  कोयला  मिलता

 आपने  विन्ध्याचल  सुपर  पावर  स्टेशन  के  लिए  जमीन  अधिग्रहण  की  ।  बहां  एक  तरफ

 एन०  सी०  एल०  है  और  दूसरी  तरफ  एन०  टी०  पी०  सी०  है  और  इन  दोनों  के  बीच  दो-तीन  गांव
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 पड़े हुए  वहां  की  जमीन  को  डिनोटिफाई  कर  दिया  गया  ।  पहले  नोटिफाई  किया  गया
 फिर  जभीन  को  छोड़  दिया  गया  ।  वह  ऐसी  जमीन  है  कि  लोग  रह  भी  नहीं  सकते  हैं  और  उनके

 निकलने  का  कोई  रास्ता  भी  नहीं  है  |  पैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  जिस  जमीन
 को  डिनोटिफाई  किया  गया  उनसे  जमीन  लेकर  उन  लोगों  को  मुआवजा  दिया  लोगों  की
 खदानों  के  लिए  ले  ली  जाती  जमींनें  थर्मल  पावर  के  लिए  ले  ली  जाती  लेकिन  उनके  परिवार
 के  एक  व्यक्ति  को  भी  नौकरी  नहीं  दी  जाती  है  और  यह  अभी  तक  सम्भव  नहीं  हो  सका  आपके
 उत्तर  प्रदेश  के  बार  पर  एन०  सी०  एल०  के  हारा  जो  जमीन  ली  गई  ओर  बगल  में  जो  मध्य  प्रदेश
 लगा  हुआ  बड़ां  जित  लोगों  की  जभीरों  अधिग्रहण  कर  ली  गई  उन  लोगों  के  परिवार  में  एक
 नौकरी  कम  से  कम  देनी  उन  लोगों  के  साथ  भेदभाव  नहीं  होना  चाहिए  |  इतनी  सारी  चीज
 कहां  तक  बर्दाएत  की  इसलिए  मान्यवर  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  आप  इसकी  जांच  करवा
 लें  और  जो  नियम  यू०  पी०  के  साइड  में  वही  मध्य  प्रदेश  में  मी  होना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  घन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  और
 ऊर्जा  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  मोहैस्मद  महफुूज  झलो  खसतरां  :  चेयरमेन  मैं  आपका  बड़ा  शुक्रगुजार  हूं  कि
 आपसे  मुझे  बिजली  की  डिमांड  पर  बोलने  की  हजाजत  दी  ।  इसके  साथ  मैं  स्टेट  श्री
 कल्पनाथ  राय  जी  का  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  कि  बे  फस्तन-फव्वख्तन  हम  लोगों  से  पूछते  रहते  हैं  '

 लिखित  में  कि  आप  लोगों  की  इस  बारे  में  क्या  राय  मैं  समझता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  में  ये  पहले
 मन्त्री  हैं  जिन्होंने  बिजली  का  चार्ज  सम्भालने  के  बाद  यह  चीज  शुरू  की  है  कि  हम  लोगों  से  भी
 है  ।  हालांकि  मैं  खुद  भी  कसप्रित  हुं  क्रि  उनका  जवाब  नहीं  दे  पाया  और  इसके  लिए  मैं  उनसे  माफी

 चाहता  हूं  ।

 हमारे  देश  को  आजाद  हुए  40  साल  से  भी  ज्यादा  हो  गए  लेकिन  जिकनी  तरबकी  इस

 महकमें  को  करनी  चाहिए  उतनी  तरक्की  इसने  नहीं  की  यहां  की  जनता  बिजली  के  ऊपर

 बिलकुल  निर्भर  है  ।  कोई  भी  तरक्की  नहीं  कर  सकता  जब  तक  कि  उसको  पावर  अच्छी  तरीके  से
 न  मिले  ।  न  कोई  उद्योग  चल  सकता  है  और  न  कोई  बेचारा  काश्तकार  काश्तकारी  कर  सकता  मैं
 सदन  का  ज्यादा  समय  नहीं  क्‍योंकि  यहां  पर  बहुत  से  भाइयों  ने काफी  कम्पैरिजन  करके  डिटेल  .
 में  अपनी  कब्तें  कही  मैं  देहाती  क्षेत्र  स ेअगता  हूं  और  वहां  की  जो  समस्‍यायें  उनकी  आर  मैं
 आपका  ध्यान  दिलाता  चाहता  हूं  ।  जी  को  पता  है  कि  उत्तर  प्रवेश  में  एटा  एक  पिछड़ा  हुआ
 जिला  है  |  हम  हर  तरीके  से  पिछड़े  हुए  कहां-को  इन्हस्ट्री  नहीं  वहां  पर  कोई  भच्छा  कालेज

 नहीं  कोई  यूनिबर्सिटी  नहीं  हालांकि  बहां  की  जमीन  अहुत  ही  उम्दा  है  ।

 क्ाश्तकार  परेशान  रहता  है  पानी  के  लिए  और  जब  वह  कनेक्शन  लेने  के  लिए  जाता  तो
 इंजीनियर  उससे  दो  हजार  रुपये  जब  तक  नहीं  ले  तब  तक  कनेक्शन  सेंकशन  नहीं  करता

 इसका  आपके  पास  क्‍या  इलाज  किस  तरीके  से  वह  अपनी  पैदावार  को  जब
 कनेक्शन  से  लेता  तो  सुबह  आसमान  की  तरफ  देखता  है  कि  बिजली  नहीं  आ  रही  बारिश  ही
 हो  यह  कंडौशन  आज  हमारे  यहां  मिसाल  के  तौर  पर  हमारी  उत्तर  प्रदेश  गवनंमेंट  ने
 एटा  के  अन्दर  दो  132  के०  वी०  के  स्टेशन  मंजूर  किए  एक  अलीगंज  के  लिए  और  दूसरा  जलेसर
 के  लिए  ।  मैं  एटा  से  जीत  कर  आया  हूं  और  अपोजीशन  पार्टी  का  मेम्बर  हूं  ।  मैं  यह  बताना  चाहता
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 हूं  कि  अलीगंज  के  लिए  वहां  पर  स्टेशस  बनाने  के  लिए  सामान  आ  चुका  था  लेकिन  उसको  जलेसर
 भेज  दिया  गया  क्योंकि  श्री  कैलाश  यादव  जलेसरं  से  एम०  पी०  हैं  कांग्रेस  के  ।  अंलीगंज  में
 वह  पहले  कायम  होना  चाहिए  था  लेकिन  यह  सौतीला  व्यवहार  हमारे  साथ  हुआ  है  ।  अलीगंज  बहुत
 ही  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  ह ैऔर  क्रिमिनल्स  का  सेन्टर  वहां  पर  बिजली  की  जरूरत  है  ओर  अंधेरे  की
 नहीं  ।  अगर  वहां  पर  बिजली  तोक्रिमिनालाजी  खत्म  हो  जाएगी  क्‍योंकि  क्रिमिनल्स  अंधेरे  में  काम
 करते  हैं  ।  मैं  मिनिस्टर  साहब  से  यह  गुजारिश  करूंगा  कि  वे  उत्तर  प्रदेश  गवनंमेंट  को  यह  लिखें  कि
 कम  से  कम  अब  तो  वहां  पर  काम  होना  चाहिए  क्‍योंकि  जलेसर  का  13?  के०  की०  का  स्टेशन  पूरा
 हो  चुका  अलीगंज  का  भी  आप  पूरा  कर  दीजिए  जिससे  उस  क्षेत्र  की  कुछ  तरक्की  हो  सके  ।

 सबसे  बड़ी  परेशानी  जो  आपके  सामने  भी  आती  है  वह  यह  है  कि  जो  कमंचारी  उनकी

 यूनियन  बनी  हुई  है  और  वह  लोगों  को  परेशान  करती  कहीं  पर  अगर  बिजली  चली  जाती  है  और

 वह  लोग  काम  नहीं  करते  हैं  और  हम  टेलीफोन  करते  तो  वहां  पर  जो  लोग  हैं  वे  कतई  परवाह
 नहीं  करते  हैं  और  कभी  उन  लोगों  पर  सख्ती  की  जाती  तो  लोग  स्ट्राइक  कर  देते  यह  बहुत
 बड़ी  परेशानी  जो  कि  आपके  सामने  भी  जरूर  होगी  ।  साथ  ही  की  चोरी  होती  है  ।
 आप  ज्यादा  बिजली  पैदा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  जंसा  हरीश  रावत  ने  कहा  है  कि
 उत्तर  प्रदेश  इतनी  बिजली  पैदा  कर  सकता  है  कि  पूरे  मुल्क  को  बिजली  वह  दे  सकता  है  ।  भाप  यह
 भी  सोचिए  कि  जो  बिजली  की  चोरी  होती  यह  कौन  कराता  है|  चोरी  लोग  क्यों  हैं  ।

 वजह  यह  है  कि  कनेक्शन  आप  देते  नहीं  उसके  लिए  अफसरानर  रिश्वत  मांगते  और  जब  लोग
 रिश्वत  नहीं  दे  तो  वे  इल्लीगल  तरीके  से  बिजली  ले  लेते  हैं  और  नाजायज  तौर  पर  बिजली  का
 इस्तेमाल  करते  इसलिए  इस  तरफ  भी  आप  ध्यान  दीजिए  कि  किस  तरह  से  इस  चोरी  को  खत्म
 किया  जाए  ।  देहातों  में  अभी  तक  आप  ने  यह  नारा  लगाया  है  कि  एक  हजार  की  आबादी  वाले  गांव

 में  बिजली  दी  जाएगी  और  वहां  दी  जाएगी  जहां  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  के  लोग  मैं  आपको  यकीन

 दिलाता  हूं  कि  हमारे  एटा  में  माइनोरिटीज  और  शंड्यूल्ड  कास्ट्स  के  बहुत  से  ऐसे  गांव  जहां  अभी

 तक  बिजली  नहीं  पहुंची  एक  कस्बा  है  जो  तहसील  पटियाली  में  वह  30  हजार  की

 आबादी  का  गांव  जहां  पर  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  मुसलमानों  की  भाबादी  है  लेकिन  वहां  आज  तक

 बिजली  नहीं  गई  40  साल से  ज्यादा  हमें  आजाद  हुए  हो  गए  हैं  |  आप  इनसे  अन्दाजा  लगाइए  कि  यह

 हालत  हमारे  यहां  की  जब  इलेक्शन  का  टाइम  आता  तो  यह  सरकार  पोल  डाल  देतो  है  ओर

 जहां  इलेक्शन  खत्म  हुए  कि  पोल  वापस  आ  जाते  हैं  ।  सेकड़ों  ऐसे  गांव  मेर  जनपद  में  जहां  बिजली

 अभी  तक  नहीं  पहुंची  है  ओर  लोग  परेशान  हैं  ।  आप  जानते  हैं  कि  अब  लोग  रेडियो  और

 ऐसी  दूसरी  चीजों  के  आदी  हो  गए  हैं  और  उनके  लिए  बिजली  है  ।

 मैं  एक  बात  और  बहुंगा  कि  हरियाणा  में  बिजली  घर-घर  में  है  ओर  वहां  पर  गांव

 फाइड  हैं  ।  मैंने  यह  देखा  है  कि  जहां  भी  दो  घर  वहां  पर  बिजली  का  पोल  है  भौर  सड़क  भी  है  ।

 घर-घर  में  वहां  बिजली  है  ।

 भरी  ध्रजोज  कुरेशी  :  पर  पावर  नहीं

 भ्रो  मोहम्मद  महफज  पलो  सलां  :  पावर  बिल्कुल  नहीं  मैं  अपने  क्षेत्र  की  बात  कह  रहा  हूं  ।

 हमारा  सूबा  बहुत  बड़ा  है  ।  हरियाणा  एक  छोटा  सूबा  लेकिन  हकीकत  यह  है  कि  हरियाणा  में

 घर-घर  में  बिजली  है  ।  ह
 थो  प्रजोज्  कुरेशो

 :  उसके  लिए  बंसीलाल  जी  ने  सारी  व्यवस्था  को
 वे

 कांग्रेस  के

 299  -.
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 भ्रो  मोहस्मद  महरूज  झ्लो  हरियाणा  का  तो  आप  जवाब  ही  नहीं  दे  पायेंगे  ।  खेर  इसको

 छोड़िए  ।  मैं  तो  मन्त्री  जी  से  अपना  रोना  रो  रहा  मैं  मन्त्री  जी  से  कहूंगा  कि  आप  पैसा  देते  हैं
 तो  राज्य  सरकार  से  कह  कर  बिजली  तो  वहां  लगवाएं  ।

 हमारे  यहां  अलीगंज  तहसील  है  ।  वह  तहसील  हेडववार्टर  लेकिन  बहां  हेडक्वार्टर  में
 एस०  डी०  ओ०  तक  नहीं  बहां  आप  एस०  डो०  ओ०  तो  दे  दीजिए  ।

 ]

 सभापति  महोवय  :  केन्द्रीय  मन्‍्त्री  क्‍या  करेंगे  ?

 भी  मोहम्मद  महुरूज  ध्ली  लां  :  हम  यहां  किस  लिए  हैं  ?

 ]
 फिर  तो  हमको  असेम्बली  में  होना  चाहिए  था|  हम  यहां  मिनिस्टर  साहब  से  गुजारिश  कर

 रहे  हैं  कि  हमारी  आवाज  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  तक  पहुंचा  दें  ।

 मैं  आपसे  यही  दरख्वास्त  कि  ओ  वहां  के  हालात  हैं  उनको  देखते  हुए  वहां  बिजली  की

 बहुत  जरुरत  है  |  वैसे  तो  उत्तर  प्रदेश  ही  बहुत  पिछड़ा  हुआ  सूबा  है  उसमें  भी  मेरा  क्षेत्र  तो बिजली
 के  सिलसिले  में  बहुत  ही  पिछड़ा  हुआ  है  ।  वहां  तो  बिजली  मिलती  ही  आप  किसी  तरह  से  इस
 सवाल  को  हल  करें  ।

 आखिर  में  मैं  मिनिस्टर  साहब  का  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  ।
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 [  प्रमुवाद ]
 भौ  के०  पो०  सिंह  बेब  :  मैं  ऊर्जा  के  लिए  अनुदान  मांगों  का  समर्थन

 करता  हूं  ।  सर्वप्रथम  मैं  ऊर्जा  ओर  विद्युत  मन्त्री  को  गत  वर्ष  की  अपेक्षा  इस  बर्ष  उनके  बेहतर  कार्य
 प्रदर्शन  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 ऊर्जा  का  उत्पादन  और  खपत  देश  के  आर्थिक  विकास  में  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  कारक
 है  |  वास्तव  में  यह  देश  के  विकास  का  मापदंड  करने  वाला  कारक  विशेष  कर  इस  मन्‍्त्रालय  में

 कोयला  और  ऊर्जा  के  विकल्प  स्त्रोत  विषय  रखे  गए  हम  परमाणु  इंधन  और  तेल  की
 चर्चा  नहीं  कर  रहे  हैं  जो  कि  अन्य  मन्त्रालय  के  अधीन  मैं  खुश  होऊंगा  यदि  ऊर्जा  से  संबंधित
 एक  सम्पूर्ण  और  उत्तम  ब्यवस्था  की  जाए  जिससे  कि  ऊर्जा  के  सभी  स्त्रोत  एक  ही  मन्‍्त्रालय  के  अधीन
 आ  जायें  ।

 हम  लोगों  से  ऊर्जा  पर  विशेष  बल  और  प्राथमिक  दी  थी  जो  कि  प्रथम  योजना  से  भी  देखा
 जा  सकता  प्रथम  योजना  में  यह  260  करोड़  रु०  था  जो  कि  13.3  प्रतिशत  हुआ  ।  द्वितीय
 योजना  में  यह  460  करोड़  रु  था  जो  कि  10  प्रतिशत  हुआ  ।  तृतीय  योजना  में  यह  1252.3

 करोड़  रु०  था  जो  कि  14.6  प्रतिशत  हुआ  |  चौथी  योजना  में  यह  2931.5  करोड़  र०  था  जो
 कि  18.1  प्रतिशत  हुआ  ।  पांचवीं  योजना  में  यह्‌  7540.7  करोड़  रु०  था  जो  19.2  प्रतिशत

 छठी  योजना  में  यह  19265  4  करोड़  र०  था  जो  19.9  प्रतिशत  इस  योजना  में  यह
 420000  करोड़  रु०  था  ।

 अब  हमें  योजनावधि  में  की  गई  उपलब्धियों  पर  एक  नजर  डालनी  चाहिए  ।  प्रथम  योजना  के
 1:00  मेगावाट  के  लक्ष्य  में  1100  मेगावाट  की  उपलब्धि  हुई  थी  जो  कि  84.6  प्रतिशत  था  ।

 द्वितीय  योजना  के  3500  मेगावाट  के  लक्ष्य  में  से  2250  मेगावाट  की  उपलब्धि  हुई  थी  जो  कि
 64.5  प्रतिशत  हुआ  ।  ततीय  योजना  के  7040  मेगावाट  के  लक्ष्य  में  4715  मेगावाट  की  उपलब्धि

 हुई  थी  जो  67  प्रतिशत  हुआ  ।  चौथी  योजना  के  9260  मेगावए्ट  के  लक्ष्य  में  से  4610  मेगावाट  की
 उपलब्धि  हुई  जो  49.8  प्रतिशत  था  ।  छठी  योजना  का  लक्ष्य  19666  मेगावाट  था  परन्तु  इसमें
 14000  मंगावाट  की  उपलब्धि  की  आशा  लेकिन  सितम्बर  1976  में  संशोधित  कर  हसे
 12500  मेगावाट  किया  गया  था  जो  साठ  प्रतिशत  हुआ  |  इस  प्रकार  ये  पिठले  लक्ष्यों  और  उपलब्धियाँ

 के  तथ्य  आज  कुल  कमी  10,000  मेगावाट  की  है  ।  देश  के  उद्योग  और  कृषि  व्यवस्था  पर  इसका
 क्या  असर  पड़ेगा  इसकी  कल्पना  की  जा  सकती  है  और  विशेष  रूप  से  उन  उद्योगों  पर  जहां  इंजीनिय  री

 लोहा  और  इस्पात  और  अल्युमिनियम  आध्िक  गतिविधियों  का  25  प्रतिणत  भार  उठाते  देश  के
 आधिक  विकास  का  यह  मापदंड  भी  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  मान  मन्त्री  और  उनके
 योग्य  राज्य  मन्त्री  कोयला  और  विद्युत  के  क्षेत्र  में  व्गित  पांच  वर्षों  मे ंअनेक  नवीन  परिवतंन
 और  सुधार  लाए  वास्तव  में  हम  22,245  मेगावाट  की  अतिरिक्त  क्षमता  लगाने  का  प्रयास  कर

 रहे  है  ।  आधुनिकीकरण  और  नवीनीकरण  से  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  किया  गया
 इस  पर  500  करोड़  रु०  की  धनराशि  व्यय  की  जा  चुकी  हम  लोगों  में  से  कुछ

 को  उन  संयंत्रों  में  जाने  तथा  उनका  निरीक्षण  करने  के  अवसर  मिले  है  जहां  उनका  नवीनीकरण
 और  आधुनिकीकरण  हो  रहा  हम  लोगों  ने  परय्यंवेक्षण  और  समन्वय  की  प्लांट  स्तर

 कार्य  करने  के  लिए  इश्छा  की  कमी  आदि  कमियों  जिसके  कारण  न  विद्युत  संयंत्रों  क ेधफल
 कार्य  में  बाधा  पहुंच  रही  है  से  सम्बन्धित  रिपोर्ट  माननीय  मन्त्री  को  दे  दी  ये  संयंत्र
 थर्मल  पावर  कारपोरेशनਂ  के  नहीं  है  |  ये  अज्छी  तरह  काम  कर  रहे  मैं  माननीय  राज्य  मन्‍त्री  से

 3035
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 अनुरोध  करूंगा  कि  वे  कृपया  इस  परामशंदात्री  सनिति  की  उप  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  विभिन्‍न
 प्रतिवेदनों  का  अध्ययन  करने  का  कष्ट  बरें  क्योंकि  उन्होंने  चार  या  पांच  पत्र  हम  लोगों  को  लिखे
 इससे  उन्हें  स्पष्ट  हो  जाएगा  कि  किस  प्रकार  1]  से  ।2  महीने  सिर्फ  राज्य  सरकार  और  केन्द्रीय
 विद्यूत॒  प्राधिकरण  के  बीच  अथवा  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  और  नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन
 ओर  कुछ  राज्य  विद्यू,त  संयंत्र  विभागों  के  बीच  पत्राचार  में  ही  बरबाद  हो  गए  ।  परिचर्चा  कार्यवाही
 वृत्तांत  नहीं  रखा  नवीनीकरण  और  आधुनिकीकरण  कायेक्रमों  का  हमारा  उद्देश्य  ओर
 जिस  उद्देश्य  से  हमने  500  करोड़  रु०  स्वीकृत  किए  हैं  का  कभी-कभी  उचित  रूप  में  उपयोग  नहीं
 किया  जाता  ।  अतः  आप  इन  कायं  में  जो  रुचि  ले  रहे  है  उसका  फल  तभी  मिलेगा  जबकि  बेहतर
 समन्वय  ओर  ठीक  ढंग  से  कार्यक्रमों  को  लागू  किया  जाएगा  ।

 फिर  इस  उह्देश्य  के  लिए  जनशक्ति  के  कार्यकुशलता  को  बढ़ाने  तथा  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  विभिन्‍न  संस्थानों  की  स्थापना  का  भी  प्रस्ताव  लेकिन  राज्य  में  स्थापित  इन  संस्थानों  में  एक
 बड़ी  कमी  भी  मैं  इस  मुद्दे  पर  इसलिए  जोर  दे  रहा  हूं  क्‍योंकि  विद्युत  के  विकास  के  लिए  सिर्फ
 ऊर्जा  मन्त्रालय  ही  उत्तरदायी  नहीं  बल्कि  विद्युत  के  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  के  सहयोग
 की  भी  आवश्यकता  पड़ती  विद्युत  की  कमी  से  आज  बहुत  से  राज्य  परेशानी  में  मेरे  राज्य  में
 पर्याप्त  भाग  में  जंगल  और  अन्य  पदार्थ  लेकिन  1987  के  अन्त  उड़ीसा  में
 550  मेगावाट  विद्युत  की  कमी  हो  गई  थी  ।  सिंचाई  में  मी  यही  हाल  प्रचुरता  के  बावजूद

 भी  वहां  पिछड़ाए्न  और  विकास  की  कमी  मैं  चाहूंगा  कि  इस  पहलू  पर  मन्त्रालय
 ध्यान  दे  ।

 रिपोर्ट  में  यह  जिक्र  क्या  गया  है  कि  नेशनल  थमंल  पावर  कारपोरेशन  द्वारा  अनुबन्धित  9
 परियोजनाओं  में  से  एक  तालचेर  सुपर  तापीय  विद्युत  स्टेशन  भी  है  ।  हम  इसके  विषय  में  1980  से
 ही  सुन  रहे  उस  समय  माननीय  मन्त्री  मन्त्रालय  में  नहीं  थे  ।  उनसे  पहले  के  माननीय  जो
 बिगत  लोक  सभा  में  यहां  उपस्थित  थे  उन्होंने  तालचेर  की  प्राथमिकता  में  परिवर्तन  कर  दिया  ।  हम
 चोथ  नम्बर  से  सातवें  नम्बर  पर  आ  गए  ।  छठी  योजना  में  सिर्फ  पांच  परियोजनाएं  ही  कार्यान्वित  की
 गई  अब  हम  भाग्यशाली  हैं  कि  नवम्बर  1988  में  ही  तालचेर  के  लिए  प्रशासनिक  स्वीकृति  दे
 दी  गई  लेकिन  इसकी  आधारशिला  रखे  जाने  के  कार्य  को  स्थगित  कर  दिया  गया  हम  लोगों
 ने  सुना  कि  माननीय  ऊर्जा  मन्त्री  श्री  वसंत  साठे  परसों  जाने  वाले  थे  ।  लेकिन  आज  हमें  मालूम  पड़ा
 कि  उन्होंने  अपना  कार्यक्रम  रह  कर  दिया  तालचेर  में  500  बिस्तर  वाले  अस्पताल  के  मामले  में
 भी  यही  हुआ  ।  परसों  उनके  द्वारा  इसकी  आधारशिला  रखी  जानी  वास्तव  में  मैं  अपने  जिले  में
 कल  जाने  के  लिए  तैयार  था  ।  लेकिन  मुझसे  कहा  गया  कि  उन्होंने  अपना  कार्यक्रम  रह  कर  दिया

 जहां  तक  मेरे  राज्य  का  सम्बन्ध  है  इस  प्रकार  कार्यक्रमों  का  बनना  और  रह  होना  आए
 दिन  होता  रहता  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  इसमें  सुधार  लायेंगे  और  इस  बात  पर
 ध्यान  देंगे  कि  तालचेर  सुपर  तापीय  विद्युत  परियोजना  की  शुरूआत  हो  सके  जिसकी  मांग  उड़ोसा  के

 उड़ोसा  की  सरकार  और  उड़ीसा  के  संसदीय  सदस्य  कर  रहे  हैं  भौर  जिस  बात  पर  जोर  दे

 रहे  हैं  ।

 अब  मैं  संचारण  ओर  बितरण  में  कमी  के  मुद्दे  की  बात  करता  हूं  जिसके  बारे  में  अनेक  सदस्यों
 ने  कहा  हम  21.5  प्रतिशत  का  नुकसान  हम  उठा  रहे  हैं  ओर  इसमें  कमी  कर  इसे  17  प्रतिशत
 तक  लाना
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 विभिन्‍न  संस्थानों  आदि  से  बात  कर  रहा  है  जो  कि  गैर  सरकारी  और  अपने  को  विद्युत
 उत्पादन  ओर  ऊर्जा  के  उत्पादन  में  संलग्न  करने  की  कोशिश  कर  रहे  क्या  वे  इन  निग्रमों
 ओर  निकायों  को  इसके  ट्रांसमिशन  और  वितरण  से  सम्बद्ध  करने  पर  विध्नार  करेंगे  ?

 इससे  न  केवल  स्पर्धा  उत्पन्न  होगी  अपितु  इससे  उत्पादन  के  कतिपय  दुलंभ  संसाधनों  की  भी
 बचत  होगी  और  संचारण  ओर  वितरण  का  दायित्व  एक  विशेष  संस्था  को  दे  दिया  जायेगा  ।  यह
 सोचने  की  बात  है  और  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वह  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  विभिन्‍न  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  अपने  कार्यकरण  प्रबन्धन  और
 विभिन्‍न  दैनिक  कार्यों  में  कुछ  सुधार  करने  के  लिए  और  ऊर्जा  भादेशों  कंपेसीटर्ज  की  स्थापना  और
 विभिन्‍न  अन्य  आधुनिकीकरण  के  तरीकों  को  कार्यान्वित  करने  सुधार  करने  के  लिए  विस्तृत  मार्ग
 निर्देश  जारी  किए  अब  बिजली  बोड्डों  में  क्या  स्थिति  वास्तव  में  कोल  इंडिया
 लिमिटेड  स्वयं  इन  राज्य  बिजली  बोडों  पर  निभंर  करता  है  जिन्होंने  उन्हें  1000  करोड़  रुपवे  के
 संचित  अधिक  भुगतान  की  अठायगी  नहीं  की  है  जो  उन्हें  मिलनी  चाहिए  ।  वे  कोल  इंडिया  से  कंसे
 उचित  ढंग  से  कार्य  करने  की  आशा  कर  सकते  हैं  ?  मैं  इसके  विस्तार  में  जाना  नहीं  चाहूंगा  ।
 माननीय  मन्त्री  के  पास  सभी  आंकड़ें  उपलब्ध  परन्तु  कोल  इंडिया  को  राज्य  बिजली  बोडों  द्वारा
 देय  संचित  बकाया  राशि  अपने  आप  में  काफी  अधिक  बी०  ए०  सी०  एल०  और  एन०
 टी०  पी०  सी०  के  बारे  में  भी  यही  स्थिति  जब  तक  राज्य  बिजली  बोर्ड  अपने

 अपने  वित्तीय  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  नहीं  तब  तक  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा

 विस्तृत  मार्ग  निर्देश  जारी  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 गत  वर्ष  सभी  राज्य  बिजली  एन०  टी०  पी०  सी  ०,  रेलवे  और  विभिन्‍न  अन्य  संगठनों
 का  सम्मेलन  हुआ  था  जिसका  उद्घाटन  स्वयं  श्री  व॒क्षंत  साठे  ने  किया  यह  विद्युत  उपयोगिता
 संबंधी  राष्ट्रीय  सम्मेनन  था  जिसमें  विद्यूत  अभियन्ता  सम्मिलित  हुए  यहां  तक  कि  विद्युत  क्षेत्र
 में  प्रसिद्ध  व्यक्ति  डा०  टाटा  राव  भी  उपस्थित  थे  ।  उन्होंने  कुछ  विशेष  सुझाव  प्रस्तुत  किए  और  इस
 बारे  में  एक  सहमति  हुई  कि  राज्य  बिजली  बोर्ड  अपने  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  करेंगे  ।  एक  सुझाव
 ऋण  ईक्विटी  अनुपात  के  बारे  में  है  जो  19.1  इस  ऋण  साम्य  अनुपात  से  हम  कंसे  किसी
 बोर्ड  से  कार्य  करने  की  आशा  कर  सकते  हैं  जिसमें  विश त  बोर्ड  केवल  6  प्रतिशत  अतिरिक्त  उत्पादन
 या  अतिरिक्त  क्षमता  स्थापना  के  लिए  प्रयास  कर  सकते  हैं  ?

 कृषि  पर  लगाए  जाने  वाले  विद्युत  शुल्क  के  बारे  में  भी  यही  प्रश्न  कृषि  में  लगभग  80
 प्रतिशत  विद्युत  का  उपयोग  होता  है  परन्तु  बकाया  राशि  के  आंकड़े  बहुत  अधिक  हैं  ।  फिर  सम्पूर्ण
 राज्य  बिजली  बोडों  के  पूंजीगत  ढांचे  का  प्रश्न  आता  यह  वित्तीय  हानि  न  केवल  बिजली  बोर्डों
 अथवा  विद्यत  क्षेत्र  में  ही  है  अपितु  इसका  प्रभाव  सम्पूर्ण  अ्थंव्यवस्था  पर  पड़ता  है  क्‍योंकि  इससे
 अर्थव्यवस्था  के  अन्य  विभिनन  क्षेत्र  भी  प्रभावित  होते  फिर  मूल्य  ह्वास  निर्माण  कार्य  के
 दोरान  ली  गई  पूंजी  पर  देय  ब्याज  विद्य,त  केन्द्रीय  राजसहायता  और  राज्य  रःजसहायता  की
 भावश्यकता  और  विद्युत  उपयोग  के  पुनगंठन  की  बात  आती  है  और  फिर  हम  ग्रामीण  विश  तीकरण
 निगम  की  बात  पर  आते  हैं  जिसका  उत्तरदायित्व  दूरदराज के  क्षेत्रों  तथा  अनुसूचित  जातियों  और
 जनजातियों  के  क्षेत्रों  में  भी  बिजली  की  ध्यवस्था  करना  है  और  यहीं  पर  पारेषण  तथा  वितरण  के
 समय  डिजली  का  भारी  नुकसान  होता  अतः  मेरा  एक  अन्य  सुझाव  विद्य,त  प्रणाली  के

 करण  के  बारे  में  हमारे  प्रधानमंत्री  प्रशासन  और  लोकतंत्र  के  विकेन्द्रीकरण  पर  बल  दे
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 रहे  हैं  ताकि  जनता  को  फिर  से  शक्ति  मिल  सके  और  आजकल  एन०  टी०  पी०  सी०  तथा  अन्य

 संगठनों  का  कार्य  काफी  अधिक  बढ़  गया  उनके  क्रियाकलाप  थ्यापक  हैं  अतः  यह  उचित  समय  है
 जब  हमें  यह  सोचना  चाहिए  कि  क्या  हमें  उन्हें  विकेन्द्रित  नहीं  करना  चाहिए  और  एक  ऐसी
 कम्पनी

 '
 की  स्थापना  नहीं  करनी  चाहिए  जिसमें  क्षेत्रीय  निक्राय  हों  ताकि  उनमें  बेहतर  प्रतिस्पर्धा

 बेहतर  बेहतर  का  निष्पादन  और  बेहतर  वित्तीय  क्षमता  उत्पन्न  हो  सके  ।

 —  न  —  - =  जज  —

 मेरा  अगला  यह  होगा  कि  कर्जा  मंत्रालय  द्वारा  बहुत-सा  उपयोगी  कार्य  किया
 गया  है  ।  परन्तु  लोगों  को  जागृत  सूचना  प्रणाली  और  संचार  प्रणाली  में  कुछ  कमी  महोदय
 इस  संदर्भ  में  मैं  वाणिज्य  ओर  उद्योग  परिसंघ  द्वारा  ऊर्जा  और  ऊर्जा  कायंकुशलता  के  बारे  में  किए
 मए  अध्ययन  के  एक  भाग  को  उद्धत  करना  चाहूंगा  ।  मैं  उद्धत  करता  हूं  :

 को  नष्ट  नहीं  किया  जा  सकता  परन्तु  इसका  अपव्यय  आसानी  से  किया  जा
 सकता  है  ओर  एक  बार  अपव्यय  होने  पर  स्थाई  रूप  से  हानि  होती  ऊर्जा  का्यकुशलता
 प्राप्त  करने  से  कम  लागत  पर  अधिक  उत्पादन  होता  हैं  और  बिना  किसी  अतिरिक्त  निवेश
 के  अर्थव्यवस्था  का  अधिक  विकास  करने  में  सक्षम  बनती  हैं  तेथा  यह  ऊर्जा  की  विद्यमान
 कमी  को  दूर  करने  का  एक  अच्छा  उपाय

 उद्योगों  में  ऊर्जा  का  अल्यधिक  उपयोग  होने  के  कारण  इसमें  ऊर्जा  की  बचत  करने  के
 लिए  अनेक  अवसर  और  सम्भावनाएं  हैं  ।  औद्योगिक  क्षेत्र  में  उपयोग  की  जाने  वाली  विद्युत  में
 केवल  10  प्रतिशत  बचत  करने  के  परिणामस्वरूप  विद्युत  लागत  में  लगभग  400  करोड़  रु०
 की  बचत  होती  है  और  विद्युत  क्षेत्र  में  ऊर्जा  की  आवश्यकता  के  लिए  1900  करोड़  रुपये  के
 निवेश  से  छुटकारा  मिल  जाता  है  |  विद्युत  क्षेत्र  में  कोयला  उपयोग  में  भी  लयभग  4.2
 मिलियन  टन  की  कमी  होती  है  जिसकी  कीमत  88  करोड़  रुपये  से  अधिक  निर्मित
 उत्पादों  के  निर्यात  में  भी लगभग  700  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  होती  लयभग  इतनी  ही
 राशि  के  आयात  में  भी  कमी  की  जा  सकती  है  ।

 मेरा  अन्तिम  मृहा  तालचेर  कोयजला  क्षेत्र  के  बारे  में  हैं  ।  मेरे  पूर्व  वक्ता  श्री  पःणिग्रही
 तालचेर  कोयला  क्षेत्र  के  बारे  में  कह  रहे  तालचेर  क्षेत्र  में  तालचर  से  लेकर  जिसे  रामपुर
 के  नाम  से  जाना  जाता  तक  कोयला  क्षेत्र  यह  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  142  किलोमीटर  क्षेत्र  में  है  ।
 अब  क्‍योंकि  आप  कोयला  उत्पादन  में  व॒द्धि  कर  रहे  हैं  अगुल  उप-खंड  अथामल्लिक  और  रायरखोल
 उप-खंड  का  समस्त  क्षेत्र  कोयला  क्षेत्र  में  आते  उनका  एक  बार  उपयोग  शुरू  करने  पर  आपको
 वहां  की  जनता  को  हटाना  पड़ेगा  क्योंकि  इस  क्षेत्र  में  अधिकांश  खानें  खुले  गतं  की  यदि  आप
 बहां  के  कोयला-क्षेत्र  का  उपयोग  करने  जा  रहे  हैं  तो  आपको  भावी  तरीके  से  यह  सोचना  चाहिए  कि
 आप  इन  दो  लाख  से  अधिक  लोगों  का  पुनर्वास  कैसे  करेंगे  ।  जिन  लोगों  को  वहां  से  हटाया  जाएगा
 उन्हें  प्रशिक्षण  देने  क ेसाथ-साथ  एक  एकीकृत  पुनर्वास॒प्रणाली  के  बारे  में  भी  विचार  किया  जाना

 चाहिए  क्‍योंकि  जब  वहां  की  स्थ|पतना  की  गई  थी  तब  हमने  कठिन  स्थिति  का  सामना  किया
 हम  वहां  कानून  और  व्यवस्था  बरी  वहां  ध्याप्त  असन्तोष  और  वहां  हो  रही  सामाजिक

 उथल-पुथल  के  बारे  में  जानते  तालबचेर  कोयला  क्षेत्र  एक  समय  एन०  सी०  डी०  सी०  के
 अमन्तगगगंत  था  फिर  सी०  सी०  एल»  के  अन्तर्गत  लाया  गया  और  अब  यह  एस०  ई०  सी०  एल०  के
 अन्तगंत  है  अर्थात्‌  इसे  कलकत्ता  से  रांची  और  फिर  रांची  से  बिलासपुर  ले  जाया  गया  ।  मुझे  आशा  है
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 कि  ऊर्जा  मन्त्रालय  में  कोयला  विभाग  में  राज्यमंत्री  श्री  जाफर  शरीफ  ईब-घाटी  और  तालचेर  क्षेत्र
 को  मिलाकर  इसे  एक  एकीकृत  कोयला  क्षेत्र  बनायेंगे  ।

 भी  राम  प्यारे  सुमन  :  माननीय  सभापति  मैं  आभारी  हूं  कि  आपने

 मुझे  ऊर्जा  मन्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  के  ऊपर  बोलने  का  मौका  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन
 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  अज  के  इस  युग  में  ऊर्जा  की  विशेष  आवश्यकता  है  और  विशेष  महत्व
 है  और  इसमें  भी  कोई  दो  राय  नहीं  हैं  कि हमारी  सरकार  बहुत  अच्छे  तरीके  से  इसके  विकास  का
 कार्य  कर  रही  लेकिन  समय  और  देश  की  जनसंख्या  के  अनुसार  जितनी  मांग  उन  मांगों  के

 अनुरूप  अभी  बहुत  कुछ  बाकी  आज  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  बहुत  कुछ  भारत  सरकार  की  तरफ
 से  और  भारत  सरकार  के  निर्देश  पर  प्रदेश  सरकारों  द्वारा  बहुत  महत्वपूर्ण  कार्य  किए  जा  रहे  हैं  ।

 बहुत  सी  परियोजनाएं  ली  गई  लेकिन  अभी  बहुत  कुछ  स्तर  पर  काम  करना  शंष  है  ।

 सभापति  आप  जानते  हैं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  जनसंह्या  के  हिसाब  आवश्यकता  के

 हिसाब  से  ओर  भोगोलिक  स्थिति  से  यदि  तो  देश  का  सबसे  बड़ा  प्रदेश  इस  से
 तो  भी  उत्तर  प्रदेश  में  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  भी  अभी  बहुत  कुछ  करना  बाकी  है  और  बहुत  कुछ  करने  की
 जरूरत  है  ।  आज  गांव-गांव  में  बिजली  की  मांग  है  जिन  मांगों  को  हमें  शीघ्र  पूरा  करना  लेकिन
 उनको  पूरा  करने  के  लिए  जो  परियोजनायें  हमारी  जब  तक  वे  नहीं  जब  तक  विकसित  नहीं

 जब  तक  वे  चालू  नहीं  तब  तक  हम  उन  मांगो  को  पूरा  नहीं  कर  पायेंगे  ।  आज  जो
 योजनायें  स्वीकृत  हैं  और  जिन  पर  जितनी  तेजी  से  काम  होना  चाहिए  उतनी  तेजी  से  काम  नहीं  हुआ

 जितनी  मात्रा  में  परियोजनाभों  की  मांग  उतनी  मात्रा  में  स्वीकृति  भी  शेष  उत्तर  प्रदेश
 शासन  की  तरफ  से  कई  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  का  मामला  भारत  सरकार  की  ओर  से  लम्बित

 मैं  पहले  तो  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  कृपया  उन  पर  विचार  करें  और  प्रदेश

 की  मांग  के  उनको  देखते  जो  इतने  लम्बे  समय  से  लम्बित  उन  पर  स्वीकृत  दें  ताकि
 उन  पर  काम  शुरू  हो  सके  ।

 1988  के  अन्त  में  जो  अखिल  भारतीय  औसत  प्लांट  लोड  फंक्टर  वह्‌
 57.7  प्रतिशत  का  था  ।  31  1989  को  तापीय  विद्युत  गृह  में  55.655  मिलियन  यूनिट  का
 उत्पादन  कर  अधियतम  तापीय  उत्पादन  का  नया  कीतिमान  प्रदेश  सरकार  ने  स्थापित  किया
 लेकिन  इसके  बाद  भी  हमें  अभी  बहुत  कुछ  करना  है  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  अभी  जो

 नाएं  अंकारा  ओबराय  की  स्वीकृत  जिन  थमंल  पाँवर  प्रोजेक्ट  को  स्वीकृति  दी  उन  पर
 जितनी  तेजी  से  काम  होना  चाहिए  उतनी  तेजी  से  क्राम  नहों  हो  रहा  आपको  एक  उदाहरण  देता
 चाहता  हूं  थमंल  पॉवर  प्रोजैक्ट  जो  मेरे  क्षेत्र  में  लग  रहा  है  उस  पर  1979  से  काम  शुरू  हुआ
 है  और  मूल  योजना  159  करोड़  की  थी  और  आज  1989  हो  काम  शुरू  हुए  10  वर्ष  पूरे  हो

 लेकिन  आज  तक  उस  प्रोजेक्ट  का  काम  पूरा  नहीं  हुआ  है  जबकि  सरकार  की  तरफ  से  साढ़े  तीन

 सौ  करोड़  रुपये  खर्च  किए  जा  चुके  हैं  ओर  अभी  मुश्किल  से  हम  दूसरी  यूनिट  110  मेगावाट  की  चालू
 करने  की  स्थिति  में  आए  हैं  और  अभी  तो  दूसरी  यूनिट  शेष  उनको  चालू  करने  में  हम  समझते  हैं  कि
 100  करोड़  रुपया  हमको  और  खर्च  करता  पड़ेगा  ।  इसलिए  मैं  इस  पाइंट  को  यहां  पर  उठा  रहा  हूं
 जिस  प्रोजेक्ट  की  स्वीकृति  दी  गई  है  उसके  बारे  में  अगर  शासन  सुनिश्चित  सरकार  सुनेश्चित

 समयबद्ध  कायंक्रम  के  तौर  पर  कि  जिस  कार्यक्रम  की  स्वीकृति  दी  उस  प्रोजेक्ट  को  एक
 निश्चित  अवधि  में  पूरा  किया  तो  सबसे  अच्छा  होगा  ।  जिससे  हमें  उन  प्रोजेक्ट्स  में  ओर
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 घन  न  लगाना  पड़  ।  159  करोड़  की  मूल  योजना  थी  4-5  वर्ष  में  योजना  चालू  होनी  थी  और
 1982  में  इसकी  पहली  यूनिट  चालू  होनी  लेकिन  हम  बड़ी  मुश्किल  के  साथ  1988  के  आखिर

 पहली  यूनिट  चालू  कर  पाए  जिसे  1982  में  चालू  होना  था  ओर  1989  में  दूसरी  यूनिट
 चालू  करने  की  बात  थी  »गर  यही  स्थिति  चलती  तो  मैं  मान्यवर  यह  स्पष्ट  कह  देना  चाहता  हूं
 कि  इस  परियोजना  के  बारे  में  जो  कहा  जा  रहा  है  कि  इसकी  शंष  दो  यूनिटें  1990  तक  चालू  कर

 मुझे  इसमें  भारी  संदेह  है  ।  हालांकि  कद्टा  जा  रहा  है  कि  हम  उससे  अल्दी  उससे  पहल  ही
 पूरी  कर  लेकिन  जिस  ग।ते  से  काम  चल  रहा  है  उससे  ऐसा  होना  सम्भव  नहीं  प्रतीत  है  ।

 इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  जिद  परियोजनाओं  को  लिया  उनको  निश्चित  समयावधि  में  पृ
 किया  जाए  ।

 बिजली  पहुंचाने  का  जो  लक्ष्य  है  उस  संबंध  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि
 भारत  सरकार  की  तरफ  से  पिछले  वर्ष  यह  घोषणा  की  गई  थी  कि  गरीदी  रेखा  से  नीचे  जीवन  यापन
 करने  वाले  लोगों  को  जिनमें  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  भी  उनके  परिवारों  के
 घरों  को  विद्य॒त  के  प्रकाश  से  आलोकित  उस  दिशा  में  एक  ज्योतिਂ  योजना  प्रारम्भ  की
 गई  थी  ।  उस  योजना  की  घोषणा  को  एक  वर्ष  का  समय  पूरा  हो  गया  हैं  और  उत्तर  प्रदेश  जैसे  बड़े
 प्रदेश  में  एक  लाख  8  हजार  फ्रो  कनेक्शन  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  देने  का  आदेश  हुआ  था  ।
 लेकिन  जैसी  मेरी  जानकारी  अभी  इस  मामले  में  प्रगति  बहुत  शून्य  है  भौर  उसे  पूरा  करने  के  लिए
 उचित  रूप  से  आंद्वेश  भारत  सरकार  की  तरफ  से  होने  चाहिएं  ।

 19४9-90  ४9-90  के  लिए  जो  आपने  2.16  लाख  की  स्वीकृति  दी  हमारे  पिछले  वित्तीय  वर्ष  का
 कार्यकाल  समाप्त  हो  हका  और  1  लाख  8  हजार  परिवारों  को  ही  हम  कनेक्शन  दे  पाए  हैं  तो
 इस  तरह  से  अगले  वित्तीय  वर्ष  में  क्या  स्थिति  होगी  ?  शासन  की  जो  मंशा  निर्धत  परिवारों  के  लोगों
 के  यहां  बिजली  पहुंचाने  की  अगर  यही  गति  काम  करने  की  रही  तो  इन  परियोजनाओं  का
 क्‍या  होगा  ?  इसलिए  जो  भी  गाइइलाइन्स  जारी  की  जाएं  भारत  सरकार  की  तरफ  प्रदेश  सरकारों

 से  सुनिश्चित  कराया  जाए  कि  प्रदेश  सरकारें  उन  योजनाओं  को  तेजी  से  शाप्षन  की
 मंशा  और  प्रधान  मंत्री  जी  की  मंशा  के  अनुरूप  अमल  में  उन्हें  पूरा  करें  ।  गांव-गांव  में  अपने  क्षेत्र
 में  हम  दौरा  करते  हरिजत  और  आदिवासी  बस्तियों  के  नाम  पर  जो  विद्य  तीकरण  करने  की  बात

 कंही  जाती  अगर  उनकी  जांच  की  जाए  तो  80  प्रतिशत  मामले  उसमें  फर्जी  पाए  जाते  गराब
 की  बस्ती  के  नाम  पर  सम्पन्न  वर्ग  के  लोगों  की  बस्तियों  का  विज्ञ  तीकरण  हो  रहा  है  और  गरीबों  की

 उपेक्ष की  श्रा  रही  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  आदिवासी  बस्तियों  के  लोगों  को  जो  रोशनी

 पहुंचाने  की  बात  इसमें  प्राथमिकता  ओर  तत्परता  के  आधार  पर  बिजली  पहुंचाई  जाए  |

 राज्य  बिजली  बोडों  की  स्थिति  यह  है  कि  उस  पर  हंसी  आती  है  ।  जो  स्टेट  इलेक्ट्रसिटी  बोड
 उन्हें  सफेद  हाथी  कहा  जाता  वहां  इतनी  करप्शन  है  |  हालांकि  उस  दिशा  में  प्रदेश  सरकारें
 रूकता  से  काम  करने  की  कोशिश  कर  रही  हैं  लेकिन  अभी  भी  बहुत  कुछ  करने  की  बात  है  ।  आज
 हमें  उस  करप्शन  को  रोकना  जो  सबसे  बड़ी  करप्शन  है  वह  आरक्षण  के  मामले  में  है  ।  जो
 आरक्षण  किया  जाना  भारत  सरक  र  की  मंशा  आदेश-निर्देश  उनका  पालन  नहीं  हो  रहा  है
 ओऔर  बिजली  बोडों  में  कई  जगह  अभी  भी  आरक्षण  का  प्रतिशत  बहुत  नीचे  मैं  यह  भी  कटदना
 चाहता  हूं  कि  प्राथमिकता  और  तत्परता  के  आधार  पर  आरक्षण  को  पूरा  करने  की  व्यवस्था  फी

 मैं  यह  जरूर  कहना  चाहूंगा  कि  जो  प्रदेश  सरकारों  ने  यहां  पर  अपनी  मांगें  भेजी  जिन
 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  के  लिए  भेजा  उनको  प्राश्रमिकता  के  आधार  पर  पूरा  करें  और  बिजली
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 विभाग  में  सुधार  लाने  की  कोशिश  करें  और  जहां  पर  विद्यूत  पहुंचाने  की  आवश्यकता  है  बहां  पर

 टाइम  से  बिजली  आमतौर  से  ग्रामीण  अंचलों  में  बिजली  3,  4  घंटे  हो  रहती
 माननीय  मंत्री  जी  यहां  बंठे  वे  बहुत  जागरूक  वह  प्रदेशों  का  दोरा  भी  कर  रहे  कई  हमारे
 जिलों  में  दौरा  करके  उन्होंने  देखा  भी  मैं  उनसे  कहूंगा  कि  तत्परता  के  साथ  जिन  गांब  में
 करण  होना  उसको  पूरा  कराएं  और  जहां  लाइन  वहां  प्रकाश  भी  पहुंचे  बिजली  भी  पहुंचे
 ताकि  वहां  के  लोग  उसका  लाभ  उठा  सकें  ।  यही  मुझे  कहना  धन्यवाद  ।

 [  प्रमवाद  |
 क्री  घरनजोत  सिह  बातिया  :  सभापति  हम  ऊर्जा  मन्त्रालय  के  लिए

 अनुदान  की  मांगों  पर  चर्चा  कर  रहे  लगभग  मेरे  सभी  माननीय  सहयोगियों  द्वारा  ऊर्जा  के  महत्व
 पर  बल  दिया  गया  है  ।  मैं  यह  कहूंगा  कि  ऊर्जा  अपरिहायं  बन  गई  है  और  यह  हमारी  अथंव्यवस्था  का
 आधार  भोर  हमारे  समाज  का  आधार  है  ।  परन्तु  ऊर्जा  मन्त्रालय  इस  बारे  में  अधिक  रुचि  नहीं  ले  रहा

 निःसन्देह  हमारे  ऊर्जा  राज्य  मंत्री  श्री  कल्पनाथ  राय  जो  कि  यहां  बंठे  हुए  एक  गतिशील
 और  उत्साही  ब्यक्ति  हैं  और  ऐसा  लगता  है  कि  वे  अपने  मन्त्रालय  को  प्रोत्साहन  देने  में  काफ़ी  रुचि
 लेते  हैं  ।  परन्तु  एक  व्यक्ति  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  मुझे  आशा  है  कि  भारत  सरकार  और  ऊर्जा  मंत्रालय
 इस  अवसर  का  लाभ  उठायेंगे  ।

 सत्तारूढ़  दल  के  मेरे  भित्रों  ने  अपने  भाषणों  में  शिकायतें  की  हैं  ओर  कठिनाधयां  बताई  हैं  तथा
 अन्त  में  उन्होंने  कहा  है  कि  वे  ऊर्जा  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करते  हैं  |  उनके  भाषण  ऐसा
 प्रतीत  हुआ  कि  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  और  क्षेत्रों  करी भावनाओं  और  मांगों  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  जटिल  परिस्थितियों  और  तनावपूर्ण  वातावरण  पंजाब  राज्य  बिजली  बोड
 के  कर्म  चारियों  न ेकड़ी  मेहनत  और  कुशलता  से  कार्य  इसके  परिणामस्वरूप  उन्होंने  बिजली
 या  पर्याप्त  उत्पादन  किया  और  वहां  मांग  ओर  सप्लाई  का  संतुलन  संतोषजनक  पंजाब  में  जल
 स्रोतों  से और  बिजली  नहीं  पैदा  की  जा  सफती  ओर  यह  राज्य  कोयला  खानों  से  बहुत  दूर
 इस  पर  ऊर्जा  के  लिए  निर्धारित  अधिकाश  राशि  खर्च  हो  जाती  इसलिए  भरटिडा  ताप  बिजली

 संयंत्र  और  रोपड़  बिजली  संयंत्र  के  तोसरे  चरणों  के  प्रस्तावों  जो  कि  भारत  सरकार  के  ऊर्जा
 मंत्रालय  या  योजना  आयोग  के  पास  लम्बित  स्वीकृति  प्रदान  की  जाए  ताकि  आगामी  वर्षों  भौर
 आगामी  योजना  में  ऊर्जा  की  सम्भावित्त  कमी  हो  ।

 थेईं  बांध  परियोजना  को  भी  पूरा  किया  जाता  चाहिए  ।  इस  पर  भारी  धनराशि  खर्च  को  जा
 बुकी  है  और  कई  वर्ष  बीत  चुके  हैं  ।

 मैं  ऊर्जा  मन्‍्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  पंजाब  की  मांगों  पर  विशेष  ध्यान  दें  ।  पंजाब

 कार्यकुशलता  और  उत्पादन  को  देखते  उन्हें  संतुष्ट  नहीं  होना  चाहिए  ।  पंजाब  में  सामान्यतः  यहू
 भावना  व्याप्त  है  कि  उनके  साथ  सौतेला  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  तथा  उनके  साथ  पक्षपात

 जाता  इस  धारणा  को  और  पंजाब  की  जनता  के  मत  में  व्याप्त  इस  भावना  को  दूर  किया  जाना

 चाहिए  ।

 मैं  आशा  करता  हुं  कि  ऊर्जा  मन्त्री  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  भटिढा  ताप  विद्यूत
 योजना  रोपड़  ताप  विद्य  त  परियोजना  के  तीसरे  चरण  को  स्वीकृति  '  दान  करेंगे  ।

 जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  कि  पंजाब  में  पन  बिजली  ओर  पैदा  नहीं
 की  जा  सकती  और

 ताप  विद्युत  उत्पादन  बहुत  मंहगा  पंजाब  के  लुधियाना  जिले  में  गंस  पर  आधारित  ताप  विद्यू,त

 311



 कनुदानों  की  मांगें  1959-90  6  1989

 चरणजोत  घहिहू
 संयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  विचाराधीन  इसे  भी  स्वीक्ृषति  प्रदान  की  जानी

 चाहिए  ।

 सभी  ने  इस  बात  पर  सही  बल  दिया  ऊर्जा  के  गैर-प  रम्परागत  स्रोतों  का  इस्तेमाल  इस  बात
 को  ध्यान  में  रख  कर  किया  जाना  चाहिए  कि  इस  प्रयोजनार्थ  बहुत  कम  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ।

 मैं  सरकार  और  ऊर्जा  मंत्रालय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ऊर्जा  के  गैर-परम्परागत  स्रोतों  के

 दोहन  के  लिए  बजट  में  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।

 7.00  म०  प०

 अन्त  में  मैं  एक  बात  कहना  धाहूंगा  ।  मैं  इस  मुद्दें  को  कई  बार  इस  सभा  में  उठा  चुका  हूं  ।

 यह  म॒द्दा  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  के  स्थापना  स्थल  से  सम्बन्धित  है  ।  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  के  संबंध
 एक  दल  पंजाब  दौरा  कर  चुका  है  और  उस  दल ने  पंजाब  में  परमाणु  विद्युत  संयत्र  स्थापित  करने

 के  उद्देश्य  से  अनेक  स्थलों  को  देखा  10-15  वर्ष  पहले  स्थलों  के  बारे  में  सिफारिश  की  गई  थी  ।

 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  स्थल  चयन  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  ही  इस  संयंत्र  को  स्थापित

 किया  जाना  चाहिए  |  समिति  ने  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिप  पटियाला  जिले  में  पतरा

 नामक  स्थान  की  सिफारिश  की  है  |  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  पंजाब  में  परमाणु  विद्यूत  संयंत्र
 को  मंजूरी  दी  जानी  चाहिए  और  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ताकि  पजाब  राज्य  की  ऊर्जा  संबंधी
 आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 [  हिग्दी
 क्री  भरत  सिंह  :  सभापति  मैं  ऊर्जा  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  का

 समर्थन  करने  के  लिए  रड़ा  हुआ  हूं  ।

 दलली  में  काफी  बिजली  है  |  हम  जानते  हैं  कि  जितनी  हमारी  आबादी  बढ़ेगी  और  भारत  की
 जितनी  तरक्की  उतनी  ही  ज्यादा  बिजली  की  हमें  जरूरत  पड़ेगी  ।  हमें  पता  है  और  हमने  देखा
 है  कि  पहले  बहुत  कम  बिजली  थी  लेकिन  अब  गांव-गांव  तक  बिजली  पहुंचा  दी  गई  पहले  लोग
 बिजली  के  कनेक्शन  लेते  थे  तो  बल्ब  या  ट्यूबलाइट  जला  लेते  रेडियो  सुन  लेते  थे  लेकिन
 अब  टेलीविजन  भी  हैं  ।  आप  टेलीबीजन  के  अलावा  ध्यंशर  भी  चलाते  हैं  और  इसके  अलावा  हर  तरह
 की  सहुलियत  लोग  चाहते  दिल्‍ली  में  बहुत  ज्यादा  काम  हुआ  है  लेकिन  उसकी  देखरेख  के  लिए
 ट्रांसफामंर  होना  बहुत  जरूरी  आपके  नजफगढ़  लारेंस  नांगलोई

 डिस्ट्रिक्ट  में  एक  ही  ट्रांसफामंर  है  अगर  बिजली  चली  जाती  है  तो  द्रांसफामंर  वहां  से  लाना  पड़ता
 12  किलोमीटर  20  किलोमीटर  से  और  उसको  ठीक  करने  में  समय  लग  जाता  हम  यह

 चाहते  थे  कि  हर  डिस्ट्रिवट  में  एक-एक  ट्रांसफामंर  आप  दो-दो  हो  जायें  तो  छोटे-छोटे  गांवों  की
 जो  समस्याएं  वह  ट्रांसफार्भ्स  जल्दी  ठीक  हो  जाए  ।  आपने  जो  ट्रांसफामंर  पहले  लगाए  थे  उस  वक्‍त
 कनेक्शन  थोड़े  थे  लेकिन  अब  कनेक्शन  बहुत  ज्यादा  बढ़  गए  हैं  इसलिए  आपके  छोटे  ट्रांसफामंर  सड़
 जाते  जल  जाते  हैं  |  हम  चाहते  हैं  कि  बड़े  ट्रांसफामंर  हूर  डिस्ट्रिक्ट  में  एडवांस  में  होने  चाहिए
 जिससे  हम  बड़ा  ट्रांसफामंर  लगाकर  जल्‍दी  से  जल्दी  बिजली  को  चालू  कर  सकें  ।

 दूसरा  मेरा  यह  सवाल  पिछले  साल  सूखा  पड़ा  तो  डेसू  ने  हमारी  बहुत  मदद  की  और  ऊर्जा
 मंत्रालय  ने  काफी  कोशिश  करके  सूखे  में  पानी  पानी  नजफगढ़  ड्रेन  से  मुनक  ड्रेन  में  डाला  तो
 किसानों  के  कुओं  की  सतह  ऊपर  आई  और  वे  फसल  में  पानी  दे  इस  तरह  से  खेती  की  पैदावार

 बढ़  सकी  ओर  सूखे  का  मुकाबला  किया  जा  सका  परन्तु  उसका  कामशियल  बिल  बनाकर  भेज
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 --  —  न  नीन-+

 क्ष्योंकि  किसान  वह्‌  कामशियल  बिल  जमा  नहीं  कर  सके  इसलिए  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  इस  साल  पासो

 नहीं  वह  पानी  खेती  के  लिए  ट्यूबवेल  क ेलिए  या  ।  किसान  का्मशियल  बिल  अभी  तक
 नहीं  दे  सके  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि कामशिपल  बिल  न  लगाकर  उसमें  खेती  वाला  बिल  ट्यूबवेलों
 वाला  बिल  लगाया  उस  किस्प्र  का  लगाया  जाय  जिससे  वह  फिर  भी  पानी  दे  सकें

 हमारे  यहां  दिल्ली  में  आबादी  बहुत  बढ़  गई  1981  तक  के  जो  मकान  बने  हुए  हैं  उनके

 लिए  तो  आपका  मंत्रालय  बिजली  दे  रहा  ऐसा  पास  कर  दिया  मैं  च/!हृता  हूं  कि  उनमें  जल्दी  से
 जल्दी  आप  कनेक्शन  दे  दें  तो  हमारी  सारी  प्राब्लम  कम  हो  जायेगी  ।  आपने  देखा  होगा  कि  जितने
 टेक्नी कल  कमंचारी  उनकी  दिल्‍ली  में  कप्री  है  क्योंकि  दिल्‍ली  में  कनेक्शन  बहुत  बढ़  गए  हैं  ओर
 टेक्नी कल  कमेचारियों  की  भर्ती  पर  बैन  लगा  हुआ  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  बेन  को  हटाया  जाय
 जिससे  हमारे  टेक्नीकल  कर्मचारी  ठीक  समय  पर  कम्पलैंट्स  को  अटेण्ड  कर  सके  ।  हमारे  यहां  कम्पलेंट
 आफिस  बहुत  हौ  थोड़े  हैं  ओर  शिकायतें  बहुत  ज्यादा  आ  जाती  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  आफिस

 बढ़ाए  जिससे  किसानों  की  जो  ट्यूबवल  की  समस्याएं  हैं  या  किसानों  की  जो  दूसरी  समस्याएं
 उनको  हर  तरह  से  जल्दी  से  जल्दी  ठीक  किया  जा  सके  ।  सबसे  जरूरी  पुनर्वास  कालोनियों  में  जो
 इंदिरा  गांधी  जी  ने  कालोनी  बसाई  उसमें  कई  दफ॑  बिजली  चली  जाती  सुनत्ने  तो  पता
 चलता  है  कि  वहां  ट्रांसफार्मर  बहुत  छोटा  सड़  गया  वहां  बड़ा  ट्रांसफार्मर  तब  जाकर

 हमारे  को  बिजली  मिलेगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  बड़े  से  बड़ा  ट्रांसफामंर  उन  कालोनियों  में  लगाया  जाए
 जिससे  कि  हमारी  समस्‍या  का  निदान  हो  सके  ।

 दिल्ली  में  बिजली  बनती  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  दिल्‍ली  के  बदरपुर  के  प्लान्ट  में
 500  मेगावाट  बिजली  बनती  है  और  आई०  अ!ःई०  टी०  में  150  मेगावाट  बिजली  बनती  है  ओर
 भाशवडा  से  भी  350  मेगावाट  बिजली  लेते  हम  चाहते  हैं  कि  हमारे  यहां  भी  एक  थमंल  पावर
 प्लान्ट  लगाया  जिससे  हमारी  जो  बिजली  की  आवश्यकता  वह  पूरी  हो  जाए  ।  आबादी  ज्यादा
 बढ़ने  से  कनेक्शन  भी  बढ़  गए  इसलिए  थर्मल  पावर  प्लान्ट  का  होना  बहुत  ही  जरूरी  है
 प्लान्ट  से  जो  बिजली  बनती  उसकी  चिमनी  से  काफी  राख  उड्वती  है  ओर  वहू  राख  उड़कर  किसानों
 के  पशुओं  के  चारे  में  गिरती  खाने  में  गिरती  हम  चाहते  हैं  कि  कुछ  इस  प्रकार  का  प्रबन्ध  किया

 ताकि  वह  राख  न  उड़  ।  ५

 मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  बोलने  का  समय  दिया  और  मंत्री  जी  को  भी  धन्यवाद
 देता  हूं  वे  पत्र  लिखते  रहते  हैं  कि आपको  कोई  तक"फ  तो  बताइए  ।  मैं  मंत्री  जी  को  भी  धन्‍्यव।द
 देता  हूं  ।

 श्रीमती  पटेल  रसाबेन  रासजोीमाई  मणि  :  सभ.पत्ति  मैं  आपको
 धन्यवाद  देती  हुं  कि आपने  एक  महिला  को  बोलने  का  अवसर  मैं  ऊर्जा  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत
 अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ी  हुई  हूं  ।

 पूरे  भारत  वर्ष  में  दिन  पर  दिन  बिजली  की  समस्या  बढ़ती  जा  रही  है  |  माननीय  ऊर्जा  मन्त्री
 श्री  कल्पनाथ  राय  जी  ने  सब  को  पत्र  लिखकर  कहा  तो  मैंने  भी  एक  ध्षुशाव  भेजा  था  कि  यदि
 आप  कल्पनाओं  का  भारतवर्ष  बनाना  चाहते  तो  ऊर्जा  की  समस्याओं  को  आपको  सोल्व  करना

 पड़ेगा  ।  गम्भी  रता  से  इस  बारे  में  आपको  सोचना  तभी  आप  अपनी  कल्पनाओं  का  भारत  बना
 सकेंगे  ।  आज  भारत  बर्ष  में  काफी  ऊर्जा  की  मांग  बढ़  रही  मैं  आपको  यह  भी  कहना  चाहतो  हूँ
 कि  किसी-किसी  जगह  पर  ऊर्जा  ऐसी  ही  भा  रही  उस  ऊर्जा  को  बचाने  के  बारे  में  भी  आपकों
 सोचना  चाहिए  ।  भाज  पूरे  भारतवर्ष  में  जो  हो  रहा  उस  ओर  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  ।  जहां
 पर  भी  आपको  ऊर्जा  प्राप्त  होती  आपको  उसके  लिए  त्वरित  उपाय  सोचने  चाहिए  कि  कैसे  ऊर्जा
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 पटेल  रमाबेन  रामजोभ'ई  मावणि  |
 प्राप्त  कर  सकते  हैं  और  जहां  दूसरे  राज्यों  में  ऊर्जा  की  कमी  वहां  पहुंचानी  चाहिए  ।  दुनिया  में  कई
 ऐसे  देश  जो  ऊर्जा  के  माध्यम  से  काफी  आगे  बढ़  गए  हैं  ।  हम  इक्‍्कीसवीं  सदी  में  जा  रहे
 लाओं  को  भी  ऊर्जा  की  आवश्यकता  होती  जब  वे  किचन  में  काम  करती  इसलिए  मेरा  सुझाव
 है  कि  जिन-जिन  क्षेत्रों  से  जो  ऊर्जा  प्राप्त  होती  उनमें  से  पेट्रोल  नैचुरल  गैस  कोयला  है
 पथन  चक्‍यी  है  और  सूय  से  भी  ऊर्जा  प्राप्त  की  जाती  इन  सबका  अधिक  से  अधिक  उपयोग  किया
 जाना  चाहिए  |  पानी  से  भी  बिजली  पंदा  कर  सकते  हैं  ओर  सूयं  फी  शक्ति  से  जैसे  हमारे  गुजरात
 में  दरिया  के  किनारे  पर  ज्यादा  से  ज्यादा  सूयं  की  शक्ति  से  हम  सोलर  या  पवन  चक्की  से  बिजली
 उपलब्ध  कर  सकते  हैं  लेकिन  सेन्टर  की  नजर  उस  तरफ  होनी  चाहिए  ।

 मेरे  क्षेत्र  राजकोट  में  5  साल  में  करीब  3  साल  सूखा  है  और  बारिश  नहीं  होती  है
 ओर  खती  की  सिंचाई  के  काम  में  विजली  की  बहुत  कमी  रहती  है  ।  वहां  पर  किसानों  की  बिजली  के
 कनेशनों  के  लिए  बहुत  डिमांड  रहती  हैं  लेकिन  वे  मिलते  नहीं  हैं  ।  सूखे  क्षेत्र  की  तरफ  आपकी  निगाह
 रहनी  चाहिए  और  सेन्टर  की  ओर  से  कया  आंप  कर  सकते  यह  देखना  प्रायरटी  देकर

 वहां  पर  परियोजनाएं  चाल  की  जाएं  ताकि  सू्खे  क ेसमय  में  बिजली  हम  प्राप्त  कर  सके  ।  केवल
 सिंचाई  के  लिए  ही  नहीं  बिजली  सूख  क्षेत्र  में  उद्योगों  को  भी  बिजली  मिलनी  चाहिए  ।  मैंने
 काफी  समय  तक  ऐसे  क्षेत्रों  का  दोरा  किया  और  वहां  पर  मैंने  पाया  कि  सबसे  ज्यादा  बिजली  की  मांग
 थी  ।  सूखे  की  वजह  से  वहां  पर  लोग  डर  गए  हैं  कि  पानी  नहीं  मिल  सकता  और  सिंचाई  भी  नहीं  कर
 सकते  और  न  ही  उद्योग  वहां  पर  लोग  लगाना  चाहते  वहां  पर  ऐसे  उद्योग  लग  सकते  जिनमें
 पानी  की  खपत  कम  हो  लेकिन  बिजली  पर्याप्त  मात्रा  में  मिल  सके  ।  मेरे  क्षेत्र  में  डायमंड  उद्योग  में

 बहुत  सारे  लोग  लगे  हुए  हैं  लेकिन  बिजली  की  पूरी  सप्लाई  न  होने  के  कारण  ओर  बिजली  की  कमी
 के  लोग  डीजल  इंजन  से  अपने  जेनरेटर  चला  कर  अपना  काम  चलाते  हैं  और  उसमें  बहुत
 ज्यादा  खर्चा  छोटे  कारीगरों  को  करना  पड़ता  है  ।  हमारे  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  कुटीर  उद्योग
 योजना  चालू  उसके  लिए  मैं  उनको  बहुत  धन्यवाद  देती  मेरे  क्षेत्र  में  कुटीर  उच्चोग  योजना
 पर  बहुत  अमल  हो  रहा  है  ओर  वहां  पर  पिछड़े  हुए  अ।दिवासी  और  हरिजन  लोगों  को  इस  योजना
 का  पूरा  लाभ  भी  मिलता  है  ।

 एक  बात  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  जो  बिजली  बोड्  उनका  विकेन्द्रीकरण  करना

 बाहिए  ।  उसमें  बहुत  कमियां  बिजली  बोर्डों  में  कई  जगहों  जैसा  मेरे  दूसरे  साथी  सदस्यों  ने

 यूनियन  की  प्राब्लम  है  और  दूसरी  बहुत  सारी  प्राब्लम्स  इसकी  वजह  से  वे  हर  राज्य  को

 पूरी  मात्रा  में  बिजली  नहीं  दे  पाते  हैं  |  केन्द्र  की  निगाह  इस  पर  जानी  चाहिए  ओर  हर  बिजली  बोड
 को  चेतावनी  दी  तभी  यह  काम  बनेगा  और  दस  समस्या  का  हल  करने  के  लिए  हमें  जरूर
 सोचना  पड़ेगा  |  पूरे  देश  को  यदि  हम  सदी  में  ले  जाना  चाहते  तो  हमारी  जो  बिजली  की
 समस्‍या  उसको  हल  करने  के  लिए  केन्द्र  की  ओर  से  जितना  ज्यादा  सहयोग  उतनी  जल्दी

 यह  समस्या  हल

 ज  चल

 [  भ्रनुवाद  ]
 क्रो  महावोर  प्रसाद  यावव  :  सभापति  मैं  ऊर्जा  मंत्रालय  की  अनुदान

 मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मैं  विभाग  के  मंत्रियों  और  अधिकारियों  को
 पूवंक  तथा  अनुशासित  ढंग  से  कार्य  करने  के  लिए  मुबारकबाद  देता  हूं  ।

 शब्दों  को  रूप  ज्ञान  से  मिलता  है  परन्तु  काययं  भावना  से
 और  अनुशासित  इसीलिए  वे  विद्य,त्  उत्पादन  में  वृद्धि  कर  पाए  हैं  तथा  ऊर्जा  के  गैर-परम्परागत
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 स्रोतों  का  पता  लगा  कर  उनका  विकास  कर  पाए  संक्षप  उन्होंने  सक्रिय  कार्य  किया  उसके
 लिए  मैं  उनको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मैं  एक  परियोजना  के  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त
 यह  परियोजना  बिद्वार  के  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  मैं  दाशंनिक  पास्कल  का  एक  वाक्य  उद्धुत  करू गा  :

 और  न्याय  एक  साथ  होने  चाहिएं  ताकि  जो  शक्तिशाली  है  वह  न्याय  प्रिय  हो
 ओर  जो  न्यायश्रंगत  है  वही  शक्तिशाली  भी  होना  चाहिए  ।”'

 सरकार  का  मुख्य  लक्ष्य  न्यूनतम  लागत  पर  ऊर्जा  की  समुचित  आपूर्ति  सुनिश्चित  ऊर्जा  आपूर्ति
 के  क्षेत्र  मे ंआत्मनिर्भर  बनना  और  पर्यावरण  को  ऊर्जा  स्रोतों  के गलत  उपयोग  से  बचाना  सरकार
 का  उद्देश्य  यह  है  परन्तु  बिहार  की  कोयल-कारो  परियोजना  का  क्‍या  भविष्य  है  ?  मुझे  केवल  सरकार
 कै  कार्य-निष्पादन  बसच्ट  के  पृष्ठों  को  पढ़कर  बताना  है  ।  पृष्ठ  12  पर  लिखा  है  :  केन्द्रीय  सरकार  ने
 अनेक  ताप  और  जल  विद्य त  परियोजनाएं  शुरू  की  है  भौर  अन्तिम  परियोजना  विहार  की  कोयल-कारो
 परियोजना  है  ।  फिर  पृष्ठ  24  पर  कहा  गया  है  कि  निगम  फिलहाल  चार  परियोजनाओं  के  निर्माण
 कार्य  में  लगा  ये  परियोजनाएं  हैं--दुलहस्ती  चमेरा
 कोयल-काटो  ओर  टनकपुर  प्रदेश  )  ।  पृष्ठ  12  पर  यह  लिथ्ा  है  कि  केन्द्रीय  सरकार
 ने  अनेक  ताप  ओर  जल  विद्युत  परियोजनाओं  का  निर्माण  शुरू  कर  दिया  है  और  अन्त  में  बिहार  की
 कोयल-कारो  परियोजना  का  नाम  लिखा  है  परन्तु  पृष्ठ  24  पर  जिन  परियोजनाओं  भौर  कायंत्रमों
 को  कवर  किया  गया  है  उनमें  सलाल  जल  विद्युत  दुलहस्ती  जल  विद्युत
 चमेरा  जल  विद्युत  टनकपुर  जल-विद्यूत  चमेरा  पारेषण  दुलहस्ती
 पारेषण  चुखा  पारेषण  प्रणाली  और  नई  योजनाओं  के  नाम  दिए  गए  कोयल-कारो

 परियोजना  क"*  नाम  कहीं  नहीं  अरब  क्‍या  किया  जाए  |  मैंने  सरकार  के  का्य॑-निष्पादन  बजट  से

 पढ़कर  सुनाया  सभी  कुछ  लिखा  है  कि  कार्यान्वयन  चल  रहा  निर्माण  काय  चल  रहे  हैं  परन्तु

 पृष्ठ  24  पर  कोयल-कारो  परियोजना  का  कोई  जिक्र  नहीं  है  ।

 उर्जा  विभाग  की  परामशंदात्री  समिति  की  बैठक  कोयल-कारो  परियोजना  को  कार्यान्वित

 म॒  किए  जाने  के  कारण  मेरे  अलावा  बिहार  के  सभी  संसद-सदस्यों  ने  बहिगंमन  किया  था  ।  उस  समय

 श्री  कह्पनाथ  राय  राज्य  मन्त्री  नहीं  उस  समय  श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  मन्त्री  इस

 परियोजना  को  लेकर  बिहार  के  सभी  संसद-सदस्यों  मे  बहिर्गंमन  किया  शी  साठे  ने  हमें  बताया
 था  कि  परियोजना  के  लिए  50,000  करोड़  रु०  से  अधिक  राशि  चाहिए  जिसके  लिए  सरकार  तंयार

 नहीं  है  ।  उन्होंने  यहू  भी  बताया  था  कि  राज्य  सरकार  परियोजना  के  लिए  भूमि  मुहैया  नहीं  करा

 पाई  है  ।  अब  आप  ही  निष्कर्ष  निकालिए  |  मैं  इस  मामले  को  मंत्री  जी  पर  छोड़ता  हूं  !  मंत्री  जी  ने

 बताया  कि  कार्यान्वयन  चल  रहा  है  और  दूसरी  ओर  वह  कहते  हैं  कि  50,000  करोड़  रुपये  की

 आवश्यकता  होगी  ।

 क्री  कल्पनाथ  राय  :  यह  राशि  1100  करोड़  र०  है  ।  आप  आंकड़े  गलत

 को  महाथीर  प्रसाद  यादव  :  हो  सकता  है  मेरे  आंकड़े  गलत  हों  ।  आपने  हमें  बताया  था  कि

 कार्य  चल  रहा  है  परन्तु  कार्य  तो  अभी  शुरू  भी  नहीं  हुआ  है  ।

 कोसी  नदी  पर  बिहार  के  सहरसा  जिले  में  एक  कर्टया  जल-विश्,त  परियोजना  है  |  यहां  गाद

 की  समस्‍या  है  जिसके  परिणस्वरूप  यह  विद्य  त  परियोजना  रुग्ण  हो  जाती  है  और  हमें  नृकसास

 होता  है  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  का  मुख्यालय  कहां  है  /  -  1954  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि

 दामोदर  घाटी  निगम  का  मुख्यालय  में  होगा  परन्तु  कुछ  लोगों  को  मिलीभगत  के
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 भ्री  सी०  जंगा  रेडडो  :  सभापति  आपने  मुझे  समय  दिया  उसके  लिए
 मैं  आपका  आभारी  हूं  ।  मैं  बिजली  मन्त्री  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहूंगा  कि  मेरे  क्षेत्र  में  जो  नान
 कन्वेन्शनल  एनर्जी  के लिए  णो  बीस  साल  मंजूर  किये  वहां  पर  नान  कन्वेन्शनल  एनर्जी  के  द्वारा
 टी०  बी०  रेडियो  कम्यूनिटी  और  गोबर  वेस  इत्यादि  के  लिए  बीस  लाख  रुपए  की  योजना  बनाकर
 भेजी  गई  मैं  इलेक्ट्रिकसिटी  एक्ट  में  अमेंडमेंट  करने  की  जरूरत  महसूस  करता  हू  ।  आन्प्र  प्रदेश
 में  सविस  चार्जेज  के  नाम  पर  पैसा  इकट्ठा  किया  जाता  अगर  एक  गांव  में  किसी  मकान  में  बिजली
 चाहिए  तो  जहां  पर  पावर  है  वहां  से  उस  मकान  तक  जितने  पोल  का  खर्चा  ओर  वायर  का  खर्चा
 आयेगा  वह  उस  मकान  वाले  को  देना  जंसे  कि  एक  बौली  से  दूसरी  तक  पांच  खम्भे  बिजली  के

 भाहिए  ओर  वहां  पर  एक  है  तो  चार  पोल  का  खर्चा  उसको  देना  होगा  ।  बिजली  वाले  कहते  हैं  कि

 पहले  हमें  पोल  का  खर्चा  और  केबिल  का  खर्चा  दो  तब  कनेक्शन  दिया  जायेगा  ।  इससे  पहले  सर्विस
 चारजज  का  मतलब  था  कि  जिस  सरकारी  स्थान  पर  बिजली  है  वहां  से  दूसरे  स्थान  पर  बिजली  लगाने
 का  खर्चा  हलेक्ट्रिकसिटी  बोडें  के  जिम्मे  था  और  सरकार  के  स्थान  से  घर  तक  ले  जाने  का  सबिस  भार्ज
 दो  सौ  फीट  से  कम  का  लेते  थे  ।  इसलिए  मैं  इस  इलेक्ट्रिकसिटी  एक्ट  में  संशोधन  की  मांग  करता  हूं  ।

 इसके  साथ-साथ  मेरा  अनुभव  यह  रहा  है  कि  जब  आऋनध्न  प्रदेश  में  पूरे  भारत  का  14  प्रतिशत
 कोयला  निकलता  और  शेष  86  परसेंट  कोयला  देश  के  अन्य  भागों  में  निकलता  केरल
 या  तमिलनाडु  में  कोयला  बिल्कुल  नहीं  तो  आप  उस  कोयले  को  लेकर  देश  के  तमाम  भागों
 में  बंटवारा  क्‍यों  करते  इसके  कारण  आन्ध्न  प्रदेश  में  थ्मंल  पावर  स्टेशनों  को  पर्याप्त  मात्रा  में

 कोयला  नहीं  मिलता  और  वे  आवश्यकता  के  अनुसार  बिजली  का  उत्पादन  नहीं  कर  पाते  ।  मेरी  मांग

 है  कि  आप  कोयले  से  सम्बन्धित  स्कीमों  में  ऐसा  परिवर्तन  करें  जो  समय  की  मांग  के  अनुसार  श्वरा

 उतरे  ।  आज  आमनध्न  प्रदेश  में  बिजली  की  इतनी  कमी  है  कि  जहां  हम  देश  के  अन्य  भागों  म  जनवरी

 या  मार्च  से  बिजली  की  कटौती  होते  सुनते  वहीं  अ-न्ध्न  प्रदेश  में  वह  कटोती  नवम्बर  में  शुरू  हो
 जाती  उत्पादन  में  कमी  के  कारण  आन्ध्र  प्रदेश  में  रटील  का  भाव  डबल  हो  गया  सीमेंट  का  रेट

 डबल  हो  गया  है|  बावलियों  में  पानी  रहने  पर  भी  बिजली  नहीं  मिलती  है  इस  कारण  किसान  अपना

 उत्पादन  करने  में  बिल्कुल  निष्फल  हो  रहा  इसके  कारण  कया  है  ।  इसलिये  में  चाहता  हूं  कि
 आप

 कोयले  की  अधिक  से  अधिक  व्यवस्था  कीजिये  |  जैसा  यहां  मेरे  भाई  साहब  ने  भी  जहां  कोयला

 निकलता  वहां  आप  थर्मल  पावर  स्टेशन  बनाइये  ।  मन्‍्त्री  मेरे  गांव  वुपालपल्ली  जो  वारंगल

 जिले  का  एक  गांव  कोयले  के  पिदूस  शुरू  हो  गये  जहां  काफी  कोयला  मिलने  की  सम्भावना  है  ।

 इसलिए  मेरी  माँग  है  कि  आप  वहाँ  पर  एन०  टी०  पी०  सी०  के  जरिये  कोई  थर्मल  पावर  स्टेशन  जल्दी

 से  जल्दी  खोले  जाने  की  व्यवस्था  कीजिये  ताकि  उस  कोयले  का  उपयोग  हो  सके  और  बिजली  की

 कमी  भी  दूर  हो  जाये  ।  आज  आमनप्न  प्रदेश  में
 बिजली  का  भारी  संकट  मेरे  विचार  में  पिछले  5

 सालों  में  हमारे  प्रदेश  में  बिजली  के  उत्पादन  में  लगातार  गिरावट  आयी  है  और  इस  कारण  दूसरे
 उत्पादन  भी  गिरे  इसके  लिये  आवश्यक  है  कि  केख्र  सरकार  आन्ध्र  प्रदेश  को  अधिक  से  अधिक

 कोयला  उपलब्ध  कराए  ।  ु

 हमारे  यहां  कुटीर  ज्योति  नाम  का  कार्यक्रम  भी  चल  रहा  है  ओर  बहां  के  एम०  एल०  ए०»  या
 कलेक्टर  जिस  गांव  में  कुटीर  ज्योति  कार्यक्रम  को  लागू  करना  चाहते  अपनी  इश्ठा  से  लागू  कर

 देते  मैं  बाहता  हूं  कि  जैसे  एक  एम०  एल०  ए०  को  किसी  गांव  में  कुटी  र  ज्योति  आरम्भ  करवाने

 के  अधिकार  दिये  गये  हम  एम०  पीज०  को  भी  एकया  दो  गांवों  में  बसे  ही  भधिकार  मिलने

 आप  इस  सम्बन्ध  में  यहां  से  आदेश  जारी  करें  |  रूरल  इलैक्ट्रिफिकेशन  स्कीम  के  अन्तगंत

 अनुदानों  की  मांगें  1989-90
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 स्ी०  जंगा  रेडडो  ]
 सारा  पैसा  केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  राज्य  सरकारों  को  उपलब्ध  कराया  जाता  है  लेकिन  भाज  स्थिति
 यह  है  कि  हर  विधान  सभा  एम०  एल०  ए०  को  अपने-अपने  क्षेत्र  में  या  गांव  में  बिजली  पहुंचाने  के
 लिये  कुछ  अधिकार  मिले  हुए  हैं  जब  कि  हम  पालियामेंट  के  मैम्बसे  को  ऐसे  कोई  अधिकांर  नहीं  कि

 हम  किसी  गांव  में  विद्युतीकरण  करा  सकें  जब  कि  आर०  ई०  सी०  का  सारा  पैसा  केन्द्रीय  सरकार  से

 जाता  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि आप  हम  एम०  पीज०  को  भी  ऐसे  अधिकार  दें  ताकि  हम,भी  दो-तीन
 गांबों  का  विद्यू,तीकरण  अपने  विवेक  के  अनुसार  करा  जिसे  हम  निर्देशित  उसका
 करण  हो  हमारे  आन्ध्र  प्रदेश  में  गस  पर्याप्त  मात्रा  में  मिलती  मैं  चाहूंगा  कि  आप  हमारे  यहां
 गैस  पर  आधारित  बिजली  तैयार  करने  के  प्लांट  ज्यादा  से  ज्यादा  एक  निवेदन  मैं  यह  करना

 चाहता  हूं  कि  एन०  टी०  पी०  सी०  द्वारा  किसानों  या  दूसरे  लोगों  की  जो  जमीन  एकक्‍्वायर  की
 उस  व्यक्ति  के  परिवार  से  कम  से  कम  एक  व्यक्ति  को  आप  नौकरी  ज़रूर  दें  ताकि  उसका  किसी  रूप
 में  कम्पेन्सेशन  हो  जाए  ।  इस  बारे  में  मैंने  आपको  पत्र  भी  लिखा  रायगुण्डम  में  आपने  जितनी

 प्रगति  की  बिजली  दे  रहे  उसके  लिए  मैं  आपको  बधाई  देना  चाहता  500  मेगावाट  आप

 बिजली  पैदा  कर  रहे  वह  पूरी  बिजली  आप  आन्ध्र  प्रदेश  को  दीजिए  ताकि  वहां  बिजली  का  संकट

 खत्म  हो  सके  ।  इन  शब्दों  क ेसाथ  आपका  धन्यवाद  कि  आपने  मुझे  समय  दिया  ।

 हो  रामाभ्य  प्रसाद  सिह  :  सभापति  मैं  ऊर्जा  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित

 अनुदानों  की  मांगों  पर  हो  रही  चर्चा  में  भाग  लेते  अपने  कुछ  विचार  आपके  सामने  रखना  चाहता

 हूं  ।  इस  विभाग  का  देश  की  प्रगति  में  बड़ा  महत्व  यदि  ऊर्जा  पर्याप्त  मात्रा  में  मिलने  लग  जाये  तो

 हमारा  देश  बहुत  शीघ्र  समुद्धिशाली  बन  सकता  है  लेकिन  आज  हमारे  देश  में  ऊर्जा  की  कमी  है  ओर
 ओसतन  प्रतिभ्यक्ति  200  यूनिट  ऊर्जा  की  खपत  होती  इसके  अलावा  प्रेषण  और  वितरण  में  21.  5

 प्रतिशत  हानि  होती  मैं  चाहूंगा  कि  सरकार  इस  हानि  में  कमौ  लाने  की  कोशिश

 हमारे  जिहार  में  कोयले  के  विशाल  भंडार  मौजूद  हैं  परन्तु  बिहार  ऐसा  प्रान्त  है  जो  हमेशा  से

 पिछड़ा  हुआ  है  ओर  दिनोंदिन  पिछड़ता  ही  जा  रहा  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  यही  है  कि  कोयले  के  इतने
 भंडार  होने  के  बिजली  की  कमी  है  ;  मैं  आपको  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  |  बिहार
 सरकार  ने  कुछ  बड़ी-बड़ी  कम्बनियों  को  उद्योग  खोलने  के  लिए  बिहार  में  निमंत्रित  किया  लेकिन

 बिजली  की  कभी  के  कारण  उन  सब  कम्पनियों  ने  बिहार  में  उद्योग  नहीं  खोला  |  इसी  से  आपको  पता
 चल  जाएगा  कि  बिहार  की  स्थिति  क्‍या  है  |  बिहार  विद्युत  बोर्ड  में  इस  समय  जो  चेयरमैन  आए
 वैसे  चेयरमैन  अभी  तक  विद्युत  बोडं  में  नहीं  आए  लेकित  पैसे  की  कमी  के  कारण  ओर  केन्द्रीय
 सरकार  बिहार  सरकार  को  जो  हिस्सा  मिलना  चाहिए  जो  अनुदान  या  ऋण  मिलना
 उतना  नहीं  मिलने  के  कारण  बिहार  के  विद्युत  बोर्ड  का  काम  ठप्प  पड़ने  जा  रहा  इसलिए  मैं
 केन्द्रीय  सरकार  से  और  खासकर  मन्त्री  जी  से  मांग  करूगा  कि  जब  बिहार  के  अन्दर  इतना  पिछड़ापन

 है  और  बिहार  के  अन्दर  पंजाब  की  तरह  उमग्रवादी  आंदोलन  खड़ा  हो  रहा  उस  स्थिति  में  आंख
 खोलकर  देखना  चाहिए  कि  बिहार  में  जो  विद्युत  बोर्ड  उसका  काम  ठप्प  न  पड़े  और  उसको  ऋण
 मिलना  चाहिए  ।  कृषकों  को  बिजली  मिल  उद्योग  खड़े  किए  जा  जिससे  छिहार  का  पिछड़ा»
 पन  कम  हो  सके  ।  बिहार  में  पिछड़ापन  बढ़ाने  में  केन्द्रीय  सरकार  है  ।  भाज  तक  उसने  बिहार  को
 उसका  उचित  हिस्सा  नहीं  दिया  है  और  न  बिहार  के  नेताओं  ने  अपने  उचित  हिस्से  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  से  लड़ाई  की  वे  एक  नौकर  की  तरह  उसके  पीछं-पीछे  चले  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि

 बिहार  के  विद्युत  बोर्ड  को  काफी  ऋण  ओर  अनुदान  दें  जिससे  बिहार  का  पिछड़ा7न  दूर  हो  सके  ।
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 ५0 ...
 थो  प्रब्दुल  रशोद  काबुलो  :  में  लिखा  हुआ  है  :

 समावति  वल  अंਂ

 इसका  अर्थ  यह  है  कि  ईश्वर  का  प्रकाश  विश्व  ओर  पृथ्वी  का  प्रकाश  और  एक  जगह
 लिखा  हुआ  है  :

 वल  अंਂ

 इसका  अर्थ  है  कि  ईश्वर  हमें  अंधेरे  निकाल  कर  प्रकाश  की  ओर  ले  जाता  प्रकाश
 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  प्रकाश  ही  जीवन  प्रकाश  के  बिना  हम  प्रयति  नहीं  कर  सकते  किसी  भी
 क्षेत्र  में  प्रगति  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  कश्मीर  जो  10,000  मे०  वा०  बिजली  उत्पन्त  कर  सकती
 है--यह  एक  एक  अध्ययन  के  द्वारा  सिद्ध  किया  गया  है--प्रत्येक  सर्दी  के  मौसम  में  बिजली
 की  कमी  के  कारण  कठिनाई  महसूस  करती  रही  अबकी  बार  सर्दियों  में  सप्ताह  पांच  से  छः  दित
 बिजली  की  सप्लाई  में  कटोती  की  अनुमान  लगाइए  कि  शेष  दिन  या  दो  पांच-छः
 घंटे  बिजली  की  अनियमित  सप्लाई  चलती  रही  ।  इससे  सभी  बुरी  तरह
 से  प्रभावित  हुए  समस्त  जीवन  बुरी  तरह  प्रभावित  हुआ  छोटे  उद्योग  तथा  मध्यम  उद्योग  भी

 बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  हस्तशिल्प  उद्योग  भी  प्रभावित  हुआ  है  ।  इससे  शीतऋतु  में  भोद्योगिक
 क्षेत्र  मे ंसबसे  कम  उत्पादन  हुआ  रोजगार  के  अवसरों  पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  अब  आप

 हमारी  कठिनाई  समझ  सकते  हैं  ।  यह  अत्यन्त  दुःख  की  बात  मैं  श्री  कल्पनाथ  राय  जो  एक
 अत्यन्त  प्रगतिशील  और  स्पष्टवादी  व्यक्ति  निविदन  करता  हूं  कि  वे  हमारी  कठिनाई  को  समझें

 और  पूछताछ  करें  कि  सलाल  परियोजना  का  निर्माण  निर्धारित  समय  पर  क्यों  नहीं  हो  पाया  है  ।

 इसमें  16  से  भी  अधिफ़  वर्ष  लग  गए  हैं  ।  योजना  निर्माताओं  के  लिए  कश्मीर  को  सल्लाल  के  साथ

 हाई  टेंशन  लाइनों  से  जोडना  सहज  होता  ।  यदिं  पिछले  4-5  वर्षों  में  हमारी  सरकार  ईमानदारी  और

 क॒र्तव्यनिष्ठा  से काम  लेती  और  यथार्थवादी  दृष्टिकोण  अपनाती  तो  उनके  लिए  हाई  टेंशन  लाइनों

 को  बिछाना  सहज  हो  जाता  ।  केवल  2-3  करोड़  रुपये  खर्च  इस  हाई  टेंशन  लाइन  को  समय  पर

 ककया  जा  सकता  था  और  कश्मीर  घाटी  को  अभूतपूर्व  कठिनाइयों  से  बचाया  जा  सकता  था  ।  धाटी

 के  शोग  समझते  हैं  कि  उनके  साथ  1947  के  बाद  से  हर  क्षेत्र  में  भेदभ व  किया  गया  है  ।

 जब  जम्म  को  विद्य  त  की  पर्याप्त  सप्लाई  की  जा  रही  भोर  जब  अन्य  भागों  के  उद्योग  के

 जनता  के  उपयोग  के  लिए  पर्याप्त  बिजली  मिल  रही  थी  तो  घाटी  के  लोगों  को  इसमें  कठिनाई

 क्यों  हुई  ?  इसके  परिणामस्वरूप  कई  बार  कानून  और  ब्यवस्था  की  समस्या  उत्पन्न  हुई  सेकड़ों

 सहस्नों  लोग  धरों  से  निकल  समस्‍या  का  समाधान  करने  के  बदले  निर्दोष  लोगों  की  गोलियों  से

 मार  दिया  गया  ।  यह  है  हमारी  दुखद  स्थिति  ।  आप  इसको  समझने  की  कोंशिश  करें  और  इस  उलशझत

 का  समाधान  कीजिए  ।

 इस  संबंध  में  मैं  फिर  कहता  हूं  कि  कश्मीर  प्राकृतिक  संसाधनों  से  भरा  पड़ा  सभी  इस  बारे

 में  जानते  हमारे  यहां  नदी  नासे  हैं  और  सदा  बहने  वाली  नदियां  हम  पर्याप्त  बिजली  का

 उत्पादन  कर  सकते  हम  केवल  आत्म-निर्भर  ही  नहीं  हो  सकते  किन्तु  हम  इसे  अन्य  राज्यों  को  भी

 सप्लाई  कर  सकते  हैं  ।  हम  से  भेद-भाव  क्‍यों  किया  जाता  है  !
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 अब्दुल  रहशोव

 लियाकत  अली  थां  और  पशित  नेहरू  की  सदस्यता  में  एक  आयोग  गठित  किया  गया  था
 तीन  नदियां  भारत  को  दी  गई  थी  ओर  तीन  नदियां  पाकिस्तान  को  दी  गई  थी  जिससे  हमें  हानि  हुई
 थी  ।  अब  एक  वुलर  बांध  का  निर्माण  किया  जा  रहा  दूसरी  ओर  से  आरोप  लगाये  जा  रहे  हैं  ।  वे

 नहीं  चाहते  हैं  कि  वुलर  बांध  का  निर्माण  हो  ।  इससे  बिजली  पैदा  की  जा  इससे  हमें  राज्य

 को  बिजली  सप्लाई  करने  के  लिए  अधिक  क्षमता  प्राप्त  होगी  ।  किन्तु  कुछ  समस्याएं  हैं  ।  इस  मामले
 में  मैं  विस्तार  से  नहीं  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  समझौता  हुआ  है  और  मैं  समझौते  के
 खिलाफ  कुछ  नहीं  कह  सकता  किन्तु  आपकी  अनुमति  से  मैं  कहता  हु  कि  भारत  सरकार
 को  जम्मू  कश्मीर  राज्य  की  क्षति-पूति  करनी  है  ।  आपको  हमारी  क्षततिपूर्ति  करनी  है  क्योंकि  हमारी
 अपनी  समस्याएं  हमें  अधिक  से  अधिक  बिजली  चाहिए  और  हमें  सिचाई  के  लिए  जल  भी  चाहिए  ।

 हमारी  अन्य  बहुत  सी  समस्याएं  श्री  कल्पनाथ  यदि  आप  वास्तव  में  कश्मीर  की  सहायता
 करना  चाहते  हैं  तो  कश्मीर  के  पिछड़  क्षेत्रों  की  देखभाल  की  जानी  चाहिए  ।।  इस  क्षेत्रों  में राजनीतिक
 तमनाय  का  वातावरण  रहा  हसके  अनेक  कारण  रहे  हैं  ओर  यह  भी  एक  कारण  है  तथा  इन्हें  अवश्य

 वूर  किए  जाना  चाहिए  ।

 कुछ  ज॑से  सतकना  और  ड्लहस्ती  परियोजनाएं  अभी  भी  लंबित  पड़ी  हुई
 अन्य  परियोजनाएं  भी  व्यावहारिक  रूप  में  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  कोई  उपसब्धि

 भी  नहीं  है  ।  शरद  ऋतु  में  हमें  समस्याएं  हैं  क्योंकि  नदियों  में  पानी  कम  होता  है  और  इससे  विः

 उत्पादन  में  कमी  होती  आप  हमें  कोई  तापीय  परियोजना  अथवा  कोई  गंस  टर्बाइन  देकर
 क्षति  पूर्ति  क्‍यों  नहीं  करते  जो  हमारी  जरूरत  है  ?  यदि  ऐसा  किया  जाता  तो  पर्यटन  उन्नति

 रोजगार  के  अवसरों  में  आज  की  तुलना  में  गद्धि  भौर  अन्य  अनेक  क्षेत्रों  को  भी  सहायता
 मिलेगी  ।  अतः  यह  मेरा  नम्न  निवेदन  मैं  अपना  भाषण  ओर  अधिक  नहीं  बढ़ाना  चाहता  समय

 बहुत  सीमित  माननीय  सभापति  की  अनुमति  से  मैं  प्रगतिशील  मन्त्री  श्री  कल्पनाथ  राय  से  निवेदन
 करता  हूं  कि  वे  व्यक्तिगत  रूप  से  इसकी  ओर  ध्यान  दें  तथा  यह  सुनिश्चित  करें  कि  कश्मीर  की  इन
 सामाजिक  तथा  आर्थिक  कठिनाइयों  से  सम्बद्ध  इन  समस्याओं  का  समाधान  किया  जिनका  डे
 आजकल  सामना  कर  रहे  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  हस  संबंध  में  कुछ  विशेष  विचार

 ष्टि्‌
 जाए  ताकि  हमारी  सम्रस्पाओं  का  समाधान  किया  जाए  और  हमारी  क्षतिपूर्ति  की  जो  भी

 %

 ०

 भाव  कश्मीर  के  साथ  हो  रहा  इस  ।  दूर  किया  जाना  हि

 सम्मापति  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  कल  उस्तर  देंगे  ।

 7.43  झ०  प०

 तत्पश्यात्‌  लोक  सभा  7  1989/17  1911  )  के

 स्यारह  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 भुब्रक  :  गुध्ता  प्रिटिंग  एस्प्लेनेड
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